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 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पोठासोन  हुए

 ]
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 पालियामैंट  राष्ट्रपति  जी  के  यहां  गए  शेड्यूल्ड  कास्ट  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  फोरम  के  माध्यम  से  लेकिन

 हम  लोगों  को  इस  बात  का  दुख  है  कि  हम  लोग  रा्ट्रगति  के  यहां
 '*'  केवल  एक  पार्टी

 के  ऑल  पार्टी  के  आदमी  हम  लोग  गए  जो  लोग  नहीं  गए  बह  मत  पर  हम  लोग

 गए  थे  और  उसमें  सब  पार्टीज  के  मेम्बर्स  ऑफ  पालियामैंट  गए  हम  लोगों  ने  भाधे  घंटे  तक  बहां
 वेट  किया  कि  जो  एट्रासिटीज  पूरे  देश  में  लोगों  पर  चल  रहो  उनके  बारे  में  उन्हें  जानकारी  दें
 लेकिन

 ह  )  **

 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  कार्यवाही  वृक्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 थी  राम  बिलास  पासवान  :  तब  कार्यवाही  बूृत्तांत  में  कया  सम्मिलित  किया  जाएगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  राष्ट्रपति  जी  के  बारे  में  कोई  भी  बात  कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  महों  की

 )
 *

 अध्यक्ष  भहोदव  :  यह  कार्यवाही  वृत्तांत  मे ंशामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 भरी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  अभूतपूर्व  है'*ਂ  *

 अध्यक्ष  महोब्य  :  कृपया  इस  प्रकार  न  चिल्लाएं  ।

 )
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  सभा  में  शब्ट्रपति  के  बारे  में  कुछ  भी  उल्लेख  करने  की  अनुमति  नहीं
 दूंगा  ।  यह  कार्यवाही  बृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आधयाय॑  आप  नहीं  समझते  हैं  कि  आप  क्या  बोल  रहे  श्री  आभाय॑
 जी  जो  कह  रहे  हैं  बह  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।

 )  *

 भी  बसुदेव  आचार्य  :  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  और  यह  अभूतपूर्व

 **कायंवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 बृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 मल्‍्यल  महोदव  :  मैं  इस  बारे  में  आपसे  कक्ष  में  बात  करूंगा  ।  राष्ट्रपति  जी  के  बारे  में  कोई
 भी  उल्लेख  कार्यवाही  बृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  श्वभा  में  इस  पर  ऐसे  चर्चा  नहीं  की  जा
 सकती  ।  संविधान  में  इस  बारे  में  कुछ  प्रावधान  वरिष्ठ  सदस्य  होने  के  ताते  आप  इसे  समझने  की
 कोशिश

 भ्रो  बसुदेश  आचाय  :  चूंकि  यह  अत्यन्त  गम्भीर  मामला  है  अतः  क्या  प्रश्नकाल  समाप्त  होने  के
 बाद  आप  हमें  इसकी  अनुमति  देगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  वक्ष  में  बात  करूंगा  ।

 हरी  राज  बिलास  पाश्चणान  :  हम  लोगों  की  भावनाओं  को  भी  तो  समक्षना

 अध्यक्ष  महोदव  :  आप  मामला  समझिए  कि  आपका  बनाया  हुआ  कांस्टोट्यूकन  है  भोर

 एश्ट  एथोरिटी  के.बारे  में  इस  प्रकार  से  चर्चा  नहीं  चलती  है  **

 शी  राम  बिलात  पासवान  :  हम  वोटर  हैं  उतके  **

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनके  बोटर  हो  सकते  हैं  मगर  कांस्टोट्यूशन  आपंसे  नहीं  बना

 कास्टीट्यूशन  आपसे  भी  बड़ा  कास्टीट्यूशन  इस  हाउस  से  भी  बड़ा  जो  प्रोवीजन  कांस्टीट्यूशन
 में  दिया  उसके  खिलाफ  आप  कोई  बात  करेंगे  तो  मैं  एलाऊ  नहीं  करूंगा  और  आपको  उसके  बारे  में

 एबाइड  करना  चाहिए  ।  एक  तो  इंस्टीट्यूज़न  ऐसी  होनी  चाहिए  जिसको  भाप***

 )  के

 भरी  अधुदेश  भाचाय  :  कृपया  प्रश्न  काल  समाप्त  होने  के  बाद  आप  हमें  इसकी  अनुमति  दे

 पह  भत्यवंत  गंभीर  मामला  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भापसे  अपने  कक्ष  में  बात  करूँगा  ।

 )

 11.06 झ०  पु०

 प्रश्नों के  मोखिक  उत्तर

 ]
 राष्ट्रीय  राजबा्ग

 १815.  भी  लाईता  उस्ह्े  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कपा  करेंगे कि  :

 थोनी  है

 क्‍या  अरुणाचल  प्रदेश में  राष्ट्रीय  राजमाने  के  मिर्माण  कार्य  की  गति  बहुत
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 बदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  राजमार्ग  के  पूरा  होने  के लिए  क्‍या  समय-सीमा  निर्धारित  की  गई

 दिबांग  भौर  लोहित  नवियों  पर  पुलों  के  निर्माण  कार्य  में  कितनी  प्रगति  हुई
 और

 (2)  इस  राजमार्ग  के  निर्माण  के  प्रारम्भ  से  वर्षधार  आदबंटित  की  मई  धनराशि  का  ब्यौरा
 क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 कृष्ण  /  (१)  से  (5)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 श्ररुणा चल  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमाग  52  336  का  जोताई  से  दिराक
 वाला  भाग  सीमा  प्रड़क  संगठन  ने  1988  तक  विभिन्‍न  चरणों  में  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  |

 2.  इस  छमय  इस  मार्ग  का  90  कि०म्रो  ०  जोनाई  से  रानाघाट  (42
 रोइंग  से  हुनली  मार्ग  का  8.5  किलोमीटर  भौर  तेज  से  ब्रह्मकुष्ड  (40  का  निर्माण  कार्य

 पूरा  कर  लिया  गया  है  ओर  यह  मार्ग  हर  मौसम  में  उपयोग  में  लाए  जा  सकने  योग्य  इस  सेक्टर
 का  क्षणला  166  किलोमीटर  का  जो  विभिन्‍न  टुकड़ों  के  रूप  में  केवल  साफ  मौसम  के  दौरान
 यातायात  के  लायक  बनाया  गया  शेष  80  कि०मी०  वाले  भाग  का  जहां  तक  संबंध  है  पासीषाट
 से  मेबो  तक  21  किलोमीटर  मार्ग  के  निर्माण  का  काम  शुरू  किया  गया  गंष  59  किलोमीटर  भाग
 का  निर्माण  काये  पुलों  के लिए  स्थल  निर्धारण  और  उसी  के  अनुरूप  सड़क  के  निर्माण  के  संबंध  में
 तकनीकी  बोर्ड  द्वारा  स्थन्नों  की  जांच  किए  और  उसकी  अस्तिम  रिपोर्ट  श्राप्त  होने  के  बाद  शुरू
 किया  बोड्ड  ने  जांच  कार्य  शुरू  किया  हुआ  इस  राजमार्ग  पर  उक्त  बोर्ड  की  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  के  बाद  इस  राजमार्ग  पर  निर्माण  संबंधी  काम  पूरा  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  निर्धारित  किया

 जाएगा  ।

 3.  सियांग  और  लोहित  पुलों  के  निर्माण  में  निम्नलिखित  प्रगति  हुई  है  :

 लियांग  28%

 लोहित  13.5%

 दियांग  पुल  का  निर्माण  इस  माय  के  मेबो-निजामधाट  सेक्टर  की  सड़क  को  मिलाने  के  संबंध
 में  अस्तिम  मिर्णय  ले  लिए  जाने  के  बाद  ही  शुरू  किया

 4.  इन  निर्माण  कार्यों  के  लिए  1982-83  से  निर्धारित  राशि  और  उन  पर  हुए  खर्च  का
 ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 क्यं  आवंदन  व्यय
 रुक्‍्यों

 1982-83  2०83  5  5
 1983-84  43  43
 1984-85  85  117
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 जब  आवंटन  ब्यप
 रुपयों

 1985-86  5-86  98  127
 1986-87  185  223
 19.  .  7-88  280  311
 1988-89  588  682
 1989-90  695  976
 1990-91  1104  968

 3083  7452

 प्रोफार्मा  व्यय  87

 कुल  3170  $०*३452
 सरननन«म+  ०---+  कमामाे  अन्‍्मम»म  oe

 000982  लाख  रुपए  का  प्रतिरिक्‍त  व्यय  10  वर्षों  की  अवधि  का  है  ।

 भरी  लाईता  उम्ब्रे  :  राष्ट्रीय  राजमार्ग  52  का  अरुणाचल  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  भाग
 जो  अनूमानतः  336  कि०मी०  लम्बा  वो  1982-83  में  सीमा  सड़क  संगठन  ने  अपने  हाथ  में

 से  लिया  था  ।  लगभग  :0  सालों  में  इस  पर  34  52  करोड़  रुपये  खर्य  किए  इस  सड़क  के  90
 कि०मी०  भाग  पर  सभी  मौसमों  में  वाहन  आ  जा  सकते  हैं  और  116  कि०मी०  में  विभिन्‍न  भागों  में
 केवल  ठीक  मौसम  में  ही  वाहन  आ  जा  सकते  जैसाकि  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  सोमा  सड़क
 घंगठन  ने  इसका  निर्माण  नहीं  किया  है  ब.ल्क  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  ने  इसे  हाथ  में  ले
 लिया

 आज  तक  सोमा  सड़क  संगठत  ने  इस  सड़क  का  59  कि०मी०  भाग  भी  पूरा  नहीं
 किया  ।  इस  क्षेत्र  के  र/ष्ट्रीय  राजमार्ग  52  के  पूरा  होने  से  अरुणाचल  प्रदेश  के  दिबांग  और

 लोहित  नामक  तीन  जिलों  को  अतः  माननीय  मन्त्री  जी  से  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या
 नई  सरकार  धनराशि  का  आबंटन  करके  इसे  प्राथमिकता  प्रदान  करेगी  ।

 क्री  एस०  कृष्ण  कुमार  :  हम  माननीय  सदस्य  की  बात  से  सहमत  हैं  कि  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  को  प्राथमिकता  दी  जाए  क्‍योंकि  अरूण।चल  प्रदेश  के  विकास  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  काफी

 महत्व  हैं  ।  यह  सत्य  है  कि  इस  राजमार्ग  का  निर्माण  कायं  उतनी  तेजी  से  नहीं  किया  गया
 जितनी  तेजी  से  हमने  अपेक्षा  की  थी और  ऐसा  कुछ  कारणों  से  है  जो  १ूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  लिए  विशेष

 महत्व  रखते  हैं  ।

 रानाथाट-निजामाघाट  के  बीच  80  कि०मी०  मार्ग  पर  तथा  रोइंग-हुनली  के  बीच  85  किमी०
 मार्ग  पर  कोई  सड़क  नहीं  है  ओर  यहां  पर  सड़क  बनाई  जानी  77  कि०मी०  सड़क  की  मरम्मत
 की  जानी  है  ओर  95  कि०मी०  में  छुट-पुट  मरम्मत  करने  के  साथ-साथ  पुल  बनाए  जाने  हैं  ।

 यह  सड़क  बड़ी  संख्या  में  प्रमुख  नदियों  से  होकर  गुजरती  46  स्थानों  पर  स्थायी

 पुल  बनामे  की  आवश्यकता  है  ।  इस  साल  के  दौराम  कुछ  नदियों  ने  अपना  रास्ता  बदल  लिया  अतः
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 सड़कों  को  मिलाने  तथा  उन  पर  पुल  बनाने  में  काफ़ी  कठिनाइयां  इस  काये॑  के  लिए
 सामान  तथा  उपस्करों  आदि  को  ले  जाने  में  काफी  समय  तीन  पुश्षों  का  निर्माण  किया  जा

 '
 रहा  18  पुलों  का  अध्ययन  चल  रहा  इस  समस्या  को  महत्वपृर्ण  मानते  हुए  रक्षा  मंगालय  ने
 तकनीकी  समिति  कोर  का  गठन  किया  गया  ताकि  परियोजना  को  क्षीप्र  पूरा  करने  के  लिए
 कार्य क्रम  का  समस्वय  किया  था  सके  ।  धन  को  उपलब्धता  मुख्य  कठिनाई  नहीं  मैंने  जो  समस्याएं
 बताई  हैं  बह  बाधाओं  की  हैं  ।  -

 श्री  लाइता  उम्ह्न  :  मैं  नहीं  जानता  कि  मंत्री  महोदय  को  यह  जानकारी  कैसे  मिलो  ।

 चुंकि  मैं  इस  क्षेत्र  का  रहने  वाला  हूं  और  मैं  करे  में  अच्छी  तरह  से  जानता  90  कि०  मी०
 से  160  कि०  मी०  का  हर  मौसम  में  उपयोग  लाए  जाने  वाशा  भाग  सोमा  सड़क  संगठन  मे  नहीं
 बनाया  बल्कि  लोक  निर्माण  विभाग  ने  इसे  अपने  हाथ  में  ले  लिया  था  ।  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह
 है  कि  राष्ट्रीय  राजमार्ग  52  का  तिर्माण  काय॑  पूरा  होने  के  बाद  यह  कुछ  उन  मार्गों  को  जोड़ेगा  जो
 चीनी  सीमा  की  ओर  जाते  हैं  ।

 दिवाँग  धाटी  में  एक  और  मुख्यालय  है  जिसे  अमिती  कहा  जाता  है  और  इसे  पिछले
 साल  ही  सड़क  द्वारा  जोड़ा  गया  है  लेकन  इसे  हर  मौसम  में  उपयोग  नहीं  किया  जा  सकता

 बालांग  नाम  से  एक  और  मण्डल  प्रशासन  1962  की  लड़ाई  के  समय  इसे  थीन  ने  हविया
 लिया  था|  इस  प्रणासनिके  मसख्यालय  को  भी  पिछले  साल  ही  जोड़ा  गया  इन  दोनों  सड़कों  पर

 यातायात  नहीं  चल  सकता  अतः  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भह  इस  मुद्दे
 पर  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचार  करेंगे  ।

 झी  एस०  कष्ण  हम  जानते  हैं  कि  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  सामरिक  महत्व  है  भोर

 इसी  कारण  पह  सीमा  सड़क  संगठत  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  जैसा  कि  मैंने  पहले  अनुपूरक  प्रश्न

 के  उत्तर  में  *हा  है  कि  इस  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  अनेक  हिस्सों  को  जोड़ने  के  कार्य  को  अभी  अन्तिम

 रूप  दिया  जाना  माननीय  सदस्य  ने  हन  दोनों  मुद्दों  को  जोड़ने  के  लिए  अपने  अनुपरक  प्रश्न  में  जो

 सुझाव  दिए  हैं  उन  पर  सरकार  विच्ञार  कर  सकती  हम  उनके  सुझावों  की  जांच  कर  सकते  हैं  ।

 भरी  सूयंनारायण  यादव  :  अध्यक्ष  सीमावतीं  इलाके  की  जितनी  सड़क  बह  लगभग  -

 सब  जगह  है  भौर  इसी  से  संबंधित  बंगाल  ओर  नेपाल  के  बाड्डर  पर  प्रधान  मस्त्री  ६०  जवाहर
 लाल  नेहरू  ने  दरभंगा  से  फारबीसगंज  की  रोड  की  स्वीकृति  दी  जिसे  अभी  तक  रक्षा  मंत्रालय
 द्वारा  बनाने  का  काम  नहीं  किया  गया  इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 महत्वपूर्ण  सड़क  पर  सुरक्षा  के  वृष्टिकोण  से  देखते  क्या  आप  उस  सड़क  को  बनाने  का  विद्यार
 रखते  हैं  ।

 ]

 भी  एस०  कुण्ण  छुलार  :  सीमा  सड़क  संगठन  ने  18,000  कि०  मी०  से  अधिक  सड़कें
 बनाई  हैं  शोर  औसतन  श्रतियर्त  हम  700  कि०मी०  सड़क  बताने  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  रहे  यह
 कार्य  चल  रहा  माननीय  शदस्य  ने  बंगाल-मेपाल  सीमा  के  बारे  में  जो  प्रश्न  पूछा  है  उसके  बारे  में
 मेरे  पास  अभी  कोई  जानकारी  नहीं  मुझे  यह  देखना  पड़ेगा  कि  यह  प्रस्ताव  विशेष  किस  चरण
 पर
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 भत्तम  के  बयंतीय  जिलों  थें  व्याकया  लिका  को  क्राथका  लिका  से  अलग  करना

 *816.  ato  जयंत  रंगपौ  :

 क्या  स्पाय  और  क्रम्फ्यी  कार्य  मस्‍्त्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  ।

 कया  असम  के  कर्बी  अंगलांब  तथा  उशरो  कछार  पहंतीव  जिशों  में  स्वायपालिका  को
 कार्यपालिका  से  भलग  नहीं  किया  गया

 बदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्र  सरव।र  की  क्या  नीति

 क्‍या  सरवार  का  विचार  इन  दो  पर्वतीय  जिलों  में  न्यायपालिका  को  कार्ंपालिका  से
 अलग  करने  तथा  यहां  भी  थाको  देश  के  समान  ही  व्यवस्था  करने  का

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  और

 (४)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  तथा  स्याथ  ओर  कम्पनी  कार्य  बन्‍्यालय  में
 राज्य  भग्ती  रंगराजन  :  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  जानकारी  के

 अनुसार  असम  के  उक्त  जिलों  में  कार्यंपालिका  से  न्यायपालिका  पृथक  नहीं  की  गई

 भारत  के  संविधान  की  छठी  भनुसूची  के  उपबन्ध  उपरोक्त  में  निदिष्ट  जनजाति

 क्षेत्रों  के  प्रशासन  को  लायू

 से  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराष्वीन  नहीं  है  ।

 जी  जयंत  रंगपी  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीवारं  किया  है  कि  कर्बो
 अंगलाग  तथा  उत्तरी  कछार  प्रतीय  जिलों  में  स्थायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  नहीं  किया
 गया  स्पायपालिका  को  कार्यपलिका  से  अलग  करने  संबंधी  सरकार  की  नीति  ५:  बारे  में  भेरे
 प्रश्त  के  भाग  के  संदर्भ  में  उन्होंने  इसका  उल्लेख  किया  है  ।

 उम्होंने  कहा  है  कि  छठी  अनुसूची  के  प्रावधान  असम  के  इन  दोनों  जिलों  के  प्रशासन  पर  लागू
 होते  छठी  अनुसूची  के  इस  पेरा  चार  से  संबंधित  प्रावधान  में  स्पष्ट  रूप  से  जिला  परिषर्दों  को
 स्यायिक  कार्य  करने  के  लिए  प्रतिबंधित  किया  गया  वे  न्यायिक  काय्य  तभी  कर  सकते  हैं  जब  मामला
 जनजातियों  के  बीच  हो  ।  यदि  विवाद  में  एक  पक्ष  गंर-जनजातीय  है  तब  जिला  परिषद  उनका

 दया-महीं  चला  सकती  अतः  उन  सभी  मामलों  जिनमें  मेर-जनजातीय  व्यक्ति  होते  मोर
 जिनमें  एक  पक्ष  गेर-जनजातोय  होता  उनके  मुकदमे  आम  न्यायालयों  में  चलाए  थाते  हैं  ।

 यहां  तक  कि  1951  में  जिला  परिषदें  भी  गठित  नहीं  की  गई  थीं  क्योंकि  राज्य  सरकार  ने
 बाधायें  उत्पन्न  की  अतः  पिछले  40  सालों  में  जनजातीय  व्यक्तियों  से  संबंधित  एक  भी  मुकदमा
 जिला  परिषद  में  नहीं  चलाया  गया  है  ।  स्वतंत्रता  के  बाद  से  सभी  न्यायिक  कार्य  आम  न्यायालय  हाश
 किए  मए  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  यह  जुलना  बाहता  हूं  कि
 क्या  वह  यह  सोचते  हैं  कि  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  असम  करने  की  प्रथा  मिष्पक्षता  तथा
 प्राकृतिक  न्याय  के  मूल  म्‌हे  का  उल्लंघन  क्या  यह  यह  सोचते  हैं  या  नहीं  कि  असम  के  इन  पबंतीय
 जिलों  के  लोगों  को  उनके  प्राकृतिक  न्याय  से  बंचित  किया  जा  रहा  है  क्योंकि  स्थायपासिका  को
 पालिका  से  अलग  नहीं  किया  गया  है  ।
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 भ्री  रंगराजन  कुमारमंगलभ  :  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  करनते  के  बारे  में
 संविधान  के  अनुच्छेद  50  भर्थात  राज्य  के  नीति  निदेशरः  सत्यों  में  स्पष्ट  रूप  से  बह  मिश्चारित  किया
 गया  है  कि  राज्य  संध  की  सरकारी  सेवाओं  में  स्यायवालिका  को  कार्यंपालिका  से  अलग  करने  के  लिए
 कदम  इसके  अलावा  संविधान  की  छंठौ  अनूसूची  में  स्पष्ट  रूप  से  वह  प्रक्रिया  बताई  गई  है
 जिसके  हारा  कुछ  बिनिदिष्ट  जनयातीय  क्षेत्रों  के सामले  में  सिविल  प्रक्रिया  के  साथ-साथ
 दंड  प्रक्रिया  के  काबून  लागू  होते  सेविधान  के  हाथ  के  अंत्तेगेते  ऐसा  उन  जनेजातीध  क्षेत्रों  मैं  किया
 गया  है  जिसकी  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  तथा  रीति  रिचाज  और  काये  पद्धति  अन्य  क्षेत्रों  सै  भिन्‍न
 कार्यों  की  यही  योजना  छठी  अन्‌सूची  में  दी  गई  छठी  अनुसूधी  के  खंड  5  के  अंन्तंगंत  स्पथ्टं  रूप
 से  यह  कहा  गया  है  कि  राज्यपाल  इन  क्षेत्रों  में  सिबिल  प्रक्रिया  संहिता  भोर  दंढ  अकिना  संहिता  लागू
 करने  के  लिए  सिणय  सेथा  ।

 भारत  सरकार  की  नीति  से  हम  पूर्णतः  सहसत  हैं  भौर  हमें  सहमत  होना  धंगृघ्छेद
 50  के  हम  भ्यायपालिका  को  का्यपालिका  से  अलग  करने  में  विश्वास  करते  हैं  भौर  इस  बात
 को  ध्याग  में  रखते  हुए  तथा  विधि  जिनके  हारा  1974  को  दंड  प्रक्रिया  संहिता  बताई

 विभिन्न  विधि  आयोगों  की  सिफारिशों  को  लागू  करते  हुए  यह  स्पष्ट  रूप  है  बताथा  गया  कि
 यायिक  मजिस्ट्रेट  और  कार्यकारी  मजिस्ट्रेट  कौन  होते  श्ेकिन  यह  राज्य  सरकार  तथा  राज्यपाल

 के  निर्णय  पर  निर्भर  करता  है  और  संविधान  में  इसका  प्रावधान  इस  मामले  में  संध  सरकार  कुछ
 ही  कार्य  कर  सकती  है  |  चूंकि  यह  अत्यंत  नाजुक  विषय  है  इसलिए  हम  यह  नहीं  बताना  चाहते  हैं  कि
 कया  गलत  है  और  क्या  सही  है  और  भारत  के  संविधान  के  ढांचे  में  हमारै  लिए  यह  कहूना  उचित  नहीं
 है  कि  यह  असम  फे  उन  दो  जिलों  के  साथ  अन्याय  हुआ  है  अथवों  न्याय  हुआ  है  ।

 थी  चित्त  बसु  :  आप  राज्यपाल  को  सलाह  दे  सकते  हैं  ।

 डा०  जयम्त  रंगपी  :  मुझ्ते  आपके  संरक्षण  की  आवश्यकता  उन्होंने  मैरे  पूरक  प्रश्न  का
 उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  मैंने  स्पष्ट  रूप  में  पूछा  है  कि  क्‍या  वे  सोचते  हैं  कि  यह  असम  के  दो  परवंतीय  जिलों
 के  लोगों  को  मौलिक  अधिकारों  से  नैसगिक  न्याय  से  बातचीत  करना

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  राय  मांगी  यह  सभा  में  नहीं  दी  जाती  है  ।

 डा०  जयम्त  रंगपी  :  उन्होंने  प्रक्रिया  के  बारे  में  भी  गलत  बताया  भापकी  अनुभत्ति  से  मैं
 छठी  अनुसूची  के  पैरा  4  की  कुछ  पंक्तियां  पढ़ना  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  पेरा  4  में

 यह  स्पष्ट  रूप  से  विनिदिष्ट  किया  गया  जिसे  मैं  उद्भत  कर  रहा  है  ;

 “4,  स्वशासी  जिलों  तथा  स्वश।सी  प्रदेशों  में  न्‍्याय  प्रशासन  ।

 स्वशासी  प्रदेश  को  प्रादेशिक  परिषद  ऐसे  प्रदेश  के  भीतर  के  छोभों  के  प्षंबंध  में
 और  स्वशासी  जिले  की  जिला  परिषद  ऐसे  क्षेत्रों  से  भिम्न  जो  उस  जिले  के
 भीतर  की  प्रादेशिक  परिषदों  यदि  कोई  प्राधिकार  के  अधीन  उस
 जिसे  के  भीतर  के  अस्य  क्षेत्रों  के  संबंध  ऐसे  वादों  और  मामलों  के  विचारण
 के  सिए  थो  ऐसे  पक्षकारों  के  बीच  है  जिनमें  ते  सभी  पक्षकार  ऐसे  क्षैत्रों  के
 भीतर  की  अनुसूचित  जनजातियों  के  हैं  तथा  जो  उन  वादीं  ओर  मामलों  है
 भिन्‍न  हैं  ।”

 मेरा  दूसरा  प्रश्न  है  जंशा  कि  उन्होंने  शंबिधांन  का  गलत  उद्धरण  विवा  मैं  उसे
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 बन  वी  सीनਂ  नस  तत-न्‍त+.>->-न---+--++>-नननकनननमननन  नमन  कनन-न-म+नकानननननन+3+3»ननमनक  «नं»  वतन  एणणणिणाणएंं

 उद्धत  कर  रहा  हूं

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आप  अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछ  रहे  हैं  ?

 डा०  जयम्त  रंगपी  :  उन्होंने  इसका  गलत  उद्धुण  दिया  है  इसलिए  मैं  संविधान  का  उद्भुण  दे

 रहा  हूं  जिसमें  कि  यह  प्रावधान  दिया  गया
 .

 ह  ु
 अध्यक्ष  महोदव  :  यह  न्यायालय  नहीं  है  जहाँ  हम  संविधान  की  व्याख्या  कर  रहे  आप  प्रश्न

 पूछिए  और  जवाब  लीजिए  ।  संविधान  और  विधि  की  व्याद्या  करना  न्यायालय  का  काये  हमारे
 पास  उस  कार्य  के  लिए  यहां  समय  नहीं  है  ।

 डा०  जयम्त  रंगपी  :  सभी  व्यवहारिक  उद्देश्यों  के  लिए  स्थायिक  जिला  परिषदें  अब  परंपरागत
 रिवाजों  अथवा  प्रचलित  कानूनों  द्वारा  शासित  स्वतंत्रता  प्राप्ति  स ेऐसा  ही  करबी  अंगलांग

 ओभौर  उत्तरी  कक््छार  पब॑तीय  जिलों  में  दण्ड  प्रक्रिया  के  अन्तगगंत  न्यायालय  में  एक  भी  मामला  नहीं
 निपटाया  यह  सामान्य  प्रक्रिया  न्यायालयों  द्वारा  निपटाए  गए  ।  देक्ष  का  यही  हिस्सा  ऐसा  है
 जिसमें  उपायुक्त  अथवा  उप  सेशन  जज  के  रुप  में  कार्य  कर  रहे  हैं  और  जुडिशियल  .

 मजिस्ट्रेंट्स  तथा  एग्यक्यूटिव  जुडिशियल  मजिस्ट्रेटस  भी  हैं  ।

 अ्रष्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।

 डा०  जयम्त  रंगपी  :  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  असम  सरकार  को  यह  लिखेंगी
 कि  नैसगिक  स्थाय  के  हित  में  उन्हें  का्य-+लिका  को  न्यायपालिका  से  अलग  करना

 अध्यक्ष  सहोदव  :  यह  कायं  राज्य  सरकार  पर  छोड़ा  गया  यदि  आप  चाहें  तो  इसका
 उत्तर  दे  सकते  हैं  ।

 भरी  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  यदि  मैं  स्पष्ट  करू  ओर  यदि  मैं  अपनी  राय  बताऊं  तो  तत्काल

 ही  विपक्ष  के  मेरे  माननीय  मित्र  यह  कहेंगे  कि  मैं  राज्य  के  क्षेत्राधिकार  में  हस्तक्षेप  कर  रहा  हूं  और
 मैं  वह  कर  रहा  हूं  जो  कि  सामान्यतः  कहा  जाता  संविधान  के  भीतर  संधोय  ढांचे  को  तोड़ने  की
 कोशिश  करना  और  वे  सरकारिया  आयोग  तथा  विधि  आयोग  इत्यादि  के  उद्धुण  देंगे  ।  मैंने  स्पध्ट  रूप
 से  कहा  है  कि  सरकार  राज्य  नीति  के  निदेशक  सिद्धान्तों  के  प्रति  बचनंबद्ध

 हमारे  विचार  में  मुख्यतया  न्यायपालिका  और  कार्यपालिका  के  बीच  एक  विभाजन  होना
 चाहिए  ओर  इस  समय  इससे  अधिक  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  यदि  मैं  इससे  अधिक  कुछ
 तो  निश्चित  रूप  से  इसका  अर्थ  होगा  मैं  राज्य  सरकार  पर  आरोप  लगा  रहा  हूं  ।

 क्री  महम्भद  युनुस  सलीम  :  आप  निदेश  जारो  कर  सकते  हैं  ।

 भी  चम्रजोत  यादव  :  एक  पूर्व  राज्यपाल  कानून  मन्त्री  को  सलाह दे  रहे  हैं  ।

 तकंते  है
 भर  मुहम्मद  यूनुस  सलीम  :  निदेशक  सिद्धान्तों  के  अन्तगंत  आप  एक  निदेश  जारी  कर

 स  ।

 भ्रो  चन्द्रजोत  यादव  :  मन्त्र  जो  बड़ी  चतुराई  प्रशन  को  टालने  ओर  सामान्य  नियमों  को
 प्रस्तुत  करने  को  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  उनसे  सही  बात  कहनी  चाहिए  ।

 भी  चसाजोत  वादव  :  मैं  उनकी  प्रशंसा  कर  रहा  हूं  कि  वे  होशियार  हैं  ।
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 सभा  के  माननीय  डा०  जयम्त  रंथपी  ते  कुछ  तंथ्यों  ओर  उस-क्षेत्र  के  लोगों  की
 नाओं  को  सामने  रखा  है  कि  वे  यह  महसूस  करते  हैं  कि  स्यायपालिका  कार्यपालिका  से  अलग  नहीं  है
 इसलिए  भनेक  लोगों  को  झ्द्डी  न्याय  बढ़ीं  है  ।

 3...  यह  अमस्त  भारत  से  सम्बन्धित  प्रशत  है  ।  अदशिल  शारतीय  न्यायिक  सम्मेलन  में  यह  निर्णय
 लिया  गया  भरा  के  म्योशकॉलिंका  को  कार्यपात्रिका-से  अलम  करते  के  संविधान  के  इस  प्रावश्शम  को
 लागू  किया  अब  मन्त्री  जी  ने  कहा  कि  यह  राज्यपाल  का  काये  है|  क्या  शरकार  असभ
 राज्यपाल  अप्दा  असम  की  दाज्य-सरकार  को  यह  परामश्श  देगी  कि  वे  इस  तश्पों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 इस  प्रश्न:पर  विचार  कम  से  कम्त  उन्हें  इस  पर  विचार  करने  दें  और  जनता  की  राय  लेने  दें  ?

 ”
 ही  रंगराजन  कुर्भारमंगलम  :  मैं  समझता  है  कि  यह  कहना  लिए  उपयुक्त  नहीं  होगा  कि

 भारत  सरकार  इसे  मामले  पर  राज्यपाल  को  सलाह  देगी  ।  मैं  स्पष्ट  रूप  से  कहता  हूं  कि  हम  निश्चित
 रूप  से  माननीय  सदस्यों  और  अन्य  सदस्यों  के  विचार  असम  सरकार  तंक  पहुचायेगे  कि  वे

 ओर  काग्रंप  लिका  को  अलग  न  को  बात  से  सन्तुष्ट  नहीं  हैं  ।  *

 3  ५  भी  मुहम्भद  बूनुस  सलोज  :  क्‍या  आप  सन्‍्तुष्ट  हैं  ?

 ओऔ  रंगराजन  छुनारमंगलेस  :  हेम  स्पष्ट  रूप  से  कह  चुके  हैं  कि हम  संविधान  के  अनुच्छैद  50  के
 प्रति  बचनवद्ध  यह  राज्य-नीति  के  निदेशक  सिद्धान्तों  में  दिया  गया  हैं  भौर  हम  इसके  प्रति  ब्चनवर्ड
 है  ।  लेकिन  उसके  बाद  संविधान  में  विशेष  रूप  से  इस  बात  का  प्रावधान  किया  बयारक-जहां  तक  कि
 जनजातीय  क्षेत्रों  का  संबंध  एक  अपवाद  रखा  जाएगा  कि  जिशसें  राज्यपाल  १  यहू  अधिक्रार  दिया

 जाएगा  कि  वह  उस  राज्य  की  मन्त्रि  परिषद  की  सहायता  व  परामझ्ष  से  यहू  निर्णय  लेगा  कि  क्‍या  इसे
 लाग  किया  जाना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  यदि  हुम  वर्तमान  स्थिति  में  संविधान  के  बतेमात  ढांचे  के

 अन्तर्गत  निदेशਂ  देना  आरम्भ  कर  दें  तो  इसबा  अथं  है  कि  हम  राज्य  और  केन्द्र  के:बीच  अधिकारों  को

 अलग  करने  के  मामले  में  जल्दी  कर  रहे  मैं  ऐसा  नहीं  करता

 क्षी  पाइमा  सिंह  पुसनाम  :  हमने  अभी  माननीय  मम्त्री  जी  से  यह  सुना  है  कि  उस

 कोत्र  के लोग  यह  महसूस  कर  रहे  हैं  कि  उनको  नेसगगिक  न्याय  से  बंबित  रखा  जा-रहा  है  जिससे  कि
 उनसे  दूसरे  दर्ज  के  नागरिकों  जेता  व्यवहार  आ  रहा  माननीय  मन्‍्मी  जी  ने  अभी  कहा  है
 कि  यह  संविधान  में  वितिदिष्ट  है  मेरा  प्रश्त  यह  है  कि  क्या  सरकार  संविधान  में  संशोधन  करने  का

 समर्थन  कर  रही  है  ताकि  निकट  भविष्य  में  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  किया  जो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  पूछ  रहे  इसे  आसान  बनाने  $  लिए  कया  भाष  संविधान  में  संशोधन

 करना  चाहेंगे  ।  ॥
 क्रो  रंगरालन  कुसारमंगलम  :  मैं  उनका  प्रश्न  समझ  गया  हू  ।  मैं  यह  बिलकुल  स्पष्ट

 कर  देना  चाहुगा  कि  यह  केबल  दो  जिलों  के  सम्बन्ध  में  वहीं  है  जितका  यहां  उल्लेख  किया  गया  है
 बल्कि  यह  पूरे  जनजातीय  से  सम्ग्न्धित  है  जिनको  अभध्विधृजित  किया  गया  है  ।  यह  कोई
 प्रश्न  नहीं  है  जिसका  उत्तर  सीधा  दिया  जा  सके  क्योंकि  कुछ  अन्य  क्षेत्रों  में  यह  स्थायोबित  है  जैसा
 कि  आन्ध्र  प्रदेश  ।

 भी  एस  ०  घिजयन  राम  राजू  :  यही  भ्रंणाली  भाग्प्र  प्रदेश  के

 तथा  कम्मम्‌  अनुसूचित  जिलों  में  भी  है  तथा  कायंकारी  गिलाध्ीशों  के  पास  वहां  स्याधिक  शक्तियां

 इसलिए  माननीय  मन्त्री  जी  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  को  न्यायपालिका  को  कार्यपेलिका  से  अलग
 करने  के  लिए  लिखेंगे  ।
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 थी  रंगराजन  कुमारमनसलज  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  वियारों  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  तक

 पहुंचा  दू  बा  ।

 थी  इभ्चालस्था  :  माननीय  अध्यक्ष  प्रश्नकर्ता  ने  असम  के  जनजातीय  क्षेत्रों  के
 दो  पहाड़ी  जिलों  के  बारे  में  प्रश्न  किया  यक्षपि  संविधान  कौ  छठी  अनुसूची  में  वह  उपबंध
 किया  बया  है  परन्तु  आाज  तक  जिला  क्रियद-को  न्वाजिक  अधिकार  नहीं  दिए  बह  हैं  तथा  वह  भप्विकार
 जिसा  धशासन  के  कार्बकारी  प्रमुख  हारा  ही  इस्तेमाल  किए  जाते  ऐसे  कई  सामले  हैं  लिनमें
 जातीय  लोगों  द्वारा  प्रयलित  कानून  के  अमुसार  आपस  में  मामले  सुसज्ञा  लेने  के  पश्यात्‌  भी  पुलिस  ने
 उन  मामलों  को  दर्श  किया  जिसके  परिणामस्वरूप  लोगों  में  कई  प्रकार  के  मतभेद  तथा  अन्तर
 खातीय  भावनाएं  उत्पग्त  हो  नागालेंड  के  मामले  यहां  तक  कि  हत्याओं  तथा
 कई  अकार  के  आगजती  के  मामले  भी  पारम्परिक  कानून  के  अनुधार  निपटाए  जाते  हैं  तथा  पुलिस  ऐसे
 मामलों  में  दाल  नहीं  देती  ।

 ह

 इसी  प्रकार  असम  के  दो  जनजातोय  क्षेत्रों  के  भो  अपने  जनजातीय  तथा  वाश्म्बरिक  कानून  हैं
 जिनके  द्वारा  वे  अपने  मामले  निपटाना  चाहते  तो  फिर  पुलिस  इथ  लोगों  को  शामास्य  कानूग  के

 दायरे  में  क्यों  बसीटती  है  ?  उनके  मामले  सुलक्षा  लेने  के  पश्चात  उनको  न्यायालय  में  जाने  बर  मजबूर

 क्यों  किया  जाता  है  *'
 )

 महल  भहोदय  :  कृपया  आप  अपना  प्रश्न  बताइए  ?

 भी  इस्चालम्था  :  मेरा  विचार  है

 अध्यक्ष  भहोधय  :  भपना  विचार  अपना  प्रश्न  रक्षिए  ।

 -  भी  इभ्चालस्था  :  मेरा  प्रहन  यह  है  |  जेसा  कि  संविधान  को  हटठो  अनृसूथी  में  प्रादधान  किया
 बया  आज  तक  जिला  परिक्षदों  को  पाश्म्परिक  स्यायासय  कानूनों  का  प्रयोग  करने  का  स्वायिक
 अधिकार  क्यों  नहीं  दिया  सया  ।

 :  अध्यक्ष  भहोदवय  !  उन्होंने  पहले  ही  प्रश्न  का  उत्तर  दे  विया  यदि  मंत्री  महोदव  दोबारा
 उत्तर  देना  चाहते  तो  दे  सकते  हैं  |

 श्री  इंगराजन  कुमार  मंयसम  :  में  माननीय  सदस्य  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहूया  और  दोबारा

 दोहराऊंगा  कि  संविधान  को  छठी  अनुसूची  के  अन्तगंत  यह  केन्द्र  सरकार  का  कार्य  नहीं  है  कि  बह  छठी

 अनुसचों  के  कार्यान्वयन  को  या  तो  लागू  करे  अथवा  उसका  लागू  किया  जाना  सुनिश्चित
 सोभाग्य  से  अथवा  दुर्भाग्य  बतंमान  ढांचे  के  यह  अधिकार  राज्य  को  मंत्रियरिषद  को

 सहायता  और  परामर्श  से  इसे  अधिसूजित  करे  और  यदि  उस  क्षेत्रों  का  भ्रतिनिध्िित्व  करते  बाले

 सूचित  जनजाति  के  सांसद  इससे  भिन्‍म  महसूस  करते  हैं  तो  मैं  उनले  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  के  साथ
 मामला  उठाने  का  अनुरोध  कहूंगा  और  शुनिश्चित  कहूंगा  कि  राज्य  सरकार  कार्यवाही  करे  ।

 दब  बागान
 ०8६19.  थी  बिलासराय  मानभायराज  भ्सटेथार  :

 क्या  बाजिण्य  मम्जो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 10
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 देश  में  राज्य-बार  कितने  चाय  बागान  हैं  ;........

 इनमें  से  रूम  चाग  बायान  कितने

 क्या  इशल  चाय  वांयानों  को  अधंक्षम  बनाते  के  लिए  हतका  राष्ट्रीयकरण  करते
 सरकार  का  डियार

 (=)  यदि  तो  कद  और

 (४)  यदि  तो  इन  चाय  बागानों  को  अर्क्षम  बताने  के  लिए  सरकार  का  भाय  क्या  कथन
 उठाने  का  विभार  है  ?

 ]

 बाजित्य  मंज्रालन  के  राज्य  मंत्री  पी०  :  से  (४)  एक  विवरण  पत्र  सभा
 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 वर्ष  1988  में  संकलित  अंतिम  आंकड़ों  के  अनूसार  चाय  बोर्ड  में  पंजीकृत  चाव  बागातों
 की  राज्य  संख्या  निम्तानुसार  है  :

 बसम  3  48
 पश्चिम  बंगाल  '  337

 जिपुरा  58

 बिहार  4

 उत्तर  प्रदेश

 हिमाचल  प्रदेश  1385

 मणिपुर
 2

 सिक्किम
 अरुणा चल  प्रदेश  $

 नागालैंड  t

 उड़ीसा  1

 तमिलनाडु  6802

 केरल  4087

 नडिक  16

 :
 कुल  13578

 बर्ष  1989-90  के  दोरान  चाय-बो्ड  हारा  तैयार  किए  भर  स्थिति  दक्ति  थालै

 दस्तावेज  के  अनुसार  देश  में  145  कमजोर  ओर  बन्द  इकाईयां

 रुग्ण  चाय  बयानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  त्रस्ताव  नहीं
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 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (=)  रुग्ण  जाय  बागानों  का  पुनरुद्धार  करना  मालिकों  की  जिम्मेवारी  है  ।

 सरकार  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  के  लिए  चाय  बोर्ड  के  माध्यम  से  विकास  योजनाएं  रहो  है
 रु  बाय  बांगानों  के  मालिकों  द्वारा  भी  इन  योज॑नाओं  के  लाभों  का  उपयोग  किया  जा  सकता
 सरकार  ने  चाय  बोड़  से  भी  कहा  है  कि  ऐसे  चाय  बागानों  के  निजी  मालिकों  को  पुनः  स्थापना  के
 पैकेज  तैयार  करने  तथा  अपने  बागों  के  पुनरुद्धार  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रेरित  करें  ।

 ५.०6  हर

 क्री  बिलासराब  नागमाणराव  गुंडबार  :  अध्यक्ष  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता
 हूं  कि  असम  में  उल्फा  आन्दोलन  की  वजह  से  जिन  चाय  बागानों  में  उत्पादन  बन्द  पड़ा  बहां  के  40

 हजार  मजदूर  बेकार  हो  गए  हैं  ओर  भूख  मरने  को  हालत-में  बारे  में  सरकार  का.क्या  रुख

 है  कि  उन  चाय  बागानों  को  चालू  करने  के  लिए  कया  प्रयास  कर  रहौ  है  ?

 ]
 कौ  पी०  जिवस्थरम  :  यह  प्रश्न  रण  चाय  यागानों  के  संबंध  में  है  |  मेरी.अहराना  है  कि

 मांननीये  सेर्दस्य  का  पूरक  प्रश्ट  भी  रुरण  बाय  वागानों  के  बारे  में  जहां  तक  रुग्स  जाय  बागानों  का
 संबंध  भ्सम  में  6।  कमजोर  अथवा  रुग्ण  बागान  1979  में  रुग्णता  के  कारणों  का  पता  लगाने
 के  लिए  एक  स्थिति  पत्रक  तेयार  किया  गया  सग्णता  के  कारणों  के  आंधोर  पर  बाय  बोर  को
 निर्देश  दिए  गए  हैं  कि सभी  चाय  बागानों  से  यह  पता  लगाएं  कि  उनके  युनर्स्थाफपन  पर  कितना  ब्यय
 होगा  |  बाय  बोर्ड  उनके  पुनस्थापन  के  लिए  सहायता  करने  को  तैयार  यदि  इन  बागानों  में
 मालिक  ऐसे  किसी  भी  कायंक्रम  से  लाभ  उठाकर  अपने  बागानों  को  पुनंस्थापित  करने  की  अवस्था  में
 नहीं  उनके  लिए  सबसे  अच्छा  रास्ता  यही  होगा  कि  अपने  बागानों  को  बेब  दें  क्योंकि  ऐसे  बहुत  से
 बागानों  के  मालिक  तथा  चाय  कम्पनियां  है  जोकि  चाय  बागानों  को  विकप्नित  करते  के  लिए  अतिरिक्त
 भूमि  लेने  को  तैयार  यदिं  कोई  भी  चाय  बागान  हमारे  द्वारा  लागू  किए  गए  पुनंस्थापन  कार्येक्रम
 का  लाभ  उठाना  चाहता  है  तो  मैं  चाय  बोर्ड  को  यह  कहने  को  तंयार  हूं  कि  उसे  समीपता  से  देखें  ओर
 पुनंस्थापन  में  उनकी  सहायता  करें  ।

 भी  बिलासराब  नोगनायराबव  अध्यक्ष  इन  चाय  बागानों  में  कई  रुग्ण  चाय
 बागान  पड़े  हुए  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  वहां  पर  जो  आन्दोलन  चल  रहा  उससे  रुूण्ण  चाय  बागान
 ज्यादा  हो  रहे  उनके  बारे  में  सरकार  क्‍या  करने  जा  रहो  है  ?

 [  अनुवाद ]
 भरी  पी०  चि७कम्वस्म  :  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  उनकी  संख्या  बहुत  अधिक  है  ।

 13578  चाय  बागानों  में  जो  कि  पंजोकृत  145  रुग्ण  धोधित  किए  गर  ये  सभी  निशजि
 चाय  बागान  हैं  ।  निजी

 -  मालिकों  को  वास्तव  में  ऐसे  कदम  उठाने  चाहिए  जिनसे  पुनंेस्थापन  खर्च  का
 लाभ  उठा  सके

 '  हम  उनके  पुमंस्थापन  में  उनकी  सहायता  करने  को  तेयार  परन्तु  उन्हें  भागे  बढ़
 कर  इन  कार्य  क्रमों  का  लाभ  उठाना  चाहिए  ।

 क्री  मानो  मम्त्री  जी  ने  चाय  बागानों  की  संदया  13578  बतांयी  है  ।
 उन्होंने  यह  आंकड़े  कहां  से  प्राप्त  किए

 दे
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 इन  आंकड़ों  में  ऐसे  बहुत  से  चाय  बागान  हैं  जोकि  !  हैक्टेवर  से  5  या  6  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  हैं|
 इसलिए  इस्हें  भाय  बागान  नहीं  कहा  जा  सकता  ।  अभी  हाल  ही  में  इन  पौधों  में  कुकुरमुत्ते  की  लेती
 की  जातो  रही  है  क्योंकि  यह  उद्योग  अन्तरब्ट्रीय  बाजार  तक  पौल  रहा  है  और  इसमें  उम्हें  बड़ा  मृश्य
 मिलता  है  |  लेकिन  फिर  भी  हन्हें  बाय  आायानों  की  क्षंज्ञा  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इतका  कोई  कारखाना
 अथवा  इस  किस्म  को  कोई  चौथ  इनके  पास  नहीं  मेरे  प्रहन  का  भाग  यह  है  कि  क्‍या  सरकार
 हन  दरुग्ण  तथा  कमजोर  बागानों  इनके  प्रथःश्तन  को  चाय  व्यापार  निगम  तथा  इसी  तरह  के  संगठनों
 के  हाथों  उम्हें  सॉप  चाय  व्यापार  कार्यकर्ताओं  को  सहकारिता  के  लिए  प्रोश्साहिस  विभिस्म
 दिशाओं  में  कार्यकर्ताओं  के  प्रयासों  की  पूर्ण  सहायता  जुटाकर  इनकी  पुन  स्थापना  करने  को  तैयार  है  ।

 की  पी०  चि6ब्स्थर्म  :  इस  प्रश्न  को  पूछने  के  लिए  मैं  माननीय  सदस्य  के  प्रति  आभार
 व्यक्त  करता  हूं  ।  प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  13,578  को  जो  आंकड़ा  मैंने  बताया  चाय
 अधिनियम  के  उपबन्ध  पर  आधारित  है  जिसके  अन्तगंत  प्रत्येक  चाय  बागान  का  चाय  बोड़े  में
 करण  करवाना  आवश्यक  होता  है  ।  चाय  बागानों  को  यह  संहया  चाय  बोडड  के  पास  दर्ज  है  और  मैं  यहु
 जिश्यास  करता  हूं  कि  यह  सही  आंकड़ा  है  ।

 बहुत  से  चाय  बांगानों  के  पास  कारखाने  इसलिए  नहीं  है  क्योंकि  इन  पर  बहुत  अधिक  निवेश

 करनों  होता  परन्तु  चाय  एक  ही  चाय  कारखाने  में  अपना  काये  चला  रहे  हैं  तथा  से

 चाय  बागान  जिनके  पास  अपना  कारखाना  होता  अपनी  क्षमता  पास-पड़ीस  के  चाय  बागानों  को
 पष्टे  पर  उपलब्ध  करा  देते  मैं  यह  नहीं  सोचता  कि  वे  रुग्ण  इसलिए  बन  गए  हैं  कि  उसके  पाल
 अपने  कारखाने  नहीं  हसके  बारे  में  1989  में  किए  गए  एक  अध्ययत  के  आधार  पर  कारणों  का

 बता  लगाया  गया  है  जो  कि  इस  प्रकार  से  है  :--

 (1)  प्रबन्धकीय  अकायंकुशलता

 (2)  वित्तीय  संकट

 (3)  तकनीकी  जानकਂ री  का  अभाव

 (4)  श्रमिक-प्रबन्धक  संबंधों  में  अशान्ति

 (5)  बाढ़  तथा  भूस्खलन
 (6)  स्वामित्व  विवाद

 (7)  बिकास  के  क्रियाकलापों  का  सतत  अभाव  ।

 इन  कारखातनों  का  पता  लगाने  के  हमने  पुनेस्थापन  कार्य कम  बताया  हमने  इस
 बाभामों  को  लिखा  है  कि  वे  आगे  भाए  और  इन  कार्यक्रमों  का  लाभ  हम  इन  बागानों  की

 सहायता  के  लिए  तंयार  पुनंस्थापन  के  कार्यक्रमों  के  द्वारा  प्रत्येक  बागान  को  समस्‍या  विश्वेष  के

 निवारण  के  लिए  ठंयार  हैं|  सहकारीकरण  इसका  एक  समाधान  पर  माननीय  सदस्यों  को  मैं  यह
 भी  बताना  चाहूंगा  कि  जिपुरा  में  दस  कमजोर  बआामानों  का  पहले  ही  धहकारी  समितियों  हारा

 अधिग्रहण  किया  जा  चुका  यदि  ओर  अधिक  बायान  पुमंस्थापन  कार्यक्रम  का  लाभ  उठाना  चाहते
 हैं  और  सहकारी  शमिल्षियां  अनाना  चाहते  है  ठो  मैं  डयकी  ऐशी  सहकारी  समितियां  बनाने  में  सहःयता
 करने  को  तैयार  हूं  !

 शत  गायों  जद्टाया्  :  वास्तव  में  मग्त्री  महोदय  को  कुछ  बातें  स्पष्ट  करनी  थाहिएं  ।

 यह  एक  बहुत  ही  महत्यपू्न॑  प्रश्न  है  ।  चाय  उच्योध  विदेशी  मुद्रा  कमाने  वाले  कतिपय  शीब॑स्थ  उच्योनों
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 में  से  एक  है  इसलिए  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उद्योग  आप  तो  जानते  हैं  कि  इनका
 अपना  आनन्‍्तरिक  और  दोनों  प्रकार  का  बाजार  5  6  हैक्टर  के  छोटे-छोटे  चाय
 बामानों  में  कुकुरमुत्ता  की  खेती  को  भा  रही  है  |  लेकिन  इन्हें  बाय  बागान  नहीं  कहा  जा  सकता  भले

 ही  यह  चाय  बोर्ड  के  विवरण  के  विपरीत  ही  क्‍यों  न  हो  ।  बहुत  से  मामलों  मैं  दक्षिणी  भारत  को

 स्थिति  जानता  हूं  |  मैं  चाए  बागानों  में  हाल  हो  की  छुक्षरमुत्ता  की  खेती  की  स्थिति  के  बारे  में  जानता

 हूं  जो  कि  दाजिलिंग  जिले  के  तराई  क्षेत्र  में  जिसमें  पश्चिमी  दिनाजपुर  भी  शामिल  हो  रही  है  ।

 उन्हें  चाय  बागान  नहीं  बहा  जा  सकता  ।  वे  केवल  एक  व्यवित  के  निजी  अधिकार  में  संयुक्त  स्टॉक

 कम्पनियां  भी  नहीं  इसलिए  मैंने  यह  जानना  चाहा  है  कि  इस  उद्योग  को  बचाने  के  लिए  सरकार
 क्या  विचार  फर  रही  यह  मेरे  प्रश्न  का  पिछला  भाग  था  जिसका  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने

 उत्तर  नहीं  दिया  परन्तु  जहां  तक  आंकड़ों  का  संबंध  उन्हें  चाय  बोर्ड  को  यह  कहना  होगा  कि

 इस  सूथी  को  परिशोधन  करें  जोकि  उम्होंने  चाय  बोडड  से  प्राप्त  की  है  ।

 शी  पी०  चिक््थश्म  :  चूंकि  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  अश्विक  बल  दे  रहे  हैं
 और  मैं  माननीय  सदस्य  का  बहुत  आदर  करता  चाय  बोड़ें  से  मैं  यह  १हुंगा  कि  इस  संख्या  को  एक
 बार  फिर  सत्यापित  कर  लें  ।

 शकी.पी०  सौ०  थाको  :  केरल  पे  चार  हजार  से  भी  अधिक  चाय  बागान  थोकि

 तमिलनाडु  के  पश्चात्‌  दूसरे  स्थान  पर  हैं  |  इन  चार  हजार  तथा  पुराने  चाय  बागानों  में  एक  हजार
 से  अधिक  चाय  बागान  या  तो  बन्द  हो  गए  हैं  अथवा  बन्द  होने  के  कगार  पर  माननीय  मन्त्री  जी
 ने  इल  प्रश्न  का  जो  उत्तर  यहां  दिया  उसके  आधार  पर  चाय  बोर्ड  ने  जो  स्थिति  पत्रक  तेयार  किया

 उसमें  इस  बात  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  विशेषकर  उवंरकों  को
 कीमतों  में  हुई  वृद्धि  के  यह  लाभप्रद  नहीं  रहा  ।  क्या  सरकार  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  दूसरे  वित्तीय
 संस्थानों  से यह  मामला  उठायेगी  कि  चाय  बागानों  के  पुनरोद्धार  प्रस्तव  के  लिए  इन्हें  सर्वाधिक
 बरीयता  प्रदान  की  जाये  |  चाय  बागानों  के  पुनरोद्धार  प्रस्ताव  को  बहुत  ही  कम  बरीयता  दी  जाती

 क्या  सरकार  चाय  बोर्ड  को  गह  भी  निर्देश  देने  पर  विचार  करेगी  कि  ५राने  चाय  बागानों  में  उसी

 तरह  से  पुनः  पौध  लगाने  की  शक्रीम  लगगू  की  जाए  जेसे  कि  रबड़  बोर्ड  की  पुनः  पोध  लगाने  की
 स्कीम  है  ?

 भी  पी०  चिदस्मश्स  :  माननीय  सदस्य  केरल  के  बारे  में  अपेक्षाकृत  भयावह  तस्वीर
 पेश  कर  रहे  हमारे  आंकड़ों  के  अनुस'र  केबल  1]  ऐसे  चाय  बागान  हैं  जोकि  क+जोर  अथवा  रुण्ण
 के  तोर  वर  दर्ज  केरल  में  चाय  बागानों  की  कुल  संब्या  4,087  यह  बहुत  छोटे-छोटे  बागान

 तीन  दिन  पहले  मैंने  दक्षिणी  भारत  के  युनाइटिट  प्लान्टरज  एशोसियेशन  की  बैठक  में  भाग  लिया

 मैं  केरल  के  बहुत  से  किसानों  स ेमिला  और  उनकी  मनःस्थिति  बेहतर  इस  वर्ष  दक्षिणी

 भारत  का  चाय  उत्पादन  गत  वर्ष  से  8  प्रतिशत  अधिक  ह्वोता  संभावित  इसलिए  मैं  माननौय॑
 स्देस्यथ  की  मिराशाबादों  विचारधारा  को  रवीकार  नहीं  करता  ।  यदि  कोई  विशेष  समस्या  है  तो  मैं
 उनसे  विचार-विमर्श  करने  को  तंयार  यदि  किसी  विशेष  बागास  को  पुनेस्थापन  को  आवश्यकता

 तो  मैं  उस  पर  विचार  करने  की  तैयार  हूं  । लेकिन  मनोदर्शों  यह  है  कि  दक्षिणी  भारत  का  चाय

 उद्योग  बहुत  बेहतर  स्थिति  में  हैं  ओोर  उनका  उत्पादन  भी  बहुत  अधिक

 शो  कबीमा  पुरकायस्थ  :  असम  का  चाय  उद्योग  विदेशी  मुद्रा  कमाने  बाला  सबसे  बड़ा

 उद्योग  है  ।  दुर्भाग्ययश  अलग-अलग  कारणों  से  यह  उद्योग  दिन-प्रति-दिन  कमजोर  होता  जा  रहा  है  ।
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 पूरे  असम  विशेषकर  बेरक  धाटो  में  यह  बात  स्पष्ट  है  ।  कई  चाय  बागानों  का  प्रवश्ध  असम  चाय
 निगम  ने  अपने  हाथ  में  लिया  दुर्भाग्पयश  असम  थाए  निगम  द्वारा  प्रबन्ध  व्यवस्था  किए  गए  चाय॑
 बागानों  की  स्थिति  दिन  प्रति  दिन  खराब  होतो  जा  रही  एक  चाय  पथिभी  चाय  बागाम  है
 जोकि  बंगला  देश  को  सीमा  पर  स्थित  इसका  अधिग्रहण  पिछले  कुछ  ब  पहले  असम  चाय  निगम

 हारा  संभाला  भया  अब  इस  चाय  बामान  की  हालत  यह  है  कि  यह  बन्द  होने  जा  रहा  बैरक
 घाटी  में  तथा  राज्य  के  अम्यत्र  स्थानों  पर  और  भी  चाय  के  बोगान  हैं  जोकि  बन्द  होने  जा  रहे
 क्या  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  यह  जान  सकता  हूं  कि  इन  कमजोर  बागानों  की  सहायता  के  लिए
 सरकार  किन  उपायों  को  लागू  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रहो  यहां  तक  की  जो  बागान  असम

 चाय  निगम  के  अधीन  उनकी  स्थिति  भी  धीरे-धीरे  खराब  होती  जा  रही  ऐसी  स्थिति  में  उल्योग
 की  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  कया  करने  का  प्रत्ताव  कर  रही  है  ?

 क्षी  पी०  चिदम्वरण  :  असम  चाय  निगम  के  अन्तगेंत  14  चाय  बागान  आते  हैं  और

 एक  चाय  बागान  का  प्रबन्ध  उसके  हाथ  में  यदि  इनमें  से  कुछ  रग्ण  हो  जाते  हैं  तो  असम  चाय
 निगम  और  असम  सरकार  इनकी  रुर्णता  के  कारणों  का  पता  लगाएगी  भर  उन्हें  फिर  से  चलाएगी
 भारत  सरकार  तथा  चाय  बोड़  की  ओर  से  बोलते  मैं  यह  कहूंगा  कि  हम  ऐसे  प्रत्येक  चाय  बागान
 भी  जोकि  रुग्ग  है  तथा  जिसे  पुनंस्थापन  के  लाभ  की  होती  उनकी  सहायत्वा  करने  के

 लिए  तैयार  हैं  ।  हमने  पुनंस्थापन  लाभ  का  आकलन  भी  किया  है  मैं  हुर  किसी  की  जिसमें  असम
 चाय  निगम  भी  शामिल  सहायता  करने  के  लिए  तंयार  परन्तु  यह  प्रश्न  वास्तव  में  असम
 सरकार  को  ही  सम्बोधित  किया  जाना  चाहिए  जिससे  पुनंस्थापन  कार्यक्रम  का  लाभ  उठाया  जा
 प्रबन्ध  को  सुधारने  पर  कुछ  घन  खच्च  किया  जा  सके  और  यदि  अड़चन  भाती  है  तो  असभ  चाय  निगम
 की  कोई  कठिनाई  है  तो  उसे  दूर  करे  '

 ]  ह  ।
 जापान  को  लोह  अपस्क  का  निर्यात

 *820.  भी  भ्रथण  कुमार  पटल  :

 कया  शाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  जापान  को  किए  जाने  वाले  लौह  अयस्क  के  नियाँत  में
 कमी  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ओर  उसके  क्‍या  कारण

 इस  बारे  में  जापान  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  भोर

 देश  में  स्पंज  और  कच्चे  लोह  संयंत्रों  लोह  अयस्क  की  कुल  मांग  कितनी  है  और  यह
 कितनी  मात्रा  में  उपलब्ध  है  ?

 वाजिल्य  मंभालथ  के  राज्य  मंत्री  पीਂ  :  से  एक  विवरण  पत्र
 सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 से  एम०  एम०  टी०  सी०  तथा  के०  आई०  ओ  ०  सो०  एल०  द्वारा  जापान  को  किए
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 थाने  बाले  लोह  अपस्क  के  निर्यात  1990  में  जापानी  इस्पात  मिलों  के  साथ  हुए  समक्षोता
 ज्ञापन  के  उपबन्धों  के  अनुसार  किए  जा  रहे  हैं  जिनमें  1991  से  आरम्भ  होकर  पांच  बर्दों  की
 भवधि  के  लिए  सप्लाई  की  जाने  माली  स्यूनतम  तथा  अधिकतम  मात्राओं  की  व्यवस्था  वास्तविक

 टन  भार  तथा  कीमत  का  विनिश्यय  प्रति  रर्य  किया  जाता  है  |  बर्द  1991-92  के  लिए  विभिन्‍न  क्षेत्रों
 से  जापान  को  निर्यात  के  लिए  संदिवाकृत  बचा  12.3  मिलियन  भ्रीट्धिक  है  ।  इस  मात्रा  के

 रिक्त  गोबा  तथा  रेडी  मूल  के  लौह  अयस्क  का  निर्यात  विद्यमान  भ्रबन्धों  के  भमुसार  किया  जाता

 हम  संविदाहत  माताओं  के  संबंध  में  वचनबद्धताएं  पुरी  किए  जाने  की  आशा  है  ।

 वर्ष  1991-92  के  लिए  देश  में  स्पंज  तथा  ढलवां  लौह  संयंत्रों  क ेलिए  लोह  अयस्क  की

 कुल  आवश्यकता  का  अनुमान  इस्पात  विभःग  द्वारा  2.396  से  2.795  मिलियन  मीट्रि+  टन  के  बीच
 लगाया  गया  है  भोर  हसे  स्वदेश  है  ही  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 थी  अवण  कुमार  पटेल  :  खबर  है  सरकार  महसूस  करती  है  कि  जापान  को  निर्यात

 किए  जाने  बाले  4.5  मिलियन  टन  लौह-अपस्क  में  से  एक  मिलियन  टन  की  कटौती  किए  जाने  को

 भावश्यकता  सरकार  ऐसा  इसलिए  सोच  रहो  है  कि  विशाखापत्तरम्‌  ओर  मध्यप्रदेश  में  स्पंज  लोह
 परियोजनाओं  की  संख्या  दढ़ती  जा  रही  कया  मैं  जान  सकता  हुं  कि  स्टील  जोकि  प्रगति
 के  पथ  पर  के  विकास  बढ़ावा  सरकार  की  नीति  जिससे  कि  लौह  अयस्क  भो  जगह
 स्टील  की  बसी-बनाई  चोजों  का  नियत  पिया  जा  सर  ।  यदि  हां  तो  इस  बिषय  में  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  और  सी  ०सी०पी०ए०  का  1a  विषय  में  क्या  निर्णय  है  ।

 करी  पो०  विवम्वरम  :  जब  तक  कि  सरकार  इस  विषय  में  निर्यय  नहीं  ले  लेती  तद
 तक  मैं  सी०सी०पी०ए०  के  निर्णय  उजागर  नहीं  कर  मैं  समझ्षता  हूं  कि  माननीय  सदस्य
 का  इशारा  बेलाडिलला  लोह  अयस्क  की  ओर  है  क्‍योंकि  उन्होंने  4.5  मिलियन  टन  की  बात  की  है  ।

 यह  बाधिक  ठेके  पर  आधारित  बर्ष  1991-92  के  लिए  ठेका  7  फः  1991  को  पिछली
 सरकार  के  बायंकाल  के  दौरान  दिया  गया  था  4  जब  दूसरे  बाविक  ठेके  को  तय  करने  का  समय  आएगा
 तो  मैं  प्रत्येक  सुझाव  को  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 भरी  अबण  कुसार  पटेल  :  मैंने  सरकार  को  नीति  के  बारे  में  पूछा  श्वा  कि  क्या  सरकार  का  इरादा

 लोह  अयरस्क  के  निर्यात  की  जगह  सरटील  बताने  वा  है  ।

 को  पी०  चिदर-रम्  :  हम  स्पंज  ओर  कच्चे  लोहे  के  अधिक  संयंत्रों  की  स्थापता  का
 स्वागत  बरते  मैं  समझता  हूं  कि  इस्पात  मन्त्रालय  ने  इस  बिषय  में  नीति  संबंधी  घोषणा  पहले  ही
 कर  दी  है  ओर  यदि  कोई  और  स्पंज  और  कच्चे  लोहे  के  संयंत्र  लगाता  है  तो  उत  संयंत्र  को  लौह
 अयस्क  उपलब्ध  कराया  हमारे  पास  लौह  अयस्क  का  पर्याप्त  भंडार  है  और  भारतीय  स्टील
 निर्माता  लोह  मयरक  से  वंबित  नहों  किए  जायेंगे  ।

 ]

 थी  सत्यनारावण  लटिया  :  अध्यक्ष  के  जो  आयरत  ओर  है  जितनी  स्वदेश  में
 मांग  उसका  पांच  गुना  हम  निर्यात  कर  रहे  हमारी  आवश्यकता  और  हुमारी  चिन्ता  यह  है  कि
 यह  जो  आयरन  इसमें  पेलेटाइन्ड  आयरन  और  स्टील  आयरन  की  कीमतों  में  काफी  भन्तर  है  और
 5  वर्षों  तक  हमारी  ६स  अमूल्य  सम्पदा  को  हम  बिदेश  में  बेचते  ऐसा  करार  मेरा  आपके
 माध्यम  से  मन्त्री  जी  से  आग्रह  है  कि  ऐसी  अमूल्य  संपदा  होने  के  बाद  इस  लोह  अयस्क  की  जो  कीमत
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 हमें  मिलती  वह  बहुत  कम  मिलती  है  और  पैलेटाइज्ड  भ्रायरन  और  स्टील  भायरनम  की  कीमत
 बहुत  ज्यादा  होती  है|

 अध्यक्ष  महोदय  :  जाटिया  जी  प्रश्न  कीजिए  ।

 श्री  सत्यभाराधण  जढिया  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  मा:म  से  मंत्री  जो  से  जानना  चाहता
 हूं  कि  इस  लौह  पेैलेटाइज्ड  आयरन  और  हटील  आयरन  की  कीमत  तथा  अ/यातित  स्टील  की
 कीमत  में  कितना  अन्तर  है  ?

 भरी  पी०  चखिदस्थरम  :  प्रश्त  निर्यात  के  बारे  में  मैं  उन  आंकड़ों  का  उल्लेख  करूंगा
 जो  मेरे  पास  यदि  वह  वास्तव  में  लौह  अयस्क  के  बारे  में  बिस्तार  से  जानना  चाहते  हैं  तो  प्रश्न
 इस्पात  मन्त्रालय  से  किया  जाना  चाहिए  ।  सेकिन  वो  आंकड़े  में  उन्हें  दूंगा  जो  मेरे  पास  है  ।

 मेरे  भांकड़ों  के  अनुसार  ओर  कच्चे  लोह  संयंत्रों  के  लिए  वर्ष  1991-92  के  दौरान  लौह
 अयस्क  की  जहूग्त  दस  प्रकार  है  -

 लोह  पिण्ड  ***  0.296  मिलीयन  टन

 स्पंज  आयरन  2.484  मिलोयन  टन

 कुल
 --  2.780  मिलीयन  डन

 लौह  अयस्क  को  यह  कुल  जरूरत  है  ।  बेलाडोला  क्षेत्र  में कुल  जरूरत  1.30  मिलीयन  टन  की

 है  ।

 क्षी  सत्यनारायण  जटिया  :  लागत  कितनी  होगी  ?

 ह

 भी  अयूब  सा  :  जनाब  सदरे  क्या  मंत्री  जी  को  यह  जानकारी  है  कि  टंगस्टन
 आयरन  क्या  हिन्दुस्तान  से  बाहर  भेजा  जाता  तो  क्या  देश  में  जो  हमारी  जरुरियात  वे  पूरो  हो
 रही  अगर  हमारी  जरूरियात  पूरी  नहीं  हो  रही  भौर  इसकी  देश  में  कमी  तो  यह
 कमी  है  और  तथा  डिफेंस  की  टंगस्टन  भायरन  की  जो  जहरतें  क्या  उसको  पूरा  किया  जा

 रहा  है  ?

 िनुवाद
 भी  पी०  चिदम्थरम  :  टंगस्टन  लोहा  के  विषय  में  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं

 मुझे  जानकारी  इकट्ठी  करनी  होगी  ।

 भी  विजय  एन०  पाटिल  :  मेरी  जानकारी  यह  है  कि  जापान  ने  कोई  भावी  योजना
 तेयार  की  वे  समुद्र  में  कोयला  डाल  रहे  हैं  ताकि  जब  कोयला  उत्पादक  देशों  में  इसका  भंडार
 समाप्त  हो  जाय  तो  वह  समुद्र  में  डाले  गए  कोयले  का  इस्तेमाल  कर  क्‍या  यह  सच  है  कि  जापान
 वर्नेमान  जरूरत  से  भी  ज्यादा  स्टील  खरीदने  की  फोशिक्ष  कर  रहा  ताकि  भविष्य  में  बह  इसका
 इस्तेमाल  कर  सके  ?  क्‍या  यह  सच  है  कि  हम  जापान  को  स्टील  की  अतिरिक्‍त  मात्रा  निर्यात  कर  रहे

 मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या  वह  जावान  को  अतिरिक्त  स्टील  की  अमह  कृषि
 उत्पादों  का  निर्यात  करेंगे  ।
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 कौ  पी०  चिदस्थरण  :  ब्रश्न  लौह  अयस्क  के  निर्यात  के  बारे  में  इस  देश  में  हमारे
 पास  मिश्रित  लोह  अयस्क  इनमें  से  कुछ  निम्न  स्तर  स्तर  के  हैं  और  कुछ  उच्च  स्तर  के  अब
 प्रश्न  उठता  बेलाडीला  की  वजह  बेलाडोशा  में  पत्रस्ध  65  प्रतिशत  एफ  पाया  जाता  है
 जबकि  फेरस  कौ  मात्रा  67  प्रतिशत  हमारे  पास  अन्य  लौह  अयस्क  का  बड़ा  भंडार  भी  है  जिसमें

 नमन  फेरस  की  मात्रा  62  प्रतिशर्त  के  बराबर  जापान  व  भारत  की  सरकारों  के वीच  जो

 झौता  हुआ  है  उपके  मुताबिक  जापान  को  मिश्रित  लौह  अयस्क  का  निर्यात  जाएगा  अगतुबर
 1990  में  5  वर्षीय  समझौता  हुआ  था  और  व्ाधिक  ठेका  7.2.1991  को  पिछली  सरकार  के  कार्यकाल

 के  दौरान  तय  हुआ  इस  समझौते  के  तहत  हमें  इस  बात  की  सुविधा  है  कि  हुम्त  सात्रा

 गौर  कीमत  कै  बारे  में  प्रतिवर्ष  मिर्णय  कर  सबते  जंसाकि  मैंने  पहले  कह  कि  अब  टूसरा
 समझौता  तय  किया  जाएगा  तो  दिए  गए  सभी  सुझाव  भर  सभी  प्रासंगिक  विभार  ध्यान  में  रखे

 जाएंगे  |  पिठले  शमझौते  के  विषय  में  मैं  किमी  पर  दोषा  रोपण  करना  नहीं  चाहता  ।  लेकिन  में  यह  स्पष्ट
 कर  देना  बाहता  ह॒  कि  इस  समझौते  पर  वर्ष  1991-92  के  लिए  7-2-1991  को  हस्त।क्षर  हुए
 जब  हम  अगले  बषं  के  लिए  दूसरे  समझौते  के  विषय  में  निर्णय  लें  तो  निश्चय  ही  हम  प्रत्येक  पहलू  को
 ध्यान  में  रखेंगे  ।

 थी  दाऊ  बयाल  चोशी  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हु  कि  क्‍या  यह
 सही  नहीं  है  कि  हम  सस्ता  लोहा  निर्यात  करके  महंगा  इस्पात  जापान  से  प्राप्त  कर  रहे  कृपया
 करके  कष्ट  करें  कि  हम  जो  निर्यात  कर  हैं  उसकी  प्रति  टन  क्‍या  कीमत  लेते  हैं  और  भो  इस्पात
 आयात  कर  रहे  हैं  उसकी  कीमत  प्रति  टन  कितनी  है  ?  यह  भी  बताएं  कि  भारत  जब  अपना  इस्पात
 स्वयं  बना  सकता  है  तो  हम  उसमें  कब  तक  आत्मनिर्भर  हो  जाएंगे  ?

 ]
 बी  खिवस्वथरभ  :  रटील  की  आत्मनिरभरता  के  विषय  में  अंतिम  प्रश्न  स्टील

 मंझालन  ते  कि  ।  जाना  मैं  तिश्चिन्त  हूं  कि  वे  लोग  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  ज़वाब
 देंदे  ।  जहां  तक  लौह  अयस्क  के  लियति  का  प्रश्न  हम  बैल्लाडिहला  क्षेत्र  से  25.99  बॉलर  प्रति  टन
 की  वर  है  तिर्बात  करते  इस  षीमत  में  बे  ताइीना  खान  से  अन्दरगाह  तक  के  ढुलाई  की  लागत  भी
 शामिल  हैं  भर  घरेलू  खपत  के  लिए  यह  200/  ९०  प्रति  टन  के  हिसाब  से  बेचा  जाता  में  सभी

 ऐसे  पहल  हैं  जिन्हें  बीमत  निर्धारित  करते  समय  ध्यान  में  अवश्य  रखना  जैसा  कि  मैंने  पहले
 भी  कहा  था  कि  इस  समझोते  पर  बषं  1991-92  के  लिए  7-2-1991  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।
 जब  हम  अगले  समझौते  के  विषय  में  निर्णय  लेते  हैं  तो  हम  प्रत्येक  पहल  को  ध्यान  में  यहां  तक
 कि  निर्णत  ओर  घरेलू  कीमत  का  तुलनात्मक  लाभ  ओर  जोड़े  गए  मूल्य  को  भी  ध्यान  में  रखा

 जाएगा  ।

 के०  एश०  प्षौसान्न  :  तमिलनाडु  में  लोह  पिण्ड  की  कमी  इसलिए
 मैं  श्राननीय  मन्त्री  महोदय  से,ह  कि  बया  हरकार  तसिलताई  को  छोह  प्रिण्ड  का

 प्वित  झप्लाई  सुनिश्चित  करने  के-लिए  कोई  कदम
 '

 श्री  पौ०  जिशस्वसभ  :  तमिलमाड  में  स्टोल  मिल  को  लौह  पिण्ड  सप्लाई  करने  संबंधी
 प्रश्न  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  से  किया  जाना  चाहिए  और  बे  लोग  ही  इृश  प्रश्न  का  अवभाध  देंगे  ।
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 मैं  हि्फे  लौह  अयस्क  के  निर्वात  के  मामले  को  देख  रहा  हु  ।

 करी  के०  पी०  रेइडस्या  पादव  :  सरकार  ने  वर्ष  1990  को  अक्तूबर  में  जापान  कौ

 एक  फर्म  से  समझौता  किया  ओर  वर्ष  1991  के  फरवरी  में  दूसरा  समझौता  भी  हुआ  ।
 1990  में  हस्ताक्षरित  दूसरे  समझौते  के  शहूत  क्या  दर  तय  की  गई  और  किर  1991

 में  हस्ताअरित  दूसरे  समझौते  के  तहत  क्‍या  दर  तथ  की  गई  मैं  यह  भी  जानना  चहृगा
 कि  जब  जापान  को  लौह  अयरक  का  निर्यात  किया  जाता  है  तो  क्या  भारत  सरकार  को  प्रतिवर्ष  कोई

 वृद्धि  होती  है  ?  तो  बर्ष  1990  भर  वर्ष  1991  के  समझीतों  में  क्या  अन्तर  है  ?

 झो  पी०  चिदस्मरम  :  1990  में  5  वर्षीय  हुआ  इसके
 तहत  मद्रास  कुद्रेमुख  और  नया  मंगलोर  जैसे  .  बन्दरयाहों  से  लोड
 अयस्क  के  निर्यात  की  व्यवस्था  साथ  इसके  तहत  जापान  को  निर्यात  की  जाने  वाली
 मांत्रा  का  भी  कोटा  वाषिक  ठेका  वह  ठेका  है  जिसके  तहत  कीमत  और  मात्रा  निर्धारित
 वी  जाती  वाधिक  ठेंका  वर्ष  1991-92  के  लिए  7-2-1991  को  हस्ताक्षरित  हुआ
 उस  वाधषिक  ठेंके  के  जैसा  कि  मैंने  पेहले  भी  कहा  था  कि  जापान  को  वर्ष  1991-92

 के  दौरान  5  मिलीयन  टन  बैलडीला  2.50  मिलीयन  टन  बेलारी-हास्पेट  1,70  मिलौपन  टन
 बाराजमदा  9  मिलीयन  टन  गोआ  3  15  मिलीयत  टन  कि०  आई०  ओ०  जी०  ल०  से  भौर

 0.16  मिलीयन  टन  रेडी  से  नियति  किया  यह  हम  निर्यात  हम  बैलाडीला  से  जो  निर्यात

 जो  कि  सबसे  अच्छी  किस्म  उसकी  वीमत  25.99  डालर  प्रति  मीट्रिक  टन  है  और  20.99

 डालर  प्रति  मीट्रिक  टन  जहां  तक  अगले  वर्ष  की  बात  है  मैं  अपनी  योजना  उजागर  करना  नहीं  चाहता

 हूं  ।  मैं  इसको  सौदा  तय  करने  के  लिए  गोपनीय  रखता  इस  समय  यह  पूछना  अनुचित  होभा  कि

 हम  किस  कीमत  पर  सौदा  तय  लेकिन  मैं  दिए  गए  प्रत्येक  सुझाव  को  ध्यान  में  रखूंगा  ताकि

 उक्त  5  वर्षीय  समझौते  की  परिसीमा  में  भारत  को  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ  मिल  सके  ।  लेकिन  मैं  सदन

 को  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  भारत  और  के  निर्धारण  में  अपनी  पूरी  आजादी  का

 इस्तेमाल  करेगा  ।  हम  पूरे  पांच  सालों  के  लिए  बंधे  हुए  नहीं  हमने  मात्रा  ओर  कीमत  के  निर्धारण

 के  लिए  व'चिक  ठेका  हस्ताक्षरित  किया  है  ।

 भरी  बस्यूलाल  सम्धाकर  :  बस्तर  के  लोह  अयस्क  में  लोह  ट्त्व  की  भारी  प्रचुरता  है  |

 यह  विश्व  में  दुलंभ  लेकिन  अभी  जो  इसको  कीमत  तय  है  वह  बहुत  ही  कम  क्या  माननीय

 मंत्री  महोदय  इसकी  कीमत  यथाशीघ्र  बढ़ाने  पर  विचार  कर  रहे  यदि  तो  इसे  इतनी  कम

 कीमत  पर  मत  बेचिए  जिससे  हमारे  इस्पात  संयंत्र  इसका  हस्तेमाल  कर  सके  ।  उदाहरण  के  तौर

 घिलाई  स्टील  पलान्ट  ।  इसके  पास  अभी  मात्र  4.5  मिलीयन  टन  लौह  अयरक  है  ।  जबकि  यह  10
 मिलीयन  टन  मार्क  को  छुने  जा  रहा  इसमें  लोह  पद्थ  की  भारी  प्रचुरता  जब  तक  कि

 हमें  ऊंची  कीमत  नहीं  मिल  कया  मंत्री  महोदय  तब  तक  के  लिए  लौह  अयस्क  के  निर्यात  को
 स्थगित  करने  पर  विचार  करेंगे  ?  इसकी  खपत  देश  में  ही  होगी  और  इसका  उत्पादन  दैश  में

 ही  होगा  ।

 भी  पी०  चिंध्यरण  :  मैं  बहुत  सी  वातों  को  ध्यात  में  रख  रहा  मैं  माननीय  सदस्यों  से
 निवेदम  करूंगा  कि  बे  मुझे  ये  तथ्य  उजागर  करने  के  लिए  मजबूर  नहीं  करें  ।  इन  मामलों  पर  चर्चा

 होनी  भाप  आश्वस्त  रहें  कि  हम  भारत  के  लिए  बेहतर  लाभ  प्राप्त  करगे  और  मिर्यात  की  जाने
 बासी  मात्रा  तथा  घरेलू  खपत  को  ध्यान  में  रखा  जाएगा  ।
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 भरी  चर्जोत  पादव  :  सौभाग्य  वश  भारत  विश्व  के  उन  देशों  में  से  है जिसके  पास

 लोह-अयस्क  का  सबसे  बड़ा  भंडार  लेकिन  इसका  मतलब  यह  तो  नहीं  है  कि  हम  अपने  लौह  अयस्क
 को  बहुत  हो  कम  कीमत  पर  बेच  दे  ।  खान  से  बन्दरगाह  तक  की  दुलाई  दर  सहित  25  डॉलर  प्रति

 मीट्रिक  जो  हमें  मिल  रहा  बह  बहुत  ही  कम  क्या  मन्त्री  महोदय  इस  तथ्य  से  अवगत  हैं
 कि  वर्ष  1974-75  में  यह  निर्णय  लिया  गग्मा  कि  हमर  ल्येह-अयस्क  का  निर्यात  नहीं  करेंगे  और
 इसकी  जगह  हम  स्पंज  लोहा  आदि  बेचेंगे  ताकि  हमें  ज्यादा  से  ज्यादा  कीमत
 मिल  सके  ?  क्‍या  मंत्री  महोदय  इस  विषय  को  इतनी  भारी  मात्रा  में  लौह  अयस्क  निर्यात  करने  के

 पहले  उठाएंगे  ?  मुझे  ज्ञात  हुआ  है  कि  जापान  लौह-अयस्फ  समुद्र  में  डाल  रहा  यह  इसलिए  कि
 ठसके  पास  लौह-अयस्क  नहीं  है  ।  इसीलिए  वह  इस  कीमत  पर  खरीद  रहा  है  ताकि  भाने  वाले  बर्षों  में

 इसका  इस्तेमाल  कर  सकेगा  ।

 श्री  पी०  चिदम्थरम  :  मैं  उन  तथ्यों  से  अबगत  जिन  पर  माननीय  सदस्य  श्री
 सन्द्रजीत  यादव  ने  प्रकाश  डाला  मैं  बहुत  सी  अन्य  ब।तों  से  वाकिफ  हूं  ।  मैं  माननीय  सदन  को
 सिर्फ  आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  मैं  यह  सुनिश्चित  करूंगा  किसे  भारत  के  लिए  ज्यादा  से  ज्यादा  लाभ
 प्राप्त  किया  जा  सके  ।  जो  कुछ  भी  हुमा  है  उसकी  आलोचना  नहीं  करना  चाहता  |  मैं  सिर्फ  इतना

 ही  कह  रहा  हुं  कि  7-2-91  को  जो  समझौता  हुआ  था  वह  वाषिक  समझोता  है  जो  वर्ष  1991-92

 के  लिए  ही  मान्य  हमें  यह्‌  निश्चय  करने  की  पूरी  आजादी  है  कि  हम  निर्धारित  मात्रा  में  और  उस
 कोमत  पर  बेचना  चाहते  है  कि  नहीं  ।  जब  अगला  समझौता  होगा  तो  मैं  प्रत्येक  सुझाव  भोर  प्रत्येक

 पहलू  को  ध्यान  में  रखूंगा  ।

 |  हिर्दी  ]

 भूतपूर्थ  संलिकों  को  पेंशन

 *822.  प्रो  प्रेम  :

 करी  आनन्द  रत्न  भौय  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  किलने  भ्टपूर्व  सनिक  हैं  भौर  उन्हें  कुल  बितनी  पेंशन  दी  जा
 रही

 कया  कुछ  भूतपूर्व  सेनिकों  को  पेंशन  मिल  रही  भोर

 यदि  तो  ऐसे  भूतपूर्व  सैनिकों  बी  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 न्‍  पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  संत्ालय  में  राज्य  संती
 एस ०  कृष्ण  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण
 देश  में  भूतपूर्व  सेनिकों  को  संख्या  प्रामाथिक  आंकड़े  उपलब्ध  महों  सशस्त्र

 सेनाओं  के  पेंशनरों  की  कुल  संद्या  1100180  हैं  जंसा  कि  अनबंध  में  बताया  गया  1990-
 91  के  दोरान  पेंशन  के  रुप  में  अदा  की  गई  कुल  राशि  लगभग  1105  करोड़  रुपए  है  ।

 ऐसे  भूतपूर्व  सेनिक  जो  पेंशन  नहीं  ले  रहे  हैं  उनकी  संख्या  के  ब्यौरे  नहीं  रखें  जाते  |  केंशन
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 22  1913  मौखिक  उसर

 मियमावली  के  अनुसार  जिन  भूतपूर्व  सैनिकों  ते  पेंशन  की  पात्रता  के  लिए  ग्यूनतम
 सेवा

 पूरी  कहीं
 की  है  का  किहोंगे  कातिक  करेंडन  के  बदले  एक  मुभ्त  रुप  में  २पकाय  की  राशि  मे  थी  है  वे  पेंदन  पाते
 के  हकदार  माही  हैं  ।

 .  बुकत  था  इसने

 भूतपूर्व  लेगिक  पेंशनरों  की  राज्यवार  संस्या  इसने  बाला  विधरण

 ).  उत्तर  अदेश  40,757

 2.  बिहार  30,381:

 3.  उड़ीसा  8,743
 4.  पश्चिम  बंगाल  39,464...  -  हे

 5.  मध्य  प्रदेश  4266
 6.  बेघालय  जा

 19,68
 7.  असम  ANNE  कराई  ४  21

 8. नागालेंड कर न है रा रा 9. बजिपुर 2,070... पंजाब 8६,०0,629 हरियाणा हिमाचल प्रदेश 47,355 राजस्थान जम्मू और कश्मीर 38,385 चण्डीगढ़ ' 5,606 दिल्‍ली 23,523 9, >48 गुजरात 5,865 थोबा ' 3360 20, तमिलनाडु 66,767 आन्प्र प्रदेश 38,358 22. क्मोटिक 30, 8 54 23. केरल घ 79,238 24, पांश्थिरी कस : 2॥



 लिबक्षित  उत्तर  13  1991

 प्रो»  प्रेम  धुमल  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  जो  उत्तर  दिया  उसमें  भूतपूर्व  संनिकों
 को  जो  संख्या  बताई  गई  है  उससे  ऐसा  लगता  है  कि  बरिफाइड  फीगस  इनको  प्राप्त  नहीं  मुझे
 आश्चर्य  हो  रहा  है  कि  ऐसे  से  बह  भूतपूर्व  सेह्क्ोत्की-घलाई  यह  सरकार  क्‍या  करेगी  ?  मेरे  प्रश्न
 का  पार्ट  यह  है  कि  क्‍या  सरकार  भागे  से  कोई  ऐसा  कदम  उटाएगी  कि  जनगणना  के  समय

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  प्राप्त  की  जा  सके  ताकि  कई  विधवाओं  को  जो  पेंशन  नहीं
 मिलती  उनके  केसिज  सेटल  हो  सके  ओर  इसका  बो  पार्ट  है  कि  जो  भूतपूर्व  सैनिक  किन्‍्हीं
 हाये  कारणों  से  अपनी  सविस  पूरी  नहीं  कर  सके  उनको  अध॑  सेनिक  बलों  में  क्या  प्राथमिकता  के
 भाधार  पर  नौकरी  देने  पर  सरकार  बिचार  करेगी  ?

 ]
 भरी  कष्ण  कुमार  :  !।  लाख  तो  पेन्शनभोगियों  की  संझया  है  ।  राज्य  सरकारों

 से  लिए  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  भूतपूर्व  सेनिकों  की  संब्या  43  लाख  रक्षा  मन्त्रालय  से  हमने

 भूतपूर्व  सैनिकों  से  संब्रंधित  आंकडों  की  मांग  की  जिसे  प्रश्नावलो  में  जनगणना  के  समय  शामिल
 किया  जा  सके  ।  उन्होंने  ये  आंकड़े  भेज  दिए  हम  उम्मीद  करते  है  कि  जनगणना  के  आंकड़े  बहुत
 ही  जल्द  उपलब्ध  हो  जाएंगे  और  तब  भूतपूव  सेनिकों  की  सही  संख्या  ज्ञात  हो  सकेगी  ।

 अनुपुरक  प्रश्न  के  दूसरे  भाग  के  संबंध  में  केवल  यही  कह  सकता  हू  कि  अनुरोध  पर

 दोष  के  आधार  पर  विच्चार  किया  जाएगा  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 राष्ट्रीप  कपड़ा  निगम  को  सिलों  का  गर-सरकारोकरण

 ]

 *817,  श्री.एस०  बो*  चस्रशेखर  मति  :

 क्या  बच्च्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  अधीन  चल  रही  भिलों  में  से  कुछ  मिलों  को

 पेर-सरकारी  क्षेत्र  में  देने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ओर

 इसके  क्या  कारण  है  ?

 बस्त्र  मंत्रासय  के  राज्य  मजी  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीयकत  बकों  में  परियोजाशीम  अधिकारियों  को  भत्तों  के  लिए  संयुक्त  परीक्षा

 ०818.  श्रो  राम  नरेश  सिह  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  विभिन्‍न  राष्ट्रीयक्ृत  बेकों
 में

 परिवीक्षाधीन  अधिकारियों  की
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 22  1913  लिशित  उत्तर

 भर्ती  के  लिए  1990-91  के  दौरान  अलग-अलग  कितनी  परीक्षाएं  आयोजित  की

 इन  परीक्षाभों  के  आयोजन  पर  कितनी  धनराशि  खर्च

 क्‍या  सभी  राष्ट्रीयकृत  बेंकोंद्वारा  परिवीक्षाघीन  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिए  संयुक्त
 परीक्षा  आयोजित  करने  का  कोई  विचार  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  विभिम्न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  में  -

 कारियों  की  भर्ती  करने  बाले  दस  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  से  प्राप्त  सूचना  के  सात  बोड़ों  ते
 वर्ष  1990-91  के  दोरान  अधिकारियों  वी  भर्ती  के  लिए  आठ  परीक्षाएं  भायोजित  की  थी  ।

 2.21  करोड़.रुपए  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  पंदा  ही  नहीं  होता  ।

 साधारण  बोभा  निगम  के  कचारियों  को  तेबानिवत्ति  लाभ

 *821.  श्री  पौ०  सो०  थामस  :

 क्या  बिस्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  साधारण  बीमा  नियम  के  कृमंचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना  शुरू  करने  का
 प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 साधारण  बीमा  निगम  के  के  मंबारियों  को  इस  समय  दिए  जा  रहे  अन्य  सेबानिवृत्ति  >
 लाभ  कया  हैं

 !

 जिस  संजालय  में  राज्य  मंत्री  दलथीर  (१)  भोर  बुंकि  साधारण
 बोमा  निगम  के  कर्मंचावी  अंशदायी  भविष्य  निश्चि  के  हकदार  इसलिए  उन्हें  पेंशन  योजना  क्षा  लाभ
 दना  ब्यवहायं  नहीं  है  ।

 उन्हें  दिए  जाने  वाले  मौजूदा  सेवानिवृत्ति  लाभों  में  भविष्य  निधि  भौर  छूटी
 .

 भुनाना शामिल हैं । निर्यात लक्ष्य *823. भरी धर्मपाल लिह मलिक : भरो गंगाधरा सागोफ्स्‍शी क्या बाजिल्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हर वर्ष के लिए कितने डालर के मूल्य का नियति करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया 23



 लिडित  उत्तर  13  1991

 इसे  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  बिचार

 उप  क्त  अवधि  में  कृषि  जन्य  वस्तुओं  के  नियत  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया
 गया  और

 कुल  निर्यात  में  कृषि-आधारित  उद्योगों  के  हिस्से  में  बद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम
 ने  बा  विचार  है  ? उठ

 बालिज्य  संजालय  में  उप  मंत्री  सलमात  :  से  एक  विवरण  पत्र
 सथः-क्टम  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 भोर  मंत्रालय  विश्व  अर्थव्यवस्था  में  प्रमुक्ष  जुलाई  भोर  1991
 के  महीनों  में  घोषित  अन्य  आधथिक  सुधारों  ओर  व्यापार  सम्बन्धी  उन  कड़े  प्रतिबन्धों
 को  ध्यान  में  रखकर  जो  आयात  उपलब्धता  और  ऋण-नियंत्रणों  के  रूप  में  अभी  भी  मोजूद  है
 बष  1991-92  के  लिए  निर्यात  लक्ष्य  तैयार  कर  रहा  मंत्रालय  द्वारा  लक्ष्य  निर्धारित  करने  में  जो
 प्रक्रिया  अपनाई  जाती  उसमें  विभिन्‍न  निर्यात  संवधंन  परिषदों  ओर  प्राधिकरणों  के  साथ

 समह|क्षेत्ररस्तर  पर  गहन  विवार-विमल्े  करना  शामिल  इस  ऋत्रिया  के  बता  होते  ही  लक्ष्य  की

 घोषणा  कर  दी  जाएगी  ।

 भर  सरकार  ने  जुलाई  भोर  1991  में  व्यापार-नीति  में  कई  सुधार  शरू
 किए  जिनका  उद्देश्य  निर्यात  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  आयात  लाइसेंसों  को  पर्याप्त  कप  में
 समाध्त  बश्ना-और  भाबात  को  कम  करना  आई०  ई०  पो०  लाइसेंसों  के  स्थान  पर  एक्सिमस्क्रिप
 को  लाया  गया  एफ»  Ale  बी०  मूल्य  30%  को  मूल  दर  जिस  पर  एक्सिमस्क्रिप  जारी  किए
 जाते  प्राथमिक  कृषि  बस्तुओं  के  निर्यातकों  के  लिए  एक  अतिरिकत  प्रोत्साहन  क्‍योंकि  इन

 ब्रस्तुओं  की  आयात-मात्रा  काफी  कम  म्ल्य-बधित  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 व्याचाश-नोति  में  10  प्रतिशत  बिन्दुओं  की  अतिरिक्त  एक्सिमस्क्रिप  हकदारो  देने  की  व्यवस्था  इस
 प्रकार  कुछ  म्ल्य  वधित  कृषि-उत्पादों  के  लिए  एक्सिमस्क्रिप  का  दर  एफ»  भो०  बी०  मूल्य  की  40%
 हो  जाएनी  ।  केन्द्रीय  बजट  1991-92  में  बल्य-यथित  मांस  एवं  मांस  उत्पादों  के  निर्यात  को

 बढ़ावा  देने  के  लिए  बृचड़खाने  के  उपकरणों  के  आयात  पर  शुल्क  में  छट  दी  मई  नियति-संबध न
 के  लिए  बस्तु  बोडों|प्राधिकरणों  ने  ट्रेड  फेर  अथारिटो  भाफ  इण्डिया  द्वारा  आवोजित  व्यापार  नेलों
 में  भाग  लिया  ।  हमारे  निर्यात  बढ़ान  के  उद्देश्य  से  विदेश  में  प्रतिनिधि-मंडल  भी  भेज  जाते  हें  ।  चूंकि
 निर्यात  उत्पादन  के  साथ  जुड़ा  हुआ  वस्तु  बो्डों  ओर  प्राघिकरणों  द्वारा  योजना  आयोग  द्वारा

 अनुमोदित  योजनाबद्ध  रकीमों  के  जरिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किए  जाते

 सरकारो  क्षेत्र  के  बेक

 *824.  ली  शोभगाड्रोश्यर  शाव  घाइट  :

 श्री  एज०  बो०  बोਂ  एस  मति  :

 क्या  बिल  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के

 काय  कर  रहे

 8  न्जँ  जज  Me  a
 के

 निदेशक-मंडलों  में  रिक्तियों  के बावजूद  काफी  समय  से

 24



 22  1913  )  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  बंकवार  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  रिक्‍त  पदों  को  भरने  के  लिए  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  अबबा  उदाने  का
 विचार  है  ?  ॥

 विस  मंत्रालम  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  में
 निदेशक  मण्डलों  का  नियमित  भस्तित्व  है  और  उनमें  होने  बाली  रिक्तियां  समय-समय  पर  भरी  जाती

 भारतीय  स्टेट  बेंक  के  केन्द्रीय  बोर्ड  और  20  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  पृंकालिक
 सरकारी  निदेशकों  भोर  कमंचारी  निदेशकों  की  रिक्तियों  की  बेंकवार  स्थिति  अनुयन्ध  में  दी  गईं  है  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  7  अन॒ध्ंगी  बैंकों  के  मामले  में  केन्द्रीय  स'कार  केवल  कर्मचारी  निरदेशकों  की

 नियुक्तियां  करती  है  और  इस  वर्ग  से  संबंधित  रिक्तियों  की  स्थिति  को  भी  संलग्त  विवरण  में  दर्शाया
 गया  है  ।

 2.  प्रकार  ने  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  पहले  ही  कारंबाई  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 विवरण

 अनुबना
 भारतीय  स्टेंट  बेस  का  केसौब  बोर्ड  ओर  20  राष्ट्रीयफ्त  बेक

 रिक्त  स्थानों  की  स्थिति
 ..

 क्रम०  बेंक  पूर्णालिक
 सं०  निदेशक  निदेशक  निदेशक

 1 ]  2  3...  4  5

 1...  केल्त्रीय  बोर्ड  भा०  स्टेट  --  wo

 2.  इलाहाबाद  बेंक  2  1

 3,  आन्ध्रा  बेक  —  4  1

 4...  बेंक  आफ  बढड़ोदा  --  3  1

 5.  बैंक  आफ  इश्डिया  3  न

 6.  बैंक  भाफ  महाराष्ट्र  4

 7.  केनरा  बैंक  ||  4

 8.  सेन्‍्द्रल  बेंक  भाफ  इण्डिया  5

 9.  कारपोरेशन  बैंक  3  —

 10.  देना  बेंक  _  5  1

 11...  इष्डियन  बेक  ज-+  5  1

 ...  12.  इण्डियन  ओबवरसीज  बेक  4  1

 |. 13.  रयू  बेंक  आफ  इच्डिया  1  4  1

 14.  ओरियंटल  बेंक  आफ  कामसे  —  3  1
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 4  5

 15.  पंजाब  नेशनल  बैंक  4  1

 16,  पंजाब  एण्ड  सिध  बैंक  न  6

 17.  घिडिकेट  बेंक  --  $  “4

 18.  यूनाइटेड  बेंक  आफ  इण्डिया  न  7

 19,  बूनियन  बेंक  आफ  इण्डिया  3  1

 20.  यूको  बेंक  --  3  1

 21.  विजया  बेक  1  5  1

 भारतीय  स्टेट  बेक  के  अनुयंगी  बेक

 क्रम०  बैंक  का  नाम  रा  कर्मचारी निशक
 ख्छ

 स्टेट  बेक  आफ  बीकानेर  एण्ड  जयपुर
 2.  स्टेट  बेंक  आफ  हैदराबाद

 |

 3.  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर

 4.  स्टेट  बेंक  आफ  मेसूर
 5.  ह्टेट  बेंक  आफ  पटियाला

 6.  स्टेट  बेंक  अफ  सोराष्ट्र
 7.  स्टेट  बेंक  आफ  त्रावणकोर  =

 ome

 हि

 की

 एके

 डाकघरों  में  जगा  धनराशि  पर  ध्याज  को  दरें

 १825.  क्री  प्रतापराय  बी०  भोंसले  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिद्ार  डाकधरों  में  जमा  धनराशि  पर  ब्याज  की  दरों  में  वृद्धि  करने
 का  है  जेसा  कि  बेंकों  के  मामले  में  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विस  जरजालय  में  राज्य  ज्ती  दलबीर  :  (१)  से  1-10-91  से  डाकथर
 सावधि  जमा  राशियों  और  डाकधर  आवर्ती  जमा  राशियों  पर  लमा  वअ्याज  की  दरों  में  वृद्धि  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 ह

 डाकजर  सायधि  जया  राशियां  ह

 जगा  को  अवधि  स्याज  की  दर  प्रतियर्य-5जाही चकबढि
 ]  वर्ष  10  प्रतिशत
 2  वर्ष  11  प्रतिशत
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 नि  तह

 3  वर्ष  13  प्रतिशत

 5  वर्ष  13.5  प्रतिशत

 डाकधर  आधर्ता  जमा

 13.5  प्रतिशत  तत्पश्चात्‌  त्रमालिक  ।

 इस  संबंध  में  आवश्यक  अधिसूचनायें  जारी  की  जा  चकी

 अजभड़  के  सामान  का  निर्यात

 *826.  क्री  भगवान  शंकर  राजत  :

 क्या  बालिल्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89,  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  अलग-अलग  कितने-कितने

 मूल्य  के  कितने-कितने  चमड़े  के  जूतों  के  ऊपरो  हिस्से  ओर  अन्य  चमड़े  के  सामान  का  निर्यात
 किया

 )  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्‍या  जूतों  के  ऊपरी  हिस्सों  के  बजाय  चमड़े  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  देने  का  कोई
 प्रस्ताव  और

 तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बाजिण्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  भोर  बष  1988-89,
 1989-90  और  1990-91  की  अवधि  के  दौरान  चमड़े  के  पदत्राण  पुरुषों  और

 बच्चों  के  लिए  सभी  तरह  के  चमड़े  के  पदत्राण  के  अलावा  चमड़े  के  जूते  भी  शामिल  पदत्ाण
 संघटक  भृर्य  रूप  से  जूतों  के  ऊपरी  हिस्से  ओर  अन्य  चमड़े  के  कटे  हुए  संघटकों  की  थोड़ी
 सी  मात्रा  आमिल  ओर  चमड़े  के  अन्य  सामान  के  नियति  का  मूल्य  तथा  डनसे  अजित  विदेशी  मुद्रा
 नीचे  दी  गई  है  :

 रुपए

 1988-89...
 ......

 1989-90  1990-91

 ...  झमड़े  के  पदत्राण  130  20  171.40  210.44

 पदत्राण  संघटक  425.60  518.20  609.96

 चमड़े  का  अस्य  सामान  357.70  625.70  987.80

 मात्रा  के  रूप  में  निर्यात  के  आंकड़े  नहीं  रखे  बाते  हैं  ।

 भोर  सरकार  चमड़े  के  जूतों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  जागरूक  है  भोर  इस
 दिशा  में  प्रयास  भी  किए  हैं  ।

 3  के
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 अफोम  ओर  भांग  की  अदेध  लेती

 ]

 $४27,  श्री  रमेश  जरा  तोमर  :

 श्री  बोरेख  सिह  :

 बया  बिक्त  मन्त्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  अफीम  और  भांग  को  अवंध  खेती  को  जा  रही

 यदि  तो  वर्ष  1990  में  भोर  जुलाई  1991  तक  स्वापक  ओषध  नियंत्रण  ब्योरों  से
 राज्यवार  कितने  एकड़  भूमि  में  अफीम  ओर  भांग  की  अवध  खेती  का  पता  लगाया  भौर  उसे  नष्ट

 ओर

 ऐसी  अवेध  खेंती  करने  के  लिए  कितने  लोगों  को  कारावाश्त  दिया  गया  और  जुर्माना
 किया  गया  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्यर  :  से  समय-समय  पर  दूरवर्ती
 क्षेत्रों  में  अवेध  खेती  के  मामले  का  पता  चला  वर्ष  1990  तथा  1991  के  दोरान

 स्वापक  नियंत्रण-ब्यूरो  ने  अन्य  भ्रबतंन  एजेंसियों  की  सहायता  से  अफीम  डोडों  तथा  कंनाबोल  पोधों  को
 मवेध  खतो  का  पता  लगाया  है  तथा  उन्हें  नष्ट  किया  जेसे  कि  नीचे  सारणों  में  दिया  मया  है  :--

 क्रम  राज्य  का  नाम
 _

 अफोम  केनाबिस
 सं०  में  )  में  )

 1990  1991  1990  1991

 1.  भरलाचल  प्रदेश  16  42  जज

 1.  उत्तर  प्रदेश  43  न  528  —

 3.  मणिपुर  न  --
 —  15

 4.  पशिच्वम  बंगाल  न  2  न  न

 5.  केश्ल  न  622  142
 6.  तमिलनाडु  न+  536  262

 कुल  :  $9  44  1686  419

 23  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए  गए  तथा  उन्हें  उपयुक्त  भ्रदालतों  के  समक्ष  मुकदमों  के  लिए
 भेजा  गया  ।

 बस्थई  पतन  न्यास  के  अधिकारियों  के  बेसनजानों  में  संशोधन

 *828  भो  भोहन  राबले  :

 क्या  जअल-भुलल  परिवहन  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  थम्वई  कश्तनन  न्यास  के  अशद्यविकारियों  के  बेतन  भानों  में  संशोधन  नहीं  किया
 गया

 क्‍या  इन  अधिकारियों  को  चौथे  वेतन  आयोग  ड्वराश  सुझाये  गए  बेतनमानों  का  लाभ  भी
 नहीं  दिया  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 बम्बई  पत्तन  न्यास  के  अश्िकारियों  के  वेशनमानों  को  कब  तक  संज्ोधित  किए  जाने  की
 सम्भावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  संतज्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  (6)  बस्थई  पत्तन
 न्यास  और  अन्य  श्रभी  महा  एसनों  के  अधिकारियों  के  वेशनमान  पिछली  वार  दिनांक  1-8-82  से  शुरू
 हुई  पांच  वर्षीय  अवधि  के  लिए  संशोधित  किए  गए  थे  ।

 और  बम्बई  पत्तन  न्यास  एक  ह्वायत्तशासी  निकाय  इसका  वेतन

 केन्द्रीय  सरकार  के  वेतन  ढांचे  से  भिन्‍न  इसलिए  इस  पर  चोधे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  लागू
 नहीं  होती  हैं  ।

 महापक्षन  न्‍्यासों  ओर  गोदी  श्रमिक  बोडों  के  भौर  11  के  अधिकारियों  के  वेतन

 संशोधित  करने  हेतु  गठित  समिति  की  सिफारिशों  की  जांच  की  जा  रही  है|

 राष्ट्रीव  फंशन  प्रोद्योगिको  संस्थान  हेतु  विस्तार  पोजना

 *६29,  श्री  थी०  एस०  विजय  शघवन  :

 क्या  बस्श्र  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  राष्ट्रीय  फेशन  प्रोद्योगिको  संस्थान  की  स्थायना  के  बाद  वस्क्रों  के  निर्यात  भें  कोई

 व॒द्धि  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  वे.स्ट्रीय  सरकार  के  पास  इस  संस्थान  के  विस्तार  को  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  (१)  ओर  राष्ट्रीय  फेशन
 प्रौद्योगिकी  संस्थान  की  स्थापना  वर्ष  1986  में  परिधान  उद्योग  के  लिए  मानव  संसाधन
 विकास  के  लिए  एक  केन्द्र  के  रूप  में  को  गई  वस्त्र  मदों  का  निर्यात  बर्ष

 1986-87  6-87  में  2579  करोड़  रु०  से  बढ़कर  बं  1990-91  में  8362  करोड़  रु०  का  हो  गया  |  इसी
 भवधि  के  दोरान  परिधान  का  निर्यात  1504  करोष्ट  रु  से  बढ़कर  4640  करोड़  रु०  हो  गया  ।

 और  इस  समय  यह  संस्थान  फैशन  अपेरल  मर्कडाइजिग  एवं  मार्केटिग
 भोर  परिधान  विभिर्माण  प्रौद्योगिकौ  में  डिप्लोमा  कार्यक्रम  आयोजित  करने  में  लगा  संस्थान
 विभिन्‍न  केन्द्रों  स ेसतत  शिक्षा  कार्यक्रम  जंसे  सेमिनार/कार्यशालाएं  आदि  भी  भायोजित  करता
 संस्थाम  किसी  बुरुय  विस्तार  कार्य  क्रय  को  प्रारम्भ  करने  से  पूर्व  आधारभूत  सुविधाओं  मे  सुझ्नार  लाना
 चाहता  है  ओर  पहले  से  किए  जा  रहे  क्रियाकलापों  को  स्थायी  बनाना  चाहता  निकट  की  योजना
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 पहले  के  से  चलाए  जा  रहे  पादट्यक्रमों  में  भरती  को  बढ़ाने  के  अलावा  उपकरण  मिटवीयर

 ढिजाइन  और  चर्म  परिधान  डिजाइन  जेसे  क्षेत्रों  में  विस्तार  करने  की  है  ।

 रजड़  का  उत्पादन  ओर  खपत

 *830.  श्री  सुधीर
 क्री  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बर्ष  1988,  1989  और  1990  के  दोरान  देश  में  रबड़  का  कितना  उत्पादन  हुआ
 कितनी  खपत  हुई

 ता  ८

 उक्त  अवंधि  के  दोराम  देशवार  कितने-कितने  रथड़  का  आयात  किया  और

 ऐसे  राज्यों  में  रबड़  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  जहां  रबड़  का

 उत्पादन  नहीं  होता  है  ?

 «..  बाजित्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  प्राकृतिक  रबड़  के  ब्षवार
 उत्पादन  और  खपत  के  आंकड़े  नीचे  दिए  जा  रहे  हैं  :--

 टन में  )

 वर्ष  उत्पादन  खपत
 7

 197988-89  259,172  313,830
 1989-90  297,300  343,840 40

 ,.  364,310

 (8)  एस०  टी०  सी०  द्वारा  बिभिन्‍न  देशों  से  आयात  किए  गए  रबड़  की  मात्रा  नीचे  दर्शाई
 जा  रहो  है  :--

 प

 .  1988-89 9  ....  1989-90  1990-91

 47,468  22,050  20,746

 थाईलेंड  3,770  4,499  10,953

 श्री  लंका  125  --
 --

 51,363  26,549  «  31,969
 ete  केक  eee  ee  2००,

 वित्तीय  बं  आधार  रखे  जा  रहे

 ,.._  राज्यों  रबड़  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  प्रयोजन  से  निम्नलिखित
 उपाय  किए  गए  हैं  :--

 (1)-  रबड़  बागान  विकास  योजना  के  तहत  नीले  दी  गई  ब्यवस्थासुसार  वित्तीय  एवं  तकनीकी
 सहायता  प्रदान  करना  :
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 1.  500/-  ९  प्रति  हेक्टेयर  की  दर  से  पूंजी  उपदान  ।

 2,  उच्च  क्वालिटी  के  पोली  बेग  बाले  पौधों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  6/-  ०  प्रति
 पौध  की  दर  से  अतिरिक्त  सहायता  |  यह  सहायता  अधिक  से  अधिक  2700/-  to
 प्रति  हेक्टेयर  मिलेगी  ।

 3.  जब  तक  पौधा  बड़ा  होता  है  तब  तक  के  लिए  नाबाड्ड  की  कृषि  पुनवित्तपोषण
 योजना  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  बेंकों  से  रोपण  ओर  अनुरक्षण  कार्य  हेतु  दीर्धावधि
 ऋण  सहायता  ।

 4.  रबड़  बोड़ं  द्वारा  दिए  गए  ऐसे  ऋणों  पर  3%  का  ब्याज  उपदान  ।

 5.  अनुरक्षण  और  उत्पादन  के  सभी  स्तरों  पर  मुफ्त  तकनीकी  सहायता  |  '

 (2)  उच्च  पैदावार  बाली  रोपण  सामग्री/कल्ट्रीवार  का  उत्पादन  एवं  वितरण  ।

 (3)  प्रसार  और  प्रशिक्षण  सेबाएं  प्रदान  करना  ।

 (4)  छोटे  जोतधारियों  में  सामूहिक  प्रसंस्करण  और  विपणन  को  प्रोत्साहित  करना  ।

 (5)  रबड़  की  उत्पादन  और  प्रसंस्करण  कार्यों  पर  अनुसंघान  करना  ।

 (6)  रबड़  बोर्ड  की  प्रसार  सेवा  मशीनरी  फे  जरिए  व्यापक  पैमाने  पर  रबड़  उपजकर्ताओं
 को  प्रमाणिक  प्रौद्योगिबो  अन्तरण  ।

 (7)  गैर-परम्परागत  क्षेत्रों  में  विशेष  बागान  विकास  परियोजनाओं  के  जरिए  रबड़  की  लेती
 का  विस्तार  करना  |

 रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  के  अम्तर्गत  परियोजनाएं

 *831.  भुवन  चम्रा  खग्दूरी  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  जिलोय  वर्षों  के  दौरान  रम्मा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  को  विभिन्‍न
 परियोजनाओं  के  लिए  कितनी  घतराशि  आवंटित  की  गई  और  उन  पर  वास्तव  में  कितनी  धनराशि
 खं  की

 उक्त  लवधि  के  दोरान  रक्षा  अनुसंधान  और  विकास  संगठन  ने  निर्धारित  से  कितना
 अधिके  समय  लगाथा  और  इस  कारण  से  इन  पर  कितनी  अधिक  लागत  आई  तथा  इन  परियोजनाओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  क्तिना  परिध्यय  और  कितना  समय  निर्धारित  किया  गया

 क्‍या  कुल  परिव्यय  का  एक  बड़ा  भाग  इस  संगठन  के  प्रशासनिक  व्यय  पर  ख्॑  किया
 जाता  भौर

 यदि  तो  ऐसे  ध्यय  को  कम  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  भजो  तथा  रक्षा  भंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस ०  कणष्ण

 कुमार  )  बिगत  तोन  वित्तीय  बर्षों  के  दोरान  अ।बंटन  और  वास्तविक  व्यय
 का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--

 31



 लिढ्वित  उत्तर  13

 बे

 वर्षों

 जडबंलन  अाध्लविकता

 अन्नुमान )  )
 622  587

 635  647

 700

 पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के  दोरान  रक्षा  अनुसंधान  और  बिकास  संगठन  ने  करोब

 320  परियोजनाएं  आरम्भ  की  हैं  इनमें  से  13  जिनकी  लागत  एक  करोड़  रुपए  से
 अधिक  है  और  34  भनन्‍्य  छोटी-छोटी  प्ररियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  से  चोबीस  महीने
 का  अधिक  उम्चन्न  लगा  बोस  इस  श्रक्ार  है  :  —

 वित्तीय  |  करोड़  से  से  10  10-20  कशीड़  20-100  करोड

 1988-89  १2  9  _

 1989-५0  7  ।  _  ।

 1990-94  5  2  ज

 केवल  4  परियोजनाओं  के  मामले  में  निर्धारित  राहि  से  अधिक  खत  हुआ  है  ।  इन
 नाओं  का  निर्धारित  व्यय  5.06  कर'ड़  रुपए  जबकि  इसवा  संशोधित  अनुसानित  व्यय  7,40

 करोड़  रुपए  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सोने  का  आयक्त

 #832.  श्रीसमतो  अससबराकेश्बरो  :

 बया  बिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  बरेंगे  कि  :

 क्‍या  विश्व  में  भारत  सोने  नी  खपत  करने  वाला  सबसे  बड़ा  बाजार  बना

 यदि  तो  एत  तीत  बर्षो  के  दोरान  वर्ष-बार  सोने  का  कितना  आयात  किया

 उन  बेसों  के  क्रम  कक्ा  हैं  जहां  से  सोने  का  भावात्र  किका  था  रहा

 क्या  सरकार  का  बिचार  सोने  के  आयात  को  बंद  करते  का  भोर

 (६)  यदि  तो  सोने  के  आयात  को  कब  तक  बंद  कर  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 बिस  मंत्रालय  में  राज्य  मभ्जो  राभेश्वर  :  इस  सवंध  में  कोई  विश्वनीय

 भांडके  उस्छक्म  तहीं  हे  ।

 प्रूपणों  के  नियतिकों  को  आपूर्ति  किए  जाने  के  लिए  आयात
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 किए  गए  सोने  की  कुल  मात्रा  निम्नलिखित  है  :--

 बषं  मात्रा
 1988-89  6446

 1989-90  9050

 1990-91  7061

 स्विटजरलेण्ड  तथा  बुलियन  माकिट  यू०  के०  के  माध्यम  से  ।

 सोने  का  आयात  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  अन्तर्गत  नियमित  रूप
 से  किया  जाता  जिसमें  विशेष  अनुमति  के  अलावा  सोने  के  आयात  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 स्वर्ण-आभूषणों  के  निर्यात  के  लिए  वाणिज्य  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  योजनाओं  के  अन्तगंत  विनिदिष्ट
 संस्थाओं  या  यूनिटों  द्वारा  ही  सोने  के  आयात  को  और  प्रतिबंधित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 बिचा  राधीन  नहीं  है  ।

 (2)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 संस्थाओं  को  सहायता  अनुदान

 *833.  भरी  धर्मण्णा  भोस्डग्पा  सादुल  :

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियन्त्रणभाधीन  आने  वाली  भमेक  संस्थाओं  तथा
 एक्सपोर्ट  प्रोमोशन  इण्डियन  फोरेन  ट्रेंड  इन्स्टीट्यूशन्स  ट्रेंड  फेपर  अथारिडी  आफ  इण्डिया
 को  मिलने  वाले  सहायतानुदान  में  संसाधनों  को  भत्यधिक  कमी  होने  के  कारण  कटीती  करने  का

 प्रस्ताव

 (@)  ऐसी  संस्थाओं  को  प्रतिवर्ष  कुल  कितना  सहायतानुदान  दिया  जाता  भौर

 सहायतानुदान  में  कटौती  से  इन  संस्थाओं  के  कार्यकरण  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 बानिण्य  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  सलमान  :  गानिज्य  मन्जभालय  के  अन्तर्गत
 निर्यात  संवर्धन  परिषदों  और  अन्य  संवधंनात्मक  अभिकरणों  के  कार्य  संचालन  की  समीक्षा  करने  का

 कार्य  पहले  ही  किया  जा  रहा  इस  काये  में  इन  अभिकरणों  को  आत्मनिर्भर  बनाने  से  सम्बन्धित
 प्रयास  शामिल  हैं  ।

 (a)  वर्ष  1990-91  के  दोरान  ऐसी  संस्थाओं  को  दिए  गए  सहायता  अनुदान  की  कुल  राशि

 37.63  करोड़  रु०  -

 इस  समय  कोई  मूल्यांकन  करना  जल्दबाजी  होगी  ।

 हीरा  डजोग

 +834.  श्री  चसोश  पढेल  :

 प्रोਂ  राला  सिह  रावत  :

 कया  धाजिल्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हीरों  के  निर्यात  से  देशवार  कितनी-कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित
 की  गई

 कया  हीरों  के  उद्योग  को  लधु  उद्योग  माना  जाता  भौर

 यदि  तो  इस  उद्योग  को  क्या-क्या  सुविधाएं  और  प्रोत्साहुन  दिए  जा  रहे  हैं  ?

 बाणनिज्य  संजालय  में  उप  मंत्री  सलमास  :  पिछले  तीम  वर्षों  के  दौरान
 तराशे  तथा  पालिश  किए  हुए  हीरों  के  देश-बार  निर्यात  निम्नलिखित  रहे  :

 1988-89  1989-90  1990-91

 करोड़  मि०  अमरीकी  करोड़  दपये  मि०  अमरीकी  करोड़  रु०  मि०  अम«०
 ।  डालर  में  में  डालर  में  में  डालर  में

 एस०  ए०  1511.69  1037.88  1625.62  97640.  1497.00  834.3.

 जापान  779.44  535.14  962.3:  578.00  951.68  530.3

 बेल्जियम  743.65  5:0.57  943.06  566.43  939  76  523.7

 हांगकांग  628.65  413.61  689.20  414.01  657.59  366,4

 थाईलेंड  124.07  85.18  183.04  109,94  175.77  97.9

 स्विटजरलेंड  10496  96  72.06  130.58  78.43  118.60  66.1

 इलराइल  107.49  73.80  117.51  70.58  90.99  50.7

 पर्चिंमਂ  जमंनी  58,09  39.88  76  44  45.91  62.65.  34.9

 युं०  क े०  44,65  30.66  51.12...  30.10  44.26...  24.6

 लिगापुर  34.42  23  63  48.18  28.94  57.10  31.8

 अन्य  93.17  '६1.,96  108.82  65.36  93.51  52.1

 कक  4230.28  2904.37  4935.99  2964.70  4688.9  ।4  2613.7

 Me  जी  जे  ई  पी  सी
 घर

 होरा  उद्योव  लघु  उद्योष  के  लिए  आरकशित  नहीं  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 *०  टिप्पणी  :  उपय्‌ कस  आंकड़ों  में  सीप्ज  से  किया  गया  निर्यात  शामिल  नहीं  है  क्‍योंकि  सीप्ज  से
 देशवार  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 केरल  में  ऋण-अना  राशि  अनुपात
 835.  श्री  ए०  चाहसं  :

 शी  के०  उम्तोक्ृष्णन  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  .

 क्‍या  भारतीय  रिजय॑  बेक  ने  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  ओर  अनुसूचित  बैंकों  को  राज्यों  में

 34



 22  1913  जिखित  रत्तर

 जमा  राशि  अनुपात  के  बारे  में  मार्गनिदेश  जारी  किए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रतिबष  कनटिक  और  अ/+प्न  प्रदेश  की  तुलना में  केरल  में  ऋण-जमा  राशि  अनुपात  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इसमें  कोई  अन्तर  है  और  यदि  तो  श्सके  क्या  कारण  और

 (5)  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  ओर  भारतोय  रिजयं  बैंक  ने
 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बेंकों  को  1980  में  निर्देश  दिया  था  कि  ये  अखिल  भारतीय  स्तर  पर
 अपनी  ग्रामीण  और  अर्ध-शहरी  शाद्षाओं  के  लिए  अलग-अलग  60%,  का  ऋण  जमा  अनुपात  प्राप्त
 करें  ।  भारतीय  रिजवं  बंक  ते  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  उक्त  ऋण-जमा  अनुपात  को  भाप्त  करने  के
 कोई  मार्ग-मिर्देश  बेंकों  के नाम  जारी  नहीं  किए  हैं  ।

 1989,  1990  ओर  1991  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार
 वाबजिज्यिक  बेंकों  का  कर्नाटक  और  आमप्र  प्रदेश  में  ऋण  :  जमा  अनुपात  इस
 प्रकार  है  :--

 ऋण  जमा  अनुपात

 राज्य का  1989  1990  1991

 क्रल  65.2  64.0  59.

 तमिलनाडु  101.2  99.4  100.5

 कनटिक  97.1  91.0  85.8

 ध्रानध्र  प्रदेश  86.0  87.1  82.6

 और  किसी  राज्य/क्षेत्र  विशेष  में  भाथिक  उत्थान  के  लिए  बेंकों  द्वारा  किए  गए
 कार्यों  का  सूचक  मात्र  ऋण  :  जमा  अनुपात  ही  नहीं  होता  किसी  राज्य  वा  ख्षेत्र  विशेष  में  स्थानीय
 कूप  से  जुटायी  गयी  जमा  राशियों  की  तुखना  में  वास्तविक  ऋण  स्तर  उसकी  ऋण  खपाने  की  क्षमता
 और  आधथिक  गतिविधियों  के  स्तर  पर  निर्भर  करता  है  जो  बदले  में

 परिवहन  ओर  कच्चे
 माल  के  स्रोत  की  बाजार  स्थानोय  उद्यमवृत्ति  आदि  जैसी  आधारभूत  सुविश्याओं  की
 उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  भारतीय  रिजबं  बेक  ने  बेकों  से  कहा  है  कि  वे  ऋण  संवितरण  के
 मामले  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  अत्यधिक  क्षेत्रीय  असमानताओं  से  बच्चें  और  विभिन्न  क्षेत्रों  के  सभी
 उत्पादक  और  पहचान  किए  गए  अथंक्षम  प्रस्तावों  के  ऋण  प्रवाह  को  बढ़ाने  के  लिए

 प्रभावका  री
 कदम

 उठाएं  ।  इस  मामले  की  राज्य  स्तरीय  बेकसं  राज्य  सरकार  और  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा
 भी  नियमित  आधार  पर  निगरानो  की  जाती  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  करमा

 *836,  डा०*  विशवनायथम  केनियी  :

 क्या  अल-भूतल  परियहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  का  सड़क  दुर्घटताओं  को  कम-से-कम  करने  के  लिए  सभी  प्रमुश्ष  राजमार्गों
 को  चोड़ा  करके  उन्हें  दो  लेन  वाले  राजमार्ग  बनाने  का  बिचार  है  ताकि  वाहनों  के  आने  और  जाने  के

 लिए  अलग-अलग  लेन  उपलब्ध  हो

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 उन  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई  कितनी  है  जो  दो  लेन  वाले  हैं  तथा  जिनमें  आने

 और  जाने  के  लिए  अलग-अलग  लेन  उपलब्ध

 क्‍या  सरकार  का  विचार  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  को  चौड़ा  करके  उसे  दो  लेन  वाला

 बनाते  का  है  ताकि  आने  और  जाने  वाला  यातायात  अलग-अलग  लेन  में  चल  और

 (2)  यदि  तो  इसे  कब  तक  चोड़ा  किया  जायेगा  ?

 जल-भूतल  परिदहुत  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  जगदीश  :  तथा
 यातायात  की  अधिक  सधनता  वाले  महत्वपूर्ण  राष्ट्रीय  शाजमार्गों  के  चूनिदा  खंडों  को  ही  इस  समय

 चौड़ा  करके  4  लेन  में  विभाजित  राजमार्ग  बनाने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  बशर्ते  धनशाशियां

 उपलब्ध  हों  ।

 इस  समय  352  किलो  मीटर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  चार  लेन  में  विभाजित

 हैं  ।

 तथा  (3)  पूरे  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  को  चोड़ा  करके  चार  लेन  बनाने  पर  चरणबढ्ध
 झूप  से  भिन्‍न-भिन्‍त  खंडों  में  यातातात  की  अन्य  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के साथ-साथ  पारस्परिक
 प्राथमिकता  और  भावी  योजना  अवधियों  में  संसाधनों  की  कुल  उपलब्धता  के  अध्यधीन  विधार  किया

 आसन  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  5  के  46  कि०  मी  में  चार  लेन  बनाने  का  कायं  अमर  रहा

 है  ।  मभी  से  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  कि  समस्त  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  5  को  कब  तक  चोड़ा
 करके  चार  लेन  का  बना  दिया  जाएगा  ।

 लदान  पूर्व  निर्यात  प्रलेखन  प्रणालो  को  सरल  बनाना

 6985.  श्री  शंकर  सिंह  ब्धेला  :

 कया  थाजिस्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लदान-पूर्व  निर्यात  प्रलेखन  प्रणाली  एक्सपोर्ट

 डोकयूमेंस्टेशनन  को  सरल  बनाने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  नई  प्रणाली  को  कब  तक  शुरू  करने  का  वियार  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  जौहां  ।

 नियतिकों  द्वारा  अपेक्षित  25  पोतलदान  पूर्व  निर्यात  प्रलेखों  में  से  ।7  प्रलेखन

 शाष्ट्र  योजना  पटलਂ  के  मुताबिक  निर्धारित  कर  दिए  गए  राष्ट्र  योजना  पटलਂ  के

 अनुसार  निर्धारित  प्रलेबनन  प्रणाली  में  कुछ  मानकीकृत  निर्धारित  निर्यात  दस्तावेजों  का  प्रयोग  होता
 है  ।  इन  दस्तावेजों  को  शीघ्रता  तथा  सुविधा  से  युक्त  एक  मुख्य  दस्तावेज  के  रूप
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 में  तैयार  किया  जा  सकता  यह  निर्धारित  प्रलेखन  प्रणाली  हमारे  नियतिकों  के  निर्यात  प्रसेखन
 बोझ  को  काफी  कम  कर  देगी  क्योंकि  अब  निर्यातकों  को  ओर  25  फ्रीतलदान

 पूर्व  निर्यात  प्रशेक्षों  में  से  जो  17  प्रलेख  तेयार  करके  होंगे  ऊन्हें  केवल  दो  मुख्य  प्रलेशों  की  सहायता
 से  फोटोकापियर  और  उपयुक्त  मास्क  द्वारा  आसानी  से  तेयार  किया  जा  सकता  इत  प्रलेखनों  को
 कम्प्यूटर  पर  तैयार  करने  के  लिए  भारतीय  विदेश  व्यापार  नई  दिल्‍ली  ओर  नेशनल
 मेटिक्स  नई  दिल्‍ली  ने  साफ्टवेयर  भी  विकसित  कर  लिए  हैं  ।

 यह  नई  प्रणाली  1.10.1991  से  शुरू  करने  का  प्रस्ताव  है  !

 पेंशन  भोगियों  को  भद्मम  अनगाने  के  लिए  ऋण

 6986.  श्री  घुशीव  चसा  वर्मा  :

 क्या  जिश  मन्‍्ती  कह  क्ताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  जीवन  बीमा  आवास  और  शहरों  क्कास  कफिन  होस्‍्स
 जिब्िटेड  ओर  अन्य  आवास  वित्त  कम्पनियां/संगठन  बेधर  पेंशनभोणियों  को  मकान  बवाने  के  लिए  ऋण
 नहीं  देते

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरझार  ने  क्या  कार्यवाहों  की  है  अथवा  करने  का  विद्यार  है  ?

 |  वित्त  भम्यहलथ  में  राज्य  कभी  सलबीर  :  से  (१)  बकायों  का  मिर्माण  करने
 के  सिए  ऋण  प्रदान  करने  बाली  संस्थाओं  में  व्यक्तियों  को  यह  सुक्धि  अदान  करने  बाली  धंस्थाओं
 का  भार्मदर्शन  वापसी  अदावगी  को  क्षमता  ओर  आजीवन  स्थायी  आब  के  सिद्धान्त  हारा  किया  जाता

 है  ।  पेंशन  भोमियों  को  यह  सुविधा  65  बर्ष  की  आय  तक  उपलब्ध

 जलपोत-मिर्माण  कारखानों  को  राज-सहायता

 6987,  भरो  पुरदास  कासत  :

 क्या  जल-भूलल  परियहुन  मंत्री  यह  बखने  को  हपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जलपोतों  का  निर्माण  कारखानों  को  दी  जा  रहो  राज-सहायता  में  वृद्धि  करते  का
 |  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्पोरा  क्‍या  भोर

 बदि  तो  इसके  क्‍या  कररण  हैं  ?

 जल-भूतल  परियहन  मरभासय  के  राज्य  जंत्री  जगदीश  :  भोर
 सार्चकनिक  केत्र  के  शिपयार्डों  को  दीं  जाने  वालो  भरहाज  निर्माण  सबसिड्धि  को  मोजुदा  अस्तर्राष्ट्रीय
 सममुल्यता  पी०  के  30%  से  बढ़ाकर  आई०  पी०  पी०  का  40%  करने  का  प्रस्ताव
 विभाराधीन  है  !

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 केरल  में  भूतपूज  सेनिकों  का  पुनर्वात

 6988.  श्री  टी०  जे०  अंजलोज  :

 क्या  रक्षा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  कितनी  है  और  सरकार  द्वारा  उनके  पुनर्वास  और
 कल्याण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्या  सरकार  को  भूतपूर्व  सैनिकों  से  पेंशन  आदि  के  बारे  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कांयंवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मस्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मन्जालय  में  राज्य  मम्त्रो

 एस०  कृष्ण  :  के  केरल  सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  केरल  में  भूतपूर्व
 सैनिकों  की  संख्या  लगभग  3,5  लाख  है  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  पुनंवास  तथा  उनके  कल्याण  के  लिए  व्यापक  योजनाएं  हूं  ।  केन्द्रीय

 सरकार  ने  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  के  साथ-साथ  सावंजनिक  क्षेत्र
 के  उपक्रमों  जिनमें  राष्ट्रीयक्रत  भी  शामिल  समूह  ओर  या  के  पदों
 पर  नियुक्ति  के  लिए  आरक्षण  की  व्यवस्था  व  हुई  रक्षा  सेवा  कामिक  जो  युद्ध  में  शान्ति
 के  समय  में  निशक्त  हो  गए  हैं  तथा  जितकी  निशक्तता  संन्‍्य  सेवा  से  संबंधित  है  को
 प्रदान  की  जाती  जबकि  युद्ध  में  शान्ति  के  समय  मार  गए  या  गम्भीर  रूप  से  निशबत  हुए  रक्षा
 सेना  जिन?ोी  निशवतत्ता  50%  से  अधिक  है  तथा  जो  रोजगार  के  लिए  अयोग्य

 हो  गए  हैं  लेकिन  जिनकी  न्शिक्तता  सेना  सेवा  के  कारण  हुई  मानी  गई  के  दो  आश्चितों  को  निशबत

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  तुरन्त  बाद  प्राथमिक्रता  दो  जाती  जिसे  कहते  इसके
 अतिरिक्त  भूतपूर्व  सैनिकों  को  स्व-रोजगार  देने  के  लिए  कई  योजनाएं  चलाई  गई  इनमें
 योजना  शामिल  जिसमें  भूतपूर्व  सैनिकों  को  लघु  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के  लिए  बिहीय

 सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती  योजना  के  अन्तगंत  भूतपूर्व  सैनिकों  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 लाभकारी  कृषि  तथा  गैर-क्ृषि  कार्यों  को  शुरू  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाता  पेट्रोलियम
 उत्पादन  यूनिट  ट्रस्ट  ऑफ  इण्डिया  को  एजेंसियां  भादि  दी  ज!ती  भूतपूर्व  से।ननिको  को
 संनिकर  अस्पतालों  में  नि:शुल्क  चिकित्सा  सुविधा  प्रदान  की  जाती  तथा  साथ  ही  नजदीक  के  सी०
 एस०  डी०  डिपो  में  कंटीन  सुविधाए  भी  दी  ज  ती  हैं  ।  यूद्ध  में  मारे  गए  या  घायल  हुए  रक्षा  कार्थिकों
 के  बच्चे  नि  शुल्क  शिक्षा  सुविधारयें  जेसे  फीस  का  होस्टल  का  वर्दी  की  लागत  आदि
 पाने  के  अधिकारी  युद्ध  में  मारे  गए  स॑निकों  की  विधवाओं  को  द्वितीय  श्रेणी  के  रेल  किराए  में

 75  प्रतिशत  बी  रियायत  दी  जाती  बरीरता  पुरस्कार  विजेताओं  को  हव!ई  यात्रा  तथा  द्वितीय
 श्रेणी  यात्रा  में  50  प्रतिशत  की  रियायत  दी  जाती  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सेनिक  बोड  द्वारा  .

 यूद्ध  में  मारे  गए  सेनिकों  की  युद्ध  में  घायलों  तथा  शांति  के  दोरान  घायल  सैनिकों  को
 मकान  बनाने  तथा  पुत्री  के  विवाह  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  इसके  अलावा  भूतपूर्व  सेनिक
 तथा  भूतपूर्व  सेनिकों  बी  विधवायें  जिनकी  आ्थिक  स्थिति  दयनीय  इन्हें  रक्षा  मन्त्रालय  तथा  राज्य
 सैनिक  बोर्डो  दी  गई  कल्याण  निधि  में  से  विनीय  सहायता  दी  जाती  विशेष  चिकित्सा
 के  लिए  अनुदान  भी  दिया  जाता  १  रल  के  भूतपुर्व  सैनिक  इन  सभी  योजनाओं  के  अन्तगंत  मिलने
 वाली  सुविधाए  प्राप्त  करने  के  पात्र
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 भूतपूर्व  सैनिकों  की  पेंशन  तथा  अन्य  संबंधित  मामलों  में  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के

 लिए  रक्षा  मन्त्रालय  में  एक  विशेष  पेंशन  शिकायत  कक्ष  इस  कक्षद्वारा  प्राप्त  की  गई  शिकायतों
 पर  तुरन्त  कार्यवाही  की  जाती  है  तथा  शिकायतकर्ता  को  उपयुक्त  उत्तर  दिया  जाता  है  ।  1991

 1991  केरल  के  भूतपूर्व  सेनिकों  से  प्राप्त  29  शिकायतों  में  से  ।  परिवार  पेंशन  के

 बारे  16  सेवा  पेंशन  के  बारे  में  तथा  2  निशक्तता  पेंशन  से  संबंधित  इनमें  से  9  शिकायतें
 अन्तिम  रूप  से  निपटा  ली  गई  हैं  तथा  20  शिकाण्तों  क ेसमाधान  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  की  जा

 रही

 उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  कताई  सिल  की  स्थापना

 6989.  भरी  श्याम  लाल  कमल  :

 क्या  बस्तर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  बस्ती  जिले  में  कताई  मिल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  इसके  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?  त

 बस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 उपरोक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 गोवा  में  कर  वसूली

 6990,  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांत्ये  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  गोवा  में  आय  सम्पत्ति  कर  और

 उपहार  कर  के  रूप  में  पृथक-पृथक  रूप  से  कितनी  राशि  को  वसूली  और

 गोवा  में  उपयुक्त  करों  का  भुगतान  करने  वाले  पांच  शीर्ष  करदाताओं  के  माम  क्या  हैं
 भर  उक्त  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  ने  वर्ष-चार  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  ?

 वित्त  म्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  रामेश्वर  :  1989-90  तथा  1990-91

 के  वर्षों  के  दौरान  गोवा  राज्य  में  वसूल  की  गई  धनकर  तथा  दानकर  की  राशियों  का  ब्यौरा

 निम्नानुसार  है  :--

 .  रुपयों

 1990-91  1989-90

 आयकर
 3949  3123

 कर

 घनकर  188  104

 दानकर  3  5

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  ञ
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 विवरण

 गोया  में  धनकर  तथा  दानकर  अदा  करने  वाले  5  शीर्ष  कर-दाताओों  के  नाम  तथा
 1989-90  भौर  1990-91  के  दौरान  उनके  द्वारा  अदा  की  गईं  राशि  का  ब्यौरा  निम्नानुसार  है  :--

 रुपयों
 1989-90  1990-91

 जायकर

 1,  वी  ०  एस०  डेम्पों  एण्ड  कम्पनी  पणजी  305  296

 2,  सेसा  पणजी  20  211

 3.  गोवा  शिपयार्ड  वास्को  62  165

 4,  वालेस  पणजी  77  60

 5.  आरलेम  धास्को  23  46
 |

 घनकर

 1,  अक्षोक  वी०  मारमगोवा  4  4

 2.  चोग्रुले  एण्ड  कम्पनी  प्रा०  वास्कों  5  3

 3.  वी०  डी०  वास्को  2  3

 4.  विजय  वी०  भारमगोवा  ॥  3

 5.  पदम्‌  वी०  मारमगोवा  2  2

 बानकर
 1.  श्रीमती  शशिकला  पणजी  8  43

 2.  दत्तात्रेंग  बी०  टी०  पणजी  है  9

 3.  श्रीमती  प्रेमबाई  बीं०  टी०  पणजी  8  9

 4.  दीफक  हम०  पथजोी  न  8

 5.  मीना  डो०  पणजी  --  8

 6.  एम ०  ढी०  फ्णजी  9  न

 7.  रोजा  पणजी  9  —

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक

 6991.  भी  अलग  सिह  यादव  :

 क्या  जिस  मनत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 30  1991  को  उपभोक्ता  मूल्य  पृचकांक  कितना  था  तथा  31  1990,
 30  1990,  31  1989  और  30  1989  को  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांकों  की
 तठुलक  में  यह  कितना

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  और

 गि  मुल्यों  में  वृद्धि  को  नियन्त्रित  करने  के  लिए  क्य  कदम  उठाए  नह

 हैं ?
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 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  सगजो  राजेश्यर  :  विनिदिष्ट  महौनों  के  लिए
 भोद्योगिक  श्रमिकों  1982-- 100)  के  लिए  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 मास  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकॉक  सदभित  मास  से  1991

 ह॒  तक  सूचकांक  में  प्रतिशत  वृद्धि
 :

 1989  170  22.9

 1989  175  19.4

 1990  185  130

 1990  199  5.0

 1991  209  —

 उपभ  कता  मूल्य  सूचकांकों  मे  तीम्र  वृद्धि  के कारण  हैं  (1)  जिसके
 परिणामस्वरूप  मुद्रा  पूर्ति  में  तीघ्र  नकदी  बाहुल्य  और  इस  प्रकार  प्रभावी  मांग  में  वृद्धि  (11)  खाने
 के  फलों  तथा  मसालों  तवा  गर्म  अष्डों  तथा  दूध  आदि  जैसी
 आवश्यक  वस्तुओं  की  पूति  व  असन्तुलन  का  मुख्य  कारण  घरेलू  उत्पादन  में  कमी  और  भुगतान
 सन्तुलन  पर  दबाव  के  कारण  सरकार  द्वारा  कुछ  वस्तुओं  का  भायात  न  कर  पाना  भी  रहा  है  ।

 (iii)  कुछ  उद्योगों  में  मजदूरी-लागत  बे  बढ़ोत्तरी  से  मांग  बढ़त  मुद्रास्फीति  के  अलाबा  लागत

 बढ़त  मद्रास्फीति  बढ़ी  ।

 (iv)  अर्थव्यवस्था  में  मृद्रास्फीति  बढ़ने  की  मुद्रौस्पपेति  के  कारण  उपय  कत  मुद्रास्फीति
 दबाव  जो  बहुत  आ्थिक  असन्तुलन  के  कारण  बने  इनके  साथ  बीमतों  में  वृद्धि  का  मुख्य  कारण  कृषि  ,
 उत्पादों  की  बसूली  कीमत  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के लिए  नियत  कीमतों  में  वृद्धि  और  लेबी
 जऊनी  की  कोमतों  में  लागत  भाड़ा  परिवहन  लागत  में  वृद्धि  भौर  बहुत  सी  वस्तुओं  का  असामान्य
 बाजार  भी  इसका  कारण  रहा  ।  हि

 कीमतों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  बहुमुद्दी  रणनीति  तेयार  की  इसमें  सख्त
 वित्तीय  मुद्रा  प्रसार  व  फैलाव  पर  आवश्यक  वस्तुओं  बी  ््यांग  और  पृति  की  प्रभावकारी  _

 साबंजनिक  वितरण  व्यवस्था  को  सुम्यवस्थित  और  अमाखोरों  और  मुनाफालोरों  के
 विश्द्ध  कड़ी  कायंबाही  शामिल  उपरोक्त  उपायों  के  अलावा  वित्तीय  भौद्योगिक
 ओर  व्यापारिक  क्षेत्रों  मे ंसरकार  नीतिगत  ढांचे  में  सुधार  का  भी  इरादा  रखती  इन  उपायों  से

 मुद्रास्फीति  पर  नियन्त्रण  भोर  भविष्य  में  कीमतों  में  स्थायिश्व  की  आशा  है  ।

 पंजाब  नेशनल  बेक  द्वारा  इकंती  के  मामलों  में  कमंचारियों  को  दो  गई  क्षतिपृर्ति

 6992  श्रो  रामाभव  प्रसाद  लिह  :

 क्या  जिस  मंत्रों  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 बिहार  और  मध्य  प्रदेश  में  1991  में  भाज  तक  पंजाब  नेशनल  बेंक  के  कितने
 कमंचारी  अपने  बेकों  में  बेक  डकतियों  का  प्रति।र  करते  हुए  मर

 क्‍या  बंक  द्वारा  ऐसे  कमंचारियों  के  परिवारों  को  कोई  क्षतिपूति  दी  गई
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 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  का  पद-बार  ब्यौरा  क्‍या  है  जिन्हें  केक  ने  1991
 से  इस  प्रकार  की  क्षतिपृ्ति

 कया  कोई  ऐसा  भी  मामला  है  जहां  इस  प्रकार  की  क्षतिपूति  उन  परिवारों  को  दी  गई  है
 यश्षपि  बेंक  डकंती  का  प्रतिकार  करते  समय  व्यक्ति  की  मृत्यु  नहीं

 (३)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  उसके  क्या  कारण  भौर

 सरकार  ने  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍त्री  दलओर  पंजाब  नेशनल  बेक  ने  सूचित
 किया  है  बिद्दार  ओर  मध्य  प्रदेश  में  1-1-91  से  7-9-91  तक  उसको  शाखाओं  में  बेंक
 पाट  की  घटनाओं  का  विरोध  करते  हुए  उसके  किसी  कर्मचारी  को  मृत्यु  नहीं  हुई  है  ।

 भोौर  प्रश्न  पंदा  ही  नहीं  होते  ।

 से  दिनांक  3-8-9  को  लुधियाना  में  मिलिटेंटों  द्वारा  केक  के  दो  कर्मणारो  अपने
 घरों  में  मारे  गए  थे  ।  बेंक  ने  प्रस्येक  परिवार  को  एक-एक  लाथ  रुपए  का  मुआाक्या  दिया  है  ।

 भोपन  जनरल  लाइसेंस  के  अस्तगत  जायात  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  बस्तुओं  को
 सूची  में  परिय्सन

 6993.  थो  थो०  शोनियास  प्रसाव  :

 बया  बाणिस्थ  मन्त्री  यह  बताने  बे  छुपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  ने  ओपन  जनरल  लाइसेंस  के  अन्तगंत  निर्यात  की  जाने  बाली  बल्तुओं  की

 सूबी  में  कुछ  परिवतेन  किए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 थाजिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  और  जी  सरकार
 ने  खुला  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  आयात  की  जाने  बाली  मदों  को  सूची  में  दिनांक  14-8-1991
 की  साबवंजनिक  सूचना  सं०  के  द्वारा  कुछ  परिवतंत  किए

 जिनकी  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।

 दसभीं  लोक  सभा  चुताओं  में  प्रत्याशियों  को  संस्या

 6994.  भरी  विजय  कुमार  यादव  :

 क्या  स्यायथ  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  कौ  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  लोक  सभा  चुनावों  पा  तथा  स्वेतन्त्र  उम्मीदवारों  कौ  कुल  संड्या
 कितनी  कर

 (@)  पार्टी-बार  कितने  उम्मीदवार  चुनाव  जीते  और  कितने  उम्मीदवारों  ने  जमानत
 जब्त  ओर

 पार्टीन्यार  कितने  फ्रतिशत  मत  पड़े  ?
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 संसदोय  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  भम्तो  सथा  व्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  सम्जालय  में  राज्य
 सत्त्री  रंगराजन  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 लोक  सभा  के  लिए  साधारण
 2.  सभी  बाविन  क्षेत्रों  में  निर्बा बन  लड़ने  वाले  निवाचिन  अध्यर्थी  और  दे

 अभ्यर्थी  जिनकी  जमानतें  जब्त  हुई  और  विधिमान्य  मत  ।

 दल  का ताम  अध्पर्थी  विधिनान्य
 नि्न-ज-+तज+-तजापतना  पएप++े  मत

 निर्वाचन  निर्वाचित  है  जमानत  जब्त  योग
 ल्ड्र  हुई

 जि  3  4  5
 6
 7

 राष्ट्रीय  दल  1799  457  88.57  815  217876926  80.10

 1,
 '  460  119  23  06  178  54596738  20.07

 2.  42  14  2,71  16  6851623  2.52

 3.  60  35  6.78  7  16954797  6.23

 4.  आई  27  ।  0.19  24  981462  0.36

 5.  ई  482  227  43.99  61  98204177  36.10

 6.  300  56  10.85  5  144  30914556  11.37

 7.  14  न  13  417891..  0.15

 8,  337  5  0.57  "96  8777814  3,23
 9.  लोक  दल  77  —  77  171868  0.06

 राज्य  दल  ५83  49  9.50  331  35217377  12.95

 10°  क  11  11  2.13  -+.  4470542  1.64

 11.  अग.प  14 1  0.19  5  1489893  0,55

 12,  226  019  204  4192480  1.54

 13.  30  --  ज+  5741910  2.11

 14.  ब्लाक  19  3  0,58  16  1145015  0.42

 15.  14  6  1.16  8  3481900  0.54:

 16.  2  -  2  587  --

 17.  11 1  0.19  न  384255  0.14

 18.  न  _  319933  0.12
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 अससतत3लई3व3ती  न  सीन  लि  लि  व  न  नी  नी  तनमन  नमन os न त+ततनीनीनीननननननननननननन+-ननाननन-न-नननननननननन-॑-ननननननम न

 2  3  4  5  6  7

 19.  2  --  --  --  64752...  0.02.

 20.  —  _  82019  0.03

 21.  0.19  न  169692  0.06

 22.  20  2  0.39  18  845418  0.31

 23.  11  —  न  8  494628  0.18

 24,  1 1  0.19  --  323015  0.12

 25.  एन.पी.पी  2  न  —  2  1572  लि

 26.  32  —  --  29  1283065  .  0.47

 27.  ||  न्नन  न  1  2259  न

 28.  2  न्‍+  न  2  87387  0.03

 29.  6  न  5  295402 =  0.11

 30.  आर.पी.भाई  4  —  न  14  36541  0.01

 31.  9  4  078  4  1749730  0.64

 32.  3  --  न+  3  8084  0.60

 33.  22  4  0.78  6  2098343  0.77

 34.  1  0.19  न  10397)  0.04

 35,  34  13  2.52  2  8058243  2.96

 36.  3  —  —  2  206737  0.08

 रजिस्ट्रीक्त  बल  828  4  0.78  804.  5990969  2.20

 37.  0.19  —  133995  --

 38.  ए.एच.एफ  5  न+  न  $  3543  _

 39.  ए  2  न  _  2  8519  न

 40.  --  8047  --

 41,  न  _ 1  1544  _

 42.  5  न  न+  5  35186  0,01

 43,  3  _  3  8252  न

 44.  3  न  ता  3  2655  न

 45.  ए.डेंड  2  न  न  2  372  न

 46.  329  तन

 47.  1  न  न  142  बन

 48.  1  --  न  1311  बन
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 2  3  4  5  6  7

 49,  --  --  11  19243  001

 50.  को.के.यू  37  --  --  37  43150  0.02

 51,  9  —  --  9  10837

 52.  9  न+  है  3.  0729  0,12

 53,  बी.एस.एन.बीो  --  120  न

 54.  1  न  383  ~_

 55.  सी.पी,आई  4  न  4  27730.  0.01

 56  2  _  न  2  1505

 57.  डी  5  जन  न  5  1521  —

 58.  314  —  न  312  458293  0.17

 59.  डोी.के  न  _ 1  4508  —

 60.  डी  8  न  न  8  5888  —

 61.  डी.एन  6  न  6  5436  न

 62.  डोी.पी  --  --  359  न

 63.  10  —
 न  10  11967  न

 64.  जी  2  न  न  2  1983  न

 65.  जी  1  न  न  1  10  ७  न

 66.  2  न  न-+  2  3605  —

 67.  5  न  --  5  16171  ७०1

 68,  एच  2  न  न  2  12830  _

 69.  35  —  न्‍-+  35  69168  0.03

 70.  ]  ज+  193  न

 71.  1  न  न  325  न

 72.  एच.एस  5  न  न  5  5325  _

 73,  4  0.19  3  331794  0.12

 74.  न
 ना

 2078  न+

 75.  भा  1  न  न  1  31387  0.01

 76,  21  न  न  19  617957  0.23

 77.  न-+
 194  न+

 78,  10  ||  0.19  1  1399702  0.51

 79.  जे  1  न  34  न

 80,  ||  जन  1245  —
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 81.  जे.के.एम
 82.

 83.

 84.

 85,

 86.

 87,

 88.

 89.  )

 90.

 91,

 92.

 3.  एल.पी,आई
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 95,

 96.

 97.

 98.

 99.

 100,
 101.
 102,

 103.  एम.यू बी
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 ।  2  3.  4  5.  &  ३9
 114,  आर.पी.भआई  ।  — —  |  9.557  __
 115.  9  न

 न+  9  9.557  0.03
 116,  आर.पी.पी  3  3  4967  वि
 117.  4  --  --  4  8825  _
 118,  3  न  2  8825  लि
 119.  आर.यू.डी  2  --  2  250  _
 120.  न  _ 1  250  रे
 121.  1  न  न  1  70360  न

 122.  एस.जे.जे.पी  न  70360  0.01
 123.  7  7  29647.  _
 124,  2  --  न  2  2852  _

 125.  --  _ 2  246  __
 126.  एस  2  न

 --  2  2921  0.05
 127.  3  +-  न  3  12651

 #  128.  3  न  3  7104

 129.  3  न  न  3  4642

 130.  2  --  --  2  4642  --

 131.  न  -+  1040  —

 132.  2  तन  2  22202  न

 133.  3  न  न  3  22202  —

 134,  एस.यू पी  3  न+  3  4705  न

 135.  2  न  न  2  55164  न

 136.  29  न  --  29  47369  0.02
 137.  4  --  4  47369  0.02
 138.  9  न  9  28379.  0.06
 139,  9  —  न  9  56  0.06

 140,  4  --  56  _

 141,  4  न  जन  4  5597  --

 142.  11  11  28159  न

 निबीय  «5333  बन  न  5297  10603076  3.90 '
 निर्दलीय  5333  0.19  5297  10603076  390

 निर्दलीय  5333  5297  390
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 निर्यातोन्मुख  एककों  तथा  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के एककों  की  रियायतें

 6995,  श्री  फूल  चन्द  वर्मा  :

 बया  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दस  समय  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुथ  एककों  ओर  मुक्त  व्यापार  कोच  के  एककों  को  दी

 जा  रही  विभिन्‍न  रियायतों  का  ब्यौरा  कया

 बया  इन  एककों  को  भी  आयात-निर्याते  बेंक  के  स्क्रिप-पत्र  देने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  मुक्त  व्यापार  क्षेत्र  के  एककों  से  घरेलू  बाजार  में  सामान  के  आयात  पर

 शुल्क  में  कमी  को  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  सें  उप  संत्रो  ललमाम  :  निर्यात  प्रोसेश्विग  जोनों  के

 एककों  और  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  को  जो  प्रमुख  रियायतें  दी  जा  रही  हैं  उनमें  अन्य
 बातों  के  अलावा  ये  शामिल  हैं  :--

 पूंजीगत  कच्चे  माल  भौर  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  शुल्क्र  मुक्त  का्यंचालन  के

 प्रथम  आठ  वर्षों  में  5  वर्षों  के ब्लाक  के  लिए  निगमित  घरेलू  टैरिफ  क्षेत्र  से  प्राप्त  सप्लाई
 पर  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  ओर  उत्पादन  के  25%  भाग  को  घरेलू  टंरिफ  क्षेत्र  में  बेचने  की  छूट  ।

 भर  मुक्त  व्यापार  जोनों  के  एककों  और  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों
 को  प्रोत्साहन  के  रूप  में  उनवी  अजित  निवल  विदेशी  मुद्रा  के  30%  की  दर  से  ऐक्सिमस्क्रिप  का
 लाभ  दिया  गया  है  ।

 और  जी  हां  ।  कुछ  निश्चित  शर्तों  के  अध्यधीन  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  में  होने  वाली
 बिक्रियों  पर  पहले  जो  शूल्क  लिया  जाता  उसे  कम  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  पिछला  शुल्क  ढांचा
 अत्यधिक  ऊंचा  समझा  गया

 स्फाथपा  लिका  के  अधिकारियों  के  लिए  स्पायालय  भवन/आबास
 निर्माण  हेतु  राज्यों  को  धनराशि  का  आवंटन

 ]
 (996.  श्री  वेबेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 कया  बिस  मन्त्रो  कह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  न्यायपालिका  के
 रियों  क ेलिए  आवास  और  न्यायालय  के  भवर्नों  के  निर्माण  हेतु  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  देतो
 भौर

 (  ख  )  यदि  तो  इस  प्रयोजनाथं  धनराशि  के  आबंटन  की  क्या  शर्ते  हैं  ?

 48
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 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  !  ओर  आठवें
 और  नवें  (1989-90  के  लिए  पहली  वित्त  आयोगों  ने  न्यायालय  भवनों  और  न्यायपालिका
 के  अधिकारियों  के  लिए  आवास  निर्माण  हेतु  राज्य  सरकारों  को  उन्नयन  अनुदानों  के  बारे  में  विशिष्ट

 सिफा  रिशें  की  राज्य  सरकारों  को  इन  स्कीमों  के  बारे  में  अपनी  कार्य-योजनाओं  को  भारत
 सरकार  द्वारा  अनुमोदित  कराना  अपेक्षित  धघनराशियां  में  अदायगियांਂ  के  रूप  में  तथा
 तदनन्तर  राज्य  सरकारों  द्वारा  रिपोर्ट  की  गई  स्कोमों  की  वास्तविक  तथा  वित्तीय  प्रगति  के  आधार
 पर  रिलीज  की  गई  अन्तिम  समायोजन  स्त्रीमों  के  बारे  में  कार्यं-समापन  प्रमाण-पत्र  उपलब्ध
 कराने  तथा  पहले  की  गई  मेंਂ  प्रदायगियों  को  हिसाब  में  लेते  हुए  किया  जाता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  किसानों  के  ऋणों  को  माफ  करना

 (997,  आचार्य  विश्वनाथ  शास्त्री  :

 क्या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  ऋण  राहत  योजना  के  अस्द्गंत  ऐसे  किसानों  के  ऋण  भी  माफ  कर  दिए  गए  हैं
 जिनके  पास  पांच  एकड़  से  कम  भूमि

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसे  विसानों  की  संख्या  कितनी  और

 यदि  तो  उनके  ऋण  माफ  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  जा

 रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भोर  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण
 राहुत  योजना  उन  सभी  पात्र  ऋणकर्ताओं  को  ऋण  राहत  प्रदान  करती  है  जो
 भूमिहोत  किसान  और  बुनकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ही  रहते  कृषि  एवं  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  के
 प्रावधानों  के  अनुसार  किसी  ऋणफर्त्ता  की  पात्रता  उसबी  जोत  की  भूमि  के  आकार  के  संदर्भ  के  बगैर
 निर्धारित  वी  जाती  प्रदान  की  गई  राहत  का  श्रेणी-वार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  र
 प्रणाली  से  ऐसी  सूचना  प्राप्द  नहीं  होती  दिनांक  26  199.  की  ह्थिति  के

 अनुषार  सरकारो  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  और  सरकारी  बेकों  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में
 जिन  हिताधिकारियों  को  राहत  प्रदान  बी  गई  थी  उनकी  संख्या  51,59,896  थी  भौर  इसमें  1046
 करोड़  रुपए  की  राशि  अन्तग्रंस्त  थी  ।

 उपर्युक्त  स्थिति  के  सन्दर्भ  में  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 संसाधित  ज्ञाद्य  मदों  का  निर्यात

 6998,  श्रो  भाग्ये  गोवर्धन  :

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 निर्यात  किए  जा  रहे  संसाधित  ब्वाद्य  मदों  भौर  तत्संबंधी  वाधिक  मूल्य  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 नियति  की  संभावना  वाली  मर्दे  कौन  सी  हैं  ओर  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  निर्यात  में

 वृद्धि  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  किया  है  ?

 49.
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 बाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  भोर  वर्ष  1290-91  के

 दोरान  प्रशीतित  मेवे/सब्जियों,  कुकरमुत्तों  तथा  ताजे  |  उष्ण  कटिवंधीय  फल्लों  के

 टमाटर  मांस  तथा  मांस  खाने  के  लिए  तंयार  थ्वाद्य  अचार  तथा  पापड़  आदि

 जैसी  संसाधित  खाद्य  मदों  के  नियात  200  करोड़  रुपये  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने

 हाल  ही  में  व्यापार  नीति  को  उदार  बना  दिया  इपके  अलावा  एम्पीड़ा  के  माध्यम  से  बाजार
 उत्पाद  संवर्धन  उन्‍नत  प्रेफेजिंग  कीमतों  को  प्रतिस्प्धत्मिक  बनाना  आदि  के  लिए  योजनाएं

 बनाई  गई  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  27  पर  अटक्ा  नाला  पुल

 ]
 6999,  श्री  ललित  उरांव  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  जी०टी०  रोड  के  320  किलोमीटर  संकेत-बिन्दु  पर
 निर्माणाधीन  अटका  नाला  पुल  का  काय  अभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ

 (@)  क्‍या  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  इस  पुल  के  दोनों  ओर  की  अस्थाई  सड़कें  तोन  बार  पूरी
 तरह  बह  गई

 हस  पुल  की  मूल  अनुमानित  लागत  क्‍या  थी  ओर  इसके  निर्माण  में  विलम्ब  के  कारण
 इसकी  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हो  गई  भर

 विसम्ब  के  क्‍या  कारण  हैं  तथा  इस  पुल  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 जल-भृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।
 ण्ह्‌  पूल  राष्ट्रीय  राजमागं  2  पर  आता  है  न  कि  पर  ।

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  इस  पुल  के  लिए  निर्माणाधीन
 दो  बार  बह  गया  था--एक  बार  1990  में  और  दुबारा  1991  में  ।

 हस  पुल  की  स्वीकृत  वास्तविक  अनुमानित्त  लागत  16.33  लाख  रु०  बिहार  सरकार
 से  इस  पुल  के  लिए  संशोधित  अनुम.न  प्राप्त  होने  पर  निर्माण  कार्य  को  पूरा  होने  में  विलम्व  के

 लागत  में  होने  वाली  वृद्धि  का  पता  चलेगा  ।

 पुल  के  निर्माण  में  विलम्ब  का  मुख्य  कारण  निर्माण  एजेसी  द्वारा  कायं  घीमी  गति
 से  राज्य  के  लोक  निर्माण  विभाग  ने  संकेत  दिया  है  कि  मानसून  के  बाद  काय  फो  शीघ्र  पूरा
 करने  इसमें  तेजी  लाई  जाएगी  ।

 निर्यातोन्मुल  एकक

 ]

 7000,  श्री  येलंया  नम्दी  :

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सरणीकृत  मदों  एवं  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुश्ष  एककों  के  संबंध  में  किसी
 नीतिगत  परिवतंन  वी  घोषणा  की
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 इस  समय  देश  में  कार्य  कर  रहे  शत-प्रतिशत  निर्यान्तोमुख  एककों  बी  संख्या  कितनी  है
 तथा  इनका  क्षेत्र-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इन  एककों  ने  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 सरकार  का  विचार  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  इन  एककों  को  कौन-से  विशेष

 प्रोत्साहन  देने  का  है  ?

 बाणिउ्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलमान  हां  ।

 तथा  सरकार  के  सरणीकृत  म॒दों  की  सूची  की  समीक्षा  की  है  भौर  आयात  तथा
 निर्यात  की  बतिपय  मदों  का  सरणीकरण  समाप्त  कर  दिया  गया  देखिए--आयातों  के  संबंध  में
 स|वंजनिक  सूचना  सं०  ०  दिनांक  14-8.91  तथा  निर्यातों  के
 मामले  में  सं०  टी  सी  दिनांक  '4-8-9]  1

 शत्-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  यूनिटों  के लिए  नई  नीति  की  मुख्य-मुख्य  बातें  ये  हैं  :-..

 (7)  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुश्र॒  यूनिट  निबल  विदेशी  मुद्रा  आय  के  30%  की  दर  से
 एब्सिमस्त्रिप्स  के  लिए  पात्र

 (1)  निर्यात  अभिमुख  यूतिटों  हरा  अजित  निबल  विदेशी  मुद्रा  उन्हें  निर्यात
 व्यापार  घराने  अथवा  शीर्षस्थ  व्यापार  घराने  का  दर्जा  दिए  जाने  के  प्रथोजताथ्  धरेलू
 क्षेत्र  मे ंउनकी  मूल/सहयोगी  कम्पनियों  की  आय  में  सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।

 (11)  निर्यात  अभिमुश्च  यून्टों  द्वारा  घरेलू  टेरिफ  क्षेत्र  में  की  जाने  वाली  बिक्री  पर  लगने
 वाला  शुल्क  कम  कर  दिया  गया

 (IV)  निर्यात  अभिमुत्र  यूनिटों  द्वारा  घरेलू  बिक्रियों  के  लिए  क्रियाविधि  को  सुकर  बनाया  जा

 रहा  है  ।

 (५)  निर्यातकों  को  इस्पात  की  सप्लाई  के  जिए  जो  आई०  आर०  एस०  योजना
 उसे  निर्यात  अभ्मिख  यूनिटों  पर  भी  लागू  किया  जा  रहा

 (VI)  निर्यात  अभिसुख  यूनिटों  की  स्थापना  संबंधी  नए  प्रस्तवों  के  लिए  समयबद्ध  आधार
 पर  शीघ्र  अनुमोदन  देने  की  प्रणाली  आरम्भ  की  जा  रही

 (Vit)  निर्यात  संसाधन  जोन  के  विकाम  आयुक्षतों  को  अधिकार  प्रद।न  किए  जा  रहे  हैं  ताकि
 वे  शत-प्रतिशत  निर्यात  अभिमुख  एककों  के  लिए  भी  नीडीय  अभिकरणों  के  रूप  में  कार्य
 कर  पक्के  |  इन  अधिकारों  में  क्षमता  उनका  बिस्तार  अतिरिक्त  पूंजीगत
 सामान  का  आयात  स्थान  परिवतंन  के  शिए  अनुमति  देना  तथा  घरेलू  बिक्रियों
 के  लिए  अनुमति  देना  भी  शामिल  हैं  ।

 इस  समय  देश  में  185  निर्यात  अभिमुख  यूनिट  कार्यरत  क्षेत्रवार  ब्यौरा  नीचे  दिया
 गयी  है
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 हम
 क्षेत्र  कायरत  पूनिटों  को  संख्या

 1.  इनजीनियरी  माल  33

 2,  इलेक्ट्रानिक्स  20

 3.  रसायनिक  प्लाहिटिक  और  सम्बद्ध  उत्पाद  29

 4.  बाद्य  कृषि  तथा  वन  उत्पाद  20

 5.  वस्त्र  27

 6.  प्रेनाइट  29

 7.  अन्य  27

 योग  :  185

 31-3-91  तक  अजित  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  राशि  लगभग  1043  करोड़  २०  है  ।

 आयात  सम्बन्धी  प्राप्तियां

 7001.  भरी  हाराधनराय  :

 क्या  वित्त  मन्द्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयात  संबंधी  प्राध्तियां  किन  बैंकों  से  भारत  लाई  जाती  »र

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आयात  की  तुलना  में  प्राध्तियों  में  प्रति  वर्ष  कितनी-कितनी
 कमी  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  जहां  तक  आयातों  का  प्रश्न
 उनमें  प्रा  प्तयां  शामिल  नहीं  होती  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कलकत्ता  बन्द  रगाहों  के  कम  चारियों  के  लिए  चोथे  बेतव  आयोग
 को  सिफारिशों  का  क्रियान्वयन

 7002.  प्रोਂ  मालिती  भटटाचार्य  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  और  अन्य  स्वायतशासी  निकायों  के  लिए  चौथे  वेतन
 आयोग  की  सिफारिशें  कलकत्ता  बन्दरगाह  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्रियान्वित  की  जा  रही

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 क्‍या  इन  कमंचारियों  को  दिये  जा  रहे  पेंशन  और  उपदान  की  राशि  की  अस्थाई  रूप  से
 गणना  कर  ली  गई  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  इस  स्थिति  को  कब  सुलझाने  का  है  जिससे  अवकाश
 प्राप्त  कमंचारियों  को  कठिनाई  हो  रही  है  ?
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 भल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 हां  ।

 हालांकि  चौधे  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  पत्ता  न्‍यासों  के  कमंचारियों  पर

 लागू  नहीं  होती  फिर  भी  सरकार  ने  चौथे  वेतन  आयोग  को  सिफारिशों  के  अनुरूप  सेवा-निवृत्ति
 लाभों  को  उदार  बताने  का  निर्णय  लिया  दिनांक  13-8-1990  को  आवश्यक  आदेश  जारी  कर

 दिए  गए  दिनांक  1-1-1988  से  लागू  संशोधित  वेतनमानों  पर  सेवा-निवृत्त  होने  वाले  तृतीय
 और  चतुथ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  पेंगन  की  परिलब्धियों  बी  गणना  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  हुआ
 था  और  ऐसे  मामलों  में  अतन्तिम  आधार  पर  पेंगन  आर्डर  जारी  किए  गए  हैं  ।  इम  मामले  में  अन्तिम
 आदेश  दिनांक  6-8-91  को  जारी  किए  गए  हैं  और  उक्त  आधार  पर  सभी  अन्तिम  आदेशों  को  अब
 अन्तिम  रूप  दिया  जा  सकता  है  ।

 आशिक  प्रशासक  की  नियुक्तित

 7003,  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  सरकार  ने  नई  औद्योगिक  और  बित्तीय  नीति  के  उपायों  का  उचित  कियान्वयन

 सुनिश्चित  करने  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप-विश्व  बेंक  के  अधिकारियों  के  साथ  भी  समन्वय  करने  हेतु
 आशिक  मंत्रालयों  के  बीच  समन्‍वपक  को  भूमिका  निभाने  वाले  अ।थिक  प्रशासक  की  निगुक्तित  करने
 का  निश्चय  किया  और

 यदि  तो  इस  प्रशासक  के  सक्षेप  में  क्या  कार्य  होंगे

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रासेश्यर  और  सरकार  ने  पहले
 ही  निवेश  को  आमंत्रित  करने  और  भारत  में  उसे  सुसाध्य  तरीके  से  लगाने  के  लिए  एक  विदेशी
 निवेश  संवर्धन  बोर्ड  का  गठन  किया  हुआ  सरकार  ने  नीति  संबंधी  सुधारों  के  कार्यान्वयन  का
 पयंबेक्षण  करते  के  लिए  प्रधान  मंत्री  के  प्रधान  सचित्र  की  अध्यक्षता  में  एक  उच्चस्तरीय  समिति  भी

 नियुक्त  की  उच्च  आथिक  प्रशासक  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संक्या  4  के  पुण  बेलगाम  खण्ड  को  चोड़ा  करना

 700  .  श्री  पृथ्वीराज  डी०  चब्हाण  :

 बया  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  4  के  पुणे-बेलगाम  खण्ड  पर  यातायात  बहुत  बढ़
 गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विधार  राजमार्ग  के  हस  छंड  को  चार  लेन  एक्सप्रेस  मार्ग
 में  बदलने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  से
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 राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  इस  खंड  पर  यातायात  में  धीरे-धीरे  वृद्धि  हुई  है  लेकिन  फिलहाल  इस
 रास्ते  पर  चार  लेन  की  एक्सप्रेंसे  सुविधा  निर्माण  का  कोई  मामला  नहीं  है  ।

 कुटीर  उद्योगों  को  स्थापना  हेतु  बेरोजगार  पुथकों  को ऋण

 7005,  शो  गोविस्दराव  मिकम  :

 बया  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  छृपा  करेंगे  कि  :

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कौन-कौन  से  कूटीर  उद्योगों  के  लिये  ऋण
 दिया  जाता

 ग्रामीण  बेरीजगार  युवकों  को  कुटीर  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  ऋण  किस  दर
 तथा  कौन  सी  शर्तों  पर  दिए  जाते  और

 ग्रामीण  बेरोजगारी  हटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  तेयार  किए  गए  आधिक  कार्यक्रमों  का
 ब्योरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  भारतोय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित
 किया  है  कि  बेकों  से उनकी  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  कुटोर  उद्योगों  को  प्रदान  किए  जाने  वाले  ऋण  के

 संबंध  में  अलग  से  आंकड़  प्राप्त  नहीं  होते  ग्राम  भौर  कुटीर  उद्योगों  को  दिए
 जाने  वाले  प्रति  हिताधिकारी  तक  के  हिसाब  से  अग्रिम  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के

 अन्तगंत  कमजोर  वर्गों  के  अग्रिमों  के  भाग  होते  हैं  ।  उद्योगਂ  को  इस  प्रयोजन  के  लिए
 भाषित  नहीं  किया  गया  है  ।

 22  1990  से  प्रमावी  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  संशोधित  ब्याज  दर  ढांचे
 के  शुरू  हो  जाने  से  श्रेणी-वार  और  प्रयोजन-वार  ब्याज  दरों  को  कर  दिया  गया

 है  ।  संशोधित  ब्याज  दर  ढांचे  के  सन्दर्भ  में  अग्रिमों  पर  ब्याज  दरों  को ऋण  के  आकार  के  साथ  जोड़ा
 जाता  कुटीर  उच्चोग  स्थापित  करने  के  लिए  अग्रिमों  पर  ब्याज  दरों  को  नोचे  दिया
 जाता  है

 ऋण  का  भाका  र|तीमा

 .  ह
 कायंशोल  पूंजी

 ः

 लधु  ओऔद्योगिक  एककों
 की  दर  को  सावधि  ऋण

 के  लिए  ब्याज

 2  3  4

 1.  7500/-  रुपए  तक  और  उसके  सहित  10.0  100  0

 2.  7,500|-  रुपए  से  अधिक  ओर

 रुपए  तक  11.5

 3.  15,000/-  रुपए  से  अधिक  और

 25,000/-  रुपए  तक  12.0  12.0

 54



 22  1913  लिखित  उत्तर

 1  2  3  4

 4.  25,000/-  रुपए  से  अधिक  और

 50,000/|-  रुपए  तक  14.0  13.0

 5.  50,  00/-  रुपए  से  अधिक  और
 2  लाख  रुपए  तक  15.0  14.0

 6.  2  लाख  रुपए  से  अधिक  16.0*  14.0

 कर  दिया  गया  है  ओर  4.7.91  से  18.5%  कर  दिया  गया  है  ।

 भारत  सरकार  ने  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को

 स्वरोजगार  प्रदान  करने  की  योजना  जैसी  कई  योजनायें  शुरू  की  हैं  जिनका  उद्देश्य  ग्रामीण  ब ेरोजगारी
 को  कम  करना  राज्य  सरकारों  द्वारा  तथार  किए  गए  कई  विशेष  रोजगार  कायंक्रमों  का  भी
 उनके  द्वारा  कायन्वियन  किया  जा  रहा  है  ।

 रक्षा  लेखा  कर्मचारियों  को  भूटान  प्रतिपू्ति  भत्ता

 7006.  श्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  भूटान  में  सेवारत  रक्षा  लेखा  कमंचारियों  को  भूटान  प्रतिपूर्ति
 भत्ता  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भोौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  कब  तक  निर्णय

 लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री

 एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं
 वित्तीय  तथा  अन्य  कारणों  से  एऐंसे  मामलों  में  निर्णय  लेने  से  पूर्व  विभिन्‍न  संबंधित

 मंत्रालयों  से  परामर्श  करना  होता  है  जिसमें  समय  लग  जाता  है  ।

 राँचो  में  संतिक  छावनी  के  लिए  अधिप्रहीत  की  गई  भूसि

 7007.  झ्रो  राब

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1970-71  में  रांची  जिले  में  लालगंज  खटंगा  और  माडी  सिटी

 पुलिस  स्टेशन  क्षेत्र  के  किसानों  की  भूमि  सेनिक  छावनी  के  लिए  अधिग्रहीत  की  गई
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 क्या  इन  किसानों  को  उक्त  भूमि  का  मुआवजा  दिया  गया

 यदि  तो  किसानों  को  मुआवजे  का  शीघ्र  भुगतान  करने  द्वेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार

 क्‍या  सरकार  ने  गाड़ी  और  खटंगा  के  निवासियों  को  इस  छावनी  क्षेत्र  से  रास्ता
 दिया  गया

 (६)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 तो  उन्हें  यहां  से  रास्ता  कब  तक  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  शाज्य  मनन्‍्त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री

 एस०  कृष्ण  :  (१)  से  रक्षा  कार्यों  के  लिए  1972  में  बिहार  में  रची  जिले  के
 सालगंज  भोर  खटंगा  गांवों  में  भूमि  अधिग्रहण  किया  गया  था  और  इससे  प्रभावित  किसानों  को

 मुआवजे  की  अदायगी  कर  दी  गई  मेती  सिटी  पुलिस  स्टेशन  की  सीमाओं  के  भीतर  कोई  भूमि
 अधिग्रहीत  नहीं  की  है  ।

 से  स्था-य  सैन्य  प्राधिकारियों  ने  गारी  और  खटंगा  के  निवासियों  को
 छाबनो  क्षेत्र  से होकर  निकलने  के  लिए  एक  रारते  की  व्यवस्गा  कर  दी  है  ।

 प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  जाने  वाले  व्यक्तियों  पर  खर्थ  की  गईं  धनराशि

 7008.  श्री  उपेस्द्र  नाथ  वर्मा  :

 बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  1991  से  3।  1991  के  दौरान  सरकारी  खर्च  पर  प्रशिक्षण  प्राप्त
 करने  के  लिए  कितने  व्यक्षित  विदेश

 उनमें  से  कितने  व्यवित  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से  थे  और  उन  पर  कुल  कितनी

 घनराशि  खर्च  की

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  मुद्रा  के  वतंमान  संकट  को  देखते  हुए  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश
 जाने  वाले  व्यक्तियों  की  संझया  को  कम  करने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  उययुक्त  अवधि  के  दौरान  वर्ष  1990-91  की  इसी  अवधि  की  तुलना  में
 ऐसे  व्यक्तियों  की  संख्या  में  कितनी  कमी  आई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  से  अधिकांश  विदेशी
 प्रशिक्षण  क'येक्रमों  को  विभिन्‍त  परियोजनाओं  जादि  के  अन्तर्गत  धन  दिया  जाता  ऐसे
 प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  प्रशिक्षण  पर  कोई  व्यय  शामिल  नहीं  उच्च  विशेषज्ञता  के  प्रकार
 के  कुछ  ही  ऐसे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  हैं  जिनके  लिए  घन  उपलब्ध  नहीं  होता  है  |  केवल  ऐसे  ही  मामलों
 में  अधिकारियों  को  सरका-ी  थर्चे  पर  प्रशिक्षण  के  लिए  भेजा  जाता

 भाग  तथा  से  सम्बन्धित  सूचना  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जाती  इसे
 विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  से  एकत्र  कर  यथाशीक्ष  सा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।
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 जारफ  प्रदेश  में  राज्य  के  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  परियतित  करना

 ]
 7009.  श्रो  के०  आर०  चोधरो  :

 बया  जल  भूतल  परिथबहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  क्या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  की  सड़कों  को  राष्ट्रीय  र,जमाों  में  बदलने  के  लिए
 केन्द्र  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  भेजा  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  थोਂ  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  झो  गई  है  ?

 जल  मृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  जगदीश  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  सड़कों  को  जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न
 भआँध्र  प्रदेश  सहित  देश  में  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  धोषित  करने  का  निर्णय  आठवीं  पंचवर्षीय

 पोजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात  ही  लिया  जा  सकता  है  |

 विवरण

 आठवों  घोजना  के  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोषित  करने  के  लिए  आगप्र  क्रयेश  शरकार

 ने  निम्नलिखित  भप्रस्ताथ  मजे  हैं  |

 te  क्र०  सड़क  का  नाम  लम्बाई
 स०

 2  घु  3
 od

 विजयवाड़ा  से  मछिलीपट्नम
 ष

 70

 2.  काकीनाड़ा  से  राजमुन्दरी  भद्राबलन  और

 बेंकटपुरम  होते  हुए  जगदलपुर  तक  360

 3.  बारंगल  होते  हुए  हैदराबाद  से  वेंकटपुर  तक  260

 4.  भोगले  से  गिडलपुर-नांडियाल  कुरनूल  होते
 और  उच्पल  होते  हुए  रायपुर  तक  340

 5.  चित्तर  से  कुडापा-मारकपुर-मछेरिया
 नगरजुनासागर  और  खस्मान  होते  हुए
 भद्राचलम  तक  680

 6.  हैदराबाद  से  करीमनगर  ओर  मंचेरियल
 जो  राष्ट्रीय  राजमार्ग  7  को  जोड़ता

 होते  हुए  चन्द्रपुर  तक  332
 7.  रा०  रा०  5  पर  भद्राचसम-बिस्तु र-सिले  रू

 बिन्तापलि-पडे  रू-अरक्‌-विधक्सन
 पालपौंडा-भीकाकुम  400
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 2  3

 शा०  रा०  5  और  4a)  को  जोड़ने

 नायडपेटा-तिरुपति-बित्तूर

 ढ
 130

 9,  तमिलनाडु  में  रा०  रा०  5  पर  रेड  छिल  से

 वुत्तूर-रेनीगुंटा-कुडापा-येरागु टला  होते  हुए
 गूटी  तक  330

 10.  नेलोर  से  गूटी  द्वोते  हुए  हुबली  तक  370

 11.  रा०  रा०  4  और  रा०  रा०  7  को  जोड़ने
 बाला  पालामनेरू  से  अन्तपुर  228

 12.  कुरूनूल  से  थित्तूर  368

 13.  रा०  रा०  7  भौर  रा०  रा०  4  को  जोड़ने
 बाला  पेनूगोंडा-हिस्दूपुर-मधोगिरी-सोरा
 कनाटक  सीमा  तक  74

 14.  राज्य  की  सोमा  के  निकट  भेसा  से  निमंल

 होते  हुए  लक्षेटीपेट  तक  170

 १5.  रा०  रा०  4  तथा  13  को  जोड़ने  वाला
 ओंगेले  से  अनंतपुर  तक  231

 16.  बिलारीं  से  देवगढ़
 तक  बरास्ता

 महबूबनगर-नसगोंडा-खम्माम-भद्राचल
 जिन्तूर-नरसीपट्नम-सलूरू-गूनू  पुर-भद्रागिरी  1220

 17,

 पल्‍ली  100

 18,  हैदराबाद-संगारेड्डी-नांदेड-अकोला  सड़क  241

 जोड  :  5905

 इरोड  में  कपड़े  से  अमी  वस्तुओं  का  निर्यात  केस

 7010.  डो०  के०  एस०  सोखम  :

 कया  बस्तर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्‍या  इरोड  में  कपड़े  से निमित  वस्तुओं  के  लिए  एक  निर्यात  केन्द्र  स्थापित  करने  हेतु
 कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  यह  कब  तक  स्थापित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं
 ?

 5  है  हे
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 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  सरकार  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  सदक्ष्य  निर्धारित  करना

 7011.  डा०  जो०  कनोजिया  :

 क्या  बस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राज्यों  द्वारा  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  उक्त  राष्यों  में  उपलब्ध  हथकरपों
 ओर  उत्पादन  में  उनके  बिगत  कार्यनिष्पादन  के  आधार  पर  निर्धारित  किया  जाता  है

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  के  प्रति-बर्ष  के
 निष्पादन  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  उत्तर  प्रदेश
 क ेलिए  जनता  कपड़े  को  उत्पादन  हेतु

 कया  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और  इस  अवधि  के  दौरान  कया  उपलब्धि  और
 |

 वर्ष  1991-92  के  लिए  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 बस्त्र  संत्रात्रय  के  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  का
 लक्ष्य  निम्नलिखित  के  आधार  पर  किया  जाता  (1)  उत्पादन  क्षमता  (2)  पिछले  उत्पादन  का
 आधार  (3)  जनसंख्या  के  अनुपात  के  आधार  पर  जनता  बपड़े  के  बारे  में  लगाए  गए  अनुमान  के
 आधार  पर  और  (4)  देश  में  कुल  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  जो  इस  योजना
 के  अन्तगंत  1  वर्ष  में  जारी  की  जाने  बालो  राज  सहायता  के  लक्ष्य  पर  निर्भर  करता  है  ।

 से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  जनता  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए
 निर्धारित  लक्ष्य  और  लक्ष्य  की  प्राप्ति  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  ।1--

 बर्ष  निर्धारित  लक्ष्य  किया  गया  उत्पादन

 1988-89  120.00  92.51
 1989-90  132.00  120.62

 1990-91  132.00  119.14

 1991-92  100  00  न

 भारत  पाकिस्तान  सीमा  पर  झड़पों  की  समोक्षा

 7012.  श्रीमती  बासवराजश्यरो

 बया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्‍या  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  सेनिक  अधिकारियों  ने  सीमा  पर  हाल  में  हुई  मुठभेड़ों
 की  पुनरीक्षा  करने  हेतु  परस्पर  सम्पर्क  स्थापित  किया  भर

 यदि  तो  ऐसे  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  जिससे  भविष्य  में  ऐसी  बढनाएं  न  हों

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  भस्यालय  में  राल्य  भग्जी  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  '

 एस०  कृष्ण  भारत  ओर  पाकिस्तान  के  सेन्य  संक्रिया  महानिदेशकों  के बीच  02
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 सितम्बर  91  को  दूरभाष  पर  हुए  विचार-विमर्श  के  फलस्वकृप  दोनों  देशों  के  ठब-पसेक्टर  कर्मांडरों  ने

 पु'छ  सेक्टर  के  किरनी  गांव  के  इलाके  में  हाल  ही  में  हुई  घटनाओं  से  उत्पन्न  तनाव  को  कम  करने  के
 लिए  3  तथा  8  1991  को  दो  ध्वज  बैठकें  की  |

 दोनों  देशों  के  सैन्य  संक्रिया  महानिदेशक  समय-समय  पर  परस्पर  आवधिक  संपर्क  बनाए
 रखते  हैं  ताकि  नियंत्रण  रेखा  पर  जब  कभी  तनाव  की  स्थिति  पँदा  हो  तो  उसे  दूर  किया  जा  सके  ।

 चाय-पत्तो  का  निर्यात

 7013.  श्री  हरिकेवल  प्रसाद  :

 क्या  बालिम्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  यत  ठीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  चाय  के  निर्यात  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 और

 वर्ष  1991-92  के  दोरान  चाय-पत्ती  का  गितनी  आरा  में  निर्यात  करने  का  प्रस्ताव  है
 और  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ।

 आजिल्य  जंधालय  में  राज्य  बंतो  सलमान  :  गय  1988-89  से  1990-

 91  तक  वित्त  कर्थों  के  लिए  चाय  के  निर्यात  से  प्राप्त  आय  निम्नानुसार  थी  :

 चयं  विर्धात  आय
 रुपये

 1988-89  641.87

 1989-90  914.82

 1990-91  1045.41

 व  1991-9.  के  दौरान  1200  करोड़  र०  मूल्य  को  210  नि०  किलोक्रम  चाय

 निर्यात  करने  का  प्ररताव है  ।
 ह

 ऋण  घोजना

 7014.  भो  मोहन  सिह  :

 कया  बिसत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  एक  ही  खिड़की  से  प्राप्य  ऋण  विडो  योजना  के  अन्तगंत  निवेश  की

 सीमा  बढ़ाने  से  वित्तीय  संस्थाओं  को  सहायता  देने  वाली  अप्रत्यक्ष  योजना  में  शतप्रतिशत  स्वतः

 पुनविश्  पोषश  की  व्यवस्था  थो

 क्‍या  सरकार  ने  20  लाख  रुपए  तक  या  इससे  अधिक  की  परियोजनाओं  के  मामले  में

 अचल  परिसम्पत्तियों  तथा  कार्यकारी  बूंजी  के  वित्त  पोषण  की  दुष्टि  से  इस  बोजना  का  क्षेत्र  भ्यापक

 बना  दिया  है  ओर  इतका  वित्त  पोषण  जेंकों  के  माध्यम  से  ट्रोया  न  कि  कहले  को  तरह  केक  वित्तीय

 संस्थाओं
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 यदि  तो  तत्स॑बंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सिंगल  विडो  ऋण  योजना  के  अन्तगंत  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  बाले  राष्ट्रीय
 साम्य  पूंजी  निधि  योजना  के  अन्तगंत  जनसंख्या  संबंधी  मानदण्ड  अधिकतम  सीमा  का  विचार  किए
 बिना  सहायता  पाने  के  हकदार  होंगे

 (2)  यदि
 तो  क्या  सरकार  ने  इस  संवंध  में  कोई  अधिसूचना  जारी  की  भौर

 यदि  तो  यह  कब  जारी  की  जाएगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर
 :

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक
 ने  सूचित  किया  है  कि  एकल  खिड़की  योजना  के  अन्तगंत  10  लाख  सफपये  तक  के  ऋण  स्कत  पुनवित्त
 योजना  के  तहत  पुनवित्त  के  पात्र  जबकि  राज्य  विल'पतिगमःओर  दोहरे  कायं  करने  वाले  भौद्योगिक
 विकास  निगम  स्वतः  पुनवित्त  योजना  के  अन्तर्गत  100  प्रतिशन  पुनतित्त  फै:प्राज़  बेंक  क्षपने-अपने
 ऋणों  के  75  प्रतिशत  तक  के  पुनवित्त  के  पात्र  हैं  ।  .

 ह

 और  भारतीय  लघू  उद्योग  विकास  बंक  को  एकल  योजना  के  अन्तगंत
 सहायता  के  लिए  पात्र  परियोजनाओं  परे  परिसीमन  को  10  लाख  रुपए  से  बढ़'कर  20  लाख  रुपए
 कर  दिया  गया  है  ओरਂ  ऋण  के  कायंशील  पूंजी  धटक  की  5  लाख  रुपए  से  10  लाख  रुपये  कर  दिया
 है  ।  यह  योजना  राज्य  घिश  निंगमों  भौर  दोहरे  कार्य  करने  वाले  औद्योगिक  विकार्स  मिगमोंਂ
 द्वारा  परिचालित  होती  बैंकों  के  माध्यम  से  परिचालन  के  लिए  योजना  के  विस्तार  की
 भारतीय  लघ॒  उच्चोग  विकास  बंक  जांच  कर  रहा  है  ।  '  ््‌

 राप्ट्रीय  इविविटी  निधि  योजना  के  अन्तगंतः  तक  आबादीःवलि  क्षेत्रों  में
 सघ्‌  क्षेत्र  में परियोजना  लागत  की  10  लाख  रुपये  की  परिसीभन  वाले  नए  एककों  को  भौर  15  लाख
 तक  की  आब.दी  वाले  क्षेत्रों  में  स्थित  लघु  क्षेत्र  में  झरण  एककों  को  पुन््थोपना  के  लिए  हकिवटी  के
 रूप  में  सहायता  उपलब्ध  सभी  राज्य  वित्त  निगभों  और  बंकों  के  द्वारा  अंध  राष्ट्रीय  इड्िबिटो  निधि
 योजना  का  परिच्वानन  होता  एकल  छिड़की  योजना  फिलहाल  राज्य  स्वरीय  निभनों  द्व।रा
 ही  परिचालित  होती  लघु  उद्योग  जो  बेकों  से  सावधि  ऋण  सहायता  पाते  भी  राष्ट्रीय
 इक्विटी  निधि  के  अन्त्गंत  10  लाख  रुपए  तक  की  पूंजी  लागत  वाली  परियोजनाओों  के  लिए  सहायता
 प्राप्त  करने  के  पात्र  हैं  ।

 सरकार  ने  6  1991  को  घोषित  अति  रूषु  भोर  प्रामीण  उद्यमों  के  लिए
 नई  नीति  उपायों  में  एकल  लिड़की  योजना  और  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  योजना  के  अन्तर्गत  सहायता
 के  लिए  पात्र  परियोजनाओं  के  आकार  को  बढ़ाने  को  भी  शामिल  किया  है  ।

 प्रश्त  ही  पैदा  नहीं  होता  ।

 दिल्‍लो  में  पांच  स्थायिक  जिलों  को  मांग

 7015.  श्री  मोरेश्बर  सावे  :

 क्या  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्‍ली  हाई  कोर्ट  बार  एसोसिएशन  ने  दिल्‍ली  को  न्यायिक  जिलों  में  बांटने
 की  मांग  की  और



 लिखित  उत्तर  13  1991

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  बिचार  है  ?

 संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्पाय  ओर  कम्पनों  काम  मग्जालय  में  राज्य
 जननी  रंगराजन  :  जो  हां  ।

 (@)  सरकार  का  यह  विचार  है  कि  परिवतेन  लाने  के  लिए  दिल्ली  को  मुकदमा  लड़ने  वालो
 जनता  का  हित  ही  सुरुय  मानदंड  होना  तदनुसार  सरकार  दित्ली  का  पांच  न्यायिक  जिलों
 में  विभाजन  किए  जाने  के  अस्ताव  भौर  दिल्‍ली  के  न्यायालयों  की  धन-संबंधी  अधिकारिता  को  बढ़ाए
 जाने  के  दूसरे  प्रस्ताव  के  भी  कार्यान्वयन  के  लिए  उपाय  करमे  के  संबंध  में  सक्रिय  रूप  से  विचार  कर

 रही  है  ।

 सेंट  किड्स  बेंक  खाता  भामले  में  केश्नीय  अस्वेधण  ध्यूरो  हारा  दायर  की
 गई  प्रथन  सूचना  रिपोर्ट

 7016.  क्री  ग्रजक्तिशोर  जिषाठो  :

 भी  सोहन  सिह  :

 क्या  जिस  मन्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सेंट  किद्स  बक  खाते  से  संबंधित  मामले  में  गलत  जाल?.जी  इत्वादि
 करने  के  कारण  कुछ  व्यक्तियों  के  विश्ड  केन्द्रीय  अन्वेषण  य्यूरो  द्वारा  प्रथम  सूथना  रिपोर्ट  दायर  की

 गई

 यदि  तो  उस  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  पर  क्‍या  का्यंबाही  को  और

 (8)  क्या  उस  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  के  आधार  पर  कोई  जांच  को  जा  रहो  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  भंत्री  राभेश्वर  :  हां  ।

 केस्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो  ने  मामला  दर्ज  किया  है  ।

 हां  ।

 परिजहन  बिभान  का  आपातकालीन  अवतरण

 7017,  श्रो०  के०  थी०  थामस  :

 कया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भारतीय  बायुसेना  में  रूस  के  आई०  विमान  कितने

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  इनमें  से  कितने  परिवहन  बिसानों  को  जापातकालीन  अवस्था

 में  उत्तरना

 इन  विमानों  के  आपातकालीन  अवस्था  में  उतरने  के  क्या  कारण  और

 इन  विमानों  में  पाई  गई  श्वामियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम तथा  प्राकुतिक  भेस  सम्चालय में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  संजालव में  राज्य  संत्री

 एस*  क्ल्ण
 :  (१)  14
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 3

 और  आई०  बायुयान  के  इंजन  में  खराबी  का  पता  चला  इस
 खराबी  को  दुर  करने  के  लिए  आवश्यक  कार्रवाई  की  गई  इस  बारे  में  अधिक  ब्योरे  प्रकट  फरना

 लोकहित  में  नहीं  है  ।
 '  ह

 अन्तर्राष्ट्रीय  धाजार  में  भाश्त  को  उपलब्धि

 7018.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :

 रो  अटल  बिहारो  वाजपेबी  :

 क्या  बाणिज्प  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन्जोनियरिंग  सामान  ओर  उपभोक्ता

 वस्तुओं  के  संबंध  में  विश्व  प्रतियोगिता  बाजार  में  भारत  का  कोन  सा  स्थान

 अंतराष्ट्रीय  बाजार  में  भारत  को  उपलब्धि  में  सुधार  लाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा
 रहे  हैं  भोर  इस  संबंध  में  क्या  कार्य  योजना  तेयार  की  गई  भर

 1991  में  किए  गए  उपायों  का  कया  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 बाजिस्य  संत्रालय  में  उप  भस्त्री  सलमान  :  (%)  वस्तु  प्रभाषों/समूहों  द्वारा
 विश्व-निर्यात  में  भारत  का  हिस्सा  सम्बन्धी  नवीनतम  आंकड़े  केशल  कलेण्डर  वर्ष  1987  तक  छपलब्ध

 जंसा  कि  इकोनोमिक  सर्व  1990-91  में  दिया  गया  इन  आंकड़ों  के  अनुसार  चुनींदा  प्रभु
 मदों  के  संदर्श  में  विश्व-निर्यात  सें  भारत  का  हिस्सा  नोचे  दिया  कया  है  :  --

 वस्तु  प्रभाग/लम्ह  ९;  हि
 1.  बस्त  तेयार  कपड़ा-मर्दे  आदि  2.1

 2.  परिधान  बस्तुएं  और  कपड़े  की  सहायक  सामग्री  2.6

 3.  इन्जीनिबरी  मास  0.1

 4.  उपभोक्ता  भर्दे
 माँस  एवं  मांस  उत्पाद  0.2

 समुद्री  उत्पाद  2.2

 सब्जियां  एवं  फल  0.4

 काफी  ओर  स्थानापन्न  वस्तुएं  1.2

 चाय  एवं  मेट  14.4

 मश्ोलो  10.0

 सरकार  ने  जुलाई  और  1991  में  अनेक  व्यापार  नौति  सुधारों  की  घोषणा
 जिनका  रद्द  श्य  नियत  प्रोत्साहनों  को  सुदृढ़  जायात  लाईसेंसिंग  की  मात्रा  को  पर्याप्त  मात्रा  में

 सवाध्त  करमा  ओर  आयात  दवादों  को  कम  करवा  पी०  भो०  एल०  और  उरेरक  जेसी
 शोश  मदों  के  आवश्श्यक  आधात  पूरी  तरह  सुरक्षित  कर  दिए  गए  परन्तु  कच्चे  माल  और  संचटटफों
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 के  अन्य  आयात  निर्यात  निष्पादन  से  जोड़  दिए  गए  आर०  ई०  पी०  लाइसेन्स  के  स्थान  पर

 एक्सिमस्क्रिप
 को  लाया  गया  एक्सिमस्क्रिप  कच्चे  म!ल  संघटकों  और  अतिरिक्त  पुर्जों  के  आयात

 की  कुछ  श्रेणियां  प्राप्त  करने  के  साधन  होंगे  ।  असूचीबद्ध  ओ०  जी०  एल्०  श्रेणी  समाप्त  कर  दी  गई
 है  ओर  यें  मर्दे  अब  केवल  एविसमस्क्रिप  पर  आयात  की  जा  सकती  निर्यात  संवर्धन  के  एक  साधन
 के  रूप  में  अग्रिम  लाइसेन्स  की  प्रणाली  को  सुदृढ़  बनाया  गया

 ब्यापार  नीति  सुधारों  के  लाभदायक  पहलुओं  का  वित्तीय  वर्ष  1991-92  की  तीसरी

 तिमाही  से  पता

 मुक्त  व्यापार  को  प्रोत्साहम

 7019,  श्री  एस०  सिदनाल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  1990-91  की  अपनी  रिपोर्ट  में  भारत  को  व्यापार  से  नियंत्रण  हटाने
 का  सुझाव  दिया

 (@)  यदि  तो  कया  सरकार  ने  इस  रिपोर्ट  की  जांच  की  है  और  व्यापार  से  नियंत्रण  हटाने
 तथा  मुक्त  व्यापार  के  लिए  सरकार  की  बिस  हृद  तक  सहमति  भौर

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 ....  वित्त  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  रामेश्वर  विश्व  बेंक  प्रकाशन  विश्व

 विकास  रिपोर्ट  (1991)  में  यह  उल्लेख  है  कि  उच्च  रूप  से  संरक्षात्मक  व्यापार  नीतियों  और
 घिक  विनियमनों  के  कारण  भारतीय  उद्योग  अपनी  सम्पूर्ण  संभावित  बद्धि  प्राप्त  नहीं  कर  रहा  है  ।

 और  सरकार  ने  यह  रिपोर्ट  देख  ली  जो  कि  विश्व  में  विकास  से  संबद्ध  विभिन्‍न

 विषयों  पर  एक  बा्िक  प्रकाशन  है|  विश्व  बैंक  ऋण  कार्यक्रम  के  लिए  यह  न  सो  आदेश  है  भोर  न

 ही  पृ  शर्त  है  ।

 पृथक  हमारी  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  व्यापार  गौर

 ओद्योगिक  क्षेत्रों  से  काफी  ह॒द  तक  नियंत्रण  हटाने  के  उद्देश्य  से  पहले  ही  उपायों  की  घोषणा  कर  दी

 है  ।  विशेष  रूप  ये  उपाय  अनुज्ञप्तिकरण  विदेशी  विदेशी  प्रौद्योगिकी
 सावंजनिक  क्षेत्र  एकाधिकार  तथा  प्रतिबन्धात्मक  व्याणारिक  ध्यवहार  अधिनियम  आदि  से

 सम्बन्धित  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  ऋषिकेश-जोशोमठ-बत्रोमाय  रोड  को  सरस्मत  तथा  इसके
 स्तर  में  सुधार  करना

 7°20.  क्रो  चिस्मयानम्व  स्थासी  :  ॥
 -  कया  रक्षा  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  सरकार  का  भ्रति  वर्ष  होने  वाली  दुषंडनाओं  की  बढ़ती  संदया  को  देखते  हुए

 ऋषिकेध-जोशी  मठ-बद्री  नाथ  रोड़  की  मरम्मत  करने  तथा  इसके  स्तर  में  सुधार  लाने  का  प्रस्ताव
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 यदि  तो  इस  मार्ग  पर  मरम्मत  कार्य  कब  से  शुरू  करने  को  संभावना  और

 इस  प्रयोजनाथ  कितनी  घनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 रक्षा  संत्री  शरद  से  सड़क  को  भूस्थिति  में  सुधार  करने  और
 पटरी  को  चौड़ा  करने  का  प्रस्ताव  इस  पर  पहसे  चरण  का  कार्य  1990-91  में  शुरू  किया  गया
 था  +  यह  कायं  1994-95  तक  पूरा  किया  जाता  योजना  आयोग  ने  हस  कार्य  के  लिए  15  करोड़
 रुपए  देना  स्वीक!र  कर  लिया  है  ।

 मुम्बई  में  रूई  कम्पनियों  के  बिशद्ध  शिकायतें

 7021.  श्री  रामलखन  सिह  यादव  :

 थी  अशुन  सिंह  यादव  :

 क्या  स्थाय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कम्पनियों  के  रजिस्ट्रार  और  सरकार  की  मुम्मई  में  रई  का  कारोबार  कर  रही
 कम्पनियों  के  कायंकरण  के  संबंध  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 ये  शिकायतें  किस  प्रकार  को  और

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कायंवाही  की

 संसदीय  कार्य  भरत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  स्याय  और  कम्पनों  कार्य  मंश्रलय  में  राग्य
 मंत्री  रंमरॉजन  :  (१)  से  चूंकि  केवल  रूई  का  ब्यापार  करने  वाली  कम्पनियों
 के  नामों  तथा  अन्यथा  का  उल्लेख  प्रश्न  में  नहीं  किया  गया  है  भ्ौर  उद्योगवार  शिकायतों  का  रिकार्ड

 नहीं  रखा  गया  है  अतः  मांगी  गई  सूचना  एकत्रित  करना  सम्भव  नहीं  हुआ  है  ।

 पानयम  सोमेंट  एप्ड  सिदरल  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  को  पुनः  चाल  करना

 ]
 70?  2.  श्री  पो०  मुदाल  गिरियप्पा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  १

 क्या  औद्योगिक  ओर  वित्तीय  पुननिर्माण  बोर्ड  ने  कर्नाटक  के  प्रानयम  सीमेंट  एण्ड
 मिनरल  इन्हस्ट्रोज  लिमिटेड  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  किसी  पुनर्वास  योजना  को  स्वीकृति  दी

 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  !

 मु
 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मतत्रो  दइलबोर  :  हैं  |  ओद्योविक  और  वित्तीय

 नर्माण  बोर्ड  ने  सूचित  किया  है  कि  अधिनियम  की  धारा  19  (3)  के  साथ  पढित  अधिनियम  की
 धारा  18(4)  के  अन्तगंत  प्राप्त  शक्तितयों  का  प्रयोग  करते  बोर्ड  ने अपनी  11  1991  की
 सुनवाई  में  मेससे  पानयम  सीमेंटस  एण्ड  मिनरल  इम्हस्ट्रीज  लि०  के  पुनरद्धार  के लिए  एक
 योजना  स्वीकार  को  है  ।

 इस  योजना  में  पूंजीगत  आवश्यक  लेगदारों  तथा  साविधिक  दायिश्वों  की  निकासी
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 की  परिकल्पना  को  गई  है  तथा  वित्तीय  संत्याओं  औद्योगिक  विकास  भारतीय
 गिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  ओर  निवेश  भारतीय  जीवन  बीमा
 तीय  यूनिट  ट्रस्ट  तथा  भारतीय  ्रौद्योगिक  पुननिर्माण  और  बेकों  आफ  सिडीकेट

 केनरा  आन्ध्रा  विजया  कझर  वेश्व  आंध्र  प्रदेश  राज्य  कर्नाटक  राज्य

 भारत  सरकार  तथा  प्रवतंकों/कम्पनी  से  प्राप्त  राहतों  ओर  रियायतों  को  सूचीबद्ध  किया  गया
 योजना  में  बताया  गया  है  कि  वर्ष  1995-96  तक  कम्पनी  का  निवल  मूल्य  सकारात्मक  हो

 जाएगा  तथा  वर्ष  1997-98  तक  संचित  हानियां  समाप्त  हो  जाएगी  ।

 गुजरात  सरकार  को  दिए  गए  ऋण  के  बापित  भुगतान  करने  की  अवधि  को  बढ़ाना

 7023.  क्रो  शंकर  सिंह  बधला  :

 wt  काशोराम  राणा  :

 बया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  हृषि  ओर  ग्रामीण  ऋण  राहत  योजना  के
 गन्तगंत  उसे  दिए  गए  ऋण  बढ़ाने  सम्बन्धी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 बिस  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्री  दलबोर  (१)  ओर  गुजरात
 राज्य  से  नबख्ुर  1990  में  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  कृषि  एवं  प्रामीण  ऋण  राहत
 1990  के  अन्तगंत  ऋण  की  वापसी  अदायगी  की  अवधि  आठवीं  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  बढ़ाने
 का  अनुरोध  किया  गया  पूर्वोक्त  ऋण  भारतीय  रिजवं  बक  तथा  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण
 विकास  बेंक  द्वारा  राज्य  सहकारी  बंकों  तथा  राज्य  भूमि  विकास  बैंकों  को  राज्य  सरकार  की  गारंटी
 के  बदले  निर्धारित  शर्तों  पर  दिया  गया  था  |  भारतीय  रिजवं  बेक  द्वारा  प्रस्ताव  पर  समुचित  विचार
 करने  के  बाद  राज्य  सरकार  को  सूचित  किया  गया  था  कि  ऋण  की  वापसी  अंदायगी  की  अवधि  3
 वर्षों  की  निर्धारित  अवधि  से  अधिक  बढ़ाना  सम्भव  नहों  है  ।

 श्यू  बेंक  आफ  इब्डिया  में  कषित  अनियमितताएं

 7024.  श्रो  भदमलाल  खझुराना  :

 क्या  बित्त  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बेंक  आफ  दृण्डिया  में  नकद  निधि  अनुपात  और  वंधानिक  द्रवता  अनुपात  की  कानूनी
 आवश्यकताओं  को  कायम  नहीं  रखा  गया  जिसके  परिणामस्वरूप  1990-91  के  दौरान  निर्धारित
 राशि  से  अधिक  ऋण  दिया  नकदी  आदि  को  हानि  हुई

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 सरकार  का  विचार  इस  मामले  से  किस  प्रकार  निपटने  का
 ॥

 कया  अन्य  बंकों  में  चालू  परिस्थितियों  का  अध्ययन  किया  गया  और

 (३)  यदि  तो  दोषी  पाए  गए  अधिकारियों  से  निपटने  के
 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?
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 बित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  नहीं  ।  भारतीय  रिणवं  बैंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  न्यू  बेंक  आफ  इण्डिया  ने  अप्रेल  1989  से  मार्च  1991  को  अवधि  के  दोरान
 प्रारक्षित  नकदी  अनुपात  आर०  और  सांबिधिक  नकदी  अनुपात  एल»
 संबंधी  सांविधिक  अपेक्षाओं  को  पूरा  किया  है  ।

 और  ये  प्रश्न  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 और  भारतीय  रिजवं  बंकों  द्वारा  प्रारक्षित  नकदी  अनुपात  ओर  सांविधिक
 नकदी  अनुपात  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  किए  जाने  की  अपेक्षाओं  पर  लगातार  नजर  रखता

 चूक  के  मामले  में  चूककर्ता  बंकों  से चुक  की  अवधि  के  अंनुसार  दण्डात्मक  ब्याज  लिया  जाता

 .  छिट  फण्ड  कम्पनियां

 ]

 70:5.  श्री  संतोष  कुमार  गंगबार  :

 क्या  बिल  मन्त्री  यह  बताये  वी  करेंगे  कि  :

 क्‍या  चिट  फंड  कम्पतियों  की  कार्य  प्रणाली  की  समीक्षा  की  गई

 यदि  तो  तत्सेबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  समय  इन  कम्पनियों  में  जनता  ने  कुल  कितनी  घन-राशि  जमा  की  हुई

 कया  पिछले  तोन,वर्षों  के  दौरान  गबन  तथा  अनियमितताओं  के  कई  मामले  सरकार  के
 ध्यान  में  लाए  गए

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  गया  और

 इन  कम्पनियों  में  इस  प्रकार  को  अनियमितताओं  को  रोकने  तथा  जनता  की
 राशि  को  सुरक्षित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  बया  कदम  उठाए  गए  अथवा  उठाए  जाने  हैं  ?

 बिस  सम्त्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  दलबोीर  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 .  भारतोय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  रिपोर्ट  करने  वाली  चिट  फण्ड  कम्पनियों  को
 31-3-90  को  कुल  जमाराशियां  876  करोड़  रुपए  हैं  जिनमें  से केवल  एक  करोड़  रुपए  जनता  की
 जमाराशियां  हैं  ।

 भारतीय  रिजयं  बंक  ने  आगे  बताया  है  कि  ऐसी  कम्पनियों  के  पास  जनता  की
 जमाराशियों  से  संबंधित  अनियमितताएं  नगष्य  हैं  ओर  पिछले  3  ब्षों  के  दौरान  ऐसा  मामला  सामने
 नहीं  भाया  है  ।

 भौर  प्रश्त  पैदा  ही  नहीं  होते  ।
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 बड़े  ओवोगिद  गृहों  को  तिर्षात  के  लिए  प्रोत्साहन

 70:6.  श्री  इख्जीत  गुप्त  :

 भरी  सनत  कुमार  मंडल  :

 बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  औद्योगिक  विकास  अध्ययन  संस्था  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  अनुसार  बड़े
 गिक  गुहों  को  दिए  गए  निर्यात-प्रोत्साहनों  ने  उन्हें  अधिक  प्रतियोगितात्मक  बनाने  के  स्थान  पर
 व्यापारियों  में  परिणत  कर  दिया

 क्‍या  सरकार  ने  उक्त  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  प्रकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  ससत्री  सलमान  :  जी  औद्योगिक  विकास  अध्ययन
 संस्थान  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  ऐसा  उल्लेख  किया  फिर  यह  कहा  श्वा  सकता  है  कि  वतंमान
 मायात-नियात  नीति  में  ऐसी  कोई  शर्त  नहीं  है  कि  एक  निर्यातक  केवल  अपने  द्वारा  विनिभित  माल  का

 ही  निर्यात  कर  सकता  लेकिन  अभी  हाल  ही  में  घोषित  नई  व्यापार  नीति  के  भनुसार  बड़ी
 इकाईयों  तथा  पी०  एम०  पी०  इकाईयों  के  मामले  में  आयात  को  निर्यात  के  साथ  जोड़  दिया  गया  है  ।

 बड़ी  इकाईयां  सपनी  आवश्यकता  के  कच्चे  संघटकों  और  उपभोग  की  बस्तुओं  आदि  आयात  के

 लिए  अब  विशेष  लाइसेंस  प्राप्त  करने  की  मात्रा  नहीं  होगी  ।  इसी  तरह  पी०  एम०  पी०  इकाईयां  भी
 अपनी  आवश्यकता  के  कच्चे  संघटकों  और  उपभोग  को  वस्तुओं  भो०  जी०  एल०  मदों
 का  आयात  करने  को  पात्र  नहीं  होंगी  ।  इस  कोटि  के  आयतकों  को  अब  उपय्‌ कत  मदों  को  आयात
 आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  एक्सिमस्क्रिप  का  सहारा  लेना  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जंदवक  के  निकट  गोसती  नदो  पर  पुल  को  यातायात  के  लिए  खोलना

 7227.  श्रो  राम  बदन  :

 गया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  वाराणसी-गोरखपुर  राष्ट्रीय  राजभागंं  पर  चंदवक
 के  निकट  गोमती  नदी  पर  बने  नये  पुल  को  यातायात  के  लिए  खोलने  का

 यदि  तो  यह  पुल  कब  तक  खोल  दिया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  को  इस  पुल  के  निर्माण  में  घटिया  किस्म  की  सामग्री  का  उपयोग  करते  के

 बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  और

 (४)  यदि  तो  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  अथवा  करने  का
 विचार  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  सांविधानिक
 रुप  से  यह  मन्त्रालय  केवल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  विकास  और  रख्-रक्षाव  हेतु  उत्तरदायी  अन्य
 सभी  सड़कों  के  लिए  संबंधित  सरका  रें/संघ  शासित  प्रदेश  अनिवायं  रूप  से  उत्तरदायी  हंदर्भाधीन

 पुल  किसी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  नहीं  बल्कि  राज्य  सड़क  पर  आता  इसलिए  बुनियादी  तौर  पर

 इस  पुल  का  निर्माण  करने  और  यातायात  हेतु  इसे  खोलने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 उत्तरदायी

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सरकारी  कर्मचारियों
 से आय-कर  को  बसूलो

 70:8.  भी  राम  भारायण  बेरवा  :

 बया  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछले  तौन  वर्षों  के दौरान  आयकर  अदा  करने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  की  संख्या  ,
 कितनी  है  और  उतसे  वर्षबार  कितनी  धनराशि  वसूली  भौर

 उपरोक्त  अवधि  में  सरकार  द्वारा  आयकर  की  कुल  कितनी  धनराशि  बसूल  की  गई  ?

 बिस  भम्त्रालय  में  राज्य  भग्त्री  रामेश्वर  :  (१)  ete पर काटी  गई  तथा
 राशि के  के  वर्षों  के  दोरान  सरकारी  कर्मचारियों  के  बेतन  में  से  स्थरोत  पर  काटी  गई  आयकर  की
 राशि  के  रुप  में  संग्रहीत  भायकर  को  राशि  क्रमशः  228  करोड़  की  करोड़  ढपए  था  अलग

 करोड़  रुपए  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  ऐसे  सरकारों  कमेचारियों  की  संझया  के  बारे  में  अलग  से  :

 आंकड़े  नहीं  संकलित  करता  जिम्होंने  आयकर  की  अदायगी  की  इस  सूचना  को  समूचे  देशभर
 में  फेले  हुए  कर-निर्धारण  अधिकारियों  तथा  आयकर  अधिकारियों  पर  कर  कौ  कटौती
 से  एकत्र  करना  इसमें  काफी  अधिक  समय  लगेगा  तथा  प्रयास  करने  होंगे  जो  प्राप्सब्य
 परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 विगत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  आयकर  की  वसूली  निम्नानुसार

 वर्ष
 है

 बसूल  किए  गए  आयकर  की  कुल
 रुपयों  में  )

 1988-89  8648
 1989-90  9722

 1990-91  10691

 कोस्ट  गाइस

 7029.  थी  राजनाथ  सोगकर  शास्त्री

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  7?  1991  में  टाइम्सਂ  में  अाइब्ोज
 एथ  कोस्ट  गारडस  में  बड़स  ऑफ  सीजरਂ  शीष॑क  से  प्रकाशित  समाथार  की  ओर  दिलाया  गया
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 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कया  हस  पूरे  मामले  की  जांच  कराई  गयी

 यदि  तो  इसके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  भर

 (=)  सरकार  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  शाम्प  भन्‍त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भम्त्री

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 से  तटरक्षक  पोत  को  24-25  1991  की  रात  को  बम्बई  के

 दक्षिण  में  तस्कररोधी  गश्त  करते  समय  एक  बिना  रोशनी  बाला  जलयान  दिखाई
 पोत  पर  शाजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  प्रतिनिधि  भी  सवार  तटरक्षक  पोत  ने  बिना
 रोशनी  वाले  उस  जलयान  का  पीछा  किया  और  उसे  रुकने  का  आदेश  दिया  परन्तु  उसने  गोली  चलाना

 शुरू  कर  दिया  ।  इस  पर  तटरक्षक  पोत  को  40/60  एम०  एम०  की  तोपों  का  इस्तेमाल
 करना  पड़ा  जिसके  परिणाम  स्वरूप  बह  जलयान  डूबने  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  द्वारा
 शोजबीन  करने  पर  डूबे  हुए  जलयान  से  6.87  करोड़  मूल्य  की  तस्करी  की  चांदी  भर  3  शव  बरामद

 हुए  ।  बह  नामक  पाकिस्तानी  जलयान  था  भर  उसे  पाकिरतानी  कर्मीदल  चला  रहे  इस
 जलयान  पर  अत्याधुनिक  नौघालन/संचार  उपकरण  लगे  हुए  थे  ।

 इस  मुठभेड़  में  तटरक्षक  पोत  ने  जो  गोलियां  चलाई  थीं  उनके  कुछ  अंश  छिटककर
 पामी  से  बाहर  समोप  के  तटबर्ती  क्षेत्रों  में  गिर  कर  बिखर  गए  प्रतीत  होते  हैं  जिसके  कारण  चार

 लोगों  को  मामूली  चोटें  आयों  ।

 दिल्‍लौ  में  जनोपयोगी  सेवाओं  के  लिए  राज-सहायता
 7030.  प्रो०  रास  कापते  :

 क्या  बिसत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  भर  में  दिल्ली  में  प्रति  व्यक्ति  आय  सर्वाधिक

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्‍या  दिल्‍ली  में  विभिन्‍न  जनोपयोगी  सेवाओं  के  लिए  अत्यधिक  राज-सहायता
 उपलब्ध

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 (3)  क्‍या  विभिन्‍्त  सेवाओं  के  लिए  दी  जाने  वालो  राज-सहायता  में  कंटोती  करने  का  प्रस्ताव
 और

 यदि  उसके  क्‍या  कारण  हूँ  ?

 वित्त  मरञजासय  में  राज्य  मंत्री  शास्ताराम  :  ओर  एक
 विवरण  संखरन  है  ।

 भर  दिल्‍ली  में  जिन  मुर्य  जमोपयोगी  सेवाओं  को  सहायता  दी  जा  रही  है  के

 दिल्‍ली  परिवहन  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  ओर  बदरपुर  ताप  विद्य,त  केन्द्र  ।  यह
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 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  फो  रोगड़  हानि  को  पूरा  करने  के  दिल्ली  दुग्ध  योजना  को  दूध  को

 उत्पादन  लागत  और  उसकी  बिक्री  के  जरिए  प्राप्त  राशि  में  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  और

 बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  को  उसके  प्रचालन  एवं  अनुरक्षण  तथा  विद्यूत  केन्द्र  से  प्राप्त  राशि  के  बोच

 के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  दी  जाती  है  ।

 और  उक्त  राजन्सहायताओं  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  तथा  यथा
 आवश्यक  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जाती  है  ।

 विवरण

 1987-88  के  बोरान  बिभिम्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  चालू  मृल्यों  पर  प्रति

 व्यक्ति  आय  हुए  क्रम  में  दी  गई
 ॑णाअ+»»्«ममा  अर  भ+कक५७  कान  SS  io "area em राज्य क्षेत्र प्रति safer

 ऋ०  _राज्य/संष  राज्य  क्षेत्र  प्रति  व्यक्ति  भाय

 सं०  रुपए  में  ) र्यआऑ्ा्आयआायाआायायाय
 3046.

 .  दिल्‍ली  7788

 2.  गोवा  6209

 3.  पाण्डिबेरी  5622

 4.  पंजाब  5572

 5.  महाराष्ट्र  4558

 6.  हरियाणा

 7,  मिजोरम  4077

 8,  3886

 9.  अरुणाचल  प्रदेश  3679

 3509

 16.  तमिलनाडु  3362

 17.  नागालंण्ड  2893

 18.  कर्नाटक  3254

 19.  हिमाचल  प्रदेश
 *

 2828  है

 पश्चिम  बंगाल  थ  3046.  .....

 मणिपुर 3008 - 3893 आन्ध्र प्रदेश 2839 केरल 2828
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 2  3

 20,  जम्म  और  कश्मीर  2701

 21,  असम  2589

 22.  त्रिपुरा  2494

 23,  मध्य  प्रदेश*  2433

 24.  उत्तर  प्रदेश  2382

 25,  राजस्थान  2363

 26,  उड़ीसा  2194

 27.  बिहार
 ह

 1846

 *  राज्य  के  घरेलू  उत्पादों  की  पुरानी  श्रेणी  (1970-71)  पर  आध्रारित  ।

 घ्ोत  :  सम्बन्धित  राज्य  सरकार/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  का  आधथिक  ओर  सांडिपकी
 निदेशालय  ।

 टिप्पणी  1.  प्रति  व्यक्ति  भाय  के  अण्डमान-निकोबार  द्वीप  दादर  और
 नागर  दमन  ओर  दीव  तथा  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  तेयार  नहीं  करते

 टिप्पणी  2.  चुंकि  प्रति  व्यक्ति  आय  के  स्प्रोत  भिन्‍न  हैं  जेसे  सम्बन्धित  राज्य/संष  राज्य  अतः
 विभिम्न  राज्यों संघ  राज्य  क्षेत्रों  के उपयु बत  आंकड़े  पुरी  तरह  से  तुलनीय  नहीं  हैं  ।

 अछुआरों  को  ऋण

 7031.  श्री  बकेश  पटल  :

 क्या  बिसत  मन्‍्त्री  मह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बेंकों  ओर  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  विभिन्‍न  कार्यों  के  लिए  मछुआरों  को  ऋण

 दिए  जाते

 क्‍या  मछूआरों  और  मत्स्य  उद्योग  में  कार्य  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियों  को  अन्य  सुविधाएं
 ओर  राजसहायता  भी  दी  जाती  भोर

 यदि  तो  गुजरात  में  मछुआरों  को  तथा  अन्यों  को  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक

 बर्ष  दिए  गए  सुविधाओं  और  राजसट्रायता  आदि  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दलबोर  :  (१)  से  भारतीय  रिथर्व  बंक  ने

 सूचित  किया  है  कि  बालिज्यिक  बेंकों  द्वारा  मछली  पालन  के  लिए  दिया  गया  अग्रिम  प्राथमिकता  क्षेत्र
 के  तहत  कूषि  से  संबंधित  कार्यकलाप  के  रूप  में  लिया  जाता  है  और  इसलिए  वे  विभिन्‍न

 जैसे  रियायती  ब्याज  उदारीकृत  माजिन  तथा  प्रतिभूति  मानदण्डों  के  पात्र  बैंक  मछली  पकड़ने
 से  लेकर  नियति  बहरे  पानी  में  मछली  पकड़ने  के  उपस्कर  के  लिए  तालाबों

 में  मछलो  पालन  परादो  में  मछली  को  पुनर्स्पापना  आदि  जेसे  मछली  प्रालन  के  श्रभी

 पहलुओं  के  विकास  के  लिए  अल्पावधिक  ओर  दीर्षावधिक  ऋण  प्रदान  करते  इसके
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 a  नमक

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अस्तवेत  सरकार  बात  ऋण  कर्ताओं  को  25  प्रतिशत  से  लेकर
 50  प्रतिशत  तक  सब्सिडी  देती  गत  3  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  में  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  मछली  पालन  उद्योग  के  लिए  ऋण  तथा  संवितरित  अभ्लनिमों  की  राशि  इस
 प्रकार  है  :--

 बर्थ  करोड़  रपए
 घनराशि

 1987  6.90

 1988  7.43

 1989  2.67

 उपलब्ध  )

 सहाराष्ड  में  बेछों  तथा  जित्तोय  संस्णाओं  हारा  पूंजो  निवेश

 7032.  भरी  अस्ता  जोशी  :

 क्या  जिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  के  भारतीय  जीवन  बीमा  साधारण  बीमा  निगम  तथा
 विभिन्‍न  बेंकों  अलय-अलब  मद्दाराष्ट्र  मे ंछितनी  पूंजी  लथाई

 (@)  क्या  इत  बेंकों  तथा  वित्तोव  संस्थाओं  का  महाराष्ट्र  में  और  अधिक  दूंजी  लगाने  का
 कोई  प्रस्ताव  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दसवीर  :  (१):

 बव
 शाक्षि

 जोबन  बीमा  निगम  साधारण  बीना  निमण

 1988-89  206.86  80.31

 1989-90  402.23  143.37

 1590-91  315.16  143.27

 बेंकों  के  संबंध  में  सूचना  इकट्ठो  की  जा  रही  है  भोर  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ओर  जीवन  बीमा  निगम  ओर  साधारण  बोमा  निगम  की  धनराक्षियों  के  निवेश

 बीमा  1938  को  धारा  क्रमशः  27  ओर  27  के  उपयंधों  और  इस  बारे  में

 शरकार  द्वारा  जारी  मार्य-निर्देशकों  हारा  संचालित  होते  यश्ञपि  संस्थाओं  ने  औद्योगिक  रूप  से  कम

 विकसित  क्षेत्रों  मे ंउचम  संबंधों  क्रियाकलापों  का  स्तर  बढ़ाने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  तथापि

 किसी  क्षेत्र  को  संस्थागत  सहायता  कौ  प्राप्ति  वहां  से  आने  वाले  उचित  प्रस्तावों  कौ  संख्या  पर  निर्भर

 करती  है  ।
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 703  ',  भ्री  एन०  डनिस  :

 कया  स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सभो  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कानूनी  सहायता  और  सलाहकार  बो्ड
 स्थापित  किये  गये

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया  भौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और  सरकार  ने  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इन
 बोड्ों  की  स्थापना  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 संसदोय  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  ओर  कम्यनों  कार्य  संत्रालय  में  राज्य

 भंत्री  रंगराजन  :  और  विधिक  सहायता  भर  सलाह  क्रमशः

 अआँप्र  हिमाचल  के
 सध्य  तमिलनाडु
 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिमी  बंगाल  राज्यों  तथा  दमन  और  और  पाश्डिचेरी  संघ
 राज्य  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोड़े  अण्डमान  भोर  निकोवार  द्वीप
 में  भी  स्थापित  किया  गया  किन्तु  वह  तब  कार्य  करता  आरंभ  करेगा  जब  कुछ  परों  का  सुजन  हो
 जाएगा  ।

 हु

 अरुणाचल  प्रदेश  ओर  मिजोरम  राज्यों  में  उनकी  अपनी  पारंपरिक  जनजातीय  रुढ़ियों
 ओर  विधियों  के  कारण  विधिक  सहायता  ओर  सलाह  बोर्डों  की  अभी  तक  स्थापना  नहीं  की  गई  है  ।

 किन्तु  इन  राज्यों  की  अपनी-अपनी  सरकारों  के  विधि  ओर  न्यायिक्र  विधिक  सहायता  कार्य
 क्रमों  को  मानीटर  कर  रहे  हैं  ।

 दादर  और  नागर  हवेली  तथा  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोर्ड
 स्थापित  करने  के  बारे  में  भी  कारंवाई  को  जा  रही

 शेकों  हारा  आवास-निर्माण  हेतु  ऋण

 7034.  थी  लोकनाथ  चोधरी  :
 ह

 क्या  बिस  मस्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  निर्माण  ऋण  बैंकों  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए
 गए  दिशा-निदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  द्वारा  अनुसूचित  वाणिज्य  बेंकों  को  लिखे  गए  दिनांक
 2  1988  के  पत्र  की  विषय  बस्तु  क्या  है

 क्या  भारतीय  शिजयं  बंक  के  उपयुक्त  पत्र  में  निहित  दिशा-निदेश  और  विषय-ब स्तु
 अंभी  भी  प्रभावी

 यदि  क्या  अनुधृज्ञित  बकों  पिछले  दो  के  दोरात  आज  तक

 सामूहिक  आवास-निर्माण  समितियों  के  सदस्यों  को  पर्याप्त  ऋण  उपलब्ध  किए  हैं
 क्षेत्र  दिल्‍ली  में  आवास-निर्माण  गतिविधियों  को  बढ़ावा  मिल  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?
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 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  ओर  अ।वास  वित्त  के  बारे  में

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  19:8  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  को  जारी  किए  गए
 मार्गनिदेंशों  की  मुख्य  विशेषताओं  तथा  समय-समय  पर  उसमें  किए  संशोधनों  को  संलग्न  विवरण  में

 दर्शाया  गया  है  ।  ये  मार्गनिर्देश  क्षभी  भी  प्रचलन  में

 और  भारतोय  रिजवं  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  भावास  वित्त  के  लिए  निर्धारित
 अखिल  भारतीय  लक्ष्य  को  बेंक  प्राप्त  कर  रहे  सरकारी  आवास  समितियों  सहिल
 व्यक्तियों  के  समूहों  को  दिया  जाने  वाला  प्रत्यक्ष  इस  उद्देश्य  के  लिए  निर्धारित  मात्रा  से  कम
 अतः  बैंकों  से  कहा  गया  है  कि  वे  चालू  बर्ष  के  दोरान  आवास  करे  लिए  प्रत्यक्ष  ऋण  को

 भारतोय  रिजयं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  के  लिए  अलग  से

 आंकड़े  नहीं  रखता  वर्ष  1989-90  के  लिए  दिल्‍लो  सहित  सारे  देश  में  लक्ष्यों  तथा

 उपलब्धियों  से  संबंधित  वस्तब्रिक  स्थिति  नोचे  दी  गई  है  ;  --

 लक्ष्य  उपलब्धियां

 aay  झमग्र  लक्ष्य  322  '  प्ले  390.41
 |.

 प्रत्यक्ष  ऋूण  ...
 द

 96.60  41.61

 वर्ष  1990-91  तथा  1991-92  लिए  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 ह
 1990-91  1931-92

 समग्र  सक्ष्य  387  364

 प्रत्यक्ष  ऋण  116,10  109  20

 विवरण

 नवस्बर  1938  में  जारी  1.  प्रत्यक्ष  ऋण

 निर्देशों  को  प्रमुख  विशेषताएं  (1)  (7)  जाणिज्यिक  बेंकों  से  लिए  गए  आवास  ऋण  की
 दापसी  अदायगी  की  जो  10  वर्ष  बढ़ाकर  15  वर्ण

 कर  दी  गयी  है  ।

 ..  (11)  अ्रष्विकतम  माजिन  50  प्रतिशत  से  घटा  कर  35
 प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।

 (77)  भावास  ऋण  की  ब्याज  दर  10
 1988  से  परिवतित  कर  दी  गयी  है  जो  निम्नानुसार  है  ।
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 ऋण  की  राखि  स्याज  दर

 धार्थिक )
 20,000  रुपए  तक  जन-जातियों

 2,  20,000  रुपए  से  अधिक

 जोर  50,000  रुपये  तक

 3,  50,000  शपये  से  अधिक

 मोर  )  लाख  बपए  तक

 4.  ।  लाख  रुपए  से  अधिक

 मनूसूचित  जातियों/गनुसूचित  जन-जातियों  के  लिए
 5000  शपदे  तक  और  उसके  सहित  के  आवास  ऋणों  को  ब्याज
 दर  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  और  यह  4  प्रतिशत
 वाधिक  है  ।

 (7५)  जहूं  संपत्ति  को  बंधक  रखना  अथवा  बेंक  गारंटी

 व्यवहायं  नहीं  बकों  को  जीवन  बीमा  सरकारों
 बचन  पत्रों  आदि  जेसी  अन्य  प्रतिभूतियां  स्वोकार  करने  की

 अनुमति  दी  गयी  है  ।

 (५)  बैंकों  को  बापसो  अदायगी  की  ढिस्‍्ते  इस  प्रकार
 निर्धारित  करने  का  विवेकाधिकार  भी  होगा  कि  कम  आप

 समूहों  हारा  आवास  ऋण  बहन  किए  जा  शर्के  और  वापसो
 अदायमी  को  किस्ते  सामान्यतया  उधारकर्ता  की  जाय  के

 30%  से  अधिक  न  हो  ।

 अन्य  स्रोतों  से  निधियां  एकथ  करने  वाले
 व्यक्षितयों  के  मामले  बकों  को  पूरक  वित्त  प्रदान  करने  की

 अनुमति  दी  गयी  है  ।

 बेंकों  को  मकानों  का  निर्माण  मरम्मत
 करने  और  परिवर्तन  करने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करने  को

 अनुमति  दी  गयी  है  ।

 बेकों  से  आवास  के  लिए  प्रति  ब्यक्ति  कुल
 ऋण  3  लाख  रुपए  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्वरकारी  एजेंसियों  द्वारा  कार्यान्वित  को  जाने
 वालो  गंदी  बस्ती  की  सफाई  की  योजनाओों  के  लिए  दिया  गया

 बेंक  विश  आवास  वित्त  के  रूप  में  माना  जाना

 के  अप्रत्यक्ष  ऋण
 बेंक  आवास  वित्त  संस्थाओं  भोर  हाऊसिंग  बोडों

 के ऋण इक्विटी ट्रेक रिकाइ और अन्य संबंधित
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 दत्यपलाएमपतकचना  तक  चकनानननातकाननमनक५न  न  कनवनननन-न  गया  ये  a  हद

 सम्रप-समय  पर  दिशा  निदर्शो
 में  किए  गए  संशोधन

 मदों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  सावधि  ऋण  प्रदान  करते
 ब्याज  दर  12.5  प्रतिशत  वाषिक  लिया  जाएगा  बशतें

 75%  घित्तपोषित  इकाइयाँ  आधिक  रूप  से  पिछड़े  वर्गों  ओर
 निम्न  आय  सम॒हों  के  लिए  हों  और  अन्तिम  हिताधिकारियों
 से  सो  जाने  वाली  ब्याज  दरें  और  अन्य  शर्तों  का  वर्णन  प्रत्यक्ष
 वित्त  के  मामले  में  बिया  गया  है  ।

 (Il)  बेक  मूलमूत  सुविधाओं  के  विकास  सहित  सम्पूर्ण
 परियोजना  के  भाग  के  रूप  में  भूमि  अधिग्रहण  और  विकास
 संबंधी  सरकारी  एजेंसियों  को  वित्त  प्रदान  कर  सकते  हैं  बशतें
 कि  परियोजना  को  4  वर्ष  के  भीतर  पूरा  कर  लिया

 (7)  बेंक  स्थापित  निजी  निर्माणकर्ताओं  को
 वाणिज्यिक  शर्तों  पर  मांग  ऋणों  के  रूप  में  प्रत्येक  विशिष्ट
 परियोजना  के  लिए  अधिकतम  18  महीने  की  अवधि  के  लिए
 ऋण  दे  सकते  हैं  ।  जून  1921  से  भारतीय  रिजवं  बैंकों  को
 उन  विशेष  परियोजनाओं  को  3  से  5  बर्षों  की  अवधि  के  लिए
 सावधि  ऋण  मंजूर  करने  की  अनुमति  दे  दी  है  जहां  आवास

 एकक  के  भावी  खरीददारों  से  विकास  और  निर्माण
 की  अवस्था  के  दौरान  प्राप्त  नहीं  किया  जाना  है  और

 राष्ट्रीय  आवास  बेंक  से  पुनवित्त  सहायता  उपलब्ध

 बैंकिंग  तंत्र  को  मई  !979  में  75  करोड़  रुपये  का  लक्ष्य
 आवंटित  किया  गया  था  जो  दिसम्बर  1978  के  अन्त  की
 स्थिति  के  अनुसार  सभी  वाणिज्यिक  बेंकों  के  कूल  अग्रिमों  का
 लगभग  0.5  प्रतिशत  जनवरी  1989  में
 समग्र  आवास  वित्त  बेंक  जमा  राशियों  में  बृद्धि  से  जोड़  दिया

 गया  था  और  बेंकों  को  पिछले  बर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  के

 उनके  वृद्धिशील  जमाओं  के  1.5  प्रतिशत  की  दर  पर  आवास
 विश्त  के  अपने-अपने  हिस्सों  का  अभिकलन  करने  के  लिए

 कहा  गया  ।

 मई  1989  सहकारी  समितियों  सहित  व्यक्षितयों

 भौर  व्यक्ति  समूह  को  आवास  के  लिए  पर्याप्त  प्रत्यक्ष  ऋण
 दिया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  भारतीय  रिजवं  बेंक

 ने  वाणिज्यिक  बैंकों  स ेकहा  कि  आवास  के  लिए  कुल  आवंटन

 का  कम  से  कम  30  प्रतिशत  प्रत्यक्ष  ऋण  के  लिए  सुरक्षित
 रखा  जाना  इसके  अतिरिक्त  आवंटन  का  30  प्रतिशत

 आवास  वित्त  आवास  थोड़ों  और  अन्य  सरकारी

 कभावास  एजेन्सियों  को  साबधि  ऋण  के  हूप  में  दिया  जाना

 अपेक्षित  भावंटन  का  शेष  40  प्रतिशस  राष्ट्रीय  आवास
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 के  और  आवास  और  शहरी  विकास  निगम  के  गारंटीशूदा
 बांडों  भौर  डिबेंचरों  के अभिदान  के  लिए  उपलब्ध  होगा  ।

 इसके  बैंकों  को  3  लाख  रुपए  से  अधिक  के

 ऋण  देने  के  लिए  अनुमति  प्रदान  की  गई  किन्तु  ऐसे  ऋण
 जाबास  वित्त  लक्ष्यों  के लिए  नहीं  गिने  जाएंगे  ।

 1990  से  प्रभावी  चालू  ब्याज  दर
 जो  आवास  वित्त  के  लिए  भी  लागू  इस  प्रकार  है  :---

 सीमा  का  आकार

 7,500  रुपये  तक  ओर  उसके

 सहित

 7,500  रुपये  से  अधिक  तथा

 15,000  रुपये  तक

 1)  15,000  रुपये  से  अधिक  तथा

 25,000  रुपये  तक

 25,000  रुपये  से  अधिक  तथा

 50,000  रुपये  तक

 8)  50,000  रुपये  से  अधिक  तथा
 2  लाख  रुपये  तक

 2  लाख  रुपये  से  अधिक

 ब्याज  दर

 10.0

 (*  1991  से  प्रभावी )

 वित्तीय  संस्थाओं  को  देय  गर-सरकारो  क्षेत्र  पर  बकाया  ऋणराशि

 7035,  श्री  अनिल  बासु  :

 कया  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  13  1991  को  इकॉनोमिक  टाइसम्ज  में
 क्राईसिस  फोसिस  फाइनाशियल  इन्सटिट्यूशन्स  टु  सलेश  ऐड  टु  प्राईवेट  सेक्टरਂ  शीषंक  से  प्रकाशित
 समाचार  को  भोर  आकधित  किया  गया

 यदि  तो  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  गेर-सरकारोी  क्षेत्र  को  दिए  गए  ऋण  को  कुल  कितनी

 धनराशि  उन  पर  बकाया  है  ओर  यह  बकाया  देय  राशि  प्राप्त  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 फू  उपाय किए  और
 (9)  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  ऐसी  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिन  पर  पांच  करोड़  रुपए  से

 अधिक  की  धनराशि  बकाया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।
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 31.3.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  ओऔद्योगिक  विंकास  भारतीय
 ओऔद्योगिक  वित्त  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  तथा  निवेश  भारतीय  निर्यात  आयात  बैंक

 तथा  भारतीय  औद्योगिक  पुननानर्माण  बैंक  जैसी  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निजी  क्षेत्र  क ेलिए  स्वीकृत
 ऋणों  की  कुल  बकाया  धनराशि  16,790.36  करोड़  रुपए  चालू  तथा  अतिदेय  बकांया
 राशि  की  वसूली  एक  सतत  प्रक्रिया  यह  ऋण-समझौतों  पर  हस्ताक्षर  करने  के  समय  बनाई  गई
 वापसी  अदायगी  अनुसूचियों  के  अनुसार  प्रभावी  होता  इसके  अतिदेय  राशियों  की

 वसूली  के  लिए  संस्थान  विभिन्‍न  उपाय  करते  इनमें  संबंधित  इकाइयों  पर  दबाव  डाला  जाता  है
 और  साथ  ही  साथ  उनके  गारंटीकतर्मों  पर  भी  दबाव  डाला  जाता  है  कि  ने  गारंटी  के  दायित्व  को

 पूरा  करें  तथा  सुपात्र  मामलों  में  ऋणों  का  पुननिधारण  भी  किया  जाता  कुछेक  गे  र-अरधक्षम
 इकाइयों  के  मामलों  संस्थान  एक  बारगी  प्रमझौता  भी  करते  अंपवादक  मामलों  में  जहां  सभी
 उपाय  असफल  हो  जाते  संस्थान  अपने  ऋणों  की  वापसी  के  लिए  वसूली  मुकदमें  दायर  करते  हैं  ।

 गैर-सरकारो  क्षेत्र  को  कम्पनियों  के  जितकी  प्रत्येक  की  बकाया  धनराशि  5,00
 करोड़  रुपए  से  अधिक  को  प्रस्‍ट  नहीं  किया  जा  सकता  ।  वित्तीय  संस्थाओं  में  यह  प्रथा  नहीं  है  कि
 वे  अपने  व्यक्तिगत  ग्राहकों  संबंधी  सूचना  दें  के  योंकि  कानून  के  उप्र्ंध्रों  के  अनुपार  ग्राहफ़रों  से  संबंधी
 गोपनीयता  भौर  निष्ठा  को  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 सोवियत  संध  के  साथ  व्यापार

 7036.  भ्री  रवि  राय  :

 क्री  शंकर  सिह  बधेला  :

 श्री  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  सोवियत  संघ  में  हाल  में  हुए  परिवर्तनों  का  भारत  के  साथ  उस
 देश  के  व्यापार  पर  होने  वाले  प्रभाव  का  आकलन  किया

 ः

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 रुपए  और  रूबल  की  वर्तमान  विनिमय  दर  कितनी
 4

 क्‍या  यह  विनिमय  पर  रुपए-शाल्लर  और  डालर-रूबल  की  वितिमय  दर  के  सममुल्य
 भौर

 सरकार  का  यथाथं  रुपया-रूबल  समीकरण  के  अनुप्तार  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार

 बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  विषार  है  ?

 वाणिज्य  संप्नालय  में  उप  मन्‍्त्री  सलमान  :  ओर  सरकार  सोवियत
 संघ  में  तेजी  से  हो  रहे  परिव्तनों  और  भारत-सोवियत  संघ  व्यापार  पर  पड़ने  वाले  इसके  प्रभाव  को
 नजदीकी  से  मानीठर-कर  रहो  है|

 भारतीय  रिजवं  बंक  से  उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार  दिनांक  5.9.91  की
 स्थिति  के  अनुसार  रुपया-रूबल  विनिमय  दर  30,8390  रूबल
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 डर:फबअसस  क  न  सन  व  चोाााा-मस  ससरस्‍न्‍नससि  ससस  न  खत  पिच तीन न  ननननणीनी  नीयत  न  न  भ  न  न  त+.ए

 और  रुपया-रुबल  की  विनिमय  दर  की  तुलना  रुपया-डालर  तथा  डालर-छूबल  के

 के  साथ  करना  कठिन  है  क्‍योंकि  रूवल  एक  ऐसी  परिवतंनीय  मुद्रा  नहीं  है  जिसके  विश्व  विनिमय
 बाजारों  में  भाव  बोले  जाते  हों  |  भारत  सोवियत  व्यापार  अ्रपरिवर्ततीय  भारतीय  रुपयों  में  होता  है  ।
 दिनकि  5.9.91  को  स्थिति  के  अनुसार  डालर-रुपया  विनिमय  दर  1  अमरीकी  26,08  रुपए

 दिनांक  2.9,91  की  स्थिति  के  अनुसार  रबल  को  सरकारी  विनिमय  दर  |  अमरीकी
 0  5936  रूबल

 थल-सेनाध्यक्ष  की  अमेरिका  यात्रा

 7037.  श्री  मुस्युंजय  नायक  :

 .  भो  जाल  फर्मास्डोज  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  थल-सेनाध्यक्ष  ने  1991  के  तीसरे  सप्ताह  में  अमेरिका  की  यात्रा  की

 यदि  तो  उक्त  यात्रा  का  क्‍या  प्रयोजन  और

 वहां  पर  हुए  विचार-विमथ्म  से  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  संत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  भ्न्त्री
 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 सेनाध्यक्ष  की  संयुक्त  राष्ट्र  अमेरिका  की  यात्रा  सदृभाक्‍ता  यात्रा  थी  जो  अमेरिका  के
 थल-सेना  अध्यक्ष  के  निमंत्रण  पर  की  गई  पारस्परिक  सद्भावना  यात्राएं  कई  अन्य  देशों  के  साथ
 भी  की  जाती  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  यात्रा  से  पारस्परिक  हि0त  के  बिभिन्‍त  मुद्दों  पर  विचारों  का
 प्रदान  करने  का  अवसर  मिलता  इनमें  दोनों  देशों  के  बीच  रक्षा  क्षेत्र  में  अधिक  सहयोग  की
 सम्भावनाओं  पर  विचार  विनिमय  करना  भी  शामिल

 मतदाता  सूचियां

 ]
 7038.  भरी  कोड्डीकुनील  सुरेश  :

 क्या  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 क्‍या  जतसंब्या  और  मतदाता  सूच्ियों  जब  कभी  इनमें  संशोधन  किया  जाता

 हमेशा  अन्तर  रहता
 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  किसी  राज्य  सरकार  ने  पिछली  जनगणना  आंकड़ों  के साथ  मतदाता  सूक्षियों  को
 मिलाने  के  प्रयास  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 80



 22  1913  लिखित  उत्तर

 (४)  क्या  सरकार  को  मतदाता  सूचियों  में  मतदाताओं  के  नाम  शामिल  न  किए  जाने  के  संबंध
 में  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  सरकार  मतदाता  सूचियों  की  सर्वांगोण  जांच  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम
 उठा  रही  है  ?

 संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  स्याय  और  कम्पनी  कार्य  मगत्रालय  में  राज्य
 झन्‍्त्रो  रंगराजन  :  जी  हां  ।

 (a)  निर्वाचक  नामावलियों  में  कुल  जनसंख्या  का  केवल  वही  भाग  होता  है  जो  मतदान  का
 पात्र

 भर  सरकार  को  किसी  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  इस  प्रकार  के  प्रयासों  की
 जानकारी  नहीं  है  ।

 हां  ।

 भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  324  के  अधीन  निर्वाचक  नामावल्लियों  की  तंथारी  का
 निदेशन  और  नियन्त्रण  निर्वाचन  आयोग  में  निहित  है  न  कि  धरकार  में  ।  निर्वाचक

 करण  1960  में  किसी  निर्वावन  क्षेत्र  की  निर्वाचक  नामावली  को  तैयार  करने  और  पुनरीक्षण
 के  लिए  विस्तृत  उपबन्ध  सामान्यतः  नामावलियों  का  पुनरीक्षण  प्रत्येक  वर्ष  के  भारम्भ  में  किया
 जाता  है  भौर  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  के  कायंक्रम  के  बारे  जनसंघार  और  अन्य  साधनों  के
 माध्यम  व्यापक  प्रचार  किया  जाता  है  और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सभी  पात्र  मतदाता
 नामांकित  हो  निर्वाचन  आयोग  प्रत्येक  संभव  प्रयास  करता  हैं  ।

 जब्त  की  गई  अफोम

 7039.  भरी  महेश  कुमार  कनोडिया  :

 ओर  बोरेसा  सिह  :

 बया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  को  केन्द्र  सरकार  के  पास  पकड़ी  गई  अफीम  का  कितना  स्टाक

 इसे  कब  तक  निपटा  दिया  ओर

 इसका  उपयोग  किस  उद्देश्य  हेतु  किया  जाएगा  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  स्त्री  रामेश्वर  :  से  नशीले  ओषध  द्रब्य

 संबंधी  कानून  प्रवर्तन  एजेंसियों  द्वारा  जब्तशुदा  अफीम  को  नीमच  अथवा  .  गाजो पुर
 स्थित  सरकारों  अफोम  और  अह्कालायड  वबर्स  उपक्रमों  जब  कभी  भी  अपेक्षित

 होता  अल्कालायड्स  के  निर्माण  के  लिए  कारखानागत  रूप  में  ही  उपयोग  करने  हेतु  अथवा  यदि
 इस  प्रयोजन  के  लिए  उपयुक्त  न  पाई  जाए  तो  इसे  नष्ट  करने  के  लिए  अन्तरित  किया  जाता  है  ।

 31.8.1991  की  स्थिति  के  अनुसार  गाजीपुर  ओर  नीमथ  स्थित  दो
 सरकारी  अफीम  और  अल्कालायड  वक्‍स  उपक्रमों  में  लगभग  7500  किलोग्राम  ऐसी  अफीम  स्टाक  में
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 इन  दो  उपक्रमों  के  कार्य क्रम  के  जब्तशुदा  अफोम  की  उपयुक्त  मात्रा  का  निपदान  31
 1992  तक  कर  दिया  जाएगा  ।

 रण  बसत्र  एककों  को  ऋण

 हिस्दी  ]

 7040:  शो  साईकन  मरांडों

 क्या  बस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रुग्ण  वस्त्र  एककों  को  11.5  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  ऋण  देने  का  भ्रस्ताव

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  कया  भोर

 ऐसे  रुग्ण  एककों  के  नाम  कया  हैं  जिन्हें  ऋण  दिया  जाएगा  भौर  इस  पर  राज्यवार  कुल
 कितनी  धनराशि  व्यय  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बसत्र  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  अशोक  :  ऐसा  कोई  भी  प्रस्ताव

 घीन  नहीं  है  ।

 और  उपरोक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंकों  में  घाटा

 7041,  श्री  जाये  फर्वाम्डोज  :

 बया  बिसत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  ऋण-लाभ-अयोग्य  व्यक्तियों  तथा  निगमित  समूहों  को  ऋण  देने  के
 परिणामस्वरूप  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  विराट  घनराशि  का  घाटा  बहुन  किए  जाने  के  बारे  में
 जानकारी

 यदि  तो  इस  प्रकार  कुल  कितना  घाटा  हुआ

 क्‍या  ऐसे  घाटे  के  लिए  उत्तरदायित्व  निश्चित  कर  दिया  गया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दोषी  बैंक  अधिकारियों  के  भ्रध्टाचार  के  सभी  मामलों  को  जांच
 करने  के  लिए  एक  जांच  आयोग  की  स्थापना  करने  का  भोौर

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 विस  मंजालथ  में  राज्य  मंत्री  क्लथोर  केक  ऋण  संस्थाएं  होने  के  कारण
 अष्निमों  का  अवरठ  हो  जाता  तथा  इसके  संबंधित  केंकों  को  हाति  होता  इसको

 प्रणालो  में  निहित  है  ।

 (a)  बेंकों  के  तुलन-पत्र  तथा  लाभ  और  हानि  खातों  के  प्रपत्रों  जो  बेकिंग  विनियमन
 अधिनियम  1949  की  तंसरी  अनुसूचौ  में  निरदिष्ट  किए  गए  इस  प्रकार  की  सूचना  का  आवधान

 नहीं  हैं  ।
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 सभी  अनियमितताभों  की  जांच  को  जातो  है  तथा  जहां  कहीं  आवश्यक  होता  उचित
 उपचारी  कारंबाई  की  जाती  है  ।

 भौर  (3)  आन्तरिक  बाहा  संबंधानिक  लेखापरोक्षकों  भारतीय  रिजरय
 बेंक  के  आवधिक  निरीक्षण  द्वारा  सरकारो  क्षेत्र  के  बढ़ों  की  समीक्षा  का  बलंम्ान  प्रलाश्ी  ओर
 प्रक्रिवओों  को  समुचित  समझा  जाता  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  भी  बैंकों  पर  क्षेत्राप्षिकार  है  तथा

 वह  भारतीय  रिजवं  बेंकों  के  भनुरोध  पर  और  स्वयंमेव  भी  जांच  करता  है  ।

 अहमदाबाद  से  बड़ोदरा  तक  एक्सप्रेस  मार्ग

 J
 7042.  श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  को  कृषः  करेंगे  कि  :

 क्या  अहमदाबाद  से  बड़ोदरा  तक  को  एक्सप्रेस  मार  परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में

 बहुत  अधिक  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  को  गई  है  ओर  इसे  कब  तक  पूरा
 किया

 इस  एक्सप्रेस  मार्ग  के  निर्माण  में  विजस्थ  के  परिणामस्वरूप  इसकी  लागत  में  कितनी

 वृद्धि  हुई  ओर

 इस  परिकोजना  को  झ्ीछ्य  पूरा  करना  सु्िक्क्ति  करके  के  लिए  अब  तक  क्या  उपाय
 किए  गए  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  (१)  हां  ।

 इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  ठेकेदारों  के  घटिया  कार्यनिष्पादन  के  कारण

 हुभा  ।

 इसकी  प्रारस्भिक  स्वीकृत  लागत  137.20  करोड़  र०  थी  ओर  इस  काये  को  अब

 1994  तक  पूरा  करना  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  अभी  संशोधित  लागत  का  मृल्यांकन  किया  जाना

 (=)  मुख्य  संविदात्मक  समस्याओं  का  समाधान  कर  लिया  गया  है  जिससे  ठेकेदार  कार्य  को

 शौप्र  पुरा  कर  सके  ।

 दिल्‍ली  के  तिकट  नोएडा  में  पटसन  माल  फंक्ट्री  को  स्थापना

 अनुवाद ]
 7043.  श्री  छित्त  बसु  :

 क्या  बस्त्र  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  दिल्ली  के  निकट  नोएडा  में  पटसन  की  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  हेतु  एक  आधुनिक
 फंबट्री  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  भौर

 (7)  इसके  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 छोंडा  नदी  पर  एक  नए  पुल  का  निर्माण

 7044.  श्री  बारे  लाल  जाटब  :

 क्या  जल-भूतल  परियहन  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुरैना  जिले  में  रष्ट्रीय  राजमार्ग  पर  छोंडा  नदो  पर  बना  पुराना  पुल  जीण॑ं-शीर्ण

 हालत  में

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  राजमार्ग  पर  नया  पुल  बनाने  तथा  नया  पुल
 बनने  तक  इस  सड़क  का  स्तर  उठाने  का  और

 यदि  तो  ऐसा  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 जल-भूतल  परिवहन  सन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  जगदोश  :  से
 माननीय  सदस्य  का  आशय  मुरैना  जिले  में  छोंडा  गांव  के समीप  रा०  रा०  3  पर  85/10

 कि०  मी०  में  आसन  नदी  पर  बने  पुराने  पुल  से  मौजूदा  पुल  पुराना  और  कमजोर  नए  पुल
 तथा  पहुंच  मार्गों  के  निर्माण  कार्य  को  स्वीकृति  के  लिए  1991-92  की  बाधिक  योजना  में  शामिल
 किया  गया  है  जो  तकनीकी  ब्यौरों  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  पर  निर्भर  करता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  सूती  कपड़ा  सिलों  का  बग्द  होना

 7045.  डा०  लाल  बहादुर
 क्या  अस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  को  कुछ  सूती  कपड़ा  जिनका  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान

 राष्ट्रीयकरण  किया  गया  बन्द  पड़ी  हुई

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  उन  मिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  वे  क॒हां-कहां  पर
 स्थित  ओर

 1988-89  तथा  1989-90  के  दौरान  इन  मिलों  को  हुई  हानि  का  ब्योरा  कया  है  ?

 बस्त्र  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  अशोक  :  जी  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 राष्ट्रीयकृत  और  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  द्वारा  संचालित  कोई  भी  मिल  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  बन्द  नहीं
 पड़ी  हुई  है  ।
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 और  प्रशन  नहीं  उठते  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुनर्तिर्भाण  के  लिए  एशिया  विकास  बक  की  सहायता

 7046.  झमती  डी०  के०  भंडारी  :

 कया  जल  भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एशिया  बंक  ने  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुनर्निर्माण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध
 कराई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  सिक्किम  को  जोड़ने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  पुन्निर्माण
 भौर  उन्हें  चौड़ा  करने  के लिए  धनराशि  भावंटित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (5)  यदि  तो  उनके  कया  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  भोर

 हां  ।  एशियाई  वि.स  बैंक  निम्नलिब्वित  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  के  लिए  आधिक  सहायता
 उपलब्ध  कराने  पर  सहमत  हो  गया  है  :--

 (1)  आंध्र  प्रदेश  में  रा०  रा०  5  के  अनकपलली  में  विशाश्धापत्ततम  खंड  (46  कि०
 को  चोड़ा  करके  4  लेन  का  बनाना  और  सुदृढ़

 (2)  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  में  रा०  रा०  2  के  बल्लमगढ़  से  मथुरा  तक  के  खंड  (111

 कि०  को  4  लेत  का  बताना  शौर  सुदृढ़  करना  ।

 (3)  रा०  रा०  7  के  बंगलौर-कर्नाटक/तमिलनाडु  सीमा  खंड  को  4  लेन  का  बनाना  और

 सुदृढ़  करना  ।

 (4)  केरल  में  रा०  रा०  47  के  अलवाई-वित्तिला  ओर  अहूर-शेरथला  खंड  (37  कि०मी  ०)
 को  4  लेन  का  बनाना  और  सुदृढ़  करना  ओर  वित्तिला  अरूर  खंड  (10  कि०

 को  सुदृढ़  करना  ।

 (£)  राजस्थान  में  रा०  रा०  8  के  अकरोल-कोटपुतली  खंड  को  4  लेन  का  बताता  तथा

 सुदृढ़  करना  ।

 से  हालांकि  सिक्किम  को  जाते  बाले  एक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  को

 एशियाई  विकास  बेंक  कार्यक्रम  के  तहत  बाह्य  सहायता  के  लिए  शामिल  नहीं  किया  गया  फिर  भी

 धनराशियों  की  उपलब्धता  के  आधार  पर  इसमें  लगातार  सुधार  किया  जा  रहा  है  ।

 होरों  का  जब्त  किया  जाना

 7047.  डा०  सी०  सिलखवेरा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  प्रवतेन  एजेंसियों  ने  1991  के  दोरान  एक  करोड़  रुपए  के  द्वीरे  जब्त

 किए
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  के  पास  इन  ह्वीरों  का  उपयोग  करने  की  कोई  योजना  भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालय  सें  राज्य  सन्त्रो  रामेश्बर  :  और  विशिष्ट  सूचना  पर

 कार्यवाही  करते  हुए  24-8-1991  को  इन्दिरा  गांधी  अन्तर्राष्ट्रीय  हबाई  नई  दिल्‍ली  पर  स्व
 श्री  अब्दुल  मोहम्मद  शारिब  उस्मान  और  नाजिर  मोहम्मद  को  ठस  समय  रोका  गया  था  जब

 फ्लाइट  सं०  बीौ०  से  हांगकांग  जा  रहे  थे  और  उनके  पास  से  73,600/-  अमरीकी  डालरों

 सहित  87,77,0:0/-  रुपये  के  मूल्य  के  कटे  हुए  तथा  पोलिश  किए  हुए  हीरे  बरामद  किए  गए  थे  और

 अभिगृहीत  किए  गए  थे  ।

 और  कटे  हुए  और  पोलिश  किए  हुए  जब्तशुदा  ही  रों  को  सीमा  शुल्क  विभाग  द्वारा

 निर्यात  के  प्रयोजनों  के  लिए  बेच  दिया  जाता  है  ।

 सो०  ए०  डी०  कंम्प  वर्धा  में  नेसत्तिक  कामगार

 7048.  श्री  आर०  एस०  धंगारे  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्धा  जिले  में  सी०  ए०  डी०  केम्प  फुलगांव  में  चतुर्थ  श्रेणी  के  सौ  से  भी  अधिक
 व्यक्षित  नैमित्तिक  कामगार  के  रूप  में  पिछले  पांच  से  भी  अधिक  वर्षों  से  का  कर  रहे

 कया  कैम्प  अधिकारी  अब  भी  प्रत्येक  वर्ष  बीच-बीच  में  कुछ  और  नैमित्तिक  कामगारों
 को  नियोजित  करते  और

 यदि  तो  चतुर्थ  श्रेणी  में  पिछले  तथाकथित  न॑मित्तिक  कामगारों  को  नियमित  अथवा
 स्थायी  न  किए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो

 एस०  कृष्ण  :

 नहीं  ।  1990  से  1991  भौर  1991  से
 1991  के  बीच  की  अवधि  में  कुछ  दिहाड़ी  कामगार  रखे  गए  थे  |  ये  कामगार  आग  के  जोखिम  से

 बचने  के  लिए  जंगली  घास  को  साफ  करने  के  विशेष  काम  के  लिए  और  केवल  उसी  मौसम  के  लिए
 रखे  गए  थे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बंगलौर  मैसूर  हाईवे  को  एक्सप्रेस  हाईवे  में  बदलता

 7049.  क्रो  एच०  डो०  देवगोड़ा  :

 बया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  सरकार  का  विचार  बंगलौर  मैसूर  राज्य  राज्यमार्ग  को  एक्सप्रेस  हाईवे  में  बदलने

 का  और
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 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मोटर  वाहन  दु्ंटना  न्‍्यायाधिकरणों  के  लिए  स्यायाधोशों  को  नियुक्ति

 ]

 7050,  ओर  सूर्य  नारायण  यादव  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  स्थित  छह  मोटर  बाहन  दुधघंटना  न्याय|धिकरणों  में  से  केवल  तीन
 करणों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  की  गयी  भोर

 यदि  तो  मोटर  दुघंटना  संबंधी  दावों  के  सभी  मामलों  का  झ्रीघ्र  निपटान  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  शेष  तीन  न्यायाधिकरणों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  कब  तक  कर  दी  जायेगी  ?

 जल-भृतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  और
 दिल्‍ली  के  6  मोटर  वाहन  दुर्घटना  न्‍्यायाधिकरणों  में  से  3  न्यायाधिकरणों  के  न्यायाधीशों  को  दिल्ली
 उच्च  न्यायालय  द्वारा  उच्चतर  न्यायिक  सेवा  में  पदोन्‍नत  कर  दिया  गया  था  और  इस  न्यायाधीशों  को

 1991  के  प्रथम  सप्ताह  में  रिलीव  भी  कर  दिया  गया  मोटर  वाहन  दुघंटना  न्यायाधिकरणों
 में  न्यायाधीशों  की  तीन  रिक्तियों  को  भरने  संबंधी  मामले  को  दिल्‍ली  प्रशासन

 ने  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  साथ  उठाया  है|

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कमंचारियों  को  देय  भर्तों  पर  आयकर

 7051.  श्री  यशवंत  राव  पाटिल  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कई  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  अपने  कर्मचारियों  को  उनके  वेतन  का  चार  गुना
 कर  मुक्त  भत्ता  देते

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  इन  सभी  भत्तों  पर  आयकर  लगाने  का  विचार  भर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बितत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :  सावंजनिक  क्षेत्र  के  केन्द्रीय
 उपक्रम  द्वारा  इस  प्रकार  की  अदायगी  का  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार  की  जा  कारी  में  नहीं
 आया

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्र्मों  द्वारा  बिदेशी  बेंकों  के साथ  लेन  देन

 ]
 7052,  भी  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  सरकारो  क्षेत्र  के  बेक  विदेशी  बेंकों  के  साथ  बेंककारी  लेन-देन  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इससे  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  के  कारोबार  पर  क्‍या

 प्रभाव  पड़ा

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  केवल  निर्धारित  वाणिज्यिक  बैंकों  के  सोथ  ही  बेंककारी

 लेन-देन  करने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  वतंमान  हिंदायतों  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  बेकिंग  सम्बन्धी  अपनी  स्वदेशी  आवश्यकताओं  के  सम्बन्ध  में

 भारत  में  स्थित  विदेशी  बेकों  के  साथ  लेनदेन  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  सरकारी

 क्षेत्र  के  कुछ  उपक्रमों/निगमों  जिनकी  परियोजना  लागत  में  विदेशी  मुद्रा  संघटक  के  तत्व  का

 समावेश  होता  विदेशी  मुद्रा  सम्बन्धी  अपनी  अपेक्षाओं  को  पूरा  करने  के  वास्‍्ते  कभी-कभी  विदेशी

 बैंकों  पर  निर्भर  होना  पड़ता  ऐसे  लेनदेनों  के  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  के  भारतीय
 बार  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।

 और  वतंमान  नीति  की  समीक्षा  की  जा  रही

 गर-सरकारो  क्षेत्र  की  पूनिटों  को  एशिया  विकास  बेंक  से  सहायता

 7053.  भरी  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 कया  गैर-सरकारो  क्षेत्र  की  कुछ  इकाइयों  को  अपनी  औद्योगिक  इकाइयों  का  विस्तार
 करने  हेतु  एशिया  विकास  बेक  से  सहायता  प्राप्त  हुई

 (a)  यदि  तो  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  ऐसी  इकाइयों  के  नाम  क्‍या  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  इकाइयों  को  एशिया  बंक  से  वर्षवार  प्राप्त  हुई  वित्तीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  रामेश्वर  :

 और  एशियाई  विकास  बंक  से  अब  तक  जिन  निजी  क्षेत्र  की  इकाइयों  को  वित्तीय
 सहायता  प्राप्त  हुई  है  उनका  ब्यौरा  निम्नानुमार  है  :--

 मिलियन  अमरीकी  डालर
 बननीनीननननीनननीननननीनननननननी न  व  तऊ  3  मलखियोओ७?थओ८?_?;ततह8ेतईी-फसब  फकराइरइ_+.3+++_ै  रस  ससजक्‍उ्स्‍पर-यस  -च>3>>म«>>.मम3.--+333»५»

 कम्पनी  का  नाम  एशियाई  विकास  बंक  एशियाई  विकास  एशियाई  विकास  बंक  के
 द्वारा  इक्विटी  बेंक  ऋण  अनुमोदन  की  तारीख

 भागीदारी

 2  3  4

 डो०सी०एल०  पोलिस्टर  लि०  3.00  00

 आई०सी०भआाई  सी  ८भाई०  5.00  5
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 2  3  4

 आंध्र  पेट्रोके  मिक्स  लि०  3.00  4.00  30.01.1988 8

 इण्डियन  एक्रिलिसक  लि०  2.24  5.१0  31,01,19.9  .  9

 क्रेडिट  केपिटल  बेंचर  फण्ड  0.80  17.80  04.10.1990

 कलकत्ता  विद्युत  आपूर्ति  निगम

 --  20.12.1990

 टूर्वान्थयथ  सेंचुरी  वेंचर  केपिटल
 का  रपोरेशन  लि०  उत्पाद शुल्क ओर सीमा शुश्क की बसूलो

 गोबा  में  केस्तीय  उत्पाद  शुल्क  ओर  सीना  शुल्क  की  बसूलो

 7054.  भ्रो  हरीश  मारायभ  प्रभ  झांत्य

 कया  बित  मंत्री  यह  बताने  को  पा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  और  के  दोरान  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  ओर  सीमा  शुल्क  की

 पृथकन्पृथक  कूप  से  कितनी  बसूली  और

 गोबा  में  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  कप  में  एक  लाख  रुपए  से  अधिक  राशि  का

 भुगतान  करते  वाली  फर्मो/कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  हैं  और  उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  उनमें  से  प्रत्येक

 फर्म  द्वारा  वर्षबार  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 बिस  भस्जासय  में  राज्य  सरत्ी  रामेश्वर  :

 केल्रीय  उत्पाद  शुल्क
 रुपयों

 1989-90  104,72

 1990-91  122.45

 सीमा  शुल्क
 रुपये

 1989-90  46.95

 1990-91  59.42

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 गोवा  केस्द्रीय  उत्पाद  शल्क  समाहर्तालय  में  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  के  रूप  में

 एक  साथ  रुपये  से  अधिक  राशि  का  भुगतान  करने  वाली  फर्मों|कम्पनियों  के  नाम
 और  उनके  द्वारा  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  अदा  की  गई

 राशि  का  ब्यौरा

 रुपयों  में  )

 क्रम  हुं  ७/नाम  संदत्त  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  राशि

 1989-90  1990-91

 2  3.  4

 1.  संजीबिनी  एस०एस०भाई०  कारखाना  49.50  60.68

 2.  हिन्दुस्तान  गुड्स  12.57  21.30

 3.  के०  मर्क  लि०  35.60  62.16

 4.  के»  पी०  स्टील  43.61  30  23

 5,  एम०आर०एफ०  लि०  5970.91  7337.76

 6.  ग्रोवाਂ  रेखिस्टर्स  4.39  4.65

 7.  यूलीवसंल  बेबेरेगस  --  6.20

 8.  मै०  हिन्दुस्तान  सीबा  गाहगी  ऑफ  इंडिया  लि०  79.61  74  4]

 9,  गोवा  पेंट्स  एण्ड  अलाइड  प्रॉडक्टस  21.08  24,73

 10,  यूनाइटेड  अक्यूमूलेटर्स  प्रा०  लि०  26.29  37.74

 11.  डायनामिक  हन्जीनियसं  1.19  _

 12.  आरलेम  हलेक्ट्रानिक्स  7.50  7,76

 13.  गोवा  इलेक्ट्रिकल्स  एण्ड  फेस  लि०  1,44  _

 14,  बीयसे  डॉफ  इृष्डिया  लि०  _  100.21

 15.  कुरती  इन्टरप्राइजेज  +-  2,27
 16  भाई०एफण्बी०  लि०  77.27
 17.  इण्डियन  हयूम  पाइथ्स  22.05  10,05
 18.  रोडल  सिर्काप्रिट  लि०  33.23  32.36

 19.  पॉलोनोवा  इृण्डस्ट्रीज  लि०  60.26  9.12

 26.  भाण्डेर  इण्ड०  मैटल्स  2.21  8.93
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 2  3  4

 21.  डायमण्ट  बोट्ट  आई  प्रा०  लि०  —  12.55.

 22.  स्पेन्कॉन  फिल्ट्रेशन  इण्डिया  प्रा०  लि०  1.37  6.58

 23.  के०  जी०  पालीमस  2.31  2.57.

 24.  सी०  जे०  रबड़  वब्स  3.67  2.01

 25.  विल्लामेन  पैक०  लि०  2.83  5-37

 26.  एच०  एल०  वायसं  प्रा०  लि०  --

 ह

 27.  फोटोफोन  इंड०  लि०  57.90  7#.34

 28,  फोढोफोन  लि०  9.73

 29.  इण्डो  स्विस  ज्वेल्स  8  20

 30.  एडेल  लेब०  लि०  नि  28.52

 टाटा  यूनीसाइज  46.69  45.07

 32.  गोवा  एंटीबायोटिक्स  एंड  फाम स्यूटिकक्स  ५

 लि०  87.66  20  .

 33.  सेन्टोर  फार्मास्यूटिकल्स  लि०  87.66  131

 ३८.  सुषमा  इण्डस्ट्रीज  4.02  न

 35.  जैनो  फार्मास्यूटीकल्स  67.96  77.66
 ह

 36.  भिन्‍्को  लि०  1,84
 ला

 2.71

 37.  मास्टर  इलेक्ट्रोनिक  2.38  3197

 38,  डायनाववंप  हा  इड्रोल्क्स  1,14  43.53

 39.  कंटेम्परेरी  परफ्यूम्स  2.25  4.96

 40.  पी०  जें०  एम०  फार्मास्यूटीकल्स  8.23  458

 45.  गोवा  टेलीकम्यूनिकेशन  सिस्टम  53.45  है  3.9

 42.  गोवा  टाइम  मूवर्स  15.60  ६3.55

 43.  गोवा  मेंट्स
 49.70  5.93.

 44.  जेनिय  मैग्नेटिक्स  8.23  हम
 बी

 45.  मोडनं  कॉस्मेटिक्स  इष्ड०

 46,  गोवा  इलैक्ट्रोनिक्स  लि०  9979

 47,  जेनिथ  कम्प्यूट्स  49.70
 है

 48,  एयरोसोल  सर्विसेज  3.37



 बिखित  उत्तर

 49.

 350.

 50.

 32.

 53,

 54.

 55.

 56.

 56.

 358.

 39.

 60,

 60,

 62,

 63,

 64.

 65.

 66,

 66,

 68,

 69,

 70.

 70.

 72.

 73.

 74.

 75.

 75.
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 मैरिट  फार्मास्यूटीकल्स  न

 बाल  बन्धु

 गबाई०  थो०  )  1035.77

 भो०  104.26

 बी०  सौ०  908.66

 किस्टाइन  19.78

 प्रेमिला  3.18

 सालयाओकर  3.80

 ब्रयाँग  3.20

 एम०  आर०  इले०  1.12

 मोबा  काबंत  3.36

 ज्यूटेक्स  4.75

 ओशनिक  पी०  1.30

 सी०  भाई०  फा्मास्यूटीकल्स  ब्रा०  18.52

 एम ०  एस०  फार्मास्यूटीकल्स  क्रा०  लि०  92.75

 कोस्टा  एंड  कं०  प्रा०  लि०  2.15

 बोरकर  इण्डस्ट्रीज  लि०  7.3)

 जोस  क्रांसिस्का  सांतोस  ).20

 इलेक्ट्रिसिटी  मारगाओ  2,52

 मोवा  कार्बन  लि०  152.83

 आटो  एक्सेसरीज  6.42

 क्लासिक  एक्सट्रेमिसियस  प्रा०  लि०  33.22

 मोबा  एल्कूमिनियम  क्रा०  लि०  4,28

 शुभधर  इम्जी०  प्रा०  लि०  3.82

 मोबा  सिन्टडे  प्राडक्टस  6.01

 भोबा  बॉटलिंग  कं०  ब्रा०  .,.  121.18

 सॉफ्ट  फूडस
 पा

 एन.०  डी०  नाइक  एण्ड  संस  6.51

 13  1991
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 1.27

 1.41

 1356.93

 87.47

 498,49

 14.30

 1.36

 4.81

 3.20

 12.70

 2.03

 23.34

 12.97

 0.23

 16.98

 0,08

 2,53

 214.92

 16.24

 13.86

 6.52

 3.91

 3.22

 149,65

 1.21

 0.09



 .  22.  आदर  १913  जिखित  उत्तर

 ॥  2  3  4

 पॉइ  आक्सीजन  लि०  13.84  >

 78:  देविका  बेवरेजज  808  ०998

 79:  कैमिकल्स  22.95  -11.12

 80:  अटलांटिक  स्पिनिंग  एण्ड  वीविगःभिलल्‍्स  15.11  11770

 81.  अमीटेक  प्रा०  लि०  2.50  5  289

 82.  हाइड्ोफ्लेक्स  इक्विपमेंटस  4.81  11.93

 83.  मिस्ट्री  इंड०  कम्बाइन्स  ©  1.13

 84.  ए०  सी०  जी०  एल०  हॉन्डा  360.01  $458.22

 85.  ए०  सो  जी०  एल०  भीमपाल  2.40

 86  .  गोवा  आटो  एकक्‍्सेसरीज  लि०  70,91  99.42

 87.  चौगले  एण्ड  कं०  न  3  1:75

 88.  सेसा  गोवा  लि०  1.25  206

 89.  मेट्‌ये  टायस॑  एण्ड  रबड़  इंडस्ट्रीज  6.72

 90.  बीविट  5.46  +308

 ].  फाबरिल  गासोसा  30.74  '26.86'

 92.  ल्यूकोप्लास्ट  लि०  76.72  न

 93.  रापिदुर  लि०  10,98  जन

 94.  वालेस  फार्मस्यूटीकल्स  82.43  80.38

 95.  हैण्डीप्लास्ट  12.46  न

 96.  सी०  एफ०  एल०  फार्मास्युटीकल्स  73.25  52.72.

 97.  मेनेजज  कंमीकल्स  9,74  22.95

 98.  नियोग्राफिक  लि०  5,60  6.73

 99.  मेनेजज  फाम  स्थूटीकल्स  4.८6  30.59

 100.  कलफैक्स  लेबोरेटरीज  235.02  366.38

 101.  टोयो  फामम  स्यूटीकल्स  1.62  1,38

 102,  शिवराय  कंमीकल्स  0.79  —

 103.  यूनाइटेड  लीड  आक्साइड्स  प्रा०  लि०  0.11  0.63.

 104.  गोवा  केबल्स  0.28  0.19

 105.  वेस्ट  गोवा  कास्फेक्शमरी  0.03  0.19
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 106.  नेशनल  कन्ट्रोल  0.70

 107.  यूनिक  एलामन्स  0.40  0.93

 108.  योवा  टेलिमेटिक्स  लि०  —  0.72

 109,  केमट्रोल  बाल्वस  —  0.92

 110.  भोवा  कंपेसिटसे  --  0.23

 11).  यूनिक  फ्लेब्सीबल  0.27  --

 112.  कर्नाटक  सोमेंट  पाइप  फेक्टरी  0.15  0.40

 213,  सीमेंट  ब्रिक्स  इन ०  0.77  ०.62

 114,  मल्टी०  हल  मेफे०  वर्क्स  न्‍-+  0.50

 115.  आशा  सन्‍्तोषो  इन्टरप्राइजेज  0.74  0.98

 116.  साईं  शांत  डाई  कास्टिंग  इंड०  न  0.05

 १17..  के०  पी०  काइन्डस  न  0.41

 118.  केसिमोसन्स  —  0.14

 119.  विक्रम  इन्टरप्राइजेज  007  0.44

 120.  तुषार  इन्टरप्राइजेज  048

 भारमु्गांव  पोट  ट्स्ट  का  लाभ/हासि

 7055.  श्री  हरीश  मारायण  प्रम  झाँत्ये  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  हपा  करेंगे  कि  :

 मॉरमु्गांव  पोर्ट  ट्रस्ट  ने  1989-90  भर  1990-91  के  दौरान  लौह  अयस्क  और  अन्य
 ख्निजों  के  निर्यातकों  स ेकितनी  धनराशि  का  कर  वसूल

 मांरमुगांव  पोर्ट  टुस्ट  ने  इन  वर्षों  के  दौरान  अन्य  आयातित  मर्दों  से  कितना  कर

 एकत्रित

 मांरमुगांव  पोर्ट  ट्रस्ट  न ेउसी  अवधि  के  दौरान  कर्मचारियों  को  सभी  भत्तों  सहित  कुल
 कितना  वेतन  और

 मांरमुगांव  पोर्ट  ट्रस्ट  को  उपयु कत  वर्षों  के  दोरान  वर्ष.बार  कितना  लाभ/हानि  हुई  ?

 जल  परिवहन  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ओर

 मुरणांव  पत्तन  खनिज  लोह  और  अन्य  खनिजों  के  नियतिकों  से  कोई  कर  वसूल  नहीं  करता
 पत्तन  न्यास  अपनी  सेवाओं  के  लिए  प्रभार  वसूल  करता  वर्ष  1989-90  ओर

 1990-91  के  दौरान  मुरगांव  पत्तन  न्यास  द्वारा  एकत्रित  प्रभार  निम्न  प्रकार  है  :--
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 रुपए )
 1989-90  1990-91

 खनिज  लोहा  2920.92  3115.37
 :  अन्य  खनिज  9.69  8.56

 अन्य  वस्तुयें  159.98  179.44

 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दोरान  मुरगांव  पत्तन  स्थास  द्वारा  कमं  चारियों
 को  भत्तों  सहित  जो  कूल  तनव्याह  दी  गई  उनकी  राशि  निम्न  प्रकार  है  :--

 रुपए  )
 1989-90  1395.42  5.42

 1538.73

 मुख्य  पलनों  की  हानि/लाभ  का  मूल्यांकन  प्रचालन  अधिशेष/कमी  ओर  निवल
 कमी  के  अनुसार  किया  जाता  है  |  प्रधालन  अधिशेष  का  पता  प्रथालन  आय  से  प्रचालन  ख्ों  को
 घटाकर  किया  जाता  है  जबकि  निबल  अधिलेष/कमी  का  पता  विश्त  और  विधि  वित्त  और

 विविध  व्यय  और  विभिन्‍न  भ  रक्षित  निधियों  से/को  अन्तरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  चलता
 वर्ष  1989-90  और  1990-91  के  दौरान  मुरगांव  पतन  न्यास  द्वारा  अजित  प्रचालन  अधिशेष  और
 निबल  अधिशेष  निम्न  प्रकार  हैं  :---

 रुपए )

 प्रयालन  अधिशष  निबल  अधिशेष

 1989-90  1990-91  1989-90  1990-91

 अन्तिम  अन्तिम

 1619.73  1437,23  5,38  4.85

 ब्यवसायियों  द्वारा  कर  अपवबंचन

 705८.  भरी  अज्ुन  सिह  पावव  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  व्यवसायियों  का  ब्योरा  कया  है  जिनकी  आय  कर  दिल्ली  ने  1990  और

 1991  के  दौरान  कर  अपवंचन/चोरी  के  सम्बन्ध  में  जांच  वी

 कर  अपवचत  वी  धनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  कर  अपवंचन/थोरी  करने  वाले  अधिक  व्यापारियों  को  पकड़ने  के  लिए  इस

 यान  को  तेज  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 बिस  सन्‍्त्रालय  में  रात्य  भगत  रासेश्बर  दिनांक  31  1990

 तथा  31  1991  को  समाप्त  हुए  वित्त  वर्षों  क ेदौरान  आयकर  1961  की  धारा

 95



 -

 .  13:  1991

 132,  अश्षवा  143  (3)  के  अधीन  कार्यवाहियों  में  भआायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  दिल्ली  में
 थाट्टड-लेखाकारों  तथा  जिन  मामलों  की  जांच  की  गई  उनकी

 कुल  संख्या  क्रमशः  300  437  थी  ।

 ऊपर  के  उत्तर  में  उल्लिखित  उन  मामलों  के  सम्बन्ध  27.01  लाख  रु०
 तथा  77.90  लाक्ष  रु०  की  अतिरिक्त  आय  सुनिक्षित  की  गई  जिन  मामलों  में  कर-निर्धारणों
 को  31:  1990  तथा  Sima,  1991  को  समाप्त  हुए-वित्त  बर्षों  के  दोरान

 पूरा  कर  लिया  गया

 और  ब्यवसायियों  सहित  सभी-ब्यक्तियों  द्वारा  किए  जाने  वाले  कर-अपवंच्रन  को
 रोकथाम  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है तथा  सरकार  समय-समय  पर  इस  प्रयोजनाथ  आवश्यक
 विधायी  तथा  प्रशासनिक  उपाम  करती  है  ।

 बन्द  पड़ी  हुई  सूती  कपड़ा  सिलें

 7057,  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 क्या  जस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  3।  1991:  तक  बन्द  ;  पड़ी  हुई  सूती  कपड़ा  मिलों  की  संख्या  कया  है
 ल्‍्शथा  ठत्संदंधी  राज्य-वार  न्योरा-क्या  भोौर

 इन  मिलों  को  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  सर  ने  क्या  कदम  सठाए  हैं  ?

 बस्तर  भसत्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्रो  अशोक  :  31  1991  की  स्थिति

 अनुसार  देश  में  07  सूती/मानव  निमित  फाइबर  वस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  थी  |  राज्यवार  ब्यौरा
 निम्नोक्त  अनुसाद  है  :--

 शब्य  शब्य  बन्द  पड़ो  मिलों की  संख्या

 आन्भ्र  प्रदेश  हु  6

 बिहार र

 मुजरात  33

 हरियाणा  2

 कर्नाटक  9

 केरल  ||
 मध्य  प्रदेश  2

 महाराष्ट्र  11
 राजस्थान  4

 समिलनाडु  21
 उत्तर  प्रदेश  8
 ब०  बंगाल  8
 दिल्ली
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 4  अरथेक्षमता  का  पनिरमाणਂ  करते  केਂ  लिए  भोडीय  असभिक रण  का  सुजम  आधुनिकीक  रण-सहायतो  के

 का

 लिए  वस्त्र  भाधुनिकोकरण  निधि  की  स्थापना  पुनरुद्धार  पैकेज  बनाने  केਂ  लिएਂ  भ्रीद्योगिक
 ओऔर  वित्तीय  निर्माण  आई०  एफ०  बोड़े  की  स्थापना  करना  ।

 कपड़ा  बिगप्न  की  धिलों  हारा  मुद्धा  अजंत

 7058.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :

 बया  शस्त्र  मन्‍्भी  यह  अताल्रे  को:कृषा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौराव  के  लाभ  अजित  कर  रहे  किसी

 एवक  को  निर्यात  भादेश  प्राप्त  हुए

 (a)  यदि  तो  मिल-वार  और  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्या  भोर

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  वर्ष-वार  कितवो  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की  गयी  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अशोक  :.  जी  चार  मिलों  जिन्होंने
 कि  वर्ष  1990-91  के  दोरान  लाभ  दर्शाया  व्यापारी  निर्यातकों  के  जरिए  निर्यात  करने  के
 रिक्त  प्रत्यक्ष  निर्यात  आइर  भी  प्र८  किए  हैं  ।

 और  इन  मिलों  द्वारा  प्रत्यक्ष  निर्यात  औरे  विंद्ेशी  मुद्रा  भर्जन  के  बादे  मिलन्वार '
 आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं  :  --

 |  रुपश्‌
 मिल  का  नाम  1959-90  09.90  1540691  |  671991692

 )

 पोदार  बम्बई  4.51  28.50

 सो+सुन्दरम  कोयम्बटूर  019  न+
 न

 न्य्सिटी  आफ  बम्बई

 मेन्यू०  बम्बई  न  न  6.11

 महालक्ष्मी  व  वर  न  4.44

 कपड़ा  एककों  के  छंटनो  किए  गए  कासगारों  का  पुनर्वास

 7059.  श्री  विश्वनाथन

 क्या  बस्तर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  घालु  एवं  दग्ण  कपड़ा  एककों  छंटनो  किए  गए  को  कन्य!नए.+  एवं
 विस्तार  किए  जाने  वाले  एककों  में  पुरर्वात  देने  पर  विचार  किया  जाता

 तो  वर्ष  -  1191-92  के  कितने  काप्रगारों  को  देकेਂ  का
 बियार
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 क्या  उन्हें  रोजगार  देने  के  लिए  विधार  करते  समय  एककों  के  आधुनिकीकरण  के

 कारण  कामगारों  की  जो  कामगारों  की  कमी  करने  के  लिए  किया  जाता  पर  भी

 घ्यान  दिया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक्त  :  जी  सरकार  के  पास  ऐसा
 कोई  प्रस्ताव  अथवा  योजना  नहीं  है  ।

 से  उपरोक्त  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  थकाजी  पुल  का  निर्माण

 7060.  भ्री  टी०  णें०  अंजलोज  :

 क्या  जल-भूतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  केन्द्रीय  सड़क  कोष  योजना  के  अन्तगंत
 अलेप्पी  जिले  में  थकाजी  पुल  के  निर्माण  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  से

 हां  ।  केरल  सरकार  आठवीं  योजनावधि  के  दोरान  केन्द्रीय  सड़क  निधि  के  अल्लेरी
 जिले  की  अम्बालापुझ्ना-तिस्वलला  सड़क  पर  थकाजी  पर  200.00  लाख  रुपए
 की  लागत  से  एक  पुल  बनाने  का  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  है

 केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वृद्धि  होने  पर  ही  प्रस्ताव  पर  अनुमोदनार्थ  कारंवाई
 की  जा  सकती

 केरल  सरकार  को  बाण्ड  जारी  करने  को  अनुमति

 भ्रो  टी०  थें०  अजलोज  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  हृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  चालू  वर्ष  के  दौरान  करोड़  रुपए  के  बाण्ड  जारी  करने  की

 अनुमति  दिए  जाने  का  भाग्रह  किया

 यदि  तो  तंत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्‍या  कारंवाई  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  से  विभिन्‍न  राज्य
 सरकारों  भोर  उनके  उच्चयमों  क ेलिए  योजना  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  बाजार  ऋण  आबंटनों  के  बारे
 में  वित्त  मंत्रालय  भारतीय  रिजवं  बैंक  को  सूचित  करता  उसके  बाजार-स्थिति  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  ऋणों  की  वास्तविक  सोपानबद्धता  तथा  समय-निर्धारण  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  तय
 किया  जाता  है  ।
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 केरल  सरकार  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  लिए  बाजार  ऋण  आवंटन
 192.92  करोड़  रुपए  तक  नियत  किए  गए  हैं  ।  1991  में  जारी  किए  गए  राज्य  सरकारों  को
 ऋण  की  पहली  किस्त  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  केरल  राज्य  को  72.28  करोड़  रुपए  के  ऋण  लेने
 की  अनुमति  दी  केरल  सरकार  ने  दूसरी  ट्रांश  जारी  करने  हेतु  अनुरोध  किया  इसे  जारी  करने
 का  समय  निधरिण  भारतीय  रिजवं  बैक  द्वारा  तय  किया  जाएगा  ।

 चुनाव  याचिकाएं

 7062,  श्री  ललित  उरांव  :

 क्या  स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 दसवीं  लोक  सभा  के  चुनावों  के  संबंध  में  विभिन्‍न  उच्च
 ग्यायालयों  भर  उच्चतम  न्यायालय  में  कितनी  चुनाव  याचिकाएं  दायर  की  और

 इन  याचिकाओं  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 संसंदोय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य
 प्सत्री  रंगराजन  :  निवर्चिन  अजियां  उच्च  न्यायालय  के  समक्ष  ही  फाइल
 की  जानी  भपेक्षित  हैं|  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  से  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र  कौ  जा  रही  है
 भर  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 निर्वाचन  अजियों  पर  विचा"ण  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  वरिष्ठ
 अभिलेख  न्यायालय  लोक  प्रनिनिधित्व  1951  की  धारा  86(7)  भी  उपबंधित
 करती  है  कि  हर  निर्वाचन  अर्जी  यथा  सम्भव  शीघ्रता  से  विचारित  की  जाएगो  और  उस  तारीब
 जिसकी  निर्वाचन  अर्जी  उच्च  न्यायालय  के  विचारण  के  लिए  उपस्थापित  बी  गई  छह  गास  के

 भीतर  विचारण  को  समाप्त  करने  का  प्रयत्त  किया

 गंगावरम  में  सहायक  पत्तन  को  स्थापना

 7063.  श्री  एम०  बो०  बी०  एस०  मृति
 ब्या  जल-भूसल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशाद्यापतनम  इरपात  संयंत्र  के माल  की  ढुनाई  के  लिए  तथा  कोक  और  कुकिंग
 कोयले  आदि  का  आयात  क  ने  के  लिए  विशाखापत्ततनम  पत्तन  क्षेत्र  के  गंगावरम  में  एक  सहायक
 पत्तन  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ताक  विशाखापत्तनम  शहर  को  प्रदूषण  से  बचाया  था

 और

 .  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  तथा  लागत  क्‍या  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  गंगावरम  में  उपग्रह  पस्न  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं
 -
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 मुख्य  निर्यात-आयात  भियंत्रक  के  कुत्प

 ५7964:  ओ5-के  ०  थी०  थासस  :

 *'  शी  अस्ता  जोशी  :
 *  '  क्या  बाणिल्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  कैरेंगे  कि  ;

 हाल  के  निर्यात-आयात  तथा  भौद्योगिक  नीति  को  उदार  बनाने  के  सम्दर्भ  में  मुख्य
 आयात-निर्यात  नियंत्रक  के  कृत्यों  का  ब्यौरा  क्या  और

 मुख्य  निर्यात-आयात  नियंत्रक  के  कार्यालय  का  नया  ढांचा  कैसा  होगा  ?

 बाजिल्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलसान  :”  जोर  4  1991
 तथा  13  1991  को  व्यापार  मोतिः  में  महत्यपूर्ण  की  क्ोषणा  की  गई  ।  इसके

 मुख्य  आयात  और  निर्यात  के  कार्यालय  का  नाम  बदलकर

 अन्तररोष्ट्रीय  व्यापार  का  कार्यालय  किया  जा  रहा  अब  से  निदेशालय  का  सुरुपः  कार्य  निर्यात
 संवधंन  तथा  नियति  व्यापार  के  संवधेन  हेतु  आयात्त  को  सुगम  बनाना  होगा  ।  आय,त  और
 नियत  1947:  तथा  उससें  सन्स्मिहश्न  आदेशों  को  समोक्षा  की  जा  रही  इसके

 कार्यालय  प्रद्धति  पुस्तिका  तथा.विभिन्‍न  पत्तन  कार्यालयों  द्वारा  किए  जा  रहे  कार्यों  की
 व्यापक  रूप  से  समीक्षा  की  जा  रहो  है  निदेशालय  को  नई  भूमिका  को  प्रतिबिम्बित  करने  के

 लिए  क़लतब्यों  और  कार्यों  का  नया  घोषणापत्र  तैयार  किया  जा  रहा

 कुबत  के  पुननिर्माण  कार्यक्रम  के  लिए  प्रवर्शनी

 १065  की  अताफराज  बो०  भोसले  :

 जाणिज्य  मन्त्री  यह  कक्‍ताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ..  क्या  कू्वेत  के  पुननिर्माण  कार्य  क्रम  के  लिए  .99  के  दोरान  नयी  दिल्ली  में

 एक  प्रर्दशंनी  आयोजित  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रदशंनी  की  प्रमुख  बातें  क्या

 इस  प्रदर्शनी  में  भाग  लेने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  निर्धारित  किए  गए  और

 यह  प्रदर्शनी  कुवेत  के  पुनर्तिर्माण  में  क्रिस  प्रकार  सहायक  होगो  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  उप  संत्री  सलझान  :  नहीं  |

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 अरुणाचल  प्रदेश  में  सड़कें  धनाने  के  लिए  घतराशि

 7  7056:  श्री  लाईता  उस्प्रे  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  अरुणा चल  प्रदेश  में  रिबांग  धाटी  के  जिला  मुख्यालय  अनीनी  तथा
 /  जिले  में  प्रशासनिक  मण्डल  केलांग  '  को  सड़कों  बनाने  केर  लिए  आकंटित  घनराशि  कम  कर

 दी
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 यदि  तो  दसके  क्या  कारण  भोर

 इन  सड़कों  को  सभी  मौसमों  के  लिए  उपयुक्त  बनाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम
 उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  संत्रालय  में  राज्य  संत्री  तंथा  रक्षा  संत्रालंप  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  नहीं  ।  दीवांग  धाटी  रोईग-हुनली-अनीनी  शड़क  ते  धुढ़ी  हुई

 रोईग  से  हुनली  तक  की  सड़क  को  सभी  मोसमों  के  झनुरूप  तारकोल  सतह  बाली  सड़क
 के  रूप  में  विकसित  किया  जा  रहा  हुनली  से  अनीनी  तक  की  सड़क  को  साफ़  मौसम  में  उपयोग
 के  लायक  श्रेणी  5  की  बिना  तारकोल  की  सतह  बाली  सड़क  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  रहा  है
 क्योंकि  यह  संक्रियात्मक  जरूरतों  को  पूरा  करतो  जहां  तक  राष्ट्रीय  की  तेजू  से
 ब्रालोंग  को  मिलाने  वाली  सड़क  का  सम्बरध  इसे  सभी  मौसमों  में  उपयोग  के  साक्‍्क
 तारकोल  सतह  वाली  सड़क  के  रूप  में  विकश्तित  क्रिया  जा  रहा

 हुमली  से  अतीमी  तक  की  सड़क  कोस॑  क्रिय'त्मक  आवश्यकताओं  की  दृष्टि  से  तिस्‍्न
 मानदण्ड  का  होना  भी  पर्याप्त  समझा  गया  है  |

 हनली  से  अनीनी  तक  की  सड़क  को  छोड़कर  अन्य  दो  सड़कों  को  सभी  मौसमों  में
 सपयोग  के  लायक  बनाया  जा  रहा  है  ।  इस  समय  हुनली  से  अनीबी  तक  की  सड़क  सभी  मौसमों
 में  उपयोग  के  लायक  सतह  सड़क  बसाने  की  कोई  योजना  नहीं  हे  ।

 उत्तर  पूर्वो  क्षेत्र  में  कपड़ा  सिलें

 7067,  क्री  लाईता  उम्ब्  :

 क्या  थस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  देश  के  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में  कोई  मिल

 यदि  तो  मिल  संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  उस  क्षेत्र  में  एक  कपड़ा  मिल  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  भोर

 यदि  तो  इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  जी  हां  ।  असम  में
 5  बताई  मिलें  और  ।  बुनाई  मिल  मेब्रालय  में  एक  प्रोसेस्ििग  एकक  है  और  मणिपुर  में  एक
 बताई  मिल

 भारत  सरकार  किसी  भ्रस्ताव  पर  विचार  नहीं  कर  रही  ।

 (&)  प्रश्न  नहीं  स्ठता  ।

 किसानों  को  ऋण

 7068,  श्री  बिसासराव  मागनाथराव  गु  डेवाद  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 101



 लिखित  उत्तर  13  1991

 क्या  के  निर्देशानूसार  राष्ट्रीयकृत|सहकारी  बेंकों  द्वारा  किसानों  को  कुएं
 खोदने  अथवा  पाइपलाइनें  बिछाने  हृत्यादि  जैसे  अन्य  कृषि/सिंघाई  प्रयोजनों  के लिए  दी  गई  ऋणराशि

 बहुत  ही  कम

 यदि  तो  बया  केन्द्रीय  सरकार  का  विधार  उक्त  प्रयोजनों  हेतु  इस  ऋण  की  राशि
 में  वृद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बिल  संत्रालय  में  राज्य  संत्रोी  दलबोर  राष्ट्रीय  कृषि  ग्रामीण  और
 विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  मार्गनिदेशों  में  राष्ट्री  यकृत/सहकारी  बैंकों  द्वारा  कुएं  खोदने
 ओऔर  अन्य  कृषि  कार्यों  के लिए  कृषकों  को  दिए  जाने  वाले  ऋणों  की  रकम  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं
 कृषकों  को  कुओं  के  निर्माण  जैसे  सिंचाई  को  क्षमता  के  विकास  के  लिए  दिए  जाने  वाले  सावधि  ऋणों
 को  कृषि  के  लिए  प्रत्पक्ष  ऋण  के  अन्तगंत  माना  जाता  है  और  इसलिए  ये  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के
 अग्रिमों  का  एक  भाग  हैं  ।

 से  कछुषि  में  प्रटोक  प्रयोजन  के  लिए  इ  ॥ई  लागत  वास्तविक  आवश्यकता  को

 देखते  हुए  लचीली  जहां  तक  किसी  एक  किसान  को  दिए  ज'ने  वाले  ऋण  की  कुल  मात्रा  का

 सम्बन्ध  नाबाई्  ने  इसके  लिए  कोई  सीमा  निर्धारित  नहीं  बी  इकाई  लागत  को  बढ़ाने/संशो-
 घित  करने  की  आवश्यकता  की  इस  बात  के  लिए  गठित  स्थाई  समिति  की  छमाही  बंठकों  में  जांच  की

 जाती  है  और  यह  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  संशोधित  इकाई  दरें  सभी  वित्त-पोषक  बंकों  को  प्रचालित

 की  जाती  हैं  ।

 महाराष्ट्र  में  परिवार  अदालतें

 7069.  श्री  बिलासराब  नागनाथराव  गुडवार  :

 कया  स्थाय  ओर  कम्पनी  काय॑  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  में  कितनी  परिवार  अदालतें  कार्यरत  हैं  और  1990  तथा  1991  के  दौरान
 अब  तक  इन  अदालतों  द्वारा  कितने  मामले  निपटाए

 क्‍या  सरकार  को  वकीलों  से  इन  अदालतों  को  बन्द  करने  के  लिए  कोई  ज्ञापन  प्राप्त

 हुभा  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  की  हस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संसदीय  कार्य  भम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य
 संत्रो  रंगराजन  :  से  1990  में  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार
 महाराष्ट्र  राज्य  में  पुणे  ओर  मुम्बई  में  कुटम्ब  न्यायालय  स्थापित  किए  गए  पुणण  स्थित  न्यायालय
 में  4  न्यायाधीश  और  मुम्बई  स्थित  न्यायालय  में  5  न्यायाधीश  विस्तृत  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंबिकास  परियोजनाओं  के  लिए  ऋण

 7070,  श्री  बिलासराब  तागनायराव  ग्‌  डबार  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  दछालू  वर्ष  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  राज्य  में  विकास
 योजनाओं  के  लिए  क्तिनी  ऋण  की  कितनी  राशि  दी

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  क्रण  राशि  का  दुरुपयोग  किए  जाने  के  बारे  में  कोई
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शान्ताराम  :  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 नहीं  |

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 चाल  वर्ष  के  दौरान  राज्य  में  बिकास  परियोजनाओं  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  दिए  गए  ऋण  की  राशि  निम्नलिशित  है  :--

 __  |  रुपए

 |

 .
 तक

 दी  गई  राशि

 सामान्य  केन्द्रीय  सहायता  232.76

 2.  बाह्य  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  55.37
 के  लिए  सहायता

 3.  पश्चिमी  घाट  के  विकास  के  लिए
 विशेष  सहायता

 4.  आदश  सहकारिताओं  के  350

 लिए  ईक्विटी  आधार  हेतु
 रिक्त  सामान्‍य  केन्द्रीय  सहायता

 5.  लघ  बचत  ऋण  876,07

 केरल  में  बीमा  कम्पनियों  को  नई  शाखाएं  खोली  जाता

 थओ  पो०  सी०  थाप्रस  :

 क्या  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  बीमा  कम्पनियों  की  नई  शाखाएं  खोलमे

 का कोई प्रस्ताव और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  जिलावार  ब्यौरा  कया  है  ?

 बिस  सन्त्रालय  सें  राज्य  सन्‍्त्री  बलबीर  !  ओर  भारतीय  साधारण
 बीमा  निगम  की  चार  सहायक  कम्पनियों  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  केरल  में  पहले  ही  पांव  नई

 शाथाएं--मुवट्टुपुश्ना  कोचीन  अनकुिलम ),  पल्लुरूथी
 और  कांजीरपल्‍ली  प्रत्येक  में  एक  एक  शाद्वा  खोल  दी  चालू

 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  ही  उनके  द्वारा  केरल  में  कुछ  ओर  शाखाएं  खोले  जाने  की  आशा  इसके
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  भी  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दौरान  केरल  में  पांच  नई

 रामानाट्टुकरा  कोक्षीकोड़  ),  तिरूवनन्तपुरम  त्रिवेन्द्रम  )  और
 प्रत्येक  में  एक-एक  खोलेगा  ।

 ]'

 हिमाचल  प्रदेश  को  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  धन-राशि  का  आवंटन

 7072.  प्रो०  प्रेम  भूषण  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (%)  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  हिमाचल  प्रदेश  को  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  केन्द्रीय  सडक
 निधि  से  आबंटित  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  कया

 ह॒

 (@)  क्‍या  सरकार  का  विचार  राज्य  की  विषम  भोगोलिक  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 पर्वेकीष  क्षेत्रों  में  सड़कों  के

 निर्माण  के  लिए  कुछ  अतिरिक्त  धनराशि  का  प्रावधान  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  :  स्ड़बो  के
 निर्माण  के  लिए  गत  तीन  वर्षों

 के
 दोरन  हिमाचल  प्रदेश  को  आबंटित  की  गई  निधियां  इस

 प्रकार  हैं  :--
 क

 वर्ष  राशि

 1988-89  6.00

 1989-90  6.00

 1990-91  98]

 कुल  :  21.81

 ओर  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  आठवीं  योजना  अवधि  के  लिए  एक  केन्द्रीय  सड़क
 निधि  कार्यक्रम  भेजा  है  जिसमें  35.68  करोड़  रुपए  लागत  की  44  स्कीमें  तथा  राज्य  के  पव॑तीय  क्षेत्र
 के  लिए  15.47  करोड़  रुपए  ढायत  की  13  स्कीमें  शामिल  है  ।  इन  स्क्रीमों  पर  अनुमोदना  थे

 का रंवाई नहीं की जा सकी क्‍योंकि केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है ।
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 हरियाणा  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 7073,  श्री  धर्मंपाल  सिह  सलिक  :

 बया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  कुल  लम्बाई  कितने  किलोमीटर  और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  हरियाणा  में  कितनी  सम्बी  सड़कों  को  राष्ट्रीय
 राजमण्गों  में  परिवर्तित  किया  बया  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  जगदीश  :  (%)  698  किलो
 मीटर  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  हरियाणा  को  किसी  भी  सड़क  को  राष्ट्रीय
 मार्ग  में  परिवर्तित  नहीं  किया  गया  ।

 डाकघरों  के  माध्यम  से  बचत  योजनायें  आरम्भ  करना

 7074.  श्री  प्रतापराव  थो०  भोंतले  :

 क्या  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  १  रेंगे  कि  :

 कया  जुताई  तथा  1991  के  दोरात  डाकषरों  के  माध्यम  से  कुछ  बचत  योजनाएं
 शुरू  की  महईं

 यदि  तो  तस्संव्ंधी  ब्यौरा  क्‍या  और  इन  योजनाओं  की  शुरूआत  किस-किस
 तिथि  बो  की

 क्‍या  इन  योजनाओं  में  शामिल  होने  के  लिए  कोई  आयु-सीमा  रखी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  योजनाओं  में  शामिल  होने  के  लिए  पूंजी  निवेशकों  को  क्या-क्या  भौपचारिकताएँ
 पूरी  करनी  पड़ती

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कोई  नई  आकर्षक  बचत  योजना  शुरू  करने  का

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 वित्त  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दलबीर  :  (१)  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 से  इस  समय  नई  अल्प  बचत  योजनाएं  शुरू  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 |
 तोस  हजार  रुपए  तक  को  कर  योग्य  आमदनी  बाले  ध्यक्षियों  स ेआयकर  की  बद्ूली

 7075.  श्री  भगवाम  शंकर  रावत  :

 क्‍या  बिल  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सीसी  तन  नी  नननीनन  न  न  हक  नि  इतना

 1988-89  और  1989-90  के  दौरान  तीस  हजार  रुपए  तक  की  कर  योग्य  आमदनी

 पर  राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  ने आयकर  दिया

 सरकार  ने  इनसे  कुल  कितना  आयकर  वसूल  किया  और

 इन  आयकर  दाताओं  से  कर  बसूल  करने  ओर  इसके  निर्धारण  पर  सरकार  ने  किस

 अनुपात  में  धनराशि  खर्च  की  है  ?

 feet  वित्त  स्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  रामेश्वर  से  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर

 बोर्ड  उन  करदाताओं  की  संख्या  के  बारे  में  अलग  से  आंकड़े  संकलित  नहीं  करता  है  जो  तीस-हजार

 रुपए  तक  अपनी  कराधेय  भाय  पर  आयकर  की  अदायगी  करते  हैं  और  उनसे  आयकर  की  कितनी
 राशि  वसूल  की  गई  तथा  उनके  कर-निर्घारण  तथा  उनसे  करों  की  वसूली  के  संबंध  में  आनुपातिक

 दृष्टि  से कितनी  राशि  ब्यय  हुई  ।  भारत  भर  में  फैले  हुए  कर-निर्धारण  अधिकारियों  से  वांछित  सूचना
 करने  में  पर्याप्त  समय  लगेगा  तथा  प्रयास  करने  होंगे  जो  प्राप्तव्य  परिणामों  के  अनुरूप

 महीं  होंगे  ।

 व्यापार  सेलों  का  आयोजन

 7076.  क्री  भगवान  शंकर  शाबत  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  विचार  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  विभिन्‍न  देशों  में  व्यापार
 मेले  आयोजित  करने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 बानिस्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  ओर  हां  ।

 ब्ष  1991-92  के  दोरान  टी०  एफ०  ए०  आई०  विदेशों  में  38  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेगा  ।
 इनमें  21  सामान्य  भन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  ।5  विशेषीकृत  वस्तु  मेले  तथा  2  विशेष  भारतोय

 शामिल  हैं  ।  इन  38  मेलों  में  से  10  पश्चिम  यूरोप  6  पूर्वी  यूरोप  2  लेटिन  ध्मरीका
 3  उत्तरी  अमरीका  5  पश्चिम  एशिया  6  एशिया  में  और  6  में  होंगे  ।

 ]

 थीमसा  लोक  पास  को  नियुक्षित

 7077.  भरी  रमेश  चम्द  तोमर  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  gar  था  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सामान्य  बीमा  निगम  ओर  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में
 व्यक्तिगत  बीमें  के  विवादों  के  मामले  में  निर्णय  देने  के  लिए  एक  बीमा  लोकपाल  नियुक्त  करने  का

 ओर

 यदि  तो  लोकपाल  की  नियक्ति  कब  तक  की  जाएगी  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  (१)  नहीं  ।
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 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बेक  कर्ंचारियों  के  धरों  पर  केखीय  जांच  ध्यूरो  के  छापे

 7078.  श्री  रश्मेश  चरद  तोमर  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बेंकों  की  जिन  शाखाओं  में  1991  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 छापे  मारे  उनके  नाम  क्या

 बेकों  के  कितने  अधिकारियों  तथा  कमंचारियों  के  घरों  पर  छापे  मारे  गए  तथा  कितनी
 घनराशि  जब्त  की  और

 संबद्ध  ब्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  दइलबोर  :  भौर  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 सूचित  किया  है  कि  जुलाई  और  1991  के  महीनों  के  दौरान  बेंकों  की  निम्नलिक्षित  शाखाओं
 में  कायंरत  26  अधिकारियों  और  कर्मचारियों  के  आवासीय/कार्यालय  परिसरों  पर  छापे  मारे

 गए  थे  ;--

 !,  भारतीय  स्टेट  पहाड़  नई

 श््  भारतीय  स्टेट  दीसा  बनासकांथा  गुगरात  ।

 प्  भारतीय  स्टेट  कदमकुंआ  पटना  ।

 4,  रटेट  बेंक  ऑफ  बीकानेर  एण्ड  राजस्थान  ।

 5.  सेष्ट्रल  बेंक  ऑफ  एम०  जी०  बंगलोर  ।

 6,  सेण्ट्रल  बैंक  ऑफ  मालेश्बरम्‌  बम्बई  ।

 7.  बेक  ऑफ  देवनगर  बम्बई  ।

 8.  बैंक  ऑफ  इंदोर  ।

 9.  देना  आजाद  मा्कट  भोपाल  ।

 10.  पंजाब  नेशनल  क्षेत्रीय  जबलपुर  ।

 11,  पंजाब  नेशनल  चण्डोगढ़  ।

 2.  पंजाब  एण्ड  गुरबरूश  पटियाला  ।

 13.  क्षेत्रीय  ग्रामीण  मु  गेर  ।

 14.  मिथिला  क्षेत्रीय  ग्रामीण  दरभंगा  ।

 छापों  के  दोरान  सिर्फ  एक  मामले  में  बरामद  किए  गए  लेकिन  अभ्य

 मामलों  में  कई  आपत्ति  जनक  दस्तावेज  क्रामद  किए मए  थे  ।

 अपने  आय  के  ज्ञात  स्रोतों  स ेअधिक  की  परिसम्पत्तियां  आपराधिक
 कदाकऋ्र  हत्यादि  के  आरोपों  के  आधार  पर  उपयुक्त  बणित  26  अधिकारियों  के  बिरुद्ध  भियमित
 मामले  द्ं  किए  गए

 हआ
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 मुम्बई  में  कोहिन्र  सिल्‍स  का  बन्द  होना
 7079.  श्री  भोहन  रावले  :

 क्या  घस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मुम्बई  स्थित  कोहिनूर  भिल्स  कम्पनी  लिसिटेड  कपड़ा  निगम  का  एक
 एकक  )  वहां  पर  पानी  की  टंकी  ढह  जाने  के  कारण  16  1991  से  बन्द  पड़ो

 यदि  तो  क्या  इस  मिल  के  कुछ  श्रमिकों  ने  पानी  को  टंकी  को  श्वराव  स्थिति  के  बारे
 में  कुछ  शिकायतें  की

 क्‍या  इस  मिल  के  प्रबन्धन  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  पानी  को  टंकी  जो  जीथे-क्षीण

 हालत  में  को  हटाने  का  अनुरोध  किया  यदि  तो  यह  अनुरोध  कब  किया  था  और  उस
 समय  इसे  हटाने  में  कितना  खब  होने  का  अनुमान

 .  इस  पानी  की  टंकी  के  मलबे  को  हटाने  में  अब  तक  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  है
 ओऔर  इस  कायं  पर  और  कितनी  धनराशि  ख्ं  किए  जाने  को  सम्भावना  और

 इस  मिल  को  कब  तक  खोले  जाने  की  संभावना  है  ?

 बस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  अशोक  :  (१)  जी  हां  ।

 ऊपरी  स्प्रिकलर  टैंक  के  मीचे  कताई  के  हिस्से  के  एक  भाग  में  दरार  उभरने  के

 मामले  के  सम्बन्ध  में  अगस्त  1990  में  कोहिन्र  मिल्स  की  सुरक्षा  समिति  की  एक  बेठक  में  सूचना  दी

 गई

 एन०  टी०  सी०  अम्बई  ने  आवश्यक  उपचारी  उपाय  सुझाने  के

 लिए  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  साथ  इस  मामले  को  उठाया  फिर  उनसे  कोई  उत्तर

 नहीं  मिला  ।  सहायता  कम्पनी  लगातार  बिल्डिग  की  दुदंशा  की  मानीटरी  करती  बाटर  टैंक  को
 काटने  और  खोलने  के  लिए  दिनांक  16-5-91  को  ।0  पार्टियों  से सीमित  निविदाएं  आमंत्रित

 की  बाद  में  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  गेर-सरकारो  सिविल  इन्जीनियर  के  माध्यम  से  5  लाख
 रु०  से  भोवरहैड  हाइड्रेट  वाटर  टेंक  की  सिविल  मरम्मत  की  स्थानीय  समाचार  पत्रों  में
 12-7-91  को  एक  विज्ञापन  दिया  गया  था  जिसमें  निविदाएं  आमन्त्रित  की  भई  थी  ।  फिर  नई

 निविदाओं  की  तारीख  अर्थात  22-7-91  से  पूर्व  दो  16-7-91  को  भोवरहैड्ट  हाध्ड्रट  वाटर  टैंक

 ढह  गया  ।

 मलबे  को  हटवाने  पर  अब  तक  लगभग  3.50  लाख  र०  खर्च  किए  जा  चुके  हैं  और  यह

 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  प्रोग्गि  एवं  लटके  हुए  भाग  को  गिराने  के  लिए  लगभग  2  50  लाख  २०
 की  ओर  घनराशि  खचं  हो  सकती  है  ।

 को  आरम्भ  करना  औद्योगिक  सुरक्षा  एवं  स्वास्थ्य  निदेशालय  को  अनुमति  पर
 निभंर  करता  बतंमान  कार्यक्रम  क ेअनूसार  मशीनरी  को  सुरक्षित  स्थान  पर  स्थानॉतरित  करने
 तथा  जिसका  काये  प्रगति  पर  के  बाद  आशा  की  जाती  है  कि  मिल  सितम्बर  माह  के
 दौरान  आंशिक  रूप  से  कायं॑  करना  शुरू  कर  देगी  और  1991]  के  अन्त  तक  इसके  द्वारा
 सामान्य  रूप  से  कार्य  आरम्भ  ब.रने  का  अनुमान
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 मुस्यई  पतन  ग्यास  हारा  शौज  किराए  में  वृद्धि  करना

 7080.  श्री  भोहन  राबले  :

 कया  जल  भूतल  परिवहुम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  मुम्बई  पत्तन  न्यास  ने  व्यक्तियों/कर्मों  को लीज  पर  दी  गई  अपनी  भूमि  का  किराया

 बढ़ा  दिया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कया  इस  उद्देश्य  हेतु  किसी  कंसल्टेंसी  फर्ं  की  सेवाएं  ली  गई

 यदि  तो  फ़मं  का  नाम  कया  है  भोर  इसे  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 क्या  मुम्बई  पत्तन  न्यास  ने  बढ़ाए  गए  लीज  के  किराए  के  प्राप्त  करने  हेतु  न्यायालय  में
 मामले  दायर  किए

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्‍या

 मुम्बई  पत्तन  न्यास  द्वारा  अब  तक  मुकदमों  पर  कितनी  धनराशि  व्यय  की  यई  है  भौर
 कितने  मामलों  का  निपटारा  हो  और

 ये  मामले  इतने  लम्बे  समय  तक  लम्बित  पड़े  रहने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भगत्री  लगदीश  :  हां  ।

 (a)  भूमि  को  कोमत  के  आकल्लम  के  आधःर  पर  बस्बई  पत्तन  एस्टेट  के  किराथों  को  पत्तन

 न्णस  के  बोर्ड  द्वारा  1-10-82  से  संशोधित  किया  गया  किराया  ढांचा  उस  भूमि  की  फीमत  से

 इंवंधित  होता  है  जिसे  कीमत  के  आधार  पर  36  जोतों  में  विभागित  किया  गया  रिहावश  के

 प्रयोजन  से  किरार  की  गणना  भूमि  के  कौमत  के  12%  की  दर  से  को  जाती  है  ओर  व्यवसायिक
 ओऔद्योगिक  काम  काज  के  लिए  15%  की  दर  से  ।

 और  मे०  किलॉस्कर  कन्सलर्टत्ट्स  को  परामलंदाता  के  रुप  में  नियुक्त
 किया  गया  था  |  8.70  लाख  रुपये  परामर्श  शुल्क  के  रूप  में  दिए  गए

 (४)  और  संग्ोधित  किराथों  को  पट्टाधारकों/किराएशारों  हारा  अस्वोकृत
 करने  के  कारण  994  मुकदमें  दायर  किए  गए

 (8)  बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  अब  तक  लगभग  15  लाख  रुपये  शर्त  किए  उन
 किरायादारों  को  जिन्होंने  संशोधित  कियाया  स्वीकार  कश  लिया  किसी  अन्य  मामलों  का
 अब  तक  निपटारा  नहीं  हो  पाया  है  ।

 बम्बई  पत्तन  न्यास  ने  मामलों  का  निपटान  करने  के  लिए  समय-समय  पर  प्रयास
 1987  में  समझोते  हेतु  एक  पेशकश  की  गई  भूमि  प्रयोवता  कारवाई  समिति  ने  समझौते
 की  पेशकश  को  स्वोकार  नहीं  किया  और  इसलिए  पेशकश  को  वापिस  ले  लिया  गया  भौर  अदालत  में

 मुकदमें  चलते
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 सुम्बई  पतन  व्यास

 708  श्री  मोहन  राबले  :

 क्या  जल  भूसतल  परिथहन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुम्बई  पत्तन  न्यास  के  उपाध्यक्ष  का  पद  खाली  पढ़ा

 यदि  तो  कब

 इसके  क्या  कारण  और

 इस  पद  को  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल  भूतल  परियहन  मग्धासय  के  राज्य  संत्री  जगदोश  :  से  बंबई
 पत्तन  म्यास़॒  के  का  पद  90  में  रिक्‍त  हुआ  था  क्योंकि  इस  पद  के  तत्कालीन

 प्रारक  की  नियुक्ति  अध्यक्ष  के  रूप  में  हो  गई  थी  |  इस  रिक्ति  को  भरने  हेतु  कार्रवाई  पहले  ही  आरंभ
 करं  दी  गई  है  ओर  मंत्रिमंडल  की  नियुक्ति  समिति  की  मंजूरी  मिलते  हौ  नए  उपाध्यक्ष  अपना
 भार  संभाल  लेंगे  ।

 केरल  में  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  को  शाखाएं
 ः  7082.  क्री  थी०  एस०  बिजयराघबत  :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय  केरल  में  राष्ट्रीकृत  बैंकों
 की  कितनी  शालाएं  कार्य  कर  रहीं  हैं  तथा  ये  किन-किन  स्थानों  पर  स्थित  हैं  ?

 जिस  संजालय  में  राज्य  मंत्री  दलचीर  :  1991  के  अंत  तक  की  थ्थिति  के

 अनुसार  केरल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  1623  शाखाएं  कायं॑  कर  रही  थीं  बैंक  बार  शाखाओं
 के  तामों  ओर  स्थानों  को  सूचना  एकन्र  करने  में  जितना  समय  और  श्रम  लगेगा  वह  उसंके  उद्देश्य  के

 अनुरूप  नहीं  होमा  ।  केरल  राज्य  में  बेक  शाखाओं  का  जिला-बार  संवितरण  निम्नानुसार  है  :

 जिले  का  वास  शाखाओं  को  संल्या
 1.  अल्षेष्पी  114

 2.  कन्तातोर  98

 3.  एर्नाकुलम  258

 4.  इंडक्‍्की  68

 5.  कसारामोड  "49

 6.  कोट्टायम  143

 7.  कोझोकोड  106

 8.  मशलप्पुरम  66

 9.  पालधाट  118

 10.  परथानमबिट्टा  101

 11.  क्दिलोन  124
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 जिले  का  नाम  शाखाओं  को  संख्या

 12.  लिहबनंतपुरम  215

 13.  अतिचर  131

 . 14.  वायन'ड़  32

 जोड़  :  1623

 जीवन  थमा  निगम  के  पास  मृत्य ुके  दायों  के  लम्बित  भागले

 7083.  श्री  गंधाघर  सानीपहलों

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  पास  मुत्यु  के  दावों  के  लम्बित  मामलों  की  राज्यवार
 संख्या  कितनी

 ऐसे  दावों  की  संडया  कितनी  है  जो  पांच  वर्ष  क्षणया  इससे  अधिक  समय  से  लम्बित  पढ़े
 और

 इन  दावों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  सग्जी  बलबोर  भर  भारतीय  जीवन  बीमा
 निगम  में  बकाया  मृत्यु  दाबों  क  संबंध  में  राज्यवार  ओर  अवधियार  पृथक  आंकड़े  रखने  की  प्रथा

 नहीं  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  में  2  वर्ष  से अधिक  अवधि  के  बकाया  मृत्यु  दाबों  के

 संबंध  में  अंबलवार  )  आंकड़े  रखें  जाते  हैं  जो  नीचे  दिए  गए  हैं  !--
 0..."  ऊऊ$ड  फफसफ५नसकनकफनसनन  न  कलर  ंॉं  ऊतक

 जोन  शामिल  राज्य/संघ  की  स्थिति
 राज्य  क्षेत्र  की  स्थिति  के  के  अनुसार  2  बर्ष  से  अधिक

 अनुसार  बकाया  अवधि  से  बकाया  दावे
 दावे

 1  2  3  4

 उत्तरी

 कर
 2203

 ््प
 77

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  कश्मीर
 “

 राजस्थान
 ह॒

 दिल्‍ली  तथा

 चंडीगढ़
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 2  3

 केन्द्रीय  मध्य  प्रदेश  1560

 उत्तर  प्रदेश

 असम  1217

 मेघालय

 अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार
 मिजोरमस

 मणिपुर
 नागार्सण्ड

 उड़ीसा

 त्रिपुरा
 पश्चिमी  बंगाल

 तथा

 अण्डमान  जौर

 निकोबार  हीपसम्‌ह

 दक्षिणी  केरल  1832

 तमिलताडु

 a

 इक्षिणी  मध्य  जान्ध्र  ब्रदेश  2682

 कनटिक

 पश्चिमी  गोना  3945

 मुजरात

 महा  राष्ट्र

 निगमों  का  जोड़  :-  13439

 13  1991

 4

 69

 23

 79

 176

 भारतीय  जीवन  बोमा  निगम  ने  पालिसौ-धारकों/दावेदारों  को  उनके  दरवाजे  पर  ही
 हैया  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  दाबों  के  निपटान  संबंधी  प्रक्रिया  और  अन्य  सेवा  सम्बन्धी  कार्यों  को
 शाला  कार्यालयों  में  विकेन्द्रीकृत  कर  दिया  विकास  अधिकारी  भोर  शाखा  कमंचारी  दावों
 के  शी  घ्तापूर्वक  निपटान  के  लिए  संबद्ध  सेवा-क्षाल्ा  कार्यालयों  को  आवश्यक  अपेक्षाएं  प्रस्तुत  करने  में
 दावेदारों  की  सभी  सम्भव  सहायता  करते  हैं  ।
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 बानिज्णिक  विसानों  का  निर्माण

 7084,  श्री  सी०  पी£  मुवालगिरियप्पा  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  प्रतिरक्षा  उत्पादन  इकाइयों  थें  बढ़े  पेमाने  पर  बालिणियक  विमानों  का
 निर्माण  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  प्रतिरक्षा  विमानों  तथा  वाणिज्यिक  विमानों  के  निर्माण  के  लिए  किन-किन
 इकाइयों  को  चुना  गया  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्य  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  सम्त्रासय  सें  राज्य  मग्जी  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  बंत्री

 एस»  कृष्ण  :  नहीं  ।

 सिविल  तथा  संन्‍्य  वायुयानों  का  निर्माण  रक्षा  मंत्रालय  को  अधीनस्थ  कम्पनी  हिस्दुस्‍्शान
 एयरोनाटिवकस  लिमिटेड  में  किया  जता  है  |

 इस  संबंध  में  ब्यौरे  प्रकट  करना  लोकहित  में  नहीं  है  ।

 अमरीका  राष्ट्रीय  हाइबेयर  प्रदर्शनो

 7085.  श्री  सुधोर  गिरि  :

 कया  बाणनिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  ने  हाल  में  अमरीका  में  एक  राष्ट्रीय
 हाडंवेयर  प्रदर्शनी  का  आयोजन  किपा

 यदि  तो  इम  प्रदर्शनी  से  कितनी  विदेशी  मुद्दा  अजित  की  गई  ओर  हस  प्रदक्ेनो  में

 कितने  का  कारोबार  और

 इस  प्रदर्शनी  पर  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  द्वारा  कितनी  घनराशि  खर्च
 फी  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  हां  ।  भारतीय  व्यापार
 मेला  प्राधिकरण  ने  ।]  अगस्त  से  14  1991  के  बीच  शिकागो  में  हुए  राष्ट्रीय  हार्डवेयर  शो
 में  भाग  लिया  ।

 भारतीय  मंडप  में  भाग  लेने  वालों  से  प्राप्त  रिपोर्टों  के अनुसार  11.15  करोड़  रुपये
 के  13  आईंर  प्राप्त  हुए  |  ह?के  अतिरिक्त  यह  भी  जानकारी  मिली  है  कि  !4  88  करोड़  रुपये  मूल्य
 के  कारोब्वार  पर  बातचीत  चल  रही  है  |

 इस  मेले  में  भाग  लेने  पर  टी०  एफ०ए०आई०  का  जो  ख्  हुआ  वह  विदेशी

 मुद्रा  में  18.83  लाख  रुपये  तथा  भारतीय  मुद्रा  में  1.15  लाख  रुपये  है  ।

 जापान  से  सहायता
 7086.  भरी  सुधीर  गिरि  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 वर्ष  1990-91  के  दौरान  जापान  से  कितनी  सहायता  राशि  प्राप्त  की

 यह  सहायता  कोन  से  विशेष  प्रयोजनों  के  लिए  ली

 क्‍या  सम्पूर्ण  सहायता  राशि  उपयोग  में  लाई  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उपके  क्या  कारण

 क्‍या  इस  वर्ष  जापान  से  प्राप्त  होने  बाली  सहायता  में  वृद्धि  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  बया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  रामेश्वर  :  जापान  सरकार  प्रत्येक  वर्ष
 विज्लिष्ट  परियोजनाओं  के  सम्बंध  में  आबद्ध  उदार  ऋण  के  लिए  वचन  देती  इन  ऋणों  १  उपयोग
 परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  अवधि  के  दौरान  किया  जाता  वर्ष  1990-91  में  जापान  ने  6
 परियोजनाओों  के लिए  104  विलियन  येन  के  आबद्ध  ऋण  का  बचत  प्राप्त  सहायता

 वास्तबिक  रूप  से  किया  गया  62  बिलियन  येन  थी  ।

 वर्ष  1990-91  में  चलाई  जा  रही  46  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  जो  सहायता
 प्राप्त  हुई  है  उनके  सम्बन्ध  में  जापान  द्वारा  सहयोग  प्रदान  किया  जा  रहा  जिसके  लिए  उसने

 पूव॑बर्ती  वर्षों  मे ंऋण  देने  के लिए  दरचन  दिया  था  ।

 ओर  जैसा  कि  पहले  बताया  गया  है  कि  ये  ऋण  परियोजना  आबडद्ध  और  इन

 सहायताओं  का  उपयोग  परियोजना  के  कार्यान्वयन  पर  निर्भर  किसी  निर्धारित  समय  में  अनुअयुक्त
 शेष  राशि  रह  जाती  है  जिसका  उपयोग  बाद  के  वर्ष  में  किया  जाएगा  ।

 और  वर्ष  1991-92  के  लिए  जापानी  सहायता  की  वचनबद्धता  भारतीय  सहायता
 संघ  की  19  और  20  1991  को  होने  वाली  बैठक  में  प्राप्त  होगी  ।

 पोड़ो  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  के  भूतपृथं  सेनिकों  का  पुनर्वास
 7087.  श्रो  भुवन  शस्त्र  खण्ड्रो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  के  कितने  स्थायी  निवासी

 वायुसेना  से अलग-अलग  सेवानिवत्त

 हन  सेवानिवृत  व्यक्तितयों  में  से  कितनों  का  उत्तर  प्रदेश  के  पव॑तीय  जिलों  में  ही  पुनर्वास
 किया  गया

 क्‍या  पर्वतीय  जिलों  के  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  पाने  और  पुनवस  में  अनेक
 समस्याओं  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  इत्तके  क्या  कारण  और

 क्‍या  इन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  रोजगार  के  उचित  अवसर  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना
 सरकार  के  पास  ताकि  उनका  पुनर्वास  उनके  जन्म-स्थानों  अथवा  निमटवर्ती  स्थानों  में  किया

 जा  सके  ?
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 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गस  मन्त्रालय  में  राज्य  मग्त्रो  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :  ओर  पुनर्वास  महानिदेशक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  जिन

 भूतपूर्व  संनिकों  ने  पौड़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जिलों  के  राज्य  सेनिक  बोर्डों  में  अपने  नाम  पंजीकृत
 कराए  हैं  तथा  जिन्हें  पुत  बसा  दिया  गया  उनकी  संख्या  प्रकार  है  :--

 पंजीकृत  व्यक्तियों  की  संख्या  रोजगार  प्राप्त  कर  लेने  वालों  की  संख्या जिला

 1988  1989
 .

 1999  1988  1989  1990

 पोड़ो  गढ़वाल  421  686  416  22.  40  ७9.

 चमोली  288  244  201  13  9  20

 से  पहाड़ी  जिलों  में  पुनर्वास  ओर  रोजगार  के  अवसर  मैदानी  क्षेत्रों  की  तुलना  में
 कम  हैं  क्योंकि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  तथा  वाणिज्यिक  का्यकलाप  समिति  तथा

 जैसी  स्व-रोजगार  योजनाएं  लागू  बी  जा  रही  इसके  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 रोजगार  पाने  तथा  रव-रोजगार  चलाने  के  लिए  प्रशिक्षित  करने  की  दृष्टि  से  अनेक  प्रशिक्षण  योजनायें
 चलाई  जा  रही  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पव॑ंतोय  जिलों  में  युद्ध  में  मारे  गए  संनिकों  को
 विधवाओं  के  पुनर्वात  केसर

 7088.  श्री  भुवन  चस््र  खण्ड्रो  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्॑तीय  जिलों  में  युद्ध  में  मारे  गए  सेनिकों  की  विधवाओं  के  पुनर्वात
 केन्द्रों  की  जिले-वार  संख्या  वितनी

 क्या  ये  पुनर्वास  केन्द्र  शलीभांति  काम  कर  रहे

 यदि  तो  इन  केन्द्रों  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  का  क्‍या  उप«

 चारात्मक  उपाय  करने  का  विचार  और

 क्या  सरकार  इन  जिलों  में  ऐसे  और  अधिक  पुनर्वास  केन्द्र  खोलने  का  विचार  और

 यदि  तो  इन्हें  कहां-कहां  खोला  जाएगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  भूतपूर्व  सेनिकों  और  उनकी  पत्नियों  सहित  उनके  आश्चितों

 के  लिए  दो  प्रशिक्षण  एवं  उत्पादन  केन्द्र  हैं  जिनमें  से  एक  लेंसडाउन  पौड़ी  भौर

 दूसरा  रानी  खेत  में  है  जो  क्रमशः  गढ़वाल  राइफल्स  तथा  कुमाऊं  रेजिमेंटल  सेंटर

 द्वारा  चलाए  जा  रहे  ये  दोनों  केन्द्र  सन  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षोत्र  के  स्वामित्व  बालो  कम्पनियों  द्वारा  ऋण  को  अदायगी  न  करना

 7089.  भरी  धर्मब्णा  सोंडय्या  सादुल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  स्वामित्व  वाली  कई  कम्पनियों  ने  मत  तीन  ब्षों  के  दोरान
 बंक  ऋणों  की  अदायभी  नहीं  «

 यदि  तो  उनके  नाम  और  उन  पर  बकाया  राशि  का  अलग-अलग  ब्योरा  क्‍या
 और

 उनसे  ऋण  को  वसूलो  हेतु  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथबा  करने  का  विचार

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  बेंकरों  में  प्रचलित  कार्य
 प्रणालियों  और  प्रथाओं  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  को  नियंत्रित  करने  वाले  कानूनों  के  अनुसार  ग्राहकों
 के  अकोध्य  ऋणों  से  सम्बद्ध  सूचना  भौर  अन्य  विवरण  प्रकट  नहीं  किए  जाते  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  केवल  क्षेत्रबार  अतिदेय  अप्रिमों  की  सूचना  देती  ओर  यह  उद्यमों  के  स्वामित्व  के  भाधार
 पर  उपलब्ध  नहीं  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  बड़े  और  मझले  उद्योगों  में  बंकों
 अतिदेय  भग्रिमों  की  राशि  10629  खातों  में  3731  करोड़  रुपए

 आजमगढ़-जोनपुर-इलाहाबाद  राजमार्ग

 7090.  झी  शाम  बदन  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  में  आजमगढ़-तौनपुर-इबाहाबाद  राजमार्ग  को
 चौड़ा  करने  और  इसकी  मरम्मत  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  धनराशि  आवंटित  करने  का

 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ]

 प्रमुख  बिदेशी  निविदा  भामलों  संबंधी  संघ

 7091.  श्रो०  के०  बो०  थामरा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रमुख  विदेशी  निविदा  मामलों  सम्बस्धी  कोई  संघ  स्थापित  करते  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बानिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सलजान  :  (१)  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 116



 श
 22  1913  सिखित  उत्तर

 निर्यात  संबर्धन  परिषदों  को  कार्य  प्रणाली

 7092.  प्रो०  के०  बी०  थामस  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  निर्यात  संवर्धन  परिध्रदों  की  क्रायंप्रणाली  में  कुछ  परिवर्तत  करने  का
 विज्ञार

 यदि  तो  कया  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  का  संबंधित  औद्योगिक  संगठनों  में  बिलय
 करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  संत्री  सलभान  :  से  निर्यात  संवधंन  परशिधद्रों
 के  लिए  यह  आवश्यक  होगा  कि  वे  अपने  को  हाल  ही  में  घोषित  औद्योगिक  एवं  व्यापार
 परिवतंनों  के  अनुरूप  ढाल  सरकार  इस  उद्देश्य  को  पूरा  करने  की  दिशा  में  परिषदों  से  सम्पर्क

 बनाए  हुए  है  ।

 अनुत्पादक  शीर्षों  पर  हुआ  सरकारों  व्यय

 7093,  श्री  बिजय  कुमार  यादव  :

 क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अनुत्पादक  शीर्षों  पर  शीषंवार  कितना  उपयय  किया  गया  है  भौर  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कुल  व्यय  की  तुलना  में  इसका  प्रतिशत  कितना

 क्‍या  अनुत्पादक  शीर्षों  के  अन्तर्गत  ब्यय  में  प्रत्येक  बा  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  कारण  भौर

 सरकार  द्वारा  इस  ब्यय  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाम्ताराम  से  (a)  संविधान  के

 अनुच्छेद  150  के  अनुसार  विनिर्धारित  लेखा  वर्गीकरण  के  अन्तगंत  सरकार  का  व्यय  मोटे-तौर  पर
 तीन  क्षेत्रों  अर्थात  सामान्‍य  सामाजिक  सेवाएं  और  भाधिक  सेवाओं  के  अन्तर्गत  हिसाब  में
 लिया  जाता  है  न  कि  उत्पादक  और  अनुत्पादक  के  आधार  पर  ।

 सरकार  के  व्यय  को  आयोजना  और  भायोजना-भिन्‍न  व्यय  में  भी  विभाजित  किया  जाता
 सरकार  का  सदेव  यह  प्रयास  रहा  है  कि  आयोजना-भिन्‍्न  व्यय  को  न्यूनतम  रखा

 कम्पनियों  ओर  निगमों  आदि  से  आयकर  को  वसूलो

 7094,  श्री  राम  नाशायण  बेरवा  :

 बया  विश  मस्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वित्तीय  वर्ष  1989-90  के  दौरान  विभिन्‍न  कम्पनियों  और  तनिगमों  द्वारा  आयकर  की

 कुल  कितनी  देय  धनराशि  का  निर्धारण  किया  गया  और

 इनसे  आयकर  की  कितनी  धनराशि  वसूल  की  गई  ओर  अब  भी  उनकी  ओर  कितनी
 घनराशि  बकाया  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  और  वित्त  वर्ष  1989-90

 के  दोरान  कम्पनियों  तथा  निगम  द्वारा  अदा  करने  के  लिए  निर्धारित  आयकर  की  कुल  धनराशि
 89.5  करोड़  थी  ।  इसमें  से  6183  करोड़  को  वसूली  या  तो  नकदी  के  रूप  में  अथवा  पूर्व॑
 अदा  किए  गए  करों  के  समायोजन  के  रूप  में  वित्त  वर्ष  1989-90  के  दोरान  ही  कर  ली  गई  थी  ।

 जहां  तक  2742  करोष्ट  रु०  की  बड्.या  मांग  में  से  बाद  में  वसूल  की  गई  राशि  का  संबंध
 वर्ष  ]  अप्रैल  को  कुल  बढ़ाया  माँग  में  से  की  गई  वसूली  के  वर्ष-वार  ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय
 प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  अलग  से  आंकड़ें  संकलित  नहीं  किए  जाते  इस  सूचना  को  भारत  भर  में
 फैले  हुए  कर-निर्धारण  अधिकारियों  से  एकत्र  करने  में  काफ़ी  समय  लगेगा  तथा  अयास  करने  जो
 प्राप्तव्य  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होंगे  ।

 ]
 निर्यात-आायात  बेंक  के  स्क्रिप  पत्रों  पर  प्रीमियम

 7095,  क्री  रवि  राय  :

 क्या  थाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सरकार  ने  निर्यात-आयात  बैंक  के  स्क्रिप  पत्रों|/आर०  ई०  पी०  लाइसेंसों  पर
 प्रीमियम  की  वतंमान  बाजार  दरों  का  आंकलन  किया  और

 (@)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वाणिम्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  भौर  आयात  निर्यात
 के  अन्तगंत  एक्सिम  स्क्रिप/आर०  ई०  पी०  लाइसेंस  तथा  इन  लाइसेंसों  के  आधार  पर  आयातित
 सामान  मुक्त  रूप  से  हस्तान्तरणीय  इन  लाइसेंसों  पर  यदि  कोई  प्रीमियम  होगा  तो  उसकी  दर
 मांग  और  पूर्ति  नीति  द्वारा  निर्धारित  की  जाएगी  ।

 छाबनी  बोड  अधिनियम  सें  संशोधन

 7096.  श्रो  येहलेथा  नंदी  :

 बया  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  का  विचार  छावनी  परिषदों  की  गतिविधियों  में  सं&द  सदस्यों  तथा
 विधायकों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  विधेयक  प्रस्तुत  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 पेट्रो  लियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री
 एस«  कृष्ण  :  से  ठावनी  छावनी  1924  के  अधीन  गठित

 साँविधिक  निकाय  जो  छावनियों  के  का्यंकलापों  का  संचालन  करती  छावनी  बोर्डों  में  स्थानीय
 सिविल  लोगों  के  अपने  चुने  हुए  प्रतिनिधि  होते  छावनी  बोर्डों  में  संसद  सरस्यों  या  विधान
 परिषद  के  सदस्यों  को  सांविधिक  प्रतिनिधित्व  दिए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।
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 राजस्थान  में  भारतोय  जीवन  बोमा  निगम  का  डिवीजनल  कार्पालय

 7097.  प्रो०  शास्ता  सिह  रावत  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  में  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  के  कितने  डिवोजनल  कार्यालय  कार्य  कर

 रहे  हैं  और  कित-किन  स्थानों  पर  स्थित

 इन  डिबीजनों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  कुल  कितनी  राशि  का
 कारोबार  किया  और

 इसमें  जमा  धनराशि  में  से  राजस्थान  की  योजनाओं  में  अब  तक  कुल  कितना  पूंजी
 वेश  किया  गया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  सें  राज्य  मन्त्री  दलबोर  :  इस  भारतीय  जीवन  बीमा
 निगम  के  चार  मंडल  कार्यालय  राजस्थान  के  जोधपुर  तथा  बीकानेर  शहरों  में
 कायंशील  हैं  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के दोरान  राजस्थान  में  किया  गया  कुल  कारोबार  निम्नलिखित

 राजस्थान  में  किया  गया  कारोबार

 पालिसियों  की  संख्या  बीमाकृत  राशि

 रुपए )

 1998-89  2,61,253  745,76

 1989-90  3,39,242  1072.12

 1990-91  3,99,485  5  1348.99

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  अपनी  समस्त  निधियों  का  निवेश  भारत  सरकार  द्वारा

 समय-समय  पर  जारी  किए  गए  निवेश  संबंधी  मार्गनिदेंशों  के  अनुमार  करता  है  |  बीमा

 1938  की  घारा  27%  के  निगम  की  निधि  में  एक  वर्ष  के  दौरान  की  गई  जमा  राशियों  में

 से  कम  से  कम  25  प्रतिशत  राशि  का  केन्द्र  सरकार  की  प्रतिभूतियों  में  तथा  अन्य  25  प्रतिशत  राशि

 का  राज्य  सरकार  की  प्रतिभूतियों  और  अन्य  गारंटी  शुदा  बित्नो  योग्य  प्रतिभूतियों  में  निवेश  बिया

 जाना  क्लावश्यक  इसके  अतिरिक्त  25  प्रतिशत  राशि  समाजोन्मुद्धी  क्षेत्र  के  उसी  मान्य  उद्देश्य  हेतु
 निवेशित  की  जानी  चाहिए  तथा  5  प्रतिशत  राशि  को  लंबित/आरक्षित  रखकर  शेष  20  प्रतिशत

 निधि  का  निवेश  निजी  क्षेत्र  को  सावंजनिक  लिमिटेड  कंपनियों  के  ऋण  पत्रों/शेयरों  की  बाजार  खरीद

 में  अंशदान  और  ऋण  देने  तथा  जीवन  बीमा  निगम  के  पालिसीधारकों  को  ऋण  देने  आदि  प्रयोजनों

 के  लिए  किया  जाता  है  |  भारतीय  जोवन  बीमा  निगम  ने  राजस्थान  राज्य  में  वित्तीय  वर्ष

 1988-89  में  62.78  करोड़  वित्तीय  वर्ष  1989-90  में  93.86  करोड़  रुपए  तथा  वित्चीथ

 बर्ष  1990-91  में  150.66  करोड़  रुपए  का  निवेश  किया  है  ।
 ह
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 ]
 विदेशी  सहायता  कार्यक्रम  के  मंतगंल  उड़ीसा  हारा  भजे  गए  प्रस्ताव

 7098.  श्री  भ्रज  किशोर  त्रिपाठी  :

 क्या  जल-भुतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  विदेशी  सहायता  कार्यक्रमों  के  लिए  उड़ीसा  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्तावों
 का  ध्यौरा  क्‍या

 उन  पर  सरकार  ने  क्या  कारंवाई  की

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  ने  विश्व  बैंक  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  के  अन्तगंत

 पुरी  सडक  मार्ग  संख्या  8)  का  सुधार  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव
 भेजा

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भोर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  :  उड़ीसा
 के  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  विदेशी  सहायता  के  लिए  राज्य  द्वारा
 प्रस्तावित  परियोजनायें  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  हैं  ।

 से  राऊरकेला-सम्बलपुर  सड़क  को  एशियाई  विकास  बैंक  सहायता  कायंत्रम  में
 शामिल  कर  लिया  गया  विश्व  बंक  राष्ट्रीय  राजमागं  जिस  पर  हाल  ही  में  बात-चीत

 हुई  में  गंजम  जिले  में  राज्य  की  सड़कों  पर  क्षतिग्रस्त  पुलों  के  पुतनिर्माण  को  परियोजना  को  शामिल
 करने  के  लिए  बेंक  सहमत  हो  गया  तथापि  इस  ऋण  सम्बन्धी  समझौते  पर  अभी  हस्ताक्षर  किए
 जाने  शेष  परियोजनाएं  अभी  तक  विदेशी  वित्त  पोषण  के  लिए  शामिल  नहीं  की  जा  सकी  हैं  ।

 विवरण

 ऋ०्सं०  परियोजना  का  नाम

 गंजम  जिले  में  राज्य  की  सड़कों  पर  क्षतिप्रस्त  पुनों  का  पुनर्तिर्माण  ।

 2  कटक-चंदावली  सड़क  का  सुधार  ।

 3.  बहराम-फूलबनी  सड़क  का  सुधार  ।

 4  गोपालपुर  से  चन्दनेश्वर  तक  तटीय  सड़क  ।

 पानी  कोईली-मध्य  प्रदेश  सीमा  सड़क  को  चोड़ा  करना  और  मजबूत
 6.  पानी  कोईली-क्योंक्ष  र-जोड़ा-राजमु  डा-राऊरकेला  सड़क  को  चौड़ा  करना  और  मजबत a

 बनाना  ।

 7.  राऊरकेला-राजगंगपुर-सुन्द रगढ़-झा  रसूगुडा-सम्बलपुर  सड़क  बंड )

 को चोड़ा करना और मजबूत बनाना । 8. भुवनेश्वर पुरी सड़क का सुधार ।
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 9...  पिपली-कोणाके  सड़क  का  सुधार  ।

 10.  बर्दा-नयागढ़-दासण्ल्ला  सड़क  का  सुधार  ।

 11...  विशाखापत्तनम-राय१र  सड़क  का  सुधार  ।

 12...  केन्द्रयाड़ा-धन्दुपुर  सड़क  को  चौड़ा  करना  और  मजबूत  बनाना  ।

 13.  थानेपुर-कुआनपाल-बली  चन्द्रपुरललितगिरी  सड़क  का  सुधार  ।

 14,  ललितागिरी-उदयगिरी-रत्नगिरी  सड़क  का  सुधार  ।

 1.  कोआखाई-बा  रहरी-रस्नगिरी  सड़क  का  सुधार  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  सिलों  सें  बुनाई  का  कार्य
 बन्द  करता

 7099  श्रो  गोपीनाथ  गजपति  :

 क्या  बस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  का  विचार  अपनी  संयुक्त  मिलों  में  बुनाई  का  कार्य  बन्द
 करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 इसके  परिणाम  स्वरूप  कितने  मिल  श्रमिकों  के  बेरोजगार  हो  जाने  की  सम्भावना
 और

 सरकार  ने  उनके  लिए  कपा  वेकल्पिक  व्यवस्था  करने  का  विवार  किया  है  ?

 वस्त्र  सम्त्रालय  के  राज्य  भसत्री  अशोक  :  से  जी  नहों  |  फिर  भी

 कछ  मिलों  में  जहां  बुनाई  क्रियाकलाप  को  श्र्चीला  पाया  गया  वहां  पर  इसमें  कमी  कर  दी

 कुछ  मिलों  में  जहां  बनाई  क्रियाकलाप  को  श्वर्चीला  पाया  वहां  पर  इसको  कम
 करने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  और  उच्चतर  मूल्य  के  क्वालिटी  फैब्रिकों  के  निर्माण  के  लिए
 सादे  करधों  के  स्थान  पर  हाई-टेक  मशोनरी  लगाई  जा  रही  उन  कामगारों  को  छोड़कर  जो
 स्वेच्छिक  सेवानिवृति  लेते  अन्य  को  काम  पर  लगा  लिया  जाता

 बेंक  और  बोमा  संबंधी  अपराधों  के  लिए  बिशेष  वण्ड-विधि

 7“  0.  श्रो  राम  टहल  चोधरो  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सतर्कता  आयोग  ने  बेंक  और  बीमा  संबंधी  अ।राधों  के लिए  एक  विशेष

 दण्ड  बनाने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  भौर

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
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 वित्त  मग्जालय  में  राज्य  मरत्रो  दलबोर  :  और  केख्रीय  सतकंता
 आयोग  ने  1986  में  बैंविग  और  बीमा  उद्योग  के  बारे  में  धुल्लाव  दिया  था  कि  गलत  तरीके  से  एकत्र
 की  गयी  सम्पत्ति/धन  के  गैर-कानूनी  धारकों  से  उसे  जब्त  करने  के  लिए  कानृन  में  संशोधन  करके
 इस  बारे  में  एक  उपबन्ध  जोड़ना  उचित

 इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  और  श्रष्टावार  निवारण  1988  के
 अधिनियमन  और  उसमें  निहित  प्रावधानों  को  देखते  हुए  ऐसे  कानून  के  अधिनियमन  की  आवश्यकता

 महसूस  नहीं  की

 कृषि  उत्पादों  के  आयात  के  लिए  विश्व  बेंक  से  ऋण  लेना

 7101,  भी  शाम्र  टहल  चोधरी  :

 क्या  विश्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  समांगीकृत  दुग्ध  बटर  आयल  भौर  अन्य  कृषि  उत्पादों  के

 आयात  हेतु  विश्व  बैंक  से  ऋण  लेने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 बिस  सम्तरालय  में  राज्य  ससत्री  रासेश्बर  :  ओर  स्किमूड  दुग्ध
 बटर  आयल  अयवा  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  आयात  के  लिए  विश्व  बैंक  से  ऋण  लेने  के  बारे  में

 भारत  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  विश्त्र  बंक  की  सहायता  प्राप्त  एक
 ४द्वितीय  राष्ट्रीय  डेरी  परियोजनाਂ  पहले  से  ही  चालू  है  जिसके  अन्तर्गत  डेरी  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले
 निवेश  की  बागतों  का  वित्तपोषण  किया  जाता

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजसा्गों  के  बिकास  हेतु  धोजनाएं

 7:02,  श्री  राम  टहुल  चोधरी  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिहार  मे  राष्ट्रीय  राजमरा्गों  के  विकास  हेतु
 सरकार  ने  कुछ  योजनाओं  को  मंजूरी  दी

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  के  अन्तगंत  विकसित  की  जाने  वाली  सड़कों  वी  लम्बाई  कितनी  है  और
 इसके  लिए  कितनी  धनराशि  रखी  गई  है  ?

 भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  क्योंकि  आठवों
 पंचबर्षीय  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  इसलिए  आठवीं  योजना  के  दोरान  बिह्ार  में
 मौजूदा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को विकसित  करने  का  कोई  कार्यक्रम  बनाना  अथवा  इस  आशय  स्रे  धनराशि
 निर्धारित  करना  संभव  नहीं  हुआ  है  ।

 ओर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।



 22  1913  लिब्वित  उत्तर

 कृषि  और  प्रामोण  ऋण  राहुत  योजना  के  अन्तर्गत  गुजरात  को
 धनराशि  जारी  करना

 7103.  श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  विक्ष  मन्त्री  यह  बताने  को  छपा  करेंगे  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कृषि  और  ग्रामीण  ऋण  1990
 के  अन्तगंत  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बंक  के  माध्यम  से  215  करोड़  रुपए  जारी  करने  का

 अनुरोध  किया  है  जिसमें  से  आधी  धनराशि  अनुदान  और  शेष  आधी  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  देने
 को  कहा  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  पर  कया  कार्यवाही  की  है  और  यह  धन  राशि  कब
 जारी  की  जाएगी  ?

 विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दसबीर  :  और  जी  गृजरात  राज्य
 सरकार  से  दिसम्बर  1990  में  एक  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  जिसमें  उन्होंमे  कृषि  झोौर  क्रामीण  ऋण
 राहत  योजना  के  तहत  सहृक्वारी  बकों  को  259.42  करोड़  रुपए  थी  राशि  जारी  करने  के  निए  कहा
 था  ।  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  7.9.1991  की  स्थिति  के

 अनुसार  गुजरात  राज्य  सहकारी  बेक  और  गुजरात  राज्य  भूमि  विकास  केक  को  214.82  करोड़
 रुपए  की  राशि  मंजूर  और  संवितरित  की  गई  थी  ।  इसमें  से  10741  करोड़  रुपए  केश  सरकार
 के  शेयर  के  रूप  में  अनुदान  दिया  गया  था  और  107.41  करोड़  रुपए  ऋण  राहत  के  लिए  राज्य
 सरकार  के  शेयर  को  करने  के  लिए  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रानीण  विकास

 बक  के  मार्फत  दिया  आशा  की  जाती  है  कि  शेष  राशि  चालू  और  आगामी  वित्त  वर्ष  में  उपलब्ध

 करा  दी  जाएगी  ।

 पटसन  उद्योग  में  संकट

 7104.  श्री  चित्त

 क्या  बस्तर  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटसन  उदच्योप  गम्भीर  संकट  का  सामता  कर  रहा

 यदि  तो  किन  कारणों  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वस्त्र  भन्त्रालय  के  राज्य  भन्‍्त्री  अशोक  :  से  सरकार  ने  पटसन

 उद्योग  के  पुनरुद्धार  के लिए  अनेक  उपाय  किए  हैँ  ज॑ंसे  बटलन  उद्योग  को  आशुनिकोकरण
 श्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  पटसन  आधुक्कोकरण  निधि  का  पटसन  अधंबव्यवस्था  के

 निर्माण  के  लिए  विशेष  पटसन  निधि  की  खाद्य/न्त,  सीमेंट  तया  यूरिया  के  लिए

 जूट  पैकेजिंग  के  अनिवायं  प्रयोग  का  कानून  अनुसंधान  तथा  विकास  क्रिया  कलापों  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करना  उत्पाद  विविधीकरण  कार्यक्रम  लागत  जमा  आधार  पर  बी०  ट्बिल

 १23
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 बोरो  की  नियमित  उत्पाद  शुल्क  की  रियायती  आयात  वितरण  सहायता  सुविधाएं
 प्रदान  करके  विविधीकरण  को  प्रोत्साहन  देना  आदि  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  शहरों  का  बर्गोकरण

 7105.  श्री  भुगन  चंद्र  खंड्री  :

 कया  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अब  तक  कितने  शहरों  को  मह/नगर  और  श्रेणी  का  घोषित  किया

 इस  संबंध  में  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  के  मुख्यालयों  का  दर्जा  क्या
 भौर

 देहरादून  को  श्रेणी  का  शहर  घोषित  करने  में  कया  बाधाएं  हैं  और  इस  बारे  में
 निर्णय  कब  लिया  जाएगा  ?

 बित  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  शाम्ताराम  :  केन्द्रीय  सरकार  के
 चारियों  को  विभिन्‍न  भत्ते  मंजूर  किए  जाने  के  लिए  शहरों  के  अलग-अलग  तरह  के  वर्गीकरण
 विद्यमान  मकान  किराया  भत्ता/नगर  प्रतिपूर्ति  भत्ता  मंजूर  किए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  शहरों
 का  वर्गीकरण  दस  वर्षीय  जनगणना  में  दिए  गए  उनकी  जनसंझया  के  आंकड़ों  के  आधार  पर  निम्न
 लिखित  रूप  से  किया  जाता  है  :--

 बर्गोकरण  शहर  की  जनसंख्या

 श्रेणी  16  लाख  से  अधिक

 omਂ  ”  श्रेणी  8  लाख  से  अधिक  किन्तु
 16  लाख  से  अधिक  नहीं  ।

 ae  2”  श्रेणी  4  लाख  से  अधिक  किन्तु
 8  लाख  से  भधिक  नहीं  ।

 श्रेणी  50  हणार  से  अधिक  किन्तु
 4  लाख  से  अधिक  नहीं  ।

 चालू  वर्गीकरण  1981  की  जनगणना  पर  आधारित  उत्तर  प्रदेश  में  केवल  कानपुर
 को  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  प्रतिपृति  भत्ता  मंजूर  करने  के

 ब्रयोजन  के  लिए  श्रेणी  के  शहर  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  थया  है  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  यथाशी  प्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चूंकि  देहरादून  की  जनसंख्या  16  लाख  से  कम  बहु  मकान  किराया  भत्ता/नगर
 प्रतिपृति  भत्ता  मंजूर  किए  जाने  के  प्रयोजन  के  लिए  श्रेणी  के  शहर  के  रूप  में  वर्गोकृत  किए
 जाने  की  पात्रता  नहीं  रखता  है  ।
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 कारों/बाहनों  का  आयात  करने  के  लिए  सोमा  शुह्क  विभाग  के

 स्वोकृति  परमिट

 7106.  श्री  गुरदास  कामत  :  ु

 क्या  बाणिज्य  मन्त्री  यह  बटाने  की  इृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कारों  और  अन्य  वाहनों  का  आयात  करने  के  जिए  आवश्यक  सीमा  शुल्क  विभाग
 के  स्वीकृति  परमिट  समाप्त  कर  दिए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 नई  कारों  का  आयात  करने  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उपमंत्री  सलमान  :  जी  हां  ।

 और  नई  कार  के  भायात  के  संबंध  में  ब्योरे  और  शर्ते  सावंजनिक  सूचना  स ं०
 19  ०सी  ०  एन०  )/90-93,  दिनांक  16.8.1991  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 भारत  सरकार
 वाणिज्य  मंत्रालय

 आयात  व्यापार  नियंत्रण

 सावंजनिक  सूचना  सं०  टो०  सो ०  एग०)/१0-93

 नई  दिनांक  16  1991

 विषय  1993  के  लिए  आयात-निर्यात

 वाणिज्य  मंत्रालय  की  सार्वजनिक  सूचना  सं०  टी०  सी०

 दिनांक  30  1990  के  भन्तगंत  प्रकाशित  1993  के  लिए  यथासंशोधित
 आयात-निर्यात  नीति  की  भोर  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  हैं  ।

 2.  नीति  में  निम्नलिखित  संशोधन  नीचे  निदिष्ट  उपयुक्त  स्थानों  पर  किए  जाएंगे  :--

 क्रम  सं०  आयात-निर्यात  संदर्भ  संशोधन
 1990-93

 की
 |

 ह  पृष्ठ  संख्या

 2  3  न

 45-46.  को  हटा  दिया  मौजूदा  मद
 कार  तथा  वाहनों  का  सं०  51  वाणिज्य  मंत्रालय  की

 बआायात  जनिक  सूचना  संख्या  टी०सी०
 दिनांक  11.1.91 पंराप्राफ  1358147  से
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 किया  गया  के  बाद
 निम्नलिखित  को  जोड़ा  जाएगा  3--

 52  स्टेशन
 मोटर

 स्कूटर

 पात्र  आयातकों  को  श्रेणियां

 भारतीय  नागरिक  या
 भारत  में  स्थायोटरतोर
 फर  रहने  के  लिए  आने

 मिनी  वाले  भारतीय  मूल  के
 कार  एवं  मोपड  विदेशी  नागरिक  ।

 भारतोंय  नागरिकों  से

 क्वाहित  विदेशों  नाग
 रिक  मूल  के
 ब्यक्षितयों  सहित  ।

 भारत  में  कायं रत  विदेशी
 मागरिक  और  विदेशी
 विशेषश  |

 विदेशी  संस्थाओं
 मित  अथवा  अन्य  प्रकार
 की  )  की
 कार्यालय  ।

 (४)  विदेशों  सहयोग  काली
 भारतीय  कम्पनी  ।
 विदेशी  श्माचार
 क्यों  के  अधिक्क
 पत्रका र  संवाददाता  ।

 (8)  बायूसेना  प्रदान  करने
 बाली  कंपनियां  ।

 विदेशी  ठेका  खेने  बस्ती
 भारतीय  फर्म  ।

 पुष्याथ॑  भोौर  धर्माय॑
 संस्थाएं  ।
 विदेशी  सरकारों  के
 अवेतनिक

 दृत  ।

 चना चिकनी



 22  1913

 1

 1.  181-489

 लिखित  उत्तर

 3  4

 मौजदा  शर्ते  सं०  51  के  बाद  निम्नलिखित  को

 खुले  सामान्य  जोड़ा  जाएगा  :--

 लाइसेंस  के  अम्तगंत  अब  तक  कि  अन्यथा  बिहित  न
 ब्रावात  को  शासित  सभी  श्रेणियों  की  फारों/बाहनों  १९
 करने  बालो  शर्तें  लागू  होने  बाली  सामाग्य  शर्ते

 (1)  भारत  से  विदेशी  मुद्रा  में  भाड़ा
 या  बीमा  का  भुगतान  करने  की  अनुमति
 नहीं  दो  जाएगी  ।

 (2)  संगत  सीमाशुल्क  नियम  के  अन्तगंत  यथा
 देय  कार/वाहन  के  लिए  सीमाशुल्क  का

 भुगतान  परिवतंनीय  विदेशी  मुद्रा  में
 किया  शत  यह  है  कि  भारतोय

 दूृतावासों/विदेशी  उच्चायोगों  या
 जनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  विदेश  स्थित
 कार्यालयों  में  तैनात  केन्द्र  राज्य
 सरकार  या  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों
 के  कमंचारी  सीमा  शुल्क  का  भुगतान
 भारतीय  रुपयों  में  कर  सकते  हैं  ।

 (3)  भारत  में  कार/वाहन  भा  जाने  पर  उसे
 आयातक  के  नाम  से  पंजीकृत  करवाया
 जाए  ।

 (4)  जब  तक  कि  अन्यथा  व्यवस्था  न  को  गई

 मुख्य  आयात  -  निर्यात  की
 लिखित  अनुशा  के  बिना  परिशिष्ट  6  की
 मद  संख्या  52  के  भोर

 श्रेणियों  के  अन्तगंत  आयात  किए
 गए  कार/बाहन  के  स्वामिस्व/अधिकार
 को  आयात  को  तारीख  से  5  वर्षो  तक

 हस्तांतरित  नही  किया

 (5)  निर्यातक  को  मुद्य
 निर्यात  के  संबंधित  स्थानीय  कार्यालय  में

 निर्धारित  प्रपत्र  में  आयात  पर  लागू
 होने  वाली  शर्तों  को  पूरा  करने  का

 बचन  देते  हुए  भारत  के  राष्ट्रपति  के  पत्र

 कर/बाहन  के  सीमा  शुल्क  आकलित

 427
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 लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  के  बराबर
 राशि  के  लिए  एक  बंधपत्र  भरना

 होगा  ।  जैसी  स्थिति  हो  5  वर्षो  या  इससे

 अधिक  की  बिक्री  न  की  जाने  की
 रित  अवधिਂ  के  लिए  वाहन  को  गिरवी
 रखने  के  मुद्दे  [कार/अआकलित  वाहन
 के  सीमा  शुल्क  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  के

 लिए  बंध  पत्र  के  साथ  किसी  अनुसूचित
 बैंक  की  बेंक  गारण्टी  होनी
 बन्ध  पत्र  छः  वर्षों  की  अवधि  के  लिए  वध

 होगा  जिसे  मुख्य  भआायात-निर्यात
 के  सम्बंधित  कार्यालय  द्वारा  यथा  अपेक्षित

 ऐसी  और  अवधि  के  लिए  बढ़ाया  या  पुनः
 नवीनीकृत  किया  जा  सकता  है  ।

 श्रेणी  क  के  मामले  भें  बिक्री  न  की  जाने

 की  निर्धारित  अवधि  |लागू  नहीं  होगी  ।

 कार/वाहन  के  आयात  के  साथ  2500/-
 रुपए  के  लागत  बीमा  भाड़ा  मूल्य  तक  के

 अतिरिक्त  पुजों  का  आवात  किया  जा
 सकता  है  |

 ॥

 किसो  विशेष  भ्रणी  बर  लागू  होने  वालो  विशेष

 शर्तें

 भारतीय  गागरिक  या  भारत  में  स्थायी  तोर  से

 रहने  के  लिए  भामे  बाले  भारतीय  मूल  के  विदेशों
 मसागरिक

 (*)  भारत  लौटने  वाली  भारतीय  नागरिकों
 को  विदेश  में  लगातार  2  वर्षों  की  अवधि
 तक  रुके  होना  चाहिए  तथा  वाहन  विदेश
 में  उसकी  अपनी  ही  अपित  की  गई  आय
 से  खरोदी  गई  होनी  भारतीय
 आवास  स्थानान्‍्तरण  के  अन्तगंत  1400
 सीती  के  आकार  वाले  इजन  तक  की
 नई  कारें  भी  आयात  कर  सकते  हैं
 बशतें  कि  विदेश  में  इसका  भुगतान
 भारत  लोटने  से  पहले  ही  कर  दिया

 गया  हो  ।  1400  सी  सी  से
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 अधिक  आकार  के  इजन  वाले  कारों
 का  आयात  इस  शत  पर  किया  जाएगा
 कि  भारत  लौटने  से  पूर्व  कम  से  कम  1

 वर्ष  की  अवधि  तक  आवेदक  ने  उस

 वाहन  का  इस्तेमाल  किया  हो  ।
 तक  को  विधिवत्‌  अधिसूचित  निर्धारित

 प्रोफार्मा  में  एक  प्रस्तुत
 करना  होगा  |  प्रथम  वाहन  के  आयात
 की  तारीख  से  कम  से  कम  5  वर्षों  को
 अवधि  तक  भारत  में  रहने  के  बाद  ही

 दूसरी  कार  के  आयात  की  अनुमति  दो

 जाएगी  ।

 विदेशी  नागरिक  से

 विवाहित  भारतोष  सल  के  व्यक्तियों  सहित

 (1)  इस  श्रेणी  में  स्थायी  तोर  से  रहने  के

 लिए  भारत  आने  वाले  ब्यक्तति  कोई

 वाहन  माता-पिता  से  उपहार  के  रुप  में
 भोर  विवाह  के  एक  ब्ष  को  अवधि  के
 भीतर  केवल  एक  बार  आयात  कर  सकते

 हैं  अथवा  ०दि  कार/बाहन  स्वयं  अजित
 की  गई  विदेशी  मुद्रा  से  खरीदी  गई  हो
 ओर  विवाह  से  पहले  इस्तेमाल  में  रही
 हो  तथा  किसी  अन्य  प्रावधान  के  अंतर्गत

 कोई  कार  भायात  न  को  गई  हो  तो  ऐसे
 व्यक्ति  केवल  एक  आर  ही  कार/वाहन
 भायात  कर  सकते  हैं  ।

 भारत  में  कार्यरत  विदेशी  मागरिक  ओर  विदेशी
 विशेषज्ञ

 (3)(%)  भारत  में  सावंजनिक  या  निजी  क्षेत्र  में
 लगे  हुए  भारतोय  मूल  के  विदेशी
 रिकों  सहित  अन्य  विदेशी  नागरिक  इस
 झत॑  पर  कार/वाहन  आयात  करने  के

 पात्र  होंगे  कि  भारत  में  उनकी  नियुक्ति
 कम  से  कम  एक  वर्ष  के  लिए  और
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 (@)  स्व  नियोजित  विदेशी  नागरिकों  को

 केन्द्रीय/राज्य  सरकार  से  व्यवसाय  की

 प्रकृति  और  आयात  के  लिए  ओऔौचित्य
 से  संबंधित  प्रमाण  पन्र  प्रस्तुत  करना

 सहायता  कायंक्रमों  के  तहत  भारत  में
 आने  वाले  विदेशी  विशेषज्ञोंकों  सामान्य

 कार्य  का  संभाव्य

 सहायता  कार्यक्रमों  का

 वाहन  के  खरीद  बीजक/पंजीकरण,
 उसके  स्व।मित्व  के  प्रमाणपत्र  देते  हुए
 नियुक्ति/नियोजन  का  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत
 करना  होगा  ।

 ऊपर  भोर  में
 लखित  सभी  मामलों  में  उपयुक्त  आयात
 इस  शर्तें  के  अधीन  होगा  कि  लघू  अवधि
 जो  3  मास  से  अधिक  के  लिए
 विदेश  में  भ्रमण  के  सिवाय  जब
 तक  भारत  छोड़ेंगा  तो  वाहन  का  पुनः
 निर्यात  कर  दिया  जाएगा  अथवा  भारत
 में  राज्य  व्यापार  निगम  को  अथवा  कार
 का  आयात  करने  के  लिए  पात्र  किसी
 अन्य  विदेशी  नागरिक  को  बेच  दिया

 जाएगा  बशतें  कि  खुले  बाजार  में  कार
 की  बिक्रो  को  अनुमति  मुख्य  नियंत्रक

 नई  दिल्‍ली  द्वारा  इस
 शर्त  के  अधीन  दी  जाएगी  कि  विदेशी  को
 उपलब्ध  प्रति  देय  मूल्य  सोमा  शुल्क
 मूल्यांकन  के  प्रयोजन  के  लिए  लागू  दर
 पर  मुल्य  ह्वास  घटाने  के  बाद  विदेशी

 मुद्रा  में  चुकायी  गयी  कुल  लागत  से
 अधिक  न  हो  ।

 विदेशी  संस्थाओं  अथवा  को

 शालाएं/कार्यालय

 (iv)  विदेशी  संस्थाओं  को  शाख्थाएं/कार्यालय
 एक  बार  कार/|वाहन  विभिन्‍न
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 नगरों  में  एक  शाखा/कार्यालय  से  अधिक

 शाद्ा/कार्यालय  हों  तो  इस  शर्ते  के
 अधीन  आयात  करने  के  लिए  पात्र  होंगे
 कि  सरकार/भारतीय  रिजवं  बंक  भारत
 में  शाखा/कार्यालय  खोलमे  के  लिए
 स्वीकृति  दे  दूसरे  वाहुन  के  आयात
 की  अनुमति  इस  शर्त  के  अधीन  दी

 जाएगी  कि  पहला  वाहन  भारतीय
 राज्य  व्यापार  निगम  को  बचा  गया  हो  ।

 नि  विदेशी  सहयोग  वालो  भारतीय  क्ुम्पनो

 (५)  विदेशी  सहयोग  वाली  वह  भारतीय

 कम्पनी  उन  मामलों  में  कार|वाहन  का

 आयात  करने  के  लिए  पात्र  होंगी  जहां
 समय-समय  पर  सहयोग  करार  हेतु
 अपेक्षित  रोजगार  व  बिदेशी
 तकनीकी  विशेषज्ञों  दौरा  जरुरी

 मुख्य  नियंत्रक  आयात-निर्यात  नई  दिल्‍ली
 10  वर्ष  की  अवधि  के  बाद  कार/वाहुम

 की  बिक्री  की  अनुमति  दे  सकते  हैं  और

 इसे  प्रथमतः  भारतीय  राज्य  व्यापार
 निगम  को  बिक्री  के  लिये  प्रस्तुत  करना
 अपेक्षित

 विदेशी  समाचार  एजेंसियों  के  अधिक्ृत
 aਂ  संबाददाता

 (v')  विदेशी  समाधघार  एजेंसियों  के  अधिकृत

 पत्रका  र/संवाददाता  कार/वाहुन  आयात

 करने  के  पात्र  होंगे  बशर्ते  कि  वह  इसके

 लिए  पत्र  सूचना  नई  दिल्‍ली

 की  सिफारिश  प्रस्तुत  करें  और  शर्त  यह

 है  कि  वह  इसका  निर्यात  या  बिक्री

 भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  को

 हाई  जहाज  कम्पनियां

 हवाई  जहाज  कम्पनियां  कार/|बाहन  का

 भायात  करने  के  लिए  पात्र  होगी  बशतें  कि
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 वह  इसके  लिए  सिविल  विमानन

 नई  दिल्‍ली  की  सिफारिश  प्रस्तुत
 आयात  पुनः  निर्यात  अथवा

 भारतोय  राज्य  व्यापार  निगम  की  बिक्री
 की  शर्तं  के  अध्यधीन  हो  गा  ।

 बिदेशों  सें  संबिदा  करने  बालो  भारतीय  फर्म

 विदेश  में  संविदा  करने  वाली  फर्मे

 बरतनी

 परियोजना  के  वास्शव  में  पुरा  हो  जाने

 पर  कार/|वाहन  का  आयात  करने  की
 पात्र  होंगी  और  उन्हें  संविदा  करने  के

 लिए  कार/वाहन  की  खरीद  हेतु  संविदा
 तथा  समुद्र  पार  खर्च  को  मंजूरी  के  लिए
 भारतीय  रिजवं  बेंक/भारत  सरकार  का

 अनुमोदन  प्रस्तुत  करना  होगा  ।

 जिन  भारतीय  कम्पनियों  के  विदेश  में
 कार्यालय  विदेश  में  उनका  कार्यालय
 बन्द  हो  जाने  की  दशा  में  वे  कार/वाहन
 का  आयात  करने  कौ  पात्र  होंगी  लेकिन
 इसके  लिए  शर्तं  यहु  है  कि  कार  खरीदने
 के  लिए  भारतीय  रिजवं  बेंक  का
 मोदन  प्राप्त  कर  लिया  जाए  और  यह
 प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  किया  जाए  कि  विदेश
 में  उनका  कार्यालय  बन्द  हो  जाने  से
 कम  से  कम  एक

 पर  बह

 से  विदेश  में
 फम्पनी  कार/वाहन  का  इस्तेमाल  कर
 रही  हैं  |

 पुष्या्थ  ओर  धर्मा  संस्थाएं

 (5)  प्रुषण्यां  और  धर्म  संस्थायें  उपहार
 स्वरूप  उपयोगिता  मिनी
 बसों  अथवा  स्टेशन

 मिनी  बसों  अथवा  यात्री  परिवहन
 वाहनों  का  आयात  करने  की  पात्र  होगी

 बशतें  कि  वह  एक  संस्थापित  संस्थान  हो
 जो  समुदाय  के  सामान्य  लाभ  के  लिए
 काये  कर  रहा  हो  ओर  बह  इसके  लिए
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 विदेशी  अशदान  1976  के
 तहत  आवश्यक  कली  यरेंस  प्रस्तुत  करे  ।

 विदेशी  सरकारों  के  अवेतनिक  बालिज्य  डूत

 विदेशी  सरकारों  के  अवेतनिक

 दूत  कार  के  आयात  के  पात्र  होंगे  बशतें
 कि  वह  इस  निमित्त  विदेश  मंत्रालय  की
 विशिष्ट  सिफारिश  प्रस्तुत  पहली
 कार  के  आयात  की  तारीख  के  बाद  से
 कस  से  कम  5  वर्ष  की  अवधि  के  बाद
 दूसरी  कार  के  आयात  की  अनुमति  दो

 दूसरी  कार  के  आपत  की

 अनुमति  मिल  जाने  पर  छुले  बाजार  में
 पहची  कार  की  बिक्री  के  अनुरोध  पर

 मुख्य  आयात-निर्यात  नई  दिल्‍ली
 द्वारा  विचार  किया  जहां  पांच
 यर्षों  की  अवधि  के  दोरान  अवेतर्िक

 वाणिज्यदुत  बदल  जाते  वहां  नए
 अवेतनिक  वाणिज्यदूत  को  दूसरी  कार
 के  आयात  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी
 लेकिन  उसके  पूर्वाधिकारी  द्वारा  आयात
 की  यई  कार  उक्त  अवैतनिक  वाणिज्यदूत
 को  मुख्य  नई
 दिल्‍लो  की  पूर्वानुमति  से  हस्तांरित  कर
 दी  जाएगी  ।

 3.  वाणिज्य  मंत्रालय  की  साववजनिक  सूचना  सं०  आई०्टी०सी०

 दिनांक  30  के  तहत  प्रकाशित  यथा  संशोधित  प्रक्रिया  पुस्तक
 की  ओर  भी  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है|

 4.  प्रक्रिया  पुस्‍्तक  में  निम्नलिशित  संशोधन  उपयुक्त  स्थानों  पर  नीचे  दिए  गए  अनुसार
 किए  जायेंगे  ।

 क्रमसं०  प्रक्रिया  पुस्तक
 3

 को  पृष्ठ  संख्या

 2

 52-53

 संदर्भ

 3

 कार  और

 बाहनों  का  आयात

 संभोधन

 4

 मौजूदा  अध्याय  हटा  दिया

 जाएगा  ।
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 2.  200-202  यह  परिशिष्ट  हटा  दिया
 कार  ओर  अग्य  जाएगा  ।

 बाहनों  का  आयात

 5.  आयात-नियति  नीति  और  प्रक्रिया  पुस्तक  में  उपयुक्त  संशोधन  लोकहित  में  किए  गए

 हस्ताक्षर

 आर०

 मुख्य  आयात-निर्मात

 प्रतिलिपि  सभी  सम्बद्धों

 आदेश  आदि

 एन०  बेनर्जीਂ
 उप  मुद्य  आयात-निर्यात

 सं०  आई  पी०  (126)  /35-88  से

 ]

 दिल्‍ली  उच्च  स्थायालय  में  हिम्दों  का  प्रयोग

 7107.  झ्रौ  रामाभय  प्रताद  सिह  :

 क्या  स्थाय  ओर  कम्पनी  कार्य  मनन्‍्त्री  12  1991  के  अतारांकित  प्रश्न

 संब्या  45  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  के  कामकाज  में  हिन्दी  का  प्रयोग  करने  के  क्‍या  कारण
 ओर

 दिल्‍ली  उच्च  ग्यायालय  में  अग्रेजी  के  अतिरिक्त  हिन्दी  के  प्रयोग  को  भी  कब  तक

 प्राधिकृत  किया  जाएगा  ?

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य

 संत्री  रंगराजन  :  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  348  (1)  मे  यह  उपबंध

 है  कि  जब  तक  संसद  विधि  द्वारा  अन्यथा  उपबन्ध  न  करे  तब  तक  उच्चतम  न्यायालय  ओर  प्रत्येक

 उच्च  न्यायालय  में  समी  कार्येबराहियां  अग्रेजी  भाषा  में  ऐसे  किसी  विधि  के  न  होते
 दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  का  काये  अग्नेजी  में  किया  जाने  के  लिए  प्राधिकृत  है  ओर  उसो  में

 किया  जाता  है  ।

 क्योंकि  इस  संबंध  में  अभी  तक  संसद  द्वारा  कोई  विधि  अधिनियमित  नहीं  को  गई
 अतः  फोई  समय-सीमा  बताना  संभव  नहों  है  ।
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 स्टाक  एक्सचेंजों  में  छोट  दलालों  को  लाइसेंस  जारो  करना

 7108,  भ्री  अर  न  सिंह  धादव  :

 श्रो  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  ;

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विभिन्न  स्टाक  एक्सबेंओों  में  छोटे  दलालों  को  मान्यता  भौर
 लाइसेंस  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  बेरोजगार  स्नातकों  को  ये  लाइसेंस  देने  का

 यदि  नहीं  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्रालप  सें  राज्य  मन्त्री  रामेश्वर  :  ओर  स्टाक  एक्सचेंजों
 से  छोटे  जो  स्टाक  एक्सचेंजों  के  सदस्थों  के  साथ  काम  कर  के  पंजीकरण  की  एक  स्कीम
 शुरू  करने  के  लिए  कहने  का  सरकार  का  प्रस्ताव  है  ।

 से  उपरोक्ध  उत्तर  भोर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  मामले  पर
 विचार  करने  का  काये  स्टाक  एक्सचेंजों  का  है  ।

 आयात  में  कठोतो

 71:८9.  श्री  सनत  कुमार  संडल  :

 क्या  बाणिज्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  को  क्रपा  करेंगे  कि  :

 माल  प्रयोक्ता  वर्गीकरणਂ  के  अनुसार  भायात  की  प्रमुख  वस्तुएं  क्या
 और

 वर्तमान  वित्तोय  संकट  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  हेतु  आयात  में  कमी  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  सन्‍्ती  सलमान  :  संगठित  क्षेत्र  में  कायंरत  जिन

 यूनिटों  के  सम्बन्ध  तकनीकी  प्राधिकरणों  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  है  ऐसे  विभिन्न  उद्योगों
 की  विदेशी  मुद्रा  की  भावश्यकताओं  के  निर्धारण  के  आधार  पर  इलंक्ट्रानिक  उद्योग  ऐसा  उद्योग  है
 जिसका  बर्ष  1991-92  के  दोरान  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकताओं  में  प्रभुख  भाग  रहा  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  बचत  करने  को  दृष्टि  से  आयातों  को  नियस्थित  करने  के  लिए
 सरकार  ने  अनेक  उपाध  किए  इस  बारे  में  ब्योरा  वाणिज्य  मंत्रालप  की  सावंजतिक  सूचना  सं ०»

 तथा  ब्सी०  एन०  )/90-93  दिनांक  4-7-91  तथा  टी०सी०

 ०एम०  )/90-93  दिनांक  14-8-91  में  दिया  गंदा  इन  सावंजनिक  सूचनाओं  की  प्रतियां

 संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 पुतंगाल  के  बेंक  में  सोना  गिरवी  रखकर  गोवा  के  लोगों  हारा
 लिया  गया  ऋण

 7110,  श्री  हरोश  नारायण  प्रभु  झांत्य  :

 क्या  विश्त  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 1961  में  गोवा  को  स्वतन्त्रता  के  समय  पुतंगाली  बेंक  में  सोना  गिरदी  रखकर  गोआ  के

 लोगों  ने  कितना  ऋण  लिया

 इस  ऋण  पर  उन्हें  कितना  ब्याज  देना  पड़ता  और

 यह  सोना  कितमे  लोगों  को  वापस  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  स्टेट  बक  ने  सूचित
 किया  है  कि  1961  में  गोवा  की  स्वतन्त्रता  के  समय  गोवा  में  तत्कालीन  बकों  नैशनल  अल्ट्रामारिनों

 st  शाखाओं  में  9.85  लाख  रुपए  की  राह्ति  स्वर्ण  ऋण  के  रूप  में
 बकाया  थी  ।

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ओर  अध्यक्ष  ,  बी०एन०्यू०  के  बीच  हुए  समझौते  की  शर्तों
 के  स्वर्ण  ऋण  उधारकर्ताओं  को  6  प्रतिशत  के एक  समान  दर  पर  कमीशन  सहित  पिछले
 पांच  वर्षों  का  4  प्रतिशत  ब्याज  दें  1  होगा  ।

 कितने  व्यक्तियों  को  सोना  वापस  मिलेगा  इसकी  जानकारी  अभी  नहीं
 बी०एनन«्यू०  ने  गिरबवी  मूल्य  के  5551  सीलबन्द  बन्द  पेबेट  और  सुरक्षा  अभिरक्षा  में  रखे  गए
 33  पेकेट  भारतोय  स्टेट  बेंक  को  हस्तांतरित  किए  हैं  ।

 फिल्म  उद्योग  से  राजस्व  को  वसूली

 7111,  श्री  हरीोश  नारायण  प्रभु  झांत्ये  :

 क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फिल्म  उद्योग  वितरण  और  से  केन्द्र  सरकार  को  कुल  कितने
 राजस्व  की  आमदनी

 किन  मर्दों  पर  ब.र  लगाया  जाता  और

 प्रत्येक  झद  से  अप्रैल  1988  से  लेकर  1991  तक  वर्षवार  कितने  राजस्व  की

 वसूली  थी  गई  ?

 वित्त  भ्जालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  रामेश्वर  :  (१)  से  आयातित
 ग्राफ  फिल्मों  पर  सीमा  शुल्क  लगाया  जाता  है  भौर  संसप्ताधन  प्रयोगशालाओं  में  फीचर  फिल्मों  के  तैयार
 होने  के  पश्चात  उत्पाद  शुल्क  लगाया  जाता  है  ।

 19:  8  से  बाद  तक  वसूल  किए  गए  उत्पाद  शुल्क  का  विवरण  निम्न  प्रकार  है  :--

 करोड़ों
 1-4-1988 8  से  31-3-1989  8,00
 1-4-1989  से  31-3-1990  9.76
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 फीचर  फिल्मों  पर  दिनांक  20-3-90  से  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  दी  गई  है  ।

 सीमा  शुल्क  और  आयकर  सहित  प्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  का  ट्रेंड  वार  रिकार्ड  नहीं  रखा
 जाता  है  ।

 किसानों  को  ऋण

 7112.  श्री  गोषिन्दराव  लिकमस  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रीयक्ृ॒त  बेकों  द्वारा  किसानों  को  कितनी
 धनराशि  के  ऋण  दिए

 इन  ऋषों  पर  ब्याज  को  दर  कितनी

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ऐसे  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  कम  करने  का
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबोर  इन  आंकड़ों  का  समेकन  ओर
 एकन्नरीकरण  एक  समयसाध्य  प्रक्रिया  अब  तक  केवल  सितम्बर  1989  तक  के  आंकड़े  उपलब्ध
 हैं  ।  जून  1987,  जून  1988  ओर  सितम्बर  1989  के  अन्तिम  शुक्रवार  की
 स्थिति  के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  कृषि  क्षेत्र  को दिए  गए  बकाया  अग्निम  की  राशि
 लिबद्ित  है  :--

 रुपए )
 वर्ष  बकाया  राशि

 जून  1987  9123,04

 जून  1988  11147.13

 सितम्बर  1989  14981.54

 22.9.1990  से  किस।नों  को  दिए  मए  अल्यावध्विक  ओर  दीषविधविक  कृषि  ऋणों  पर
 ब्याज  दर

 निम्नलिखित  है  :  --

 ऋण  का  आकार  ब्याज  दर

 अल्पावधिक  दीर्घावधिक

 2  3

 7,500/  रु०  तक  10.0  10.0

 7,500/-  रु०  से  अधिक  और

 15000/-  रु०  तक  11.5  11.5
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 2  3

 15,010/-  रु०  से  अधिक  और
 रा

 25,000/-80  तक  12.0  12.0

 25,000/-  रु०  से  अधिक  और

 50,000/-  रु  तक  14.0  13.0

 50,000/-  रु०  से  अधिक  और
 2  लाख  रु०  रुपए  तक  15.0  14,0

 2  लाख  रुपए  से  अधिक  18.5  0

 )

 से  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बेंक  जमा  राशियां  जुटाकर
 अपने  स्त्रोतों  में  वृद्धि  करते  हैं  जिन  पर  उन्हें  ब्याज  देना  होता  तथा  स्थापना  व्यय  सहित  बेंक  के
 निधि  पर  लागत  पहले  ही  बहुत  अधिक  है  ।  यदि  ब्याज  दरों  को  कम  कर  दिया  जाए  तो  बौकों  की
 लाभप्रदता  पर  जो  पहले  ही  काफी  दबाब  में  है  और  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इसे  देखते  हुए  भारतीय
 रिजवं  बेक  ब्याज  दर  में  किसी  प्रकार  की  कमी  करने  के  हक  में  नहीं  है  ।

 ]

 बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  विरद्ध  के  मामले

 7113.  श्री  गुरुदास  कामस  :

 व्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  क्वूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  थे  अन्तगंत  ब.ई  बहुराष्ट्रीय  कःम्पनियों
 के  विरुद्ध  अनेक  मामले  लंबित  पड़  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उन  कम्पनियों  के  नाम  क्‍या  और

 इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कारंवाई  की  गई  है  या
 करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  :  से  सूचना  एकत्रित  की
 जा  रही  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगमों  द्वारा  नो-परिवहुन  उद्योग  में  पू  जो  निवेश

 7114.  श्री  गुरु  दास  कासत  :

 कया  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगमों  ने  नौ-परिवहन  उद्योग  के  विस्तार  में  पूंजी  निवेश
 करने  का  प्रस्ताव  रखा  ओर

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  ओर  किसी  भी  अन्तर्राष्ट्रीय
 वित्त  निगम  द्वारा  नौ-परिवहन  उद्येग  के  विस्तार  में  पूंजी  निवेश  करने  का  कोई  विश्षष्ट  प्रस्ताव

 नहीं  किया  गया  भारतीय  नौवहन  ऋण  ओर  निवेश  कम्पनी  लि०  ०
 आई०)ने  सूचित  किया  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  ने  जो  विध्व  बैंक  से  सम्बद्ध  संस्था

 निजी  क्षेत्र  की  एक  कम्पनी  मंससं॑  वरुण  शिपिंग  कम्पनी  को  उसके  विस्तार  कारयंत्रम  के  लिये
 वित्त  प्रदात  करने  के  वास्ते  50  लाख  अमेरिकी  डालर  के  ऋण  और  17  लाख  अमेरिकी  डालर  के
 अशत:ः  परिवतंनीय  डिवेंचरों  के  लिए  अशदान  का  अनुवन्ध  किया  है  '

 लिसिटंड  कम्पनियों  द्वारा  सावधि  जमाराशियों  को  वापसी

 7115.  भ्री  गुरुदास  काम्रत  :

 बया  विधि  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  ?  रंगे  कि  :

 कम्पनी  काय॑ं  विभाग  को  लिमिटेड  कम्पनियों  द्वारा  सावधि  जमाराशियों  की  वापसी
 तथा  उस  पर  ब्याज  के  भुगतान  के  सम्बन्ध  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितनी  शिकायतें  मिली

 और

 सरकार  ने  इन  कम्पनियों  से  पूंजी-निवेशकों  को  उनको  सावधि  जमाराशियां  वापस

 दिलाने  के  लिए  कया  कदम  उठाये  हैं  ?

 संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्याय  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य

 सन्‍्त्री  रंगराजन  :  और  1989  से  इस  प्रकार  की

 शिकायतों  के  बारे  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  ब-म्पनी  अधिनि  1956  में  +!ई  सांविधिक  उपबन्ध

 नहीं  ऐसी  शिकायतें  उपयुक्त  कायंवाही  के  लिए  सम्बन्धित  कम्पनियों  को  दी  जा  रही
 कम्पनी  1956  की  धारा  58  की  उपधारा  (9),  जिसे  कम्पनी

 1988  द्वारा  समाविष्ट  किया  गा  और  !  1989  से  प्रभाव  किया  गया

 जमाकर्ताओं  को  गैर-बैंककारी  गेर-वित्तीय  कम्पनियों  को  आदेश  में  यथा  विनिदिष्ट  ऐसी
 वच्चि  तथा  ऐसी  शर्तों  के  अन्तगंत  अतिदेय  जमाराशियों  के  पुनभ्‌  गतान  के  आदेश  देने  के  लिए  कम्पनी

 विधि  बोर्ड  के  समक्ष  आवेदन  पत्र  दायर  करने  के  लिए  समर्थ  बनाती  इस  उपध।रा  के  अनुसच्ण
 |  1909  से  3।  1991  की  अवधि  के  दोरान  कम्पनी  विधि  बोर  को  19191

 आवेदन  पत्र  प्रस्तुत  किएं  गए  थे  और  बोडं  ने  3!  1991  तक  ऐसे  12201  आवेदन

 पत्रों  के  संबंध  में  समुचित  आदेश  पारित  गैर-बेंककारी  वित्तीय  कम्पनियों  द्वारा

 राशि  की  स्वीकृति  गैर-बंककारी  वित्तीय  कम्पनी  1977  और  विविध

 बेंककारी  कम्पनी  1977  द्वारा  शासित  की  जाती  ऐसी  कम्पनियों  के  बारे

 में  शिकायतकर्ताओं  को  सनाह  दी  जाती  है  कि  वे  मामले  को  भारतीय  रिजवं  बंक  के  साथ

 कम्पनियों  को  आम  सभाओं  को  बंठकों  में  वित्तोय  संस्थाओं  को  भूमिका

 7116.  श्रो  मोहन  राबले  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  वी  कपा  करेंगे  कि  :

 कम्पनियों  की  आम  सभाओं  की  बैठकों  में  वित्तीय  संस्थाओं  की  भूमिका  कया  होती

 कया  इस  सम्बन्ध  में  कोई  दिशा  निर्देश  जारी  किए  गए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ऐसे  कोई  दिशा-निर्देश  जारी  करने  का  प्रस्ताव  है  जिनका  कम्पनियों  की
 आम  सभाओं  की  वठकों  में  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  पालन  किया  जाए  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मनन्‍्त्री  दलबीर  :  से  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं
 की  बहुत  सी  सावंजनिक  लिमिटेड  कम्पनियों  में  पर्याप्त  मात्रा  में  अंशधारितायें  बहुत  सी  सहायता
 प्राप्त  कम्पनियों  के  निदेशक  मंडलों  में  इन  संस्थाओं  के  निदेशकों  को  नामजद  भी  किया  गया

 अंशधारक  होने  के कारण  इन  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं  को  अपने  हितों  की  रक्षा  भी  करनी  होती  है
 और  इसलिए  उन्हें  समुक्तित  कदम  उठाने  पड़ते  इस  प्रकार  के  निर्णय  सरकारी  वित्तीय  संस्थाओं

 को  कम्पनियों  की  आम  बंठकों  के  समय  हरेक  मामले  के  गुणावगृणों  के  आधार  पर  स्थयं  ही  लेने

 पड़ते  हैं  ।

 सेवा  संबंधो  मामलों  पर  दिल्‍लो  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  पड़ी  रिट  याचिकाएं

 7117.  ओ  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :

 कया  स्थाय  और  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्वायत्तशासी  निकायों  और  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  सेवा  मामलों  से  संबंधित

 बड़ी  संझया  में  स्वीकृत  रिट  याचिकाएं  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  की  खण्ड  व्रीठों  द्वारा  अन्तिम  निपटान
 के  लिए  लंबित

 यदि  तो  आज  तक  कितनी  स्वीकृत  रिट  याचिकाएं  लंबित  है  और  कब  और

 इन  रिट  याचिकाओं  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  क्या  ददम  उठ/ए  गए  हैं  या  उठाए  जाने
 का  विचार  है  ?

 संसदोय  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  न्याय  और  कर्नों  काय  मंत्रालस  में  राज्य
 मंत्री  रंगराजन  कुमार  :  और  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  से  प्राप्त  रिपोर्ट
 के  तारीब  31-8-1991  को  स्वायत्त  निकायों  के  कमंचारियों  की  सेवाओं  से  संबंधित  4,  १46
 रिट  जो  ग्रहण  की  गई  दिल्‍ली  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  थी  ॥  संघ  सरकार  या  दिल्‍ली
 प्रशासन  के  किसी  कर्मचारी  की  सेवा  सम्बन्धी  कोई  रिट  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  नहीं  हैं
 क्योंकि  केन्द्रीय  प्रशासनिक  अधिक्रण  की  स्थापना  के  पश्चात  ऐसी  सभी  रिटें  भधिकरण  को  अंतरित
 कर  दी  गई  4246  रिट  याब्रिकाओं  में  से  956  रिटें  दस  यर्थ  से  अधिक  समय  से  भर  शेध  रिटें
 वर्ष  1981  और  उसके  पश्यात्‌  से  लंबित  हैं  ।

 एक  समान  प्रश्नों  वाले  मामलों  को  एक  ही  समूह  में  रखा  जाता  है  और  उन्हें  एक  ही
 न्यायालय  के  समक्ष  रखा  जाता  पुराने  मामलों  के  निपटारे  के  लिए  विशेष  न्यायपीठें  गठित  करने
 के  लिए  कारंव'ई  की  जा  रही  है  ।

 पानाम  से  द्राक्षारामन  ओर  काकोताड़ा  तक  सड़कों  के  जिकात  हेतु  केन्द्रीय  सड़क
 निधि  से  धनराशि  का  आवंटन

 7118.  थी  के०  आर०  चोधरी  :

 बया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 में  छूट  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 किन-किन  वस्तुओं  में  छूट  दी  गई  और

 यह  छूट  चमड़ा  उद्योग  के  लिए  किस  हद  तक  लाभदायक  है  ?

 बाणिण्य  मंत्रालय  सें  उप  सम्त्री  सलसास  :  से  भारतीय  रिजर्य  बेंक
 मे  अपनी  दिनांक  9-8-91  की  अधिसूचना  द्वारा  चमड़ा  उद्योग  के  लिए  निम्नलिखित  मददों  के  संदर्भ  में
 विनिर्माता-नियतिकों  और  साथ  ही  निर्यात/व्यापार  घरानों  द्वारा  आयात  के  लिए  भपेक्षित  निर्धारित

 न्यूनतम  नकद  राशि  से  छूट  की  अनुमति  दे  दी  बशरतें  कि  निर्धारित  सहनीय  स्तरों  से  अधिक

 निर्यात  की  तारीश्व  से  छः  महीनों  से  अधिक  समय  से  बकाया  न

 बिटानेफ्थाइलामाइन

 कंलेम.हन

 केल्शियम  बोराइड

 चमड़ी  ओर  कच्ची  या  +मक  लगी  जहां  चमड़ी  और  खालों  का  मूल्य  ऊन|
 बाल  बाली  खालों  से  अधिक  हो  ।

 (=)  चमड़ा  तैयार  करने  की  सहायक  पेनेट्रैट्स  और  स्लिप  एजेन्ट्स

 पिकिल्ड  जहां  चमड़ी  और  खालों  का  मूल्य  ऊन/बाल  वाली  खालों  से
 अधिक  हो  ।

 पिकिल्ड  पेल्ट्स  स्पिल्टूस  और  उसके  भाग

 वाटल  एक्सट्रेक्ट

 वेट  ब्लू  क्रोम  टेन्ड  क्रस्ट  भौर  तैयार  लंदर  जिनमें  स्प्लिटस  और  साइट्स  शामिल  है  ।

 पूंजीगत  माल  को  छोड़कर  अन्य  वस्तुओं  के  भायात  के  लिए  तंयार  चमड़ा/चमड़ा  उत्पादों  के
 विनिर्माता-निर्यातकों  को  वर्ष  में  उपलब्ध-अधिकतम  2,5  करोड़  रुपए  के  अध्यधीन  पिछले  लेखा-यर्ष
 के  दौरान  सामान्य  मुद्रा  क्षेत्र  से  वास्तविक  निर्यात  वसूली  के  10%  तक  अपेक्षित  राशि  से  दी  गई

 छूट  वर्ष  में  5  करोड़  रुपए  की  अधिकतम  मोौद्रिक  सीमा  सहित  बढ़ाकर  20%  कर  दी  गई  बशर्ते
 निर्यात  की  तारीक्ष  से  महीने  से  अधिक  समय  से  कोई  निर्यात  बिल  बकाया  न  हो  ।

 उपयुक्त  उपायों  से  चमड़ा  उद्योग  में  प्रयुकत  कुछ  आवश्यक  अन्तनिविष्ट  साधन  आसानी
 से  उपलब्ध  हो  जिससे  इसकी  प्रतियोगिता  क्षमता  बढ़ेगी  ।

 हिस्दी  ]

 बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रिड  में  सड़कों  का  शामिल  किया  जाना

 7122.  थ्री  उपेखत्र  नाथ  वर्मा  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्‍या  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  ब्याज  की  विभेदक  दर  योजना  के  अस्तर्गंत  ऋण  यहीं
 दिए  जा  रहे

 (a)  गत  दो  वर्षों  के दौरान  और  चालू  वित्त  ब्ष  में  अब  तक  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्री  यकृत
 ओर  बिभिन्‍न  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कितनी-कितनी  राशि  के  तथा  कितने  व्यक्तियों  को ऋण  दिए

 उक्त  अवधि  के  दोरान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूजितः  जनज।तियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों
 के  लोगों  को  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए  और

 |

 विभिन्‍न  बेंकों  में  पृथक-पृथक  रूप  से  ऋण  के  लिए  कितने  आवेदन  पत्र  लंबित
 पड़े

 विस  संत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  दसवोर  :  बेंकों  की  विभेदी  अ्याम  दर  योजना
 के  अग्रिम  वर्गोंਂ  को  दिए  जाने  वाले  उनके  अग्निर्मों  के  भाग  होते  ऋण  नीति  का  बल
 कमजोर  बर्गों  को  ऋण  के  प्रवाह  में  वृद्धि  करने  पर  निरन्तर  बना  हुआ  है  |

 (a)  और  उसर  प्रदेश  राज्य  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  के  बिभेदी  ब्याज  दर
 मश्रिमों  ओर  उसमें  अनुसूचित  जातियों/प्रनुसूचित  जनजातियों  के  हिस्से  से  सम्बन्धिस  उपलब्ध  आंकड़े
 नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 की  संद्या  लाखों

 ।  राशि  करोड़  रुपये  में  )

 के  अन्त  तक  विभेदी  ब्याज  दर  अग्रिम  इसमें  से  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  का

 ह्स्सिा

 खातों
 की

 _..  बकाया  .. छातों  की  बकाया

 संख्य  शशि  पंद्या  राशि

 1988  2.87  58.09  1.44  27,67

 1989  3.19  62.70  1.47  31,34

 1989  2.65  64.95  1.40  29.52

 भारतीय  रिजर्य  बेंक  ने  बताया  है  कि  दूसरे  पिछड़ें  वर्गों  के  बारे  में  अलब  कोई  आंकड़े  नहीं
 रखे  जाते  हैं  ।

 बैंकों  की  ऑकड़ा  सूचना  प्रणाली  से  विभिन्‍न  बेंकों  के  पास  विश्रिन्न  ऋषणों  के  लिए
 लम्बित  अवेदन  पत्रों  की  संदया  म्रे  संबंधित  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।

 चभड़ा  उद्योग  पर  आयात  सम्बन्धी  रोक  में  रियायत  देता

 , 1121,  औौभती  बासवराजेश्वरी  :

 क्या  बाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  रिजय  बैंक  ने  हाल  ही  में  चमड़ा  उद्योग  घर  आयात  पर  लगाई  गई  रोक
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 (4)  100  एकड़  से  रूम  क्षेत्र  जाते  जिले  ।

 पश्चिम  पूर्वा  चम्पारन

 ड्सर

 टसर  की  कृषि  मस्यतः  दक्षिण  बिहार  में  सीमित  जिन  अम्य  जिलों  में  टसंर  की
 खेती  होती  है  थे  हैं  :  म्‌  रोहतास  ।

 एरी  ु  ,
 ऐरी  की  छोती  निम्नलिखित  जिलों  में  रही  है  :--

 मु  रांची  ।

 देश  में  रेशम  उत्पादन  के  विक्रास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  शाश्य  रेंशम  उत्पादन
 विभागों  के  प्रयासों  को  पूरा  करने  के  लिए  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  निम्नलिखित  योजनायें  कर

 रहा  है  जोकि  बिहार  राज्य  सहित  सभी  राज्यों  पर  सागू  होती  है  :
 --

 1.  50  प्रतिशत  की  लागत  पर  शहतुती  कलमों/पोधों  की  सप्लाई  ।

 2.  मामूली  किसानों  को  कीट-पालन  उपस्करों  की  निःशुल्क  सप्लाई  ।

 3.  यूजी  फ्लाई  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  50  प्रतिशत  की  लागत  पर  नायलोन  क॑  जालों
 की  सप्लाई  ।  7

 4.  ह्िफसलीय  रेशम  कीट-पालकों  और  रीलरों  को  प्रोत्साहन  बोनस  |

 5.  किसानों  के  लिए  अध्ययन  दोरों  का  आयोजन  ।

 6.  केसत्रीय  रेशम  बोर्ड  कीं  लागत  पर  किसानों  के  खेतों  में  शहतूतीं  प्रदर्शन  फार्म  कीं
 स्थापना  ।

 7.  कोसों  की  खरींद  के  लिए  इमदादी  ब्याज  दर  पर  रीलरों  को  कार्यशील  पूंजी  की
 सहायता  ।

 8.  रीकिंग  केन्द्रों  मे ंकोसो  की  बिक्री  के लिए  कीट-पालकों  कों  विवणन  और  परिवहन  कीं
 सुविधायें  प्रदान  करना  ।

 ओर  बिहार  राज्य  सरकार  ने  ऐसे  किसी  प्रकार  के  नुकसान  के  बारे  में  केट्रीर्य
 रेशम  बोर्ड  को  सूचित  नहीं  किया  है  |

 उत्तर  प्रदेश  में  कमओर  बंग  के  लोगों  को  ऋण

 7120.  श्री  भुगन  चमा  खण्दूरी  :

 क्या  बिसे  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 सरकार  का  विदार  याताम  से  द्राक्षारामन  और  काकीनाड़ा  तक  अस्तर्राज्यीय  सड़कों
 के  विकास  ओर  सुध।र  हेतु  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  घनराशि  आवंटित  करने  का  और

 (@)  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदोश  और
 केन्द्रीय  सड़क  के  अन्तगंत  वित्त  पोषण  करने  हेतु  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  से  विभिन्‍न  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए  हैं  जिनमें  यानाम  से  द्राक्षारामन  और  काकीनांडा  तक  की  सड़कें  शामिल  केन्द्रीय  सड़क  निधि
 में  वास्तविक  वृद्धि  होने  पर  ही  इन  प्रस्तावों  पर  कारंवाई  हो  सकती  है  भौर  यह  बृद्धि  अभी  नहीं
 हुई

 बिहार  में  रेशम  कीट-पालन  को  प्रोत्साहन  देना

 7219,  श्री  उपेण  ताथ  बर्मा  :

 क्या  वस्त्र  मन्त्री  यह  बताने  की  छूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  रेशम-कीट-पालन  को  प्रोत्साहन  दिया  गया

 यदि  तो  उन्‌  स्थानों  के  परिणाम  कया  हैं  जहां  राज्य  वार  रेशम  कीट-पालन  शुरू
 किया  गया

 ह  |

 सरकार  द्वारा  बिहार  में  रेशम  कीट-पालन  में  लगे  हुए  किसानों  को  प्रोत्साहित  करने  के

 लिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  गए

 कया  राज्य  में  कई  स्थानों  पर  रेशम  कीट-पालन  को  क्षति  पहुंची  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ओर  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये

 जाने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  सन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  जी  हां  ।

 बिहार  में  शहतूृती  टसर  तथा  ऐंसो  रेशम-उत्पादन  की  प्रक्रिया  क्रियान्वित

 शहतूतो

 (1)  शहतूती  रेशम  के  !  000  एकड़  से  अधिक  क्षेत्र  बाले  जिले  ।

 पूणिया  ।

 (2)  500  एकड़  से  अधिक  क्षेत्र  बाले  जिले  ।

 सहरसा  ।

 (3)  100  एकड़  से  अधिक  क्षेत्र  थाले  जिले  ।

 साहबगंज  ।
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 कया  बिहार  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  प्रिड  में  1974  से  कोई  सड़क  शामिल  कौ  गई
 भौर

 यदि  तो  तत्पंबंधी  न्योरा  क्ष्रा  ह ैऔर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 जल-भूतल  परिकहन  संत्रालय  के  रप्त्य  मंजी  जयदोौश  :  जी  नहीं  ।

 राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ब्रिड  किसी  क्षेत्रीय  अथवा  राज्यवार  आधार  पर

 नहीं  बल्कि  विभिन्‍न  प्राथमिकताओं  और  आवश्यकताओं  जर्थात  धनराशि  की  रकष्ट्रीय
 परिवहन  नीति  समिति  की  अद्िल  भारतीय  स्तर  पर  प्रत्येक  सड़क  की  वारम्परिक

 नए  राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  आदि  को  ध्यान  में  रखते  हुए  शामिल
 किया  जाता  है  ।

 अस्याचल  प्रदेश  में  सोमाव्तो  सड़कों  का  मरम्मत  कार्य

 7123.  श्री  आनन्द  राय  भोय  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्षों  के  दोरान  अरुणाचल  प्रदेश  में  सीमावर्ती  सहकों  के  मरम्मत  कार्य  की  गति  में

 तेजी  भाई

 यदि  तो  उक्त  अवधि  के  दौरान  इस  क्षेत्र  की  सड़कों  के  मरम्मत-कार्य  पर  वर्ष-बार

 कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 अरुणाचल  प्रदेश्न  में  सीमावर्ती  सड़कों  के
 मरम्मत-कार्य

 की
 गति  में  और  अधिक  तेजी

 लाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गैस  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  सम्त्री

 एस०  कृष्ण  :  हां  ।

 पिछले  तोन  क्‍ष॑  के  खर्च  का  वर्षवार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :  --

 बर्ष  लाख  रुपए
 1988-89  1070.31

 1989-90  1376.48

 1990-91  1446.34

 यथा  अपेक्षित  मरम्मत  ओर  पुनरथापना  संबंधी  निर्माण  कार्य  सीमा  सड़क  श्वंगठन  द्वारा

 किए  जाते  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  बाराणसी  जिले  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  थेकों  को  शालाएं

 7124.  भरी  आनम्द  रत्न  मो  :

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 (%)  उत्तर  प्रदेश  के  बाराणसो  जिले  में  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों
 की

 कितनी  शा्ाएं  काम
 रत  हैं
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 झौर  कहां-कहां  पर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  बेकों  की  क्या  उपलब्धियां  और

 सरकार  का  किन  स्थानों  पर  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखायें  खोलने  का  विचार  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  काशी  ग्रामीण  बेंक  उत्तर  प्रदेश  के

 वाराणसी  जिले  को  कबर  करता  है  भौर  79  शाखाओं  के  माध्यम  से  का्यंसंचालन  करता  है  ।  शाखाओं
 को  अवस्थिति  को  संलग्न  विवरण  में  दर्शाया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकाप्त  बैंक  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  वर्षों
 के  दोराम  बाराणसी  जिले  में  काय्यंरत  काशी  ग्रामीण  बैंक  की  प्रगति  निम्नलिखित  है  :--

 रुपए )
 बकाया  अग्रिम  जुटाई  गई  जमा  राशियां

 जद  लाते  राशि  wi

 8-8  9  54666  1634.25  14179?  ?  1921.58

 19  9-90  58998  2037.39  158603  2626.82

 1990-91  64945  2470.9  2  173443  3195.88

 ग्रामीण  बैंक  ने  मा  1991  को  समाप्त  वर्ष  के  दोरान  9158  उधारकर्ताओं  को  511  लाख

 रुपए  को  राशि  संवितरित  की  ।

 राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  शाश्धायें  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  लम्बित  नहीं  है  ।

 विवरण

 वाराणसी  जिले  में  कृषि  ग्रामोण  बेंक  को  शाखाओं  को  अवस्थिति

 शालखाओों  को  अवस्पिति  शाखाओं  की  अवस्थिति

 1.  वाराणसी  11.  दुर्गा  गंज

 2.  शानशाहपुर  12.  मीरापुर  बासा

 3.  उमराहन  13,  टांडा

 4.  उगापुर  14.  नौगढ़

 5,  दुलाहोपुर  15.  आवाजपुर

 6.  बरोराबाजार  16.  पालो

 7,  फुलपुर  17.  कान्‍्ता

 8,  हाथी  बाजार  18.  एवाती

 9.  कच्चवा  रोड  19.  सदलपुरा

 10.  जंगी  गंज  20.  चोलापुर

 146



 22  1913  लिखित  उत्तर

 शाखाओं  को  अवस्पिति  शालाओं  की  अवस्थिति

 21.  कटरा  51.  गौरनकला

 22.  रामगढ़  52.  हिगुटरा

 23.  सीकरगंज  53.  मुनारी

 24.  सँदपुर  54.  कुवार

 25.  धीना  55,  बाबूसराव

 26,  अलिनगर  56.  जगन्‍्नाथपुर

 27.  कलिकाबाड़ा  57.  बुरुहूजा

 28.  मोन्ध्र  58.  पावंतीषुर

 29,  गोसाई  बाजार  59.  रोही

 30.  आयार  60.  इष्णदत्तपुर

 31.  जाल्हुपुर  61.  दबारिया

 32.  चितंपुर  62.  अभिया

 33.  नियारधि  3.  बरायी

 34.  बासानि  64,  बेला

 35,  इल्‍्ला  65.  करियावन

 36.  भिदौरो  56,  हरिहरपुर

 37.  मामाहार  67,  करोता

 38.  कोरोत  68,  बच्छावन

 39.  उतरोत  69.  सभईपुर

 40.  घाराहारा  70.  जगदीश  सराय

 41.  गरथामा  71.  गिर  बदगांव

 42.  गोसाईपुर  72.  सरोई

 43.  माथेथ  73.  फट्दूपुर

 44,  पपौरा  74.  धरोली

 45,  जवारियाबाद  45.  अबहोली

 46.  आशता  76.  रामनगर  '

 47.  भपौली  77.  बिराउनकोड

 48.  रामेश्वर  नई  बाजार

 49.  काशीपुर  29.  मशय्रैन

 50.  पाण्डे पुर
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 लघु  उछोयों  हारा  जनता  से  पूंजी  वसूल  करना

 7125,  भरी  पृथ्वीराज  डो०  चब्हाण  :

 क्या  बिस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  को  जनता  से  पूंजी  एकत्र  करने  में  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  रहा

 (a)  यदि  तो  तत्ल॑ंबंधी  ब्योरा  बया  और

 केन्द्रीय  सरकार  हारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है/किए  जाने  का
 विचार  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  बंचो  रामेश्बर  :  भौर  जनता  से  पूजी
 जुटाने  में  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  द्वारा  उठाई  जा  रही  कठिनाइयों  के  बारे  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त

 नहीं  हुआ  है  ।  पूंजी  निर्गंमों  के  लिए  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  के  आवेदनों  पर  समय-समय  पर

 पूंजी  निर्गेम  संबंधी  मार्ग-निर्देशों  को  ध्यान  में  रखकर  कार्रवाई  की  जाती  है  और  यदि  आवेदक  कंपनी
 का  प्रस्ताव  पूंजी  निर्गंम  संबंधी  मार्ग-निर्देशों/।मानकों  को  पूरा  करता  है  तो  पूंजी  निर्ममों  के  लिए
 स्वोक्ृतियां  दी  जाती  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकारो  क्षेत्र  के  बकों  को  बिदेशों  में  स्थित  शालाओं  का  कार्य-निष्पादन

 71: 6.  डा०  जो  ०  एल०  कनोजिया  :

 बया  बित्त  मन्‍्त्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  की  विदेशों  में  स्थित  शाखाओं  के

 हानि  का  बेक-वार  तथा  वेश-वार  ब्यौरा  कया

 कया  कुछ  जंक  शाखाओं  के  कारोबार  में  अत्यधिक  कमी  हुई

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  का  इनमें  से  कुछ  शाखाओं  को  बन्द  करने  का  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  शाख्त्राओं  को  होने  वाली  हानि  कम  करने  के  लिए  कौन  से  अन्य  सुध्राराश्मक  उपाय
 बरने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  झंत्री  दलबोर  :  ओर  (a)  ब ेककारी  विनियमन
 1949,  को  तीसरी  अनुसूची  में  निर्धारित  फार्मेट  में  अपने-अपने  लाभ  एबं  हानि  खाते

 बनाते  बंक  के  लाभ/हानि  को  सम्पूर्ण  स्थिति  इसमें  दिखाई  जाती  विदेशी  शाखाओं  के
 हानियों  को  अलग  से  नहीं  दिश्याया  जाता  है  ।

 से  (४)  भारतीय  बेंकों  की  विदेशी  शाखाओं  के  परिचालनों  की  सरकार  और
 भारतोय  रिजवं  बंक  द्वारा  निरन्तर  पुनरीक्षा  की  ज।ती  गत  कुछ  वर्षों  में  विदेशी  शाश्याओं  के
 परिचालनों  की  निगरानी  और  सुधार  करने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  किए  गए  इन  उवायों  का
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 उद्देश्य  कामिक  नीति  मजबूत  ऋण  देने-की  सोमाओं  ओर  किसी  देश  से  लेन-देनों
 के  संबंध  में  विवेकपूर्ण  मानदण्डों  को  आम्तरिक  और  पर्यवेक्षण  मियरत्रण्‌

 को  मजबूत  भारतीय  बैंकों  के  बीच  सहयोग  ओर  समन्वेय  को  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रभावों  का
 पोर्टफोलियो  निरीक्षण  गैर-अधंक्षम  शाखाओं  को  बन्द  समस्‍्याग्रस्त  ऋणों  की  समीक्षा
 करना  आदि  है  |  विदेशी  शाखाओं  की  महत्वपूर्ण  गतिविधियों  के  बारे  में  भारतीय  रिजर्द  बैंक

 द्वारा  अपनी  कार्य  योजना  संबंधी  बैठकों  में  विस्तार  से  चर्चा  भी  कौं  जाती  भारतीय  बैंकों  के
 विदेशी  परिचालनों  का  समेकन  करने  के  लिए  भी  उपाय  शुरू  किछ  गए  हैं  जिनमें  अन्य  बातों  के

 साथ  राष्ट्रीयक्ृत  बंकों  स्टेट  बेंक  के  की  विद्यमान  शाखाओं  को  अपने  हाथ  में  लेने
 के  लिए  एक  अन्‍्तरष्ट्रीय  बैंक  की  स्यापना  करना  भी  शामिल  है  ।

 कर्नाटक  में  आयुध  डिफ्स  कालेज  ओर  सेना  भर्तो
 व  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना

 7127,  भ्री  एस  बो०  सिदनाल

 का  हा

 क्या  रक्षा  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कर्नाटक  में  निकट  भविष्य  में  एक  आयुध  एक  डिफेंस  कालेज  और  एक
 सेना  भर्ती  व  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  बा  कोई  प्रस्ताव  है  हि

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 (  इन्हें  कब  तक  खोल  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गेस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 एस०  कृष्ण  :

 (@)  और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कॉफी  का  मिर्यात

 71.  8,  श्री  एसਂ  बो०  सिदनाल

 बया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  कौन-कोन  से  प्रमृक्न  देशों  को  कॉफी  का  नियति  किया  गया

 इससे  प्रतिबषं  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  और

 कॉफी  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विश्व  में  नए  बाजारों  करने  के  लिए
 सश्कार  का  क्या  कदम  उठाने  का  थिचार  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उप  सनन्‍्त्रो  सलसान  :  पिछले  दो  वित्तीय  वर्षों  के
 दौरान  जिन॑  प्रमख  देशों  को  कॉफी  का  निर्यात  किया  गया  वे

 पश्चिम  यू०  एस०  पूर्वो  स्थिंटअश्सैंड  तथा
 रोमानिया  ।

 वर्ष  1989-90  तथी  1990-91  के  दौरान  उपयुक्त  देशों  को  कॉफी  के  नियति  से

 अजित  विदेशौ  मुद्दा  की  राशि  क्रमशः  21559.28  लाख  रुपये  त्रथा  23753,51  लाख  रुपये
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 खिमिमिय  दर  के  लम्ायोजन  के  अलाबा  सरकार  ने  हाल  ही  में  एग्जिम  स्किप  को

 शुरूआत  पढ़े  है  |  आशा  है  कि  इससे  कॉफी  निर्यात्तकों  को  प्रोश्लाहन  मिलेगा  और  वे  कॉफी  के  निर्यात
 को  परने  और  निर्यात  बाजारों  के  विविधोकरण  के  लिए  अधिक  प्रयात

 पट
 पत

 स्वीकृति  हेतु  कर्माटक  को  लम्बित  परियोजनाएं
 छू  की  पके  हा  ः हैं

 71.9.  की  एल०  बो०  लिवमाल  :

 क्या  जल-भृतल  परिथहुल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कर्नाटक  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  कितनी  परियोजनाएं  और  योजनाएं  फेन्द्र  सरकार  के

 पास  स्वीकृति  हेतु  लभ्बित  और

 प्रत्येक  मामले  में  भब  तक  कया  कार्यबाह्दी  की  गयी  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंजालब  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ओर

 सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 ऑर  कनटिक  की  उन  विभिन्‍न  सड़कों  और  पुलों  संबंधी  स्कोमों  के  ब्यौरे  जों

 सरकार  के  पास  लम्बित  हैं  तथा  उनको  वतंमान  स्थिति  :  --

 (1)  राज्य  शड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्गों  में  बदलने  की  11  स्कींमें  और  आई  क  एवं
 राज्यीय  महत्व  के  कार्यक्रम  के  तहत  कार्थान्वित  की  जाने  थाली  20  आठवीं
 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  पर  ही  इन  प्रस्तातओं  पर  विचार  किया  जा  सफता

 166  स्कीमों  को  बढ़ी  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  बित्त  फ्रोक्सति  करने  कक  प्रस्ताव

 है  ।  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  बास्तविक  जो  अभी  नहीं  हुई  होने  के  बाद  ही
 इन  पर  कायंबाही  की

 (2  जनम

 (3)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कार्यों  के  13  अनुमान  ।  चालू  बर्ष  के  बजट  के  अनुमोदन  के  बाद

 ही  इन  पर  कारंबाई  की  बशतें  कि  धनराशि  उपलब्ध  हो  और  योजना  में  इनके
 लिए  प्रावधाम  हो  ।

 कर्माठक  में  साथजनिक  क्षेत्र  के  बेंकों  हारा  किसानों  को  ऋण

 7130.  शरों  एस०  बी०  सिदनाल  :

 क्या  बिर्त  भन्‍्त्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 a  «  -  AE)  कर्नाटक  में  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बेंकों  की  जिलावार  ओर  बेंकबार  कितनी  शाला

 +#-  है  1990  |  1991  को  इन  बेकों  में  जिलादार  बेककार

 कितनी  धनराशि  जमा

 पिछले  तीन  बर्कों  के  दोरान  कर्नाटक  में  इन  बंकों  ढ्वारा  जिलाबार  कुल  कितमा  ऋण

 स्वीकृत  किया
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 कया  राष्ट्रीयकृत  बेकों  ने  ऐसे  ऋण  स्वीकृत  करने  हेतु  रखा  भया  लक्ष्य  प्राप्त  कर
 लिया

 यदि  इसके  क्या  कारण  हैं  भौर  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  ढकाए

 कनटिक  में  इन  बैंकों  ते  पिछले  तीन  थर्षों  के  दौरान  जिलावार  किसानों को  कितना  न्ह्म
 स्वीकृत  किया  और  वास्तव  में  भौर

 उक्त  अवधि  में  किसानों  द्वारा  कितनी  धनराशि  वापस  लौटाई  गयी  ?

 बित  जन्त्रालय  में  राज्य  मन्‍त्री  दलबोर  :  (+१)  30.6.1991  की  स्थिति  के

 अनुसार  कर्नाटक  में  कायं  कर  रहो  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  शायाओं  की  जिलेबार  ओर  बैंकबार
 संब्य  संलग्न  विवरण  एक  में  दी  गई  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  अनुपार  कर्ताटक  में  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  1990
 के  अन्तिम  श॒व्रवार  को  कुल  क्षमा  राशियां  7192  करोड़  रुपए  थी  भौर  1990

 की  ग्थिति  के  अनुसार  7636  करोड़  रुपये  थी  ।

 कनरटिक  से  सरकारो  क्षेत्र  के  बेकों  द्वारा  मंजूर  किए  गए  जिलेवार  ऋणों  को  कुल  राक्षि
 से  संबंधित  आंकड़े  भारतीय  रिजवं  बंक  के  पास  उपलब्ध  नहीं  1988,

 1989  और  1990  के  अन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुसार  कर्नाटक  में  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बंकों  के  बकाया  अग्रिमों  की  जिलेवार  राशि  संलग्त  विवरण  दो  में  दो  गई

 और  सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  द्वारा  कतटिक  में  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य
 निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।

 किसानों  को  मंजूर  किए  जाने  बाले  ऋणों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बंक  से  जिलेबार

 भाँबगड़  प्राप्त  नहीं  होते  1987,  1988  भौंर  1989
 के  भन्तिम  शुक्रवार  की  स्थिति  के  अनुशार  कनटिक  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  द्वारा  कृषि

 क्षेत्र  को  दिए  गए  बकाया  अग्रिम  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 1987  1988  1989

 834.83  955.04  1408,67

 1987,  1988  भोर  1989  के  अन्तिम  शुक्र  की  स्थिति  के  अनूछार
 कर्नाटक  में  सभी  अनुसूचित  बाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा  कुषि  अग्रिमों  की  बसूली  की  अ्तिशतता  तीके  दी

 गई  है  :--

 1987  1988  3989

 51.9  460.  2  47.3.
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 विवरण-दो

 1988,  1989  ओर  1990  के  अन्तिम  शुक्रवार  की
 स्थिति  के  अनुसार  कनटिक  में  सभी  अनुसूचित  व/णिछ्षयक  बैंकों  क ेलिला-बार

 बकाया  अपग्रिमों  की  राशि  को  दशने  बाला  विवरण

 करोड़

 जप
 क्र०  सं०  जिले  का  नाम

 हे
 बकाया  अध्रिम

 मम»  «७७०...  सा  ५०००  OR  ED  समा»  ९2९७  33-33  eee  नामममम+  पाक  दा  ००
 दिसम्बर  1987  दिसम्बर  1989  दिशम्वर  1990

 1.  बंगलौर  प्रामीण
 .

 13.14  88,06  91,22

 2,  बंगलौर  शहरी  2994,9 1  3282.26  3644.80

 3.  बेलगांव  267.43  303.00  322.33

 4,  बेल्लारी  171,77  188.28  203.78

 5.  बिदार  50.77  59.97.  60.24

 6.  बीजापुर  141,68  153.75  160.02

 7,  चिकमंगलूर  135.19  149.57  166.69

 8.  चित्रदु्ग  149,27  164.86  168,87

 9,  दक्षिण  कन्नड़  599.65  655.40  820.54

 धारवाड़  293.39  319.40  321.64

 11.  गुलबर्गा  131.34  156.56  158.34

 12.  हसन  115.60  129.71  147,10

 13,  कोदगु  9<.22  103.58  113.97

 14,  कोलार  112.04  1  6.93  128.37

 15.  मण्डया  79.61  89.91  95.66

 16,  मैसूर  342.28  389.82  397.96

 17,  रायचर  142  66  158.11  166.29

 18.  शिमोगा  213.02  236.27  243,89

 19.  तुमकुर
 118.73  127.58

 138.87
 20,  उत्तर  कन्‍नड़  89.31  100.16  107.39

 छआ  आछआछआआछछ  छ  निया  ीितणीणभपायणथ3ा:।:डं  नि  ख  सखी  ंझशभ  जि  अत ततत  33 वित3जन-+त-त  यमन  $$

 स्टेट  बेंक  आफ  इम्बोर  की  जनकपुरी  शाला  में  धांधली/धोलाघड़ी

 7131.  की  राभवदन  :

 क्या  बित्त  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  स्टेट  बंक  आफ  इन्दोर  की  जनकपुरी  दिल्‍ली  में  1990  से  लैकर
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 1990  तक  कर्मचारियों  द्वारा  की  मई  अभियमितताओं/धोखाधड़ी  के  अनेक  मामलों  का  पता
 चला

 यदि  तो  मामलाबार  तत्सम्बश्ध्ी  ब्योरा  क्या  है.ओर  प्रत्येक  मामले  में  कितने

 की  धांघली  की  गई  ओर

 दोषी  कप्तंचारियों  के  बिरुद्ध  प्रबंधन  ने  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 विस  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  दलबोर  :  और  स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर
 ने  सूचित  किया  है  कि  1990  की  अवधि  के  दोरान  नई  दिल्‍ली  शाखा  में  स्टाफ
 के  किसी  शददस्थ  हारा  धोशल्याघड़ी  नहीं  को  गई  इसी  अवधि  के  दोरान  क्रमशः  6.82  लाख

 रुपए  तथा  9.60  लाख  रुपए  के  अग्रिम  देने  के  बारे  में  दो  मामं  में  हुई  अनियमितताओं  का  पता
 लगावा  गया

 बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अनियमितताओं  के  लिए  जिम्मेवार  अधिकारी  को
 पत्र  दिया  गया  है  ।

 अनियासो  भारतोयों  हाशा  निवेश

 7137,  शा०  जो  ०एल०  कनोजिया  :

 हो  भाग्य  गोबधंत  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  वरेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  अनिवासी  भारतीयों  को  पूंजी  निवेश  के  लिए  आकर्षित  करने  हेतु  किए
 गए  विशेष  प्रयासों  के  बया  परिणाम  निकले

 कया  कुछ  बेंकों  ने  जन  सलाहकार  सेवाएं  ओर  ऋण  वापसी
 आदि  कारंवाई  करने  भादि  सुविधाएं  देने  के  लिए  विशेष  प्रकरोष्ठों  को  स्थापना  की  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया  है  और  इस  बारे  में  अनिवासी  भारतीयों  की
 त्र्या  क्‍या

 बिस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रामेश्वर  चूंकि  विशेष  स्कीमों  ओर

 प्रोत्साहनों  की  घोषणा  हाल  में  ही  की  गई  अतः  इनके  परिणामों  का  निर्धारण  इतनी  जल्दी  नहीं
 किया  जा  सकता  है  ।

 ओर  कुछ  बंकों  ने  ऐसे  सेलों  की  स्थापना  की  अनिवासी  भारतीयों  को
 क्रिया  का  अनुमान  इतनी  जल्‍दी  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयहत  सूतो  कपड़ा  सिलों  के  भ्रतिकों  को  आवास  सुविधाएं
 7133.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  बस्तर  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  उत्तर  प्रदेश  में  सभी  राष्ट्रीयक्ृत  सूती  कपड़ा  मिलों  के  श्रमिकों  को  पानी
 तथा  बिजली  ज॑ंसी  सुविधाएं  प्रदान  की  जाो

 1:6



 22  1913  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  ऐसी  मिलों  के  नाम  क्या  हैं  जि  श्रमिकों  को  यह  सुविधाएं  दी  गई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वस्त्र  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  नहीं  ।  फिर  भी  वाच  एण्ड

 वाई  जैसे  कुछ  स्टाफ  को  ऐसी  सुविधाएं  प्रदान  की  जाती  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  एन०टी ०
 सी०  मिलों  ने  ऐसे  प्रस्तावों  को  बढ़  वा  देने  के लिए  अभी  लाभ  नहीं  कमाया

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  उद्योग  को  सुविधाएं
 7124.  ड्ा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  बस्चश्र  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  हथकरघा  बुनकरों  को  1990-91  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  सूत  के
 लच्छे  उपलब्ध  कराए  गए

 उत्तर  प्रदेश  में  धत  बनाने  वाली  इकाईवथों  को  उनकी  वरतंमान  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए

 उपयुक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  सहायता  दी  गई

 राष्ट्रीय  हथकरघा  विकास  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  बुतनकरों  की  1990-91  के
 दौरान  कितने  मूल्य  का  रंग  और  रसायन  दिए

 उत्तर  थदेश  में  प्राथमिक/शीर्ष  सहकारी  समितियों  को  1990-91  के  दौरान  कितनी
 अतिरिक्त  कार्यकारी  पूंजी  दी

 (३)  उत्तर  प्रदेश  में  बुनकरों  को  सावंजनिक  क्षेत्र  की  संस्थाओं  द्वारा  उक्त  वर्ष  के  दौरान
 कितनो  वित्तीय  सहायता  दी

 उत्तर  प्रदेश  में  बाजार  विकास  योजना  के  अन्तर्गत  उक्त  वर्ष  के  दौरान  शीर्ष  सहकारी
 समितियों  को  कितनी  सहायता  दी  और

 (&)  उत्तर  प्रदेश  में  हथकरघा  निर्मित  और  राष्ट्रीय  हथकरधा  विकास  निगम  द्वारा  कितने

 मूल्य  का  कपड़ा  1990-91  के  दौरान  निर्यात  किया  गया  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  शाज्य  संत्री  अशोक  :  चूंकि  सूत  पूरे  देश  में  बचा
 जाता  है  और  सूत  का  व्यापार  भ्रधिकरांश  रूप  से  प्राइवेट  हाथों  में  हैं  इसलिए  किसी  विशेष  राज्य  में

 हैंक  यान  उपलब्धता  और  इसकी  बिक्री  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाता  संभव  नहीं  है|

 भारत  सरकार  ने  1990-91  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  क्षेत्र  में  वतंमान
 कताई  क्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 राष्ट्रीय  हृधकरघा  विकास  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  के  बुनकरों  और  अभिकरणों  को
 1990-91  के  दोशन  1478.87  लाख  रुपये  मूल्य  का  सूत  और  422  लाख  रुपये  मूल्य  के  रंग  ओर
 रसायन  सप्लाई  किए  गए  ।

 भारत  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  सहकारी  अथवा  निगम  क्षेत्र  में  किसी  भी  राज्य

 157



 लिखित  उत्तर  13  1991
 लड़

 हथकरघा  अभिक्रण  को  1990-91  के  दौरान  अंश  पूंजी  सहायता  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  नहीं
 दी  हैं  तथापि  ह्थकरघा  वपड़े  की  बिक्री  बढ़ाने  और  राज्य  बनकरों  को  निरंतर  रोजगार  देने  के

 उद्देश्य  से  विभिन्‍न  अन्य  योजनाओं  के  अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  1990-91  के  दौरान

 4499  84  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की  गई  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  1997-91  के  दौरान  बाजार,विक्रास  योजना  के  अन्तगंत  सहकारी
 और  निगम  क्षेत्र  में  राज्य  हयकरधा  अभिकरणों  को  658.11  लाख  रुपए  की  राशि  जारी  की
 गई

 ॥

 (&)  राष्ट्रीय  हथकरघा  विक्रास  निगम  द्वारा  1990-91  के  दौरान  करड़े  का  निर्यात  नहीं
 किया  गया  है|

 स्वोकृति  हेतु  उत्तर  प्रवेश  की  लंबित  पूरियोजनाएं

 7135,  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 बया  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  बितनी  परियोजनाएं  और  योजनाएं  स्वीकृति  हेतु
 केन्द्र  सरकार  के  पास  लंबित  और

 प्रत्येक  मामले  में  अब  तक  कया  कायंबाही  की  गई  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मन्जालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  ओर
 सरकार  के  पास  लंबित  उत्तर  प्रदेश  की  विभिन्‍न  सड़क  और  पुल  स्कीमों  से  संबंधित  हवाले  तथा

 उनको  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :

 (1)  चार  राज्य  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  में  बदलने  के  प्रस्ताव  ।  इस  प्रस्ताव  पर  भाठवीं
 योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  के  पश्चात  ही  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 2)  43  स्क्रीमों  की  बढ़ती  हुई  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  वित्त  पोषित  करने  का  प्रस्ताव
 किया  गया  इन  पर  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  वास्तविक  वद्धि  द्वो  जाने  के  पश्चात  ही  कारंवाई  की
 जा  सकेगी  जो  अभी  नहीं  हुई  है  ।

 (3)  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कार्यों  के  लिए  19  प्रककलन  निधियों  की  .  उपलब्धता  तथा
 योजना  में  प्रावधान  के  अध्यधौन  हन  पर  धाल्‌  वर्ष  के  बजट  को  अनुमोदन  मिलने  के  पश्वात  ही
 कारंबाई  की  जाएगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीयकृत  बंकों  की  शाखाएं  खोलता
 7136.  डा०  लाल  बहादुर  रावल  :

 क्या  बिख  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  के  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों

 की  नई  शाखाएं  खोलने  का

 यद्वि  तो  यह  शाखाएं  किन-किन  स्थानों  में  खोली  ओर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्ज्नो  वर्तमान  शाखा  लाइसेंसिंग
 नीति  के  अन्तर्गत  नई  बैंक  शाखाओं  की  संरूया  में  वृद्धि  उनकी  पूर्ण  रूप  से  प्रमाणित
 कारोबार  की  क्षमता  और  प्रस्तावित  शाखा  बी  वित्तीय  क्षमता  पर  निर्भर  करती है  इसके  अतिरिक्त
 बतंमान  लाइसेंसिंग  नीति  के  तहत  शाख्ाएं  खोलने  का  क़राये  एक  निरन्तर  है  जिसे  भारतीय
 रिजवं  बैंक  इस  संबंध  में  लाइसेस  जारी  कर  नियंत्रित  करता  इसलिए  इस  समय  उत्तर  प्रदेश  के
 ग्राम्मीण  और  गिछट़े  इलाकों:में  खोली  जाने  बाली  शाखाओं  की  संघ्या  बता  पाना  सब्भव  नहीं  है  ।

 ]

 कर्माटक  में  रेशम  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विश्व  ब्रेंक  से  सहायता

 7137.  श्री  सी०  पी०  म॒ुदालगरियप्पा  :

 क्या  बस्त्र  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  कर्नाटक  में  रेशम  फे  उत्पादन  में  बुद्धि  करने  के  लिए  विश्व
 बेंक  से  वर्ष  कुल  कितनी  राशि  की  सहायता  ली

 कया  सरकार  का  राज्य  में  रेशम  के  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विश्व  बैंक  से  और
 अधिक  सहायता  प्राप्त  करने  का  विबार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  अशोक  :  से  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड
 राज्यों  के  कर्नाटक  भी  शामिल  सहयोगों  से  देश  में  कनटिक  भी  शामिश्ष
 रेशम  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  1989-90  से  शूरू  होने  वाली  5  वर्ष  की  परियोजना  अवधि
 के  लिए  विश्व  बेंक/रिवस  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय  रेशग  उत्पादन  फरियोजना  क्रियान्वित  कर  रहा  है  ।

 जबकि  वर्ष  1989-90  से  1991-92  तक्र  3  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  कुल  प्रावधान  जिसमें
 कर्नाटक  में  केन्द्रीय  रेशम  बोई़  का  निवेश  भी  शासिल  9083-56  लाख  गष  है  ।  बाकी  दो  वर्ष
 की  अवधि  अर्थात्‌  १ष॑  1992-93  से  1993-94  तक  के  लिए  4807-88  लाख  रुपये  के  नियेश  की
 व्यवस्था  फ्री  गई  है  ।  वर्ष-द्ार  ब्यौरे  निम्नोक्‍्त  अनुसार  है  ।

 1989-90  1375.62  लाख

 1990-91  4342  67  लाख

 1991-92  3365.27  भाख
 बा  —  ५०  २००००

 9083१,356  लाख

 1992-93  2580  43  लाख

 1993-94  2227.15$  लाख

 4807.58  लाख
 न्‍अंमनकम«क  टन«>क्‍«क  अमकम  3...
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 चंदन  को  लकड़ी  और  तेल  का  निर्यात

 7138.  श्री  सो०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कनटिक  से  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  चंदन  की  लकड़ी
 और  चंदन  के  तेल  का  निर्यात  किया

 क्‍या  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  चंदन  के  तेल  के  निर्यात
 को  बढ़ावा  देने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिज्य  मंत्रालय  के  उप  मंत्री  सलमान  :  निर्यात  आंकड़े  राज्यवार
 आधार  पर  नहीं  रखे  जाते  पिछले  तीन  वर्षों  के दौरान  चंदन  के  तेल  के  समूचे  देश  के

 निर्यात  आंकड़े  निम्तानुसार  थे  :  --

 :  करोड़  ०

 यर्ष  निर्यात

 1988-89  6.29

 1989-90  5.71

 1990-91  6,71

 :
 '

 बतंमान  भायात  एवं  निर्यात  नीति  के  अन्तगंत  लठ़ठे  तथा  छोटे  आकार  की  लबड़ी  और
 जिसमें  चंदन  की  लकड़ी  भी  शामिल  फे  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  खुरदरा  चंदन  के
 विषम  आकृति  के  लिप्स  जिनमें  से  प्रत्येक्ष  का  वजन  50  ग्राम  से  अधिक  न  हो  और  फ्लेक्स
 तथा  पाउडर  के  रूप  में  चन्दन  के  निर्यात  की  अनुमति  है  ।  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  चिथ्स  पाउडर
 डस्ट  और  प्लेगस  जैसे  चन्दन-उत्प,दों  का  निर्यात-निष्पादन  निम्नानुपरार  रहा  है  :--

 :  करोड  रु०  मे ं)

 वर्ष  निर्यात

 1987-88  8  7.94

 1988-89  3,83

 1989.90  7.45

 :

 और  हाल  ही  में  आयात-निर्यात  नीति  में  किए  गए  उदारीकरण  तथा  एक्सिम
 तथा  सक्रिष्स  लागू  होने  में  चंदन  का  तेल/चिप्स/पाउडर  के  निर्यात  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  ॥
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 दिल्‍ली  तथा  गाजियाबाद  में  उद्यमियों  को  उदार  ऋण

 7139,  श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  वीरेगत्र  सिह  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  और  गाजियाबाद  के  कितने  उद्यप्रियों  ने  नई  परियोजनाओं  की  स्थ।पना  करने
 तथा  रुग्ण  एककों  के  पुनर्वास  के  उद्देश्य  से  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  अब  तक  भारतीय  भौद्योगिक  बैंक

 इबिवटी  से  आसान  क्रणों  के  रूप  में  सहायता  हेतु  आग्रह  किया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  उद्यमी  को  कितनी  धनराशि  मंजर  की  गई

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  ऋण  की  अद्ययगी  करने  हेतु  परियोजना  की  लागत

 सीमा  में  वद्धि  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  उमके  क्या  कारण

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  बैंक
 द्वारा  प्रारम्भ  की  गई  राष्ट्रीय  हक्बिटी  निधि  योजना  को  इस  समय  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक
 द्वारा  संचालित  किया  जा  रहा  सिडनी  से  प्राप्त  सूचना  के  1989  1991
 की  अवधि  के  दौरान  दिल्‍ली  और  गाजियाबाद  के  दो  उद्यमियों  ने  नई  परियोजनाएं  स्थापित  करने  के

 लिए  योजना  के  तहत  सहायता  प्राप्त  की  ।

 राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि  योजना  के  तहत  इन  दो  उद्यमियों  को  क्रमशः  19,655  रुपए
 और  40,000  रुपए  बी  सहायता  प्रदान  की  १ई  !

 और  जैसा  अतिलघ  और  ग्रामोद्योगों  के  प्रवतेन  और  उन्हें  मजबूत  बनाने
 सम्बन्धी  नई  नीतिगत  उपायों  में  घोषणा  की  गई  12  1991  से  राष्ट्रीय  इक्विटी  निधि
 के  तहत  सहायता  के  लिए  पात्र  परियोजना  लागत  को  5  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  10  लाख  रुपए  कर
 दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  भूतपृर्व  सेनिक  स्वरोजगार  योजना  के  अम्तर्गंत
 आवेदन-पत्र

 7140.  श्री  रमेश  चन्द  तोमर  :

 श्री  बोरेख  सिह  :

 क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  भतपुरवं  सेनिक  स्व-रोजगार  योजना  का  क्या  परिणाम  निकला

 वर्ष  1990  के  दोरान  और  1991  में  आज  तक  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व
 सेनिकों  से  भूतपूर्व  सैनिक  स्वरोजगार  योजना  के  अन्तगंत  कितने  आवेदन-पत्र  प्राप्त
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 eee  जज  न  -  ee  नख७ओतथथाे,नकइ इ  इनअन््ीस-जकनकचस्‍राय

 इनमें  से  कितने  आवेदन-पत्रों  को  वित्तीय  सहायता  के  लिए  मंजूर  किया  गया  और  इन
 भावेदन-पत्रों  वो  मंजूर  करने  में  यदि  कोई  विलग्ब  हुआ  है  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इन्हें  मंजूर  करने  के  लिए  बया  मानदण्ड  अपनाए  गए  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  कृष्ण  :  से  और  स्व-रोजगार  योजन!एं  क्रमशः
 1987  और  1988  में  शुरू  की  गई  योजना  के  अन्तर्गत  1990  तक

 4,000  से  अधिरू  भूतपूर्व  सैनिकों  के  लिए  103  करोड़  रुपए  स्वीकृत  किए  गए  थे  ।
 योजना  के  अन्तगगंत  31  1991  तक  1,200  से  अधिक  भूतपूर्व  सेनिक्रों  के लिए  6  करोड़  रुपए
 स्वीकृत  किए  गए  थे  ।

 राज्य  सैनिक  उत्तर  प्रदेश  से  प्राप्त  यूचना  के  अनुसार  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व  सैनिकों
 योजना  के  अन्तगंत  1990  के  दौरान  188  और  1991  के  दौरान  (30  199;

 164  आगेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  इनमें  से  99  और  89  आवेदन  सहायता  प्रदान  करने
 के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  योजना  के  अन्तगंत  बर्ष  1990  के  दौरान  394  और
 1991  के  दौरान  (30  1991  138  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे  जिनमें  से  85  और
 82  आवेदन  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  स्वीकृत  कर  लिए  गए  हैं  ।

 जो  भावेदन-पत्र  हर  तरह  से  पूरे  होते  हैं  उन  पर  कारंबाई  की  जाती  है  और  उसका  शीघ्रता
 से  निप्टान  किया  जाता  है  तथा  उन  पर  तीन  भह  के  भीतर  ऋण  मजूर  कर  दिया  जाता

 है  |  परग्तु  कभी-कभी  आवेदन-पत्र  अपूर्ण  प्रस्तावित  परियोजना  व्यवद्वायं  न  पाए  समर्थक

 ऋणाधार  स्वीकृतिदता  अधिकारी  के  संतोष  के  अनुरूप  न  होने  आदि  के  कारण  इसमें  विनम्ब  भी

 हो  जाता  है  |

 योजना  के  अन्तगंत  प्राप्त  प्रत्येक  आवेदन-पच्र  के  भोषित्य  के  आधार
 पर  अज्छी  तरह  जांच  की  जाती  है  जिसमें  प्रस्तावित  परिव्रोजता  की  बव्यवह्यायंता  को  ध्यान  में  रखा
 जाता  इन  दोनों  योजनाओं  की  मुख्य  शर्तों  में  निम्नलिखित  बातें  शामिल  हैं  :  --

 |

 आवेदक  को  60  वर्ष  से  कम  आयु  का  होता  चाहिए  ।

 आवेदक  को  संबंधित  जिला  सेनिक  बोडे  सेनिक  बो्  में  पंजीकृत  होना  चाहिए  ।
 इस #  अतिरिक्त  रोजगार  सहायता  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  व्यक्ति  को  पुनर्वास
 महानिदेशालय  में  भी  पंजीकृत  होना  चाहिए  ।

 केवल  12  लाख  रुपए  तक  की  लागत  की  परियोजनाओं  पर  ही  सहायता  के  लिए
 विचार  किया  जाता  है  ।

 आवेदक  की  भोर  किसी  अन्य  योजना  के  अंतगंत  कोई  ऐसा  बकाया  ऋण  नहीं  होना
 चाहिए  जो  उसे  लौटाना  हो  ।

 सेम्फेक्स  -2

 भावेदक  को  संबंधित  जिला  सैनिक  बोर्ड/राज्य  सैनिक  बोड  में  पंजीकृत  होना  चाहिए
 '
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 इसके  साथ  ही  सहायता  के  लिए  आवेदन  करने  वाले  व्यक्ति  को  पुनर्वास  महानिदेशालय
 में  भी  पंजीकृत  होना  चाहिए  ।

 आवेदक  की  ओर  किसी  अन्य  योजना  के  अंतर्मत  कोई  ऐसा  बकाया  ऋण  नहीं  होना
 चाहिए  जो  उसे  लौटाना

 कृषि  कार्यों  के  लिए  ऋण  की  कोई  सीमा  नहीं  है  लेकिन  7.5  लाख  दुपए  तक  की
 लागत  की  गेर-कृषि  परियोजनाओं  के  लिए  धन  दिया  जा  सकता  है  ।

 कपड़ा  मिलों  का  आशुनिकोक रण
 7141.  डा०  जी०  एल०  कनोजिया  :

 क्री  कालका  दास  :

 क्या  बच्च्र  मन्‍्त्री  यह  ब्ताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  कपड़ा  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  का  आधु  निबीकरण  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  कपड़ा  मिल  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  राज्यवार
 क्तिनी  धनराशि  खर्च  बी

 क्या  उनमें  से  कुछ  कपड़ा  मिलें  बन्द  हो  गयी  हैं  अथवा  भारी  घाटे  में  चल  रही
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरजार  ने  य्हू  धुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  कि  जिन  कपड़ा
 मिलों  पर  भारी  धनराशि  खर्च  की  गयी  वे  बन्द  न  हों  ?

 वस्त्र  सन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  अशोक  :  इस  समय  एन*टी०सी०  के
 28  एककों  के  बारे  में  आधुनिकी करण  जिनमें  129.24  करोड़  रु०  का  परिव्यय  शामिल

 एन०टी०  सी०  /  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  स्वीकृत  कर  दी  गई  ओर  ये  क्रियान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों
 में  88.07  करोड़  रु०  के  परिव्यय  से  12  एककों  के  बारे  में  आधुनिकीकरण  प्रस्ताव  को  भी,प्रस्तुत
 कर  दिए  गए  हैं  और  बित्तीय  संस्थाओं  से  इनकी  मंजूरी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  वस्त्र  मिलों  के  आधुनिकीकरण  के  लिए  स्वीकृत
 घनराशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्नोकत  प्रकार  है  :

 क्रम  सं  ०  राज्य  ख्ं  फी  गई  धनराशि  र०

 1.  आन्भ्र  प्रदेण  206

 2.  केरल  6.59

 3.  माहे  संघ  राज्य  क्षेत्र  1.29
 4.  तमिलनाडु  8.47
 5.  पांडिचेरी  6.62
 6.  उत्तर  प्रदेश  0.87

 25.40
 —e~  कम्णअा  करा»  अम्मा
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 और  जी  नहीं  ।

 एनण्टी०्सी०  का  यह  प्रयास  है  कि  ऐसी  कोई  भी  मिल  बन्द  न  पड़ी  रहे  जिसके

 आधुतिकी  करण/पुनस्थपिन  पर  निधियां  खं  की  गई  एम०टी०सी०  मिलों  के  निष्पादन  में  सुधार
 के  लिए  अल्पकालीन  एवं  दीघंवधालीन  रणनीति  भन्य  बातों  साथ-साथ  शामिल  है  :--

 1,  मिलों  का  चुनोंदा  आाधुनिकी  करण  ।

 2.  कताई  एवं  बुनाई  मिलों  में  उच्चतर  उत्पादकता  पर  ध्यान  देना  ।

 3.  श्रमिक  सुव्यवस्थीकरण  जहां  कहीं  इन्हें  फालत्‌  पाया

 4.  कष्चे  माल  की  प्रतिस्पधत्मिक  खरीद  ।

 5.  उच्चतर  यान॑  उत्पादन  क्‍योंकि  यह  अधिक  लाभकारी

 6,  याने  एवं  कपड़े  के  मूल्य  अनुकूल  बनाना  ।

 7.  उत्पाद  उन्नयन  ।

 8.  याने  एवं  कपड़े  के  लिए  नियति  बाजार  का  विकास  !

 ]
 वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  शेयरों  का  बेचा  जाना

 श्री  शामलखन  सिंह  यादव  :

 क्या  विस  मन्‍्त्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कण  कुछ  वित्तीय  घंस्वाओं  ने  कुछ  कम्पनियों  के  शेयर  बचे

 यदि  तो  कम्पनीवार  विवरण  क्‍या  है  और  इसके  क्‍या  कारण  भोर

 शेयर  बेचने  के  लिए  क्या  मानदण्ड  हैं  ?

 बिस  मम्त्रालय  में  राज्य  सनन्‍्त्रो  दलबोर  :  हां  !

 उन  कम्पनियों  के  जिनके  शेयर  भारतीय  भौद्योगिक  विकास  भारतोय
 ओऔद्योगिक  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  तथा  भारतीय  पुननिर्माण  बेंक
 द्वारा  बेचे  गए  उनके  नाम  सलग्न  विवरण  में  दिए  गए  ये  विःभरत  समयावधियों  में
 बेचे  गए  जिनमे  एकरूपता  नहीं  शेयरों  को  बेचने  का  मुख्य  कारण  निधियों  का

 पूंजी  लाभों  का  अजंन  तथा  बास्तविक  निवेश  के  लिए  बाजार  में  अच्छे  स्क्रिम  उपलब्ध  कराना  है
 जिससे  कि  इस  प्रकार  के  स्क्रिप  की  कमी  को  दूर  सके  तथा  कम्पनी  प्रतिभूतियों  का  बड़ें  पैमाने
 पर  वितरण  किया  जा  सके  ।

 साधारणतया  17.5%  प्रति  वर्ष  के  न्यूनतम  उप।जित  मानदण्ड  को  पूरा  करने  वाले
 स्क्रिपों  को  बाजार  में  बेचा  जाता  है|  ऐसे  मामलों  में  जहां  प्रतिफन  वांछित  स्तर  तक  मिलने
 की  सम्भावना  कम  हो  इस  प्रकार  के  शेयरों  की  बिक्री  भी  वांछित  प्रतिफल  मूल्य  से  कम  परन्तु
 साधारणतया  अधिमूल्य  पर  की  जाती  है  ।
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 26,  गुजरात  हाइटेक  इ  डस्ट्रीज  55.

 27.  गुजरात  साइकल्स  56.

 28,  एच०  ई०  जी०  लि०  57,

 29.  हिम  इस्णत  $8,

 30.  हिन्दुस्तान  आयल  एक्सथ्लारेशन  59.

 लिछित  उत्तर

 इन्डियन  चार्ज  क्रोम

 इन्हो  गल्‍्फ  फर्टीलाइजस  लि०

 इन्दु  निशान  आक्सीजन  कैमिकल्स

 इडस्ट्रीज  लि०
 लक्ष्मी  आटो  कम्पोर्नेंट्स
 मार्डन  सिटेक्स  इण्डिया

 मुरदेश्वर  सेरामिक्स

 एन०  आई०  सी०  सी०  ओ०  उड़ीसा
 जे०  के  ०  इण्ड  स्ट्रीज  लि०
 काकतिया  सीमेंट

 कटरी  स्पीनिंग  मिल्स  लि०
 केरला  कमिकल्स

 कोठारी  इन्डस्ट्रीयल  कारपोरेशन  लि०
 महावीर  स्पिग  मिल्स  लि०

 मंगलोर  केमिकल्स  एण्ड  फर्टीलाइजसे
 लि०

 नाथ  पल्प  एण्ड  पेपर

 यन  पेपर

 एस०सी०एल०  इन्डस्ट्रीज  लि०

 एन०भो०्सी  ०भाई०एल ०
 उड़ीसा  स्पोंज  एण्ड  आयरन

 पोनी  शुगर्स
 प्रकाश  द  डस्ट्रीज  लि०

 प्रचा  प्राचिट  रिसार्ट्स
 फासफोस  एश्चठ  कंमिकल्स  ट्रावनको
 पिनार  स्टील

 पासुपति  स्पिनिंग  मिल्स  लि०

 त्रियदर्शनी  सीमेंट

 प्रियदर्शनी  स्पिनिय

 पंजाब  मोहता  पोलिटेक्स

 पंजाब  फाइबसं

 165.
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 60.

 61.

 यावा ली  ।

 रासी  सीमेंट

 रामा  फोसफंट्स
 .  रिलाइस  इ'डस्ट्रीज  लि०

 .  रिलाइस  फेमोलेक्स  इ  शस्ट्रोज

 .  रोडमास्टर  स्टील  स्ट्रीध्स
 त 1१९  aise

 शिवा  पेपर

 .  श्री  भवानी  पेपर

 -  एस०पी०आई०्सी०  लि०
 NS  जुकुन  «  य ेजम भा  सामट

 .  स्पेशल  स्टील्स  लि०

 .  सनफलेग  आयरन  एण्ड  स्टील  कं०  लि०

 .  शिवा  पेपसं  लि०

 .  श्री  विष्णु  सोमेंट

 ,  स्वेद  इंडिया  टेलंट्रोनिक्स

 ,  सलवानिया  लक्ष्मण

 .  टाटा  पावर  कं०  लि०

 .  ट्रांसपोर्ट  कारपोरेशन  आफ  इंडिया

 .  टिनप्लेट  कं०  आफ  इण्डिया

 .  टूटीकोरिन  असुकालाइस

 »  बिसाका  इन्डस्ट्रीज  लि०

 .  स्पेशल  स्टील्स  लि०

 .  मोदी  अल्कालाइस  एण्ड  कैीमिकल्स  लि०

 .  मुरुदेश्वर  सेराभमिक्स  लि०

 «  नाथ  पल्प  एण्ड  पेपर  मिल्स  लि०

 .  पासुपति  विविग  मिल्‍स  लि०

 «  पाहको  इलैक्ट्रोनिक्स  एण्ड  इलेक्ट्रीकल्स
 लि०

 -  पेनार  स्टील्स  सि०

 फासफोस  एण्ड  कमिकल्स  लि०

 89.  राने  लि०

 100

 101,

 102.

 103.

 104.

 105.

 106.

 107.

 108.

 109.

 110.

 111.

 112.

 113.

 114.  4.
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 .  श्री  सिथेटिक्स  लि०

 श्री  राम  इंडस्ट्रीयल  इंजीनियरिंग
 लि०

 .  एस०  आाई०  एल०  लि०

 -  टाटा  पावर  कं०  लि.०

 .  थड़ं  अरुरन  शूग  लि०

 .  त्रिस्टार  सोया  प्रोडक्टस  लि०

 .  वनावतो  मैन्यूफैक्चरिंग  कैमिकल्स  लि०

 .  विडयाकोन  इन्टरनेशनल  लि०

 .  विसाका  इन्डस्ट्रीज  लि०

 ,  डब्ल्यू  ०,  डब्ल्यू०  इन्डस्ट्रीज
 लि०

 वेस्ट  कोस्ट  पेपर  मिल्स  लि०

 अहमदाबाद  इलंक्ट्री  क०  लि०

 एसी  सिएटेड  सीमेंट  कं०  लि०

 अतुल  प्रोडक्टस  लि०

 डी०  सी०  एम०  लि०

 डी०  सी०  एम०  श्रीराम  कंसोलिटेडेंड

 डी०  सी०  एम०  श्रीराम  इ'डस्ट्रीज
 लि०

 एस्कोर्ट  ट्रैक्ट्स  लि०

 एक्सल  इंडस्ट्रीज  लि०

 गुजरात  स्टेट  फटिलाइजरस  लि०

 हिन्द  सिनेटेक्स  सि०

 जयपुर  पोलीस्पीन  लि०

 जयश्री  कंमिकल्स  लि०

 कियो  इन्टरनेशनल  लि०

 मालथा  कांटन  स्वोनिग  शिल्‍ल्स  लि०
 ज्ि० +ज७

 सिनटेक्स  इंडिया  लि०

 मार्डन  सयूटिश्स
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 छल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोड़  की  प्रशिक्षण  एवं  प्रशिक्षता  प्रशिक्षण  धोजना

 7143.  डा०  जो०  एल०  कनोजिया  :

 बया  बस्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अखिल  भारतीय  हस्तशिल्प  बोर्ड  की  प्रशिक्षण  एवं  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  का
 ब्यौरा  क्या  है  और  राज्य-वार  किन-किन  स्थानों  में  विभिन्‍न  शिल्पों  के  कितने  केन्द्र  श्लोलि  गए

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र-वार  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया

 क्‍या  चालू  वर्ष  के  दौरान  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  विशेषकर  ग्रामीण  और  पव॑तीय
 क्षेत्रों  में  ऐसे  और  अधिक  केन्द्र  खोलने  का  विच,र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ओर  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 बरत्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अशोक  :  भौर  विवरण  एक
 संलग्न  है  ।

 जी  हां  ।

 विवरण  दो  संलग्न  है  ।

 एक

 तथा  विद्मास  आयुक्त  कार्यालय  की  प्रशिक्षण  तथा  प्रशिक्षुता
 क्षण  योजना  ।  विभिन्न  शिल्पों  में  स्थापित  केन्द्र  तथा  उनके  राज्यवार  स्थान  एवं  पिछले  दो  बर्थों  के
 दौरान  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  की  संख्या  निम्नोक्‍त  प्रकार  है  1--

 विभागीय  प्रशिक्षण  योजनाएं
 :  कालोन  बुनाई

 1.  उहू  श्य  :

 प्रशिक्षण  योजना  का  उद्देश्य  है  :--

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हाथ  से  बने  कालीनों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के

 उद्द श्य  से  कालीन  बुनाई  के  उत्पादन  आधार  में  वृद्धि  करना  ओर  उसके  द्वारा

 बारीगरों  में  रोजगार  अवसरों  को  बढ़ाना  ।

 2.  प्रशिक्षण  केछा

 योजना  में  संशोधित  पैरामीटरों  के  अनुसार  विभाग  द्वारा  चलाए  जा  रहे  केन्द्रों  दवरा  कालोन

 बुनाई  में  बुनियादी  तथा  उच्च  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  चलाने  पर  बल  दिया  गया  है  4

 3.  योजना  संबंधी  सामान्‍य  संशोधित  पैरामोटर

 (1)  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  अवधि  बुनियादी  उच्च

 जम्मू  तथा  कश्मीर  16  18

 (@)  शेष  भारत  12  12
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 (2)

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 13  1991

 प्रति  सत्र  प्रशिक्षणा्थियों  की  संख्या  30  20
 करघधों  की  संख्या  6  5

 प्रति  पाठ्यक्रम  प्रशिक्षक
 प्रशिक्षक  2

 सहायक  प्रशिक्षक  2  --

 बुनियादी  पाठ्यक्रम  के  लिए  छात्रवृति  की  दर  प्रति  प्रशिक्षणार्थी  प्रति  माह  250/-
 रुपए  और  उच्च  पाठ्यक्रम  के  लिए  350/-  र०  ।

 प्रशिक्षक  और  सहायक  प्रशिक्षक  के  वेतन  अनुमोदित  वेतनमानों  के  अनुसार  होंगे  ।

 प्रत्येक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  का  प्रावधान  प्रत्येक  वित्तीय
 वर्ष  के  आरम्भ  में  तेयार  किया  जाएगा  ओर  उसे  वतंमान  मानदंडों  के  अनुसार  प्रदान
 किया  जाएगा  ।

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  पूरा  होने  के  बाद  प्रशिक्षणाथियों  को  प्रति  पाठ्यक्रम  प्रति
 प्रशिक्षार्थी  के  500/-  रुपए  से  अनधिक  की  लागत  का
 भौजार  बाबस  सप्लाई  करना  ताकि  वे  स्वतंत्रतापृवंक  काय॑  करने  में  सक्षम  हो  सके  ।

 किराए  का  भुगतान  सक्षम  अर्थात  लोक  निर्माण  विभाग/केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग/जिला  जैसा  द्वारा  जारी  औचित्य  प्रमाणपत्र
 के  अनुसार  किया  जाएगा  ।

 बुनियादी  प्रशिक्षण/उच्च  प्रशिक्षण  सेवा  ओर  क्षेत्र  प्रशात्कीय  केन्द्रों  के

 लिए  स्टाफ  संबंधी  पैटनं  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  होगा  ।

 4.  प्रति  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  सम्बन्धी  बित्तोयथ  शिक्षा  )

 रुपए  में )

 या  जम्मू  एवं  कश्मीर  जम्मू  एवं  कश्मीर

 (18  महीनों  के  अलावा  अन्य
 के  राज्यों  में

 (12  महीनों
 के

 ।  2

 बुनियादी  पाठ्यक्रम

 1.  छात्रबत्ति  (६०  2:0>८30%  12)  !.35  0.90,

 2.  निम्नोवत  को  वेतन  :

 1)  प्रशिक्षक  एक

 (1200-2040  रुपए  प्रतिमाह
 के  बेतनमान  1.03  0.68

 )
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 2

 2)  सहायक  प्रशिक्षक  दो  हु
 (950-1500  रुपए  के
 वेतनमान

 3,  नए  कालीन  करघों  की  लागत

 (6  भदद  जहां  भ्रावश्यक  हो  0.36  0.36
 के  अध्यधीन  )

 4.  प्रशिक्षणाथियों  की  औजार
 बक्स  (500  »  30)  0.15  0.15

 5.  सहायक
 उपकरण  तथा  उप  0.06  0.06

 योग  :  2.95  2.15

 उच्च  पाठ्यक्रम

 1.  छात्रवृत्ति  350%  20X12)  1.26  0.84

 2  प्रशिक्षकों  का  वेतन

 (1200-2040  रुपए  प्रतिमाह  के  0.84  0.56

 वेतनमान  में  )  अनुमानित

 3.  नए  कालीन  करघों  की  लागत

 (5  जहां  आवश्यक  हो
 के  अध्यधीन )  0.30  0.30

 4.  फर्नीचर  फिक्सचर  सहायक  उपकरण

 तथा  उपस्कर  0.05  0.05

 योग  :  2.45  1,75

 क्षेत्र  प्रशासनिक  कक्ष  (  वाराणसी  तथा  सेवा  केन्द्रों  तथा  प्रशिक्षण  केन्द्रों  के

 संबंध  में  कर  आकस्मिक  व्यय  तथा  यात्रा  भत्ता/मंहगाई  भत्ता  सहित  वित्तीय

 विवक्षाएं  बजट  में  किए  गए  बजट  प्रावक्‍्खनों  के  अनुसार  होंगी  ।

 सामान्य  मार्गदर्शो  सिद्धांत
 1.  बुनियादी  प्रशिक्षण  से  लड़ा  उच्च  प्रशिक्षण

 पोजना  को  अधिक  मिश्रित  एवं  कुशल  अभिमु्ल  बनाने  के  लिए  दो  केन्द्रों  एक  बुनियादी  भोर

 दूसरा  को  एक  छत  के  नीचे  लाकर  उच्च  प्रशिक्षण  को  बुनियादी  पाद्यक्रम  के  साथ  ओड़ने  का

 प्रस्ताव  है  ।
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 2,  प्रशिक्षणाथियों  का  चयन

 कालीत  बुनाई  में  बुनियादी  पाठ्यक्रम  के  लिए  उप  क्षेत्र  प्रशासनिक  कक्ष  अथवा

 क्षेत्रीय  निदेशक  ढ्वारा  जैसा  भी  मामला  विधिवत  अनुमोदित  एक  समिति  द्वारा  14  वर्ष  की

 आय  से  नीचे  के  अभ्यर्थियों  में  से  30  प्रशिक्षणार्थी  चुने  जाएंगे  ।

 बुनियादी  पाठ्यक्रम  पूरा  करने  के  बाद  उच्च  प्रशिक्षण  केन्द्र  में  भर्ती  के  योग्यता  के
 क्राधार  पर  उन  प्रशिक्षणार्थियों  में  से केवल  20  प्रशिक्षणार्थी  चुने  जिन्होने  बुनियादी  पाद्यक्रम
 पूरा  किया  है  ।

 जो  प्रशिक्षण।र्थी  लगातार  एक  महीने  तक  अनुपस्थित  रहेगे  आधार  पर  होने  को

 छोड़  उनका  स्थान  योग्यता  अनुसार  प्रतीक्षा  यूची  के  अभ्यर्ियों  द्वारा  भरा  जाना  चाहिए  बशतें
 प्रशिक्षण  सत्र  दो  महोने  से  अधिक  पूरा  न  ऐसी  अनुवरस्थति  की  अवधि  के  लिए  कोई
 देय  नहीं  है  ।

 प्रशिक्षण  के  लिए  चुने  गए  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  को  दो  पासपोर्ट  साइज  के  फोटोग्राफ  देना
 आवश्यक  होगा  ।  एक  फोटोग्राफ  योजना  से  संबंधित  क्षेत्र  प्रशासनिक  कक्ष  एवं  संवितरण
 अधिकारी  द्वारा  रखा  जाएगा  ओर  दूसरा  सत्यापन  के  बाद  प्रभारी  प्रशिक्षण  केन्द्र  द्वारा  रखा
 जाएगा  ।

 3.  प्रशिक्षण  का  समय

 प्रशिक्षण  का  समय  सामान्य  रूप  से  सप्ताह  के  सभी  6  काये  दिवतों  को  930
 बजे  पूर्वाहन  से  4:30  बजे  अपराहून  तक  होगा  जिसमें  एक  घंटे  का  भोजनावकाश  होगा  |  तथापि
 समय  को  स्थान  संबंधी  तथा  मौसम  संबंधी  दशाओं  जेसे  कारकों  को  ध्यान  में  रखकर  क्षेत्र  प्रशासनिक

 कक्ष/क्षेत्रीय  निदेशकों  के  अनुमोदन  से  ia:  निर्धारित  किया  जा  सकता  है  ।

 4.  अवकाश/भाकस्मिक  छुट्टो
 प्रशिक्षण  दूसरे  शनिवार  तथा  सरकारी  जपत्रित  छुट्टियों  को
 बन्द  रहेंगे  परन्तु  प्रशिक्षणाधियों  को  इन  दिनों  के  लिए  उनकी  छात्रवृत्ति  दो  जाएगी  ॥
 प्रशिक्षार्थी  एक  महीने  में  एक  दिन  का  आकस्मिक  अवकाश  प्राप्त  करने  के  भी  पात्र

 होंगे  परन्तु  प्रतिवर्ष  12  दिनों  के  आकस्मिक  अवकाश  प्राप्त  करने  के  पात्र  नहीं  होंगे  ।
 इसमें  से  उन्हें  बिमारी  अथवा  परिवार  में  शोकावस्था  आदि  के  मामले  में  एक  बार  में
 6  दिन  का  आकस्मिक  अवकाश  लेने  की  अनुमति  भी  दी  जा  सकेगी  ।  वे  निर्धारित
 दिनों  को  संख्या  से  अधिक  दिनों  की  अनुपस्थिति  के  लिए  छात्रवृत्ति  प्राप्त  करने  के
 पात्र  नहीं  होंगे  ।

 5.  प्रशिक्षण  केनों  का  बदलाव

 कोई  केन्द्र  सामान्यतः  एक  स्थान  पर  लगातार  पांच  सन्रों  से  अधिक  कार्य  नहीं  करेगा  ।  नीति
 के  अनुसार  केन्द्र  को  स्टाफ  तथा  उपस्कर  के  साथ  एक  नए  स्थात  पर  स्थार्नातरित  कर  देना  चाहिए  ।

 :  बेंठ  एथ  बांस  वस्त्र  एवं  काष्ठ  शिप्रप  .
 विकास  आयुक्त  कार्यालय  द्वारा  हाथ  से  बने  ऊनी/रेशमी  कालीनों  के  बलाबा
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 शिल्पों  में  बिभाग  द्वारा  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  निम्नोक्‍्त  तक  सीमित  हैं  ;-«-

 बेंत  एवं  बांस

 कलात्मक  धातुपात्र

 हाथ  से  छपे  वस्त्र

 काष्ठ  शिल्प

 1.  उहू  श्य
 प्रक्षिक्षण  योजनाओं  के  उद्देश्य  निम्नोकत  प्रकार  हैं  :--

 1.  उपरोक्त  शिल्पों:का  उत्पादन

 2  वर्तमान  शिल्पकारों  की  कुशलता  को  और

 3,  कारीगरों  के  बीच  रोजगार  अवसरों  का  सूजन  करना  ।

 2.  प्रशिक्षण  केकों  को  संख्या

 विभिन्‍न  शिल्पों  में  स्वीकृत  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  संख्या  निम्नोकक्‍त  प्रकार  हैं  :--

 क्रमांक  शिल्प  का  स्वीकृत  केन्द्रों  केन्द्रों  की
 नाम  केन्द्रों  की  संझ्या  संख्या

 बी  संख्या  )  ) की  जा  क्ल््््णआ अअक्‍असल
 1)...  वस्त्र  25  13  20

 2.  घातु  23  23  23

 3  बेत  एवं  बांस  ..  3$  35  35

 4  काष्ठ  शिल्प  हि  3  8

 योग
 ह

 26
 गा  जन

 86

 3,  पोजता  स्स्मन्धों  सामाम्य  संशोधित  परामीटर

 निम्नोक्‍्त  सामान्य  संशोधित  प्‌रामीटर  निम्नोक्‍्त  सभी  चार  शिल्पों  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रमों  के

 लिए  समान  रूप  से  अपनाएं  जाएंगे  :--

 1,  पाठ्यक्रमों  की  अवधि  12  महीने
 2.  प्रति  पाठ्यक्रम  प्रशिक्षा्थियों  25  महीनें

 को  संख्या

 3.  प्रति  पाठ्यक्रम  श्रशिक्षकों  की  संक्ष्या  ।
 प्रशिक्षक  एक

 ख->सहायक  प्रशिक्षक  एक

 4.  प्रशिक्षणार्थी  छात्रवृत्ति  दी  दर  250/-  रुपए  प्रति  माह
 प्रति  पाद्यकर्म
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 5.  प्रशिक्षक  तथा  सहायक  प्रशिक्षक  के  वेतन  संशोधित  वेतनमानों  के  अनुसार  होंगे  ।

 छ  ,  प्रत्येक  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  का  प्रावधान  प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष
 के  आरम्भ  में  तेयार  किया  जाएगा  ।  और  उसे  वर्तमान  मानदण्डों  के  अनुसार  प्रदान  किया

 जाएगा  ।

 .  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  पूरा  होने  के  बाद  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रति  पाठ्यक्रम  प्रति  प्रशिक्षार्णी
 के  500/-  रुपए  से  अनधिक  को  लागत  का  भौजार  वाबस

 सप्लाई  करना  ताकि  वे  स्वतन्त्रतापृ्वंक  कायं  करने  में  सक्षम  हो  सके  |

 जे

 ्ठ  -  किराए  का  भुगतान  सक्ष्म  अर्थात  लोक  निर्माण  विभाग/केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग/जिला  जंसा  मामला  द्वारा  जारी  औचित्य  प्रमाण  पत्र  के  अनुप्तार
 किया  जाएगा  ।

 9.  स्टाफ  संबंधी  पंटने  निर्धारित  मानदण्डों  के  अनुसार  होगा  ।

 4,  प्रति  प्रशिक्षण  केना  संबंधी  विसतोय  विवक्षाएं  :

 (1)  छात्रवृत्ति  (६०  250 25  x 12)  075  लाख  रुपए

 (2)  निम्नोबत  को  वेतन  ;

 प्रशिक्षक  )
 रुपए  के  वेतनमान  में  )  0.48  लाख  रुपए

 सहायक  प्रशिक्षक

 (950-1500  रुपए  के  वेतनमा  .  में  )

 (3)  प्रशिक्षणाथियों  को  कुल  जौजार  बक्से  (eo  500  »  25)  0.13  लाख  रुपए
 अनुमानित

 (4)  फर्नीचर  एवं  फिक्सचर  की  खरोद  मरम्मत

 सहायक  उपकरण  तथा  उपप्कर  0.04  लाख  रुपए

 योग  :  ।  40  लाख  रुपए

 सामान्य  सागदर्शो  सिद्धांत

 1.  प्रशिक्षणा्थियों  का  रुयन  :

 बेंत  एवं  वस्त्र  तथा  काष्ठ  शिल्प  में  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  के  अभ्यर्थियों  में
 से  समिति  द्वारा  25  प्रशिक्षणार्थी  चुने  जाएंगे  जिनकी  आयु  14  वर्ष  से  कम  नहीं
 होगी  ।  समिति  में  निम्नोक्त  शामिल  होंगे

 1.  उस  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  निदेशक  अथवा  उनके  प्रतिनिधि|सहायक  निदेशक
 एवं  सेवा  विस्तार  केन्द्र  ।

 2,  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  नियंत्रक  अधिकारी  +
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 3.  राज्य  सरकार  के  प्रतिनिधि  महा  प्रबस्धक  (डो०आई०सी/ब्लाक  विकास
 कारी  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  प्रशिक्षक  को  भी  प्रशिक्षणाथियों  के  चुनने  की  प्रक्रिया  में
 शामिल  जिया

 प्रशिक्षण  वे  लिए  चुने  गए  प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को  पासपोर्ट  साइज  के  फोटोग्राफ  देता
 आवश्यक  होगा  ।  एक  फोटोप्राफ  योजना  से  संबंधित  क्षेत्रीय  कार्यालय/आहरज  तथा
 संवितरण  अधिकारी  द्वारा  रखा  जाएगा  और  दूसरा  सत्यापन  के  बाद  प्रभारी  प्रशिक्षण
 केन्द्र  द्वारा  रखा  जाएगा  ।

 प्रशिक्षणाथियों  की  पूरी  संख्या  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  योजना  के  आरम्भ  होने
 के  बारे  में  राज्य  सरकार  की  मशीनरी  द्वारा  अग्रिम  स्थानीय  प्रचार  किया
 जाना  चाहिए  ।

 गह  सुनिश्चित  किया  जाना  चाहिए  कि  चुने  गए  प्रशिक्षणाथियों  ने  विकास  आयुक्‍त
 कार्यालय  द्वारा  अथवा  राज्य  सरकार|हस्तशिल्प  निगम  आदि  द्वारा

 दित्त  प्राप्त  कार्यक्रम  में  उसी  प्रसार  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  नहीं  किया

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति/विकलांग  और  अल्पसंख्यकों  के  अभ्यर्धियों  को
 उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिए  ।

 जो  प्रशिक्षणार्थी  लगातार  एक  महीने  तक  अनुपस्थित  चिकित्सा  आधार  पर  होने
 को  उनका  स्थान  योग्यता  अनुसार  प्रतीक्षा  सूची  के  अभ्यर्धियों  द्वारा  भरा

 जाना  चाहिए  बशर्ते  प्रशिक्षण  सत्र  दो  महीने  से  अधिक  पूरा  न  हुआ  हो  |  ऐसी

 अनुपस्थिति  की  अवधि  के  लिए  कोई  छात्र  वृति  देय  नहीं  है  ।

 2,  प्रशिक्षण  का  समय  :

 प्रशिक्षण  का  समय  सामान्य  रूप  रे  सप्ताह  के  सभी  6  कार्य  दिवसों  को  9.30  बजे  पूर्वाह न
 से  4.30  बजे  अपराह न  तक  तथांपि  समय  को  स्थान  संबंधी  तथा  मौसम  संबंधी  दशाओं  जेसे

 कारकों  को  ध्यान  में  रखकर  क्षेत्रीय  क्षेत्र  प्रशासनिक  कक्ष  के  अनुमोदन  से  पुन:निर्धारित
 किया  जा  सकता  है  ।

 3.  अवकाश/अ।कस्मिक  छट॒टी  :

 प्रशिक्षण  दूसरे  शनिवार  तथा  सरकारी  राजपत्रित  छुट्टियों  को  बंद

 रहेंगे  परन्तु  प्रशिक्षणाथियों  को  इन  दिनों  के  लिए  उनकी  छात्रवृति  दी
 जाएगी

 ।

 प्रशिक्षणार्थी  एक  महीने  में  एक  दिन  का  आकस्मिक  अवकाश  प्राप्त  करने  के  भी  पात्र

 होंगे  परन्तु  प्रतिवषं  12  दिनों  के  अप्कस्मिक  अवकाश  से  अधिक  प्राप्त  करने  के  पात्र

 नहीं  होंगे  ।  इसमें  से  उन्हें  बीमारी  अथवा  परिवार  में  शोक-अबरथा  आदि  के  मामले  में

 एक  बार  में  6  दित  का  अ  कस्मिक  अवकाश  लेने  की  अनुमति  भी  दी  जा  सकेगी  ।
 वे  निर्धारित  दिनों  की  संख्या  से  अधिक  दिनों  को  अनुपस्थिति  के  लिए  छात्र  पूृति  प्राप्त
 करने  के  पात्र  नहीं  होगे  ।
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 योजना  मे  :  प्रशिशुता  प्रशिक्षण  योजना

 1.  ऊहूं  श्य

 13  1991

 योजना  के  उद्देश्य  इस  प्रकार  हैं  :--

 (")

 (2)

 झिल्पों  का  उत्पादन  भाधा र  बढ़ाना  जिनको  बाजार  में  अधिक  मांस  है  ।

 बलंमान  शिल्पकारों  के  कौशल  को  बढ़ावा  देना  ।

 (3)  गुरु  शिष्य  परम्परा  के  अन्त्गंत  सिड्धहस्तशिल्पियों  के  कौशल  को  नए  प्रशिक्षणा्थियों

 (4)

 को  हस्तांतरित  रखना  ।

 दुलंभ  और  नध्ट  होने  वाले  शिल्पों  को  जीवित  रखना  ।

 प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजनਂ  का  उद्देश्य  प्रशिक्षण  की  गुरु  शिष्य  को  उच्च  कोशल  प्राप्त

 सिद्धहस्त  शिल्पियों  को  सहायता  देकर  बनाए  रखना  है  ताकि  वे  अपने  कार्य  भवन  के  आस-पास  के

 समुदाय  के  युवकों  को  प्रशिक्षण  दे  सके  ।

 2.  सामान्य  पंराशोटर

 इस  योजना  के  अन्तगंत  प्रईक्षण  के  मुख्य  पेरामीटर  इस  प्रकार  है  :  -

 (1

 (2)

 चयन

 (3)

 (4)

 (5)

 (०)

 (7)

 (5)

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  अवध  12  महीने

 प्रत्येक  सञ्र  के  लिए  प्रशिक्षणाथियों  5  से  15  शिल्प  के  अनुसार
 की  संख्या

 प्रत्येक  पादयक्रम  के  लिए  1

 प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  के लिए  250/-  प्रतिमास

 छात्रवृत्ति  की  दर

 सिद्धहस्त  शिल्पकारों  के  लिए  मानदेय  रु०  1500/-  प्रतिमास

 सिद्धहृ८त  शिल्पकारों  को  प्रशिक्षण  अबःध  के  दोरान  प्रयोग  को  मई  कच्ची  जो
 बेकार  की  क्षतिपूति  के  रूप  में  प्र.त  प्रशिक्षणार्थी  प्रति  पाठ१क्रम  के  लिए
 रु०  500/|-  का  एकमुश्त  भुगतान  दिया  जाएगा  ।

 एक  टूल  बिट  जिसकी  कीमत  500/-%०  से  अधिक  न  हो  प्रति  प्रशिक्षणार्थी  पाठ्यक्रम
 के  लिए  दिया  ताकि  प्रशिक्षण  अवधि  पूरी  होने  के  बाद  प्रशिक्षणार्थी  स्वत
 रूप  से  स्वयं  कार्य  कर  सकें  ।

 सिद्धह*त  शिल्पकार  को  अपने  परिसर  के  सामान्य  परिवतंत/रूपांतरण  आवश्यक
 करने  ओर  पानी  तथा  बिजली  में  हुई  वद्धि  १९  व्यय  करने  के  लिए  सहापता  के

 हुप  में  4,000/-  रुपए  की  एक  मुश्त  राशि  का  भुगतात  किया  जाएगा  ।

 3.  प्रशिक्षण  योजना  के  लिए  अधिकतम  बिस  सहायता

 (1)

 (2)

 प्रशिक्षणाियों  को  छात्रवुत्ति  (६०  250:  15  x12)  0.45  लाख  रु०

 सिद्धहस्त  शिल्पकार  को  मानदेय  1500  x  12)  0.18  लाश  र०
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 (3)  कच्ची  स!मग्री  के  लिए  मुआवजा
 (६०  500x  15)  7,:00  रुपए  0.15  साख  ६०

 (4)  प्रशिक्षादियों  को  टूलकि
 (९०  502»  15)  7,500  रुपए

 (5)  सिद्धहस्त  शिल्पकार  के  परिसर  में  सामाम्य/रूपांतरण
 के  लिए  सहायता  आवश्यकता  भोर  बिजली
 भर  पानी  की  सप्लाई  में  वृद्धि  करने  के  लिए  0.04  लाख  २०

 अैन्‍लम«भ  अमम«म«मभ  अमल»  आओ  आम
 योग  :  0,82  लाख  ६०

 4.  चयन  ओर  स्वोक्ृति
 शिरुप  और  घसिड॒हस्त  शिल्पकार  के  चयन  के  लिए  एक  समिति  होगी  ।  जिखसमें  निम्नलिखित

 --

 (1)  क्षेत्रीय  निदेशक

 (2)  संबद्ध  बिपणन  एवं  पैवा  विस्तार  केन्द्र  के  सहायक  निर्देशक  ।

 (3)  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  ।  विकास  निमम/डी०  भाई०
 कुटी  र  उद्योगों  के  निदेशक  )

 (4)  उप  क्षेत्रीय  डिजाइन  एवं  तकनीकी  विकास  केन्द्र

 डकत  समिति  के  सुझावों  के  अनुसार  योजमा  की  स्वीकृति  देने  के  प्राधिकारी  क्षेत्रीय  निदेशक

 होंगे  ।  फिर  वि।॥ास  आयुक्त  कार्यलिय  का  मुख्यालय  विशेष  मामलों  में  प्रशिक्षण
 योजनाओं  को  स्डीडृति  देने  में  सीधे  ही  निर्णय  ले  सकता  है  ।

 प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  को  स्वोकृति  के  लिए  मापदर्शो  लिडधांग

 1.  स्वीकृति  प्राधिकारी

 प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  के  मामले  में  स्वीकृति  प्राधिकारी  विकास  अस्ुक्त
 कार्यालय  के  संबंधित  क्षेत्रीय  निर्देशक  होंगे  यह  स्वोक्ृति  प्रत्येक  क्षेत्र  की  प्रशिक्षुता  7  त्रिक्षय  ग्रोशना  के

 लिए  किए  गए  अजट  अबंटन  के  अनुभार  तथापि  कुछ  ब्राप्नलों  में  अज/यकवा  पर  निर्भर  करते

 हुए  विकास  आयक्त  कार्यालय  अपने  स्व  निर्णय  से  मुस्णालय  से  सीधे  ही  इस  प्रकार  की
 पोजना  को  स्वीकृति  दे  सकता  सभी  क्षेत्रीय  निर्देशक  आने  वाने  वित्तीय  बष  1990.91  से
 संबंधित  संशोधित  पेट  के  अनसार  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजनाओं  के  संचालन  संबंधी  आावश्यकत।ओों
 का  म्स्यांकन  करेंगे  और  उसे  पूर्व  विलीथ  वर्ष  के  सितम्बर  मास  तक  मश्यपक्षण  को  अग्रेषिस  कर  दें
 ताकि  भख्यालय  उसके  लिए  आवश्यक  बजट  प्रयधान  कर  सकें  ।

 2.  थंटर्ग  एवं  वित्तीय  पैरामीटर
 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  प्रशिक्षणाधियों  की  मंद्या  प्रत्येक  बेंच  में  प्रशिक्षक  सहित

 प्रशिक्ष्‌ता  प्रशिक्षण  योजना  का  पेटन॑  एवं  अनुषंकी  वित्तोय  पैरामीटर  को  संशोधित  फोजमा  में  स्पष्ट
 रूप  से  प्रतिपादन  किया  गया
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 3.  शिक्षष  एवं  सिड्च॒हस्त  शिल्पी  का  चयन
 :  भशल्पों  का  जिसमें  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  तथा  सिद्धहस्त  शिल्पियों  का  चयन

 समिति  द्वारा  किया  जाना  है  जिसमें  निम्नलिश्वित  सदस्य  शामिल  होंगे  ।

 1.  अध्यक्ष  के  रूप  में  क्षेत्रीय  निदेशक  ।

 2.  क्षेत्र  क ेउपनिदेशक  तथा  विषणन  एवं  सेवा  विस्तार  केन्द्र  के  सहायक  निदेशक  जिसके
 क्षेत्रधिकार  में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  !

 3.  राज्य  सरकार/निदेशक  कूटीर  उद्योग/राज्य  हस्तशिल्प  निगम  से  भी  एच  प्रतिनिधि

 सहयोजित  होगा  ।

 4,  क्षेत्रीय  डिजाइन  एवं  ततनीकी  विकास  केन्द्र  चयन  करते  समय  समिति  को
 निम्नलिखित  मापदण्डों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 सफल  प्रशिक्षणाथियों  को  खासकर  रोजगार  की  संभावना  को  ध्यान  में  रखकर
 प्रशिक्षण  देने  की  वास्तव  में  आवश्यकता  है  |

 राज्य  भौर  केन्द्रीय  सरकारों  के  बीच  किसी  खस  क्षेत्र  में  प्रयाम  में  न  तो  आवृत्ति
 हो  और  न  ही  बिरोध  ।

 प्रशिक्षण  देने  हेतु  चणन  किया  गया  शिल्पी  उच्च  योग्यता  का  है  ओर  उसके  पास्त
 प्रशिक्षक  की  अपेक्षित  समपंण  भावना  एवं  अभिदुू  च

 विषय  के  लिए  निर्धारित  पाठ्यक्रम  सभी  प्रकार  से  पूर्ण  है  ।

 (६)  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  चूने  गए  शिल्पी  को  तोन  बंच  से  अधिक  की  योजना  स्वीकार

 नहीं  की  गई  है  ।  तथापि  विशेष  मामलों  मे  लिखित  रूप  से  कारणों  को
 रिकार्ड  करते  हुए  किसी  सिद्धहस्त  शिल्पी  को  तीन  बंचों  से  अधिक  के  लिए  प्रशिक्षुता

 प्रशिक्षण  योजना  की  स्वीकृति  दे  सकतो  खासकर  जब  कोई  शिल्प  बिल्कुल
 नष्ट  ही  रहा  हो  या  समाप्त  हो  रहा  हो  भौर  उसे  पुनर्जीवित  करने  की
 इयकता  हो  ।

 4.  प्रशिक्षणाथियों  का  चयन

 का  चयन  सिद्धहस्त  शिल्पी  द्वारा  क्षेत्रीय  निदेशकों  के  परामर्श  एबं  अनुमोदन
 से  किया  जाएगा  ।  ऐसा  करते  समय  निम्नलिखित  मानदण्डों  का  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।

 प्रशिक्षणा्थियों  की  पूर्ण  संख्या  सुनिश्चित  करने  के  विचार  से  योजना  को  प्रारम्भ  करने
 के  बारे  में  क्षेत्र  में  अग्रिम  स्थातीय  प्रचार  किया  गया

 कार्यालय  के  प्रतिनिधि  अथवा  सहायक  विपणन  एवं  सेवा  विस्तार  केन्द्र
 की  उपत्थिति  साक्षात्कार  आधार  पर  चयन  किया  गया  परम्परागत  शिल्पकारों  के
 परिवारों  से  प्रशिक्षणाथियों  के चयन  को  वरीयता  दी  जानी  चाहिए  क्योंकि  प्रशिक्षणार्थी
 द्वारा  अपने  कौशल  को  व्यवसाय  के  रूप  में  अपन:ने  की  अधिक  संभावना  होती

 चुने  गए  प्रक्षिणाथियों  की  आयु  ।4  वर्ष  से  कम  नहीं  है  जिसे  विशेष  मामलों  में  क्षेत्रीय
 निदेशकों  के  स्व-निर्णय  से  कम  किया  जा  सकता
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 चुने  गए  प्रशिक्षणाथियों  ने  इस  प्रकार  का  प्रशिक्षण  न  तो  विकास  भायुकत
 कायलिय  से  और  न  ही  राज्य  सरकार/निगम से  प्राप्त  किया  है  ।

 अनुः्चित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  /  जातियों  शिकरांयों  और  अल्पश्ंंयक

 समुदायों  के  उम्मीदवारों  का  उचित  प्रतिनिधित्य  किया  गया

 चयन  किए  गए  प्रशिक्षणाथियों  की  संदया  निर्धारित  उच्चतम  सीमा  से  अधिक  नहीं
 है  ।

 प्रशिक्षता  प्रशिक्षण  योजना  में  प्रशिक्षण  पाने  के  लिए  चुने  गए  प्रत्येक  प्रशिक्षणार्थी  को
 दो  पासपोर्ट  आकार  के  फोटोग्राफ  देना  फोटोग्राफ  का  एक  सेट  योजना  के
 संबंधित  क्षेत्रीय  कार्यालय/आहरण  एवं  वितरण  प्रधिकारी  के  पास  रखा  जाएगा  तथा

 दूसरा  सेट  सत्यापित  उ.रने  बाद  उस  सिद्धहस्त  शिल्पी  के  पात  रखा  जाएगा  जिसके
 नियंत्रणाधीन  प्रशिक्षण  योजना  आयोजित  की  जा  रही  है  |  सिठहस्कैशिल्पी  को  इन
 फोटोग्र'फ  को  प्रशिक्षणाथियों  की  पहचान  के  लिए  उक्त  अधिकारी  को  दिश्याना  होगा
 जो  निरीक्षण  करने  भुगतान  करने  हेतु  प्रशिक्षण  योडदना  का  दौरा

 —

 5.  सिड्॒हस्स  शिल्पियों  के  लिए  साथान्य  सार्गदर्शी  सिद्धांत

 पहले  भेजी  गई  शर्तों  का  पालन  करने  के  अलावा  श्रशिक्षण  देने  के  लिए  बने  यए  तिडहस्त
 शिल्पी  प्रशिक्षक  को  निम्नलिखित  बातों  का  भी  प!लन  करना  होगा  :--

 प्रशिक्षण  का  स्थान  साफ  सुथरा  तथा  प्रकाश  की  उचित  व्यवस्था/जनसुधिधाओं  की

 मूलभृत  सुविधायें  होनी  चाहिए  ।

 उपस्थिति  में  समय  को  अनुशासन  इत्यादि  का  प्रशिक्षक  ओर  प्रशिक्षणार्थी  दोनों

 द्वारा  सख्ती  से  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।
 जी

 प्रशिक्षण  का  समय  सप्ताह  के  6  काय॑  दिवसों  के  लिए  9.30  पूर्वाह्न  से

 4.30  अपराहन  बजे  तक  का  होगा  जिसमें  एक  घण्टे  का  भोजन  अवकाश  रहेगा  तथापि

 स्थानीय  एवं  मौसम  एवं  जलवायु  संबंधी  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्षेत्रीय  निदेशकों

 के  अनुमोदन  से  समय  सारणी  पुनः  निर्धारित  बी  जा  सकती  है  ।

 रविवार  दूसरे  शनिवार  एवं  सरकारी  राजपत्रित  छुट्टियों  के  दिन  प्रशिक्षण  केन्द्र  बन्द

 रहेगा  ।  तथापि  प्रशिक्षणाियों  एवं  सिद्धहस्त  शिल्पियों  को  इन  दिनों  के  लिए
 माननदेय  की  अदायगी  की  प्रशिक्षणार्थी  एवं  सिद्धहस्त  शिल्पौ  प्रति  मास  एक
 दिन  की  छुट्टी  दर  से  या  प्रतिक्ध  12  आकस्मिक  छुट्टियां  प्राप्त  करने  के  पात्र  भी

 होंगे  । इन  कुल  छट्टियों  में  से  डीमारी  या  किसी  शोक  आदि  के  मामले  में  6  दिन
 वी  लगातार  छुटूटी  की  भी  अनुमति  होगी  ।  वे  उपय्‌ कत  समय  से  अधिक  समय  तक

 अनुपस्थित  रहने  पर  छात्रवृत्ति|मानदेय  के  टकदार  नहीं  होंगे  ।

 (३)  ऐसे  थो  लगातार  एक  महीने  तक  अनुपस्थित  रहेंगे  आधार  पर

 छुट्टी  को  डंनके  स्थान  पर  वरीयता  के  आधार  पर  प्रतीक्षा  सूची  में  से

 उम्मीदवारों  को  लिया  बणतें  प्रशिक्षण  सत्र  का  दो  मास  से  अधिक  समय
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 पूरा  न  हुआ  हो  ।  इस  प्रकार  की  अनुपस्थिति  के  लिए  किसी  प्रकार  की  छात्रवृति  नहीं
 दी  जाएगी  ।

 6.  घोजनाओं  की  प्रगति  का  पर्यवेक्षण  एवं  भागोटिरिंग

 स्वीकृति  देने  वाले  और  सरकारी  कार्यान्वयन  प्राधिकारी  होने  के  क्षेत्रीय  निदेशकों  का

 अपने  क्षेत्र  के  अस्तगंत  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  की  प्रगति  का  पयंवेक्षण  तथा  मानीटरिंस  करने  की
 विशेष  जिम्मेदारी  अतः  वे  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  योजना  की  ठोस  ओर  प्रभावी

 पयंवेक्षण  संबंधी  प्रक्रिया  तैयार  करें  कि  :--

 प्रशिक्षता  प्रशिक्षण  योजना  की  निधि  संबंधी  आवश्यकता  को  समय  पर  तंयार  किया

 प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  के  लिए  प्राप्ति  प्रस्तावों  पर  तुरन्त  कार्यबाह्ी  की  गई  है  ।

 12  महीने  तक  चलने  वाली  सभी  प्रशिक्षण  योजनाएं  यथासंभव  15  भ्रप्रेल  से  आरम्भ
 की

 सिड्धहस्त  शिल्प  एवं  प्रशिक्षणा्थियों  का  चयन  उचित  और  सही  है

 मुख्यालय  को  निर्धारित  प्राफार्मा  में  तिमाही  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  होती  जिसमें
 प्रगति  ओर  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  अल्पसंख्यक  एवं  अन्य  प्रशिक्षणाथियों  का

 ब्यौरा  दिया  गया  हो  ।

 इस  परिपत्र  में  निर्धारित  मार्गदर्शी  सिद्धांतों/भानदण्डों  का  सभी  संबंधितों  द्वारा  सख्तो  से
 पालन  किया  जाएया  ।
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 22  1913  लिखित  उत्तर

 विवरण-दो
 विकास  आयुवत  कार्यालय  द्वारा  चलाए  जा  रहे  प्रशिक्षण  केन्द्र
 शील  भ्रक्ृति  के  हैं  तथा  क्षेत्र  की  प्रशिक्षण  आवश्यकतायें  पूरी  होने  पर  अथवा
 थियों  की  संख्या  कम  होने  पर  तथा  छनकी  कुल  संख्या  में  बढ़ोतरी  की  संभावना  न  होने
 पर  उन्हें  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  स्थानॉतरित  कर  दिया  जाता
 वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  खासकर  ग्रामीण  एवं  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  निम्तोक्‍्त  प्रशिक्षण
 केद्र  खोलने  का  प्रस्ताव  उत्तर  प्रदेश  के  गढ़वाल  पर्वतीय  क्षेत्र  की बिभागीय  कालीन

 बुनाई  योजना  के  विस्तार  के  रूप  में  एक  कालीन  सेवा  केन्द्र  पहले  भी  देहरादून  में
 प्रशिक्षण  केन्द्रों  क ेसाथ  स्थापित  किया  गया  बरेली  का  बरेली  कालीन  सेवा  केन्द्र
 कुमाऊं  पव॑तीय  क्षेत्र  में  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  जारी

 |

 विकास  आयुक्‍त  कार्यालय  के  अनुदानों  के  अधीन
 ताओं  एवं  उपयुक्त  प्रशिक्षकों  की  उपलब्धताओं  के  अनुसार  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना
 चलाने  के  लिए  ऐसी  प्रशिक्षण  योजनाओं  को  गुरु  शिष्य  परम्परा  पर  उत्तर  प्रदेश
 राज्य  की  ग्रामीण  एवं  पव॑ंतीय  क्षेत्र  की  योजनाओं  अनुमोदन  जारी
 पपली  काष्ठ  शिल्प  में  लगभग  20  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के लिए  उत्तर  काशी
 तथा  पोढ़ी  गढ़वाल  में  दो  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजनायें  आरम्भ  करने  की  संभावना  है
 तथा  एक  अन्य  प्रशिक्षुता  प्रशिक्षण  योजना  कलात्मक  धातु  पात्र  में  10  व्यक्तितयों  को
 प्रशिक्षित  करने  के  लिए  अल्मोड़ा  में  भी  परिचालित  होगी  ॥

 जनता  को  गारंटी  पर  विदेशी  ऋण

 71-4.  भ्री  उन्नोक्षप्णन  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनता  की  गारंटी  पर  30  1991  तक  भारत  पर  कितना  विदेशी  ऋण

 जनता  की  गारंटी  पर  विदेशी  ऋण  के  हिस्से  के  रूप  में  गत  दीन  वर्षों  के  दौरान
 वर्षवार  कितने  प्रतिशत  वाणिज्यिक  अथवा  गेर-रियायती  ऋण

 इस  वाणिज्यिक  ऋण  पर  वर्षबार  किस  औसत  दर  से  ब्याज  का  भुगतान  किया  गया
 और

 30  1991  तक  इस  प्रकार  ब्याज  सहित  कूल  कितना  ऋण  दिया  गया  ?

 विस  सम्त्रालय  में  राज्य  भनन्‍्त्रो  रासेश्वर  :  31  1991  की  स्थिति
 के  अनुसार  उपलब्ध  अद्यतन  अनुमानों  के  अनुसार  भारत  के  मध्यम  ओर  दोर्घ  अवधि  विदेशी  ऋणों
 की  स्थिति  इस  प्रकार  से  है  :

 रुपए
 1,  सरकारी  बाता  66044
 2.  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  389

 3,  गैर-सरकारी  खाता  2346
 26706 4,  वाणिज्यिक  ऋण

 कुल  जोड़  :  99485
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 उपयुक्त  (1)  भौर  (2)  पर  उल्लिबित्त  ऋण  स्वयं  सरकार  के  द्वारा  लिए  गए  इस

 लिए  इस  संबंध  में  गारंटी  का  प्रश्न  ही  महीं  उठता  साधारणतया  गेर-सरकारी  खाता  कऋ्रणों
 गेर-सस्कारी  संस्थाओं  हारा  अहुपक्षीय  अथवा  द्विपक्षीय  स्रोतों  से  प्राप्त  के  लिए

 गारंटी  को  आवश्यकता  पहती  है  ।  बाशिण्यिक  ऋषणों  के  लिए  जिनमें  उधार  बांड  और  निर्यात  क्रेडिट
 शामिल  सरकारी  अत्याभत  ऋण  का  अकाया  हिस्सा  16,724  करोड़  कमाए  के  होने  का  अनुमान

 गैर-सरकारी  खाता  ऋणों  में  हसे  जोड़ने  पर  सरकारो  प्रत्याभूत  कण  31.3.91  की  स्थिति  के

 अनुसार  21070  करोड़  रुपए  के  हो  सकते  हैं  ।

 ओर  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपयुक्त  स्पष्टीकरण  के  आधार  पर  सरकारी

 प्रत्याभूत  कुल  विदेशी  ऋणों  की  तुलना  में  सरकारी  प्रत्याभूव  वाणिज्यक  ऋणों  का  प्रतिशत  अनुपात
 ओर  ऐसे  ऋणों  पर  अदा  किए  गए  ब्याज  की  दर  निम्न  प्रकार  से  है  :--

 बितोय  धर्ष  प्रतिशत  अनुपात  हिल्‍्सा  भसत  ब्याज  प्रतिशत

 1988-89  91.3  7.7

 1989-90  90.7  8.3

 1990-91  88.9  8.1

 3:  1991  की  स्थिति  के  अकाया  कुल  सरकारो  प्रत्याभूत  वाणिज्यिक
 ऋण  18,724  करोड़  के  होने  का  अनुमान  वित्तीय  वर्ष  1991-92  के  दोराम  1991
 की  ओसत  विनिमय  दरों  के  हिसाब  देय  ब्याज  1292  करोड़  रुपए  होने  का  अनुमान  है  ।

 चालू  वित्तीय  वर्ष  की  पहली  तिमाही  के  लिए  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राजोब  गांधी  फाउन्डेशन

 7145.  छते  के०  पी०  उम्मीकृष्णन  :

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजीव  गांधी  फाउन्डेशन  का  गठन  बेल्द्रीय  सरकार  के  किसी  संकल्प  अथवा
 अधिसूचना  द्वारा  किया  गया

 (a)  यदि  तो  इस  फाउन्डेंशन  के  समर्थकों  न्यात्तियों/पधदाधिकारियों  के  नाम  कया

 क्‍या  यह  एक  पंजीक्षत  न्यास  अथवा  समिति  है  और  यदि  तो  यह  किस  तारीख
 को  ओर  किस  स्थान  पर  पंजीकृत  किया  गया  तथा  इसका  कार्योलय  किस  स्थान  पर  स्थित

 इसके  न्यास  विलेख  अथवा  संविधान  अथवा  संगम  ज्ञापन  में  धन्तनिहित  रद्देश्यों  एवं
 प्रस्तावित  का्यकलापों  का  ब्योरा  कया

 यदि  यह  एक  नि्री  न्यास  तो  संग्रह  अथवा  दान  किए  गए  श्यास  के  मुख्य  वाइमय
 गया  हैं  तथा  किनके  द्वारा  दान  किया  गया  है  और  यदि  धनराशि  के  वितरण  हेतु  कोई  नियम  बनाए
 गए  तो  वे  कया

 क्या  सरकार  ते  इस  फाउन्डेशन  को  मिलने  वाले  अनुदानों  एवं  दानों  को आयकर  तथा
 अन्य  करों  से  छूट  प्रदान  की  है  और  इसे  अन्य  क्‍या  रियायतें  दी  गई
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 कया  फाउन्डेशन  ने  अनुदानों  अथवा  सहायता  राशि  के  लिए  सरकार  से  सम्पर्क  किया
 भौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राभेश्बर

 इस  फाउन्डेशन  के  स्यासियों  के  नाम  ये  हैं  :--

 डा०  शंकर  दयाल  शर्मा

 श्रीमती  सोनिया  गांधी

 श्री  राहुल  गांधी

 कु०  प्रियंका  गांधी

 श्री  अमिताभ  बच्चन

 श्री  सुमन  दबे
 श्री  एन०  के०  शेपन

 श्री  सुनील  नेहरू

 यह  एक  पंजीकृत  न्यास  है  तथा  नई  के  वास  इसका  पंमीकश्ण
 नई  दिल्‍ली  में  दिनांक  21  1991  को  करवाया  गया  इसका  कार्याश्षय  ),  अकबर
 नई  दिल्‍ली  में  स्थित

 इस  फाउन्डेशन  के  उद्देश्य  तथा  प्रयोजन  ये  हैं--कार्य  परियोजमाओं  तथा  पुरस्कारों
 को  भारम्भ  करना  तथा  जतसाधारण  विशेष  रूप  से  निध॑न  तथा  ब्रंचित  लोगों  की  सेवा  के  लिए
 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  इस्तेमाल  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  अनुसंध्रान  अपने  स्वयं  के

 अथवा  अन्य  अभिकरणों  के  तत्वावधान  में  कार्य  परियोजनाओं  तथा  पुरस्कारों  के  माध्यम  से
 साक्षरता  के  प्रचार-प्रसार  का  कार्य  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  के  संवद्ध  विश्व  श्रथ॑ं-व्यवत्था
 में  भारत  की  पर्यावरण  की  साम्प्रदायिक  सद्भावना  तथा  राष्ट्रीय
 महिलाओं  तथा  विकलागों  के  उत्थान  सहित  इगकीसवीं  शताब्दी  की  चुनौतियों  का  शामता  करने  के

 लिए  तथा  प्रशासन  और  लोक  संस्थ'नों  में  सुधार  करने  और  उन्हें  सशक्त  बमाने  हेतु  कार्यक्रमों  तथा

 अनुसंधान  कार्यों  का  सृजन  करना  तथा  बिचारों  का  प्रचार-प्रसार  वृद्ध  साधनहीन
 तथा  शोधित  महिलाओं  तथा  बच्चों  के  स्वास्थ्य  तथा  उनकी  देखभाल  के  लिए
 विज्ञेष  कार्य कम  आरम्भ  करमा  ओर  युवकों-युवतियों  के  लिए  रोजगार  सुजित  करता  तथा  उन्हें
 प्रशिक्षित  और  विमानत के  क्षेत्र  में  उत्कृष्ट्ता  प्राप्त  करने  के  लिए  पुरस्कारों  की  स्थापना
 करना  तथा  उच्च  मानकों  का  प्रधार-प्रसार  करता  ।

 उपयू बत  उद्देश्यों  को  कार्यान्वित  करते  समय  सम्प्रदाय  अश्या  लिग
 के  आधार  पर  कोई  भेव्भाव  नहीं  किया

 (2)  यह  फाउंडेशन  निजी  न्यास  है  ।

 इस  फाउन्डेशन  को  आयकर  अधिनिधन  की  धारा  80-8  के  प्रयोजनार्थ  छक  धर्मायं
 संस्थान  के  रुप  में  मान्यता  दी  गई  है  ।  इसे  आयकर  अधिनियम  की  धारा  35  (1)  (1)  के  अधीन  एक
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 वैज्ञानिक  अनुसंधान  संस्था  के  रूप  में  भी  अनुमोदित  किया  गया  जिसको  दिए  गए  दान  ायकर

 अधिनियम  की  धारा  80-6  छ
 के

 अधीन  कटौती  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 झोलका  में  मारे  गए  सेनिक

 7146,  श्री  के०  पो०  उन्नोकृष्णन  :

 क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  वी  कृपा  करेगे  कि  :

 श्रीलंका  में  भारतीय  शांति  सेता  को  वापस  बुवाएं  जाने  तक  लिटटे  उम्रवादियों  के
 साथ  भारतीय  शांति  सेना  की  कामंवाही  में  कितने  भारतीय  सेनिक/अधिकारी  मारे  गए

 इस  कार्यवाही  में  कितने  संनिक  घायल  हुए  तथा  इनमें  से  कितने  सैनिक  गम्भीर  रूप
 से  घायल  हुए  हैं  और  कितने  विकलांग  हो  गए

 लिट्टे  ने  भारतीय  शान्ति  सेना  के  कितने  सेनिकों  को  बंदी  बना  लिया  था  और  इनमें
 से  कितने  सेनिकों  को  मुक्त  कर  दिया  गया  वापस  सौंप  दिया  गया  अथवा  कितने  सैनिक  अभी  भी
 उनके  अधिकार  में  हैं  या  लापता

 ।  भारतीय  शांति  सेना  की  कायंवाही  पर  कितना  व्यय  हुआ  और

 (2)  इस  कायंवाही  में  लिटूटे  के  कितने  उग्रवादियों  अथवा  उनके  सिविलियन  समथकों  के
 मारे  धायल  होने  का  अनुमान  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  प्राकृतिक  गंस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  रक्षा  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 एस०  क्ष्ण  :  और  भारतीय  शान्ति  सेना  की  कारंवाई  के  दौरान  मारे  गए
 तथा  घायल  हुए  रक्षा  सेना  कामिकों  की  संख्या  इस  प्रकार  --

 मारे  गए  घायल  हुए

 (1)  अफसर  55  162

 (2)  जे०सी०ओ०  77  192

 (3)  अन्य  रेंक  1033  2657

 इस  कारंवाई  के  लापता  हुए  कामिकों  के  बारे  में  सूचना  समय-समय  पर  प्राप्त
 की  ज!ती  थी  ।  जब  किसी  कामिक  के  बारे  में  उसके  लापता  हो  जाने  की  सूचना  मिलतो  है  तो  ऐसे
 कामिक  का  पता  लगाने  के  लिए  निर्धारित  प्रक्रिया  अपनाई  जाती  यदि  छः  महीने  तक  उस
 कामिक  का  पता  नहीं  चलता  तो  उसे  मृत  मान  लिया  जाता  इस  श्रेणी  के  28  लापता  अन्य  रेंकों
 को  मृत  मान  लिया  गया  है  ।

 भारतोय  शांति  सेना  की  कार्रवाई  के  दोरान  हुए  कुल  खर्च  का  प्रमाणित  लेखा-जोखा
 अभी  तक  अलग  से  तैयार  नहीं  किया  गया

 (5)  इस  कारंबाई  के  दौरान  लिटूटे  के  हृताहत  हुए  व्यक्तियों  के  बारे  में  विधभ्वसनीय  सूचना
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
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 प्रभुख  बस्तुओं  का  भायात

 भरी  के०  उन्नोकृष्णन  :

 क्या  शाजिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  ह

 भारत  में  तथा  के  दौरान  प्रमुख
 वस्तुओं  के  आयात  की  गन्तव्य  स्थल-वार  पद्धति  का  ब्योरा  क्‍या  है  और  विभिन्‍न  देशों  से  प्रमुख
 वस्तुओं  का  कुल  कितने  मूल्य  का  आयात  हुआ

 क्या  इन  वर्षों  के  दौरान  प्रमुख  वरतुओं  के  आयातों  से  संबंधित  खोत-पटने  में  निर्भायक

 रूप  में  कोई  बदलाव  भाया  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 थानित्य  संत्रातव  दें  उप  मंत्री  सलनाग  आयातों  से  खोत-पटन  बर्र  में  से

 रूप में कोई  के  दौरान  प्रमुख  गन्तस्य  स्थानों  से  प्रमुख  वस्तुओं  के  भारत  के  भायांत  को  दश्षनि  बाला

 एक  विवरण  संलग्न  इस  अवधि  में  प्रमुख  आयातों  के  स्त्रोत  स्वरूप  में  कोई  अधिक

 बदलाव  नहीं  भाया  है  ।
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 ]

 का

 सड़क  वुघंटनाओं  के  शिकार  हुए  लोगों  को  मुभावजा
 7148.  थ्रो  सूर्य  नारायण  यादव  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  एंड  रतਂ  मामलों  में  मआवजे  की  राशि  को  बढ़ाने /  ु  बढ़ा

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  इसके  बया  कारण

 क्‍या  दुर्घटनाओं  के  शिकार  हुए  लोगों  या  उनके  आश्रितों  को  तब  तक  मुआवजा  नहीं
 मिलता  है  जब  तक  कि  दुर्घटना  में  शामिल  वाहन  को  पकड़  नहीं  लिया  और

 यदि  ऐसे  मामलों  में  पूरा  मुआवजा  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  भत्री  जगदोश  :  भोर
 जी  द्वां  ।  बढ़े  हुए  मुआवजे  के  प्रश्न  पर  कोई  अत्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 कितनी

 नहीं  ।

 उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्त  नहीं  उठता  ।

 मोटर  दुधंटना  दावे

 7149.  श्री  सूर्य  वाशायब  यादव  :

 क्या  जल-भूवल  परिवहन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1991  तक  मोटर  दुघंटनाओं  से  संबंधित  लंबित  पढ़े  दाबों  की  संध्या

 (@)  इन  दावों  को  निपटाने  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 (  ग )  इन  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अबबा  उठाने  का  विचार

 जल-भूतल  परिवहन  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  जगदीश  :  सुचना
 एकत्र  वो  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 विलम्ब  के  कारणों  में  निम्नलिश्षित  शामिल  हैं  :

 1,  अपर्थाष्त  कमंचारी  ।
 2.  न्यायालय  की  जटिल  प्रक्रियाएं  ।

 3.  प्रतियादियों  को  नोटिस  जारी  करना  ।

 4.  अतिवादियों  ह।दा  लिखित  विवरण  भरना  ।

 5.  अधिक  रण/पाचिका  दायरकर्त्ताओं  द्वाशा  मामले  तेयार  करना  ।
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 6.  गवाहों  की  परीक्षा  बरना  और

 7,  अधिकरण  द्वारा  साक्ष्य  को  रिकार्ड  करना  ।

 राज्य  सरकारों  और  राष्ट्रीयकृत  बोमा  कम्पनियों  को  दावों  के  मामलों  का  शीघ्र
 निपटान  करने  के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  हेतु  बहा  गया  है  ।

 भभिनुवाद  ]
 मादक  द्रथ्यों  के  संकट  पर  नियंत्रण  के  उप:य

 7150.  भ्रो  सनत  कुमार  मंइल  :

 क्या  वित्त  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वया  मादक  द्रव्यों  संबंधी  विधायी  उपाय  उनके  संकट  से  निपटने  में  नाकाम  रहे
 और

 यदि  तो  कानून  को  और  अधिक  कठोर  बनाने  तथा  वतंमान  प्रवतंन-तंत्र  को  और

 अधिक  चुस्त  बनाने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  प्रभावी  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  संत्रासय  में  राज्य  मन्त्री  रामेश्वर  :  और  भारत  में  हाल  ही  के

 वर्षों  में  शल  किए  गए  विभिन्‍न  नये  तथा  कठोर  विधायी  भारत  के  भीतर  तथा  पारगमन  से

 स्वापक  ओऔषध  के  अवध  व्यापार  को  निरुत्साहित  करने  के  प्रभावी  हुए  10  से  30

 वर्षों  की  कड़ी  कुछ  मामलों  में  दोबारा  अपराध  करने  पर  मृत्यु  स्वोपक  औषध  के  अवैध

 व्यापार  को  गर-जमानती  अपराध  ऐसे  अपराधों  के  शीघ्र  निपटान  हेतु  विशेष  अदालतों  में

 मुकदमा  तथा  अवेध  व्यापारियों  को  स्वापक  ओऔषध  के  अवध  व्प्रापार  से  प्राप्त  की  गई  सम्पति
 तथा  वित्तीय  प१रिसम्पत्तियों  बो  अनुपल्भ्य  तथा  ज्व्त  जंसे  उपाय  शामिल  हैं  ।  देश  में  विभिन्‍न

 प्रवत्तत  एजेन्सियों  द्वारा  किए  गए  विधायी  उपाय  तथा  उनके  साथ  बदुआ!यामी  प्रवत्तंत  संचालन  स्वापक
 भौषघ  के  संकट  को  सुलभ्ाने  में  प्रभावी  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  की  मरम्मत

 1151,  थ्री  टो०  ज०  अंजलोज  :

 क्या  जल-भूतल  परिबहुन  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  छ्ूपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अलेप्पी  से  होकर  गुंजरने  वाला  राष्ट्रीय  राजमार्ग  संख्या  47  बाढ़  से  कई  स्थानों
 पर  क्षतिग्रस्त  हो  गया

 यदि  तो  इस  राजमार्ग  की  मरम्मत  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की
 ओर

 मरम्मत  कार्य  बब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  हां  ।

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाव  एक  सतत्‌  प्रक्रिया  है  और  राष्ट्रीय
 मार्गों  को  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखने  हेतु  राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  सभी  तरह  की  आवश्यक
 मरम्मत  करने  के  लिए  आवश्यक  कारंवाई  कर  रहा  है  ।
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 किसी  विदेशी  के  साथ  विवाह  करने  के  लिए  विधान

 7152.  श्री  बो०  विजयराधवन  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  ३

 कया  किसी  विदेशी  से  विवाह  करने  के  लिए  सरकार  की  पूर्वातृमति  लेना  अनिवाय॑
 बनाने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  विधान  लाने  का  विचार

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  वर्तमान  में  नागरिकों  के  किसी  वर्ग  अथवा  सरक,री  कपंवारियों  के  संबंध  में  ऐसी
 कोई  पाबंदी  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 संश्दीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्रालय  में  राज्य
 सन्त्री  रंगराजन  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  वर्ष  1986  में  यथा  संशोधित  भारतीय  विदेश  सेवा  ओर
 1961  के  नियम  8  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  उपबंध  है  कि  भारतीय  बिदेश

 सेवा  का  कोई  सदस्य  सरकार  की  लिखित  पूर्व  अनुज्ञा  के बिना  भारतीय  नागरिक  से  भिन्‍न  सी
 व्यक्ति  से  विवाह  नहीं  करेगा  ।

 भाशतोयों  तथा  सऊवियों  के  मध्य  शादियां

 7153,  श्रो  मोरेश्वर  सावे  :

 क्या  न्याय  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सऊदी  दूतावास  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  अनुरोध  किया  था  कि  वह  निकाह  कराने
 वाली  मुस्लिम  संस्थाओं  तथा  केन्द्रों  को  भारतीयों  तथा  सऊदियों  के  मध्य  शादियों  के  करारों  की  पुष्टि
 उनके  दूतावास  की  अनुमति  लिए  बिना  न  करने  के  लिए  ओर

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  गया  है  ओर  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  कया  कारंबाई

 संसदौय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  स्थापय  और  कम्पनी  कार्य  मम्त्रालय  में
 राज्य  मन्‍्त्रो  रंगराजन  :  जी

 दूतावास  के  उक्त  पत्र  में  यह  कहा  गया  है  कि  सऊदी  राष्ट्रिकों  और  भारतीय  राष्ट्रिकों
 के  बीच  विवाह  के  मामले  इस  दृष्टि  से  कि  दोनों  पक्षकारों  के  हितों  की  रक्षा  हो  विवाह
 अनुष्ठापित  करने  के  लिए  ग्राधिकृत  मुस्लिम  संस्थाओं  और  केन्द्रों  को  ऐसे  मामलों  में  यह  सलाह  दी
 जा  सकती  )  कि  वे  ऐसी  विवाह  संविदा  जिसमें  एक  पक्षकार  सऊदी  राष्ट्रिक  तब  तक  पुष्टि
 ने  करें  जब  तक  कि  वे  नई  दिल्‍ली  स्थित  सऊदी  अरेबिग्रा  के  रायल  दूतावास्त  की  लिखित  अनुज्ञा  प्रस्तुत
 नहीं  कर  देते  ।
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 किसी  अरब  के  साथ  भारतीय  महिलाओं  के  विवाह  के  मामले  में  कारंवाई  करने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  जो  अनुदेश  दिए  गए  हैं  वे  पासपोर्ट  निर्देशिका  में  वणित  ये  अनुदेश  निम्नलिखित

 हैं  :--

 मुस्लिम  महिलायें  अरबों  से  विवाह  करती  कुछ  मामलों  में  विदेश  में  हो
 रहे  उनके  शोषण  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  किया  गया  यद्यपि  यह  संभव  नहीं
 है  कि  किसी  ब्यस्क  जो  अपनी  विधि  के  अनुसार  विवाहित  पासपोर्ट  संबंधी  सुविधारये
 देने  स ेइंकार  किया  तथापि  यह  आवश्यक  है  कि  उनके  हिसों  की  सुरक्षा  की
 पासपोर्ट  प्राधिकःरियों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  ऐसी  महिलाओं  को  पासपोर्ट  देने  से

 पहले  सम्यक्‌  पूर्वावधानियां  अपना  पूर्ण  समाधान  कर  लेने  तथा  विहित  प्रक्रिया
 के  अनुसार  हमारे  मिशनों  से  सिफारिशं  प्राप्त  करने  के  पश्चात्‌  ही  उन्हें  पासपोर्ट  जारी
 पासपोर्ट  प्राधिका।रयों  से  यह  भी  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  ऐसी  महिलाओं  को  दो  वर्ष
 की  सीमित  विधिमान्यता  पासपोर्ट  जारी  करें  और  उस  पाप्तपोर्ट  की  बिशिष्टियों  की  सूचना
 संबद्ध  भारतीय  मिशन  को  भेजें  जिससे  कि  वह  तत्पश्चात्‌  ऐसी  महिलाओं  के  कंल्याण  की
 देखभाल  कर  सके  ।  कांसलीय  आफिसर  अपना  समाधान  कर  लेने  ओर  मूल  पासपोर्ट
 कारी  से  अनापत्ति  प्राप्त  कर  लेने  के  पश्चःत्‌  ही  प:सपोर्ट  को  किसी  और  निरबंन्धित/अ्रसामान्य
 अवधि  के  लिए  नवीकृत  कर  सकते  हैं  ।

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  सरकार  इस  विषय  पर  भी  विचार  कर  रहो  है  कि  इस  स्थिति  से
 सर्वोत्तम  रीति  में  विधितः  किस  प्रकार  निपटा  जाए  ।

 बिहार  में  विकास  कार्यों  पर  बकों  में  जमा  राशियों  का  उपयोग

 7154.  भ्रो  राम  टहुल  चोधरो  :

 को  मबल  किशोर  राय  :

 बया  विस  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  राष्ट्रीयक्रत  बंकों  की  कितनी  शाखाएं  हैं  और  उनमें  कुल  कितनी  धनराशि
 जमा

 बिहार  में  वाणिज्यिक  बेंकोंद्वारा  प्रति  व्यक्ति  कितना  पूंजी  निवेश  किया  गया  है  और
 अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  वह  कितना  भर

 (+)  बिहार  में  बेकों  में  जमा  कुल  धनराशि  का  कितना  प्रतिशत  भाग  बिकास  कार्यों  में
 लगाया  जाता  है  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  जून  1991  को  स्थिति  के  अनुसार
 बिहार  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  की  2953  शास्वाएं  कार्यरत  1990  के  अन्तिम

 शुक्रवार  को  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  सरकारो  क्षेत्र  के  बंकों  को कुल  जबा  रकमें  8150  करोड़
 रुपए  थीं  ।

 दिसम्बर  1990  की  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  में  सभी  अनुसूचित
 वाणिज्यिक  बंकों  का  प्रति  व्यवित  कुल  ऋण  संवितरण  488  रुपए  सभी  अनुसूचित  धाणिज्यिक
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 बैंकों  का  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में  प्रति  व्यक्ति  ऋण  संवितरण  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 लिखित  उत्तर

 क्षेत्रवार  ऋण  संवितरण  के  लिए  जमा  राशियों  के  उपयोग  को  संकल्पना  प्रासंगिक  नहीं
 मां  1991  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  की  बिहार  में

 जमा  ऋण  भौर  ऋण  जमा  अनुपात  नीचे  दिया  गया  है  :--

 जमा  राशियां

 9332
 ऋण  ऋण  जमा  अनुपात
 3698  39,6

 विवरण

 1990  को  अन्त  को  स्थिति  के  अनुसार  बिहार  तथा  अन्य  राज्यों  में  सभी

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  को  प्रति  व्यक्षि  ऋण  संवितरण  राशि
 को  दाने  वाला  विवरण

 go
 क्र०  सं०  राज्य  का  नाम  .._.  राशि-रुपए

 2  3
 ओ

 1.  आनध्न  प्रदेश  1588
 2.  असम  542

 3.  बिहार  488

 4.  गुजरात  1846

 5,  हरियाणा  1715
 :  6,  हिमाचल  प्रदेश  1132

 7.  जम्मू  व  कश्मीर  1274

 8.  कनटिक  2072

 9,  केरल  8693

 10.  मध्य  प्रदेश  931

 11,  4353

 12.  मणिपुर  489

 13.  मेघालय  537

 14.  नागालेंड  1154

 15.  उड़ीसा  759

 16.  पंजाब  2508

 17.  राजस्थान  843

 18.  सिक्किम  745
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 कवि किन  ललित  न

 1  2  3

 रु  19.  समिलनाड  2556

 20.  त्रिपुरा  585

 21.  उत्तर  प्रदेश  775

 22.  पश्चिम  बंगाल  1746

 23.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  1786

 24,  भरुणाचल  प्रदेश  395

 25.  गोवा  4551

 26.  मिजोरम  587

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  बटूटे  खाते  डालो  गई  रकम  को  वसूलो
 71:5.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :

 बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  की  बट्टे  खाते  डाली  गई  रबम  की  वसूली  हेतु  विशेष  न्यायालय
 स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  बैंकों  की  बकाया  रकम  वसूल  करने  हेतु  अन्य  किन  उपायों  पर  जिचार
 किया  जा  रहा  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबोर  :  से  रुग्ण  भौद्योगिक  उपक्रमों
 के  पुनरुद्धार  के  सम्बन्ध  में  बेक्रों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  सामने  आई  कानूनी  तथा  अन्य  कठिनाइयों
 की  जांच  करने  बाली  समिति  ने  देय  रकमों  की  वसूली  के  मामले  पर  भी  विचार
 किया  समिति  ने  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  को  देय  रकमों  वी

 बसूली  से  सम्बन्धित  सभी  मामलों  पर  निर्णय  देने  के  लिए  विशेष  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  की
 सिफारिश  की  थी  ।  इस  समय  बैंक  और  वित्तौय  संस्थाएं  अतिदेय  रकमों  की  वसूली  के  लिए  कई
 प्रकार  के  उपाय  कर  कर  रही  इनमें  संबंधित  एककों  के  साथ  वसूली  के  मामले  में  तथा  साथ  ही
 साथ  उनके  गारंटीकर्ताप्नों  के  साथ  गारंटी  संबंधी  बाध्यताओं  को  पूरा  करने  के  वास्ते  कारंवाई  शामिल

 पात्र  मामलों  में  ऋणों  के  पुननिधारण  का  भी  पहारा  लिया  जाता  कुछ  गैर  अर्थक्षम  एककों
 के  मामले  में  संस्थाएं  एकबारगी  समझौते  का  सहारा  लेती  उन  आपवादिक  मामलों  में  जिनमें
 सभी  उपाय  असफल  हो  जाते  बेंक  तथा  वितीय  संस्थायें  अपने  ऋण  वापस  मांगती  है  और  वसूलो
 संबंधी  मुकदमे  दायर  कर  देती

 अति  तु  क्षेत्र  की  इकाईयों  के  लिए  निवेश  सोमा

 7156.  थ्रो  मोहन  सिह  :

 कया  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  अति  लघु  इकाईयों  के  लिए  निवेश  सीमा  2  लाख  रुपये  से  बढ़ाकर  5  लाख  रुपए
 कर  दी  गई  है  जिसमें  मियादी  ऋण  और  कार्यकारी  पूंजी  शामिल  हो  सकती

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अति  सधु  क्षेत्र  के  लिए  निवेश  सीमा  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  वाणिज्यिक  बेंक  अति

 लघु  क्षेत्र  के  लिए  मियादी  ऋण  ओर  कार्यकारी  पूंजी  हेतु  सहायता  की  मात्रा  में  वृद्धि  करने  के
 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  से  शत  प्रतिशत  पुनवित्त  के  पात्र  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  ओर  भारतीय  लघु  उद्योग
 विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अति  लघु  और  ग्रामीण  उद्यमों  के  नवीनतम  नीति  उपायों  के
 अन्तगंत  अति  लघु  उद्यमों  के  सम्बन्ध  में  संयंत्र  और  मगीनरी  में  निवेश  की  सीमा  अन्य  बातों  के

 एकक  की  अवस्थिति  पर  ध्यान  दिए  बगर  2  लाख  रुपए  से  बढ़ाकर  5  लाख  रुपए  कर
 दिया  गया  यह  सीमा  केवल  संयंत्र  ओर  मशीररी  में  निवेश  के  लिए  ही  है  भौर  इसमें  का्यंशील

 प्‌जी  शामिल  नहीं  है  ।

 भर  लघु  उद्योग  क्षेत्र  में अति  लघु  ओर  लघु  परियोजनाओं  को  सहायता  के  प्रवाह
 में  तीव्रता  लाने  के विचार  से  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  ने  वाणिज्पिक  बैंकों  द्वारा  प्रदान  किए
 गए  5  लाख  रुपए  तक  और  उसके  समेत  प्रति  एकक  सावधि  ऋणों  के  लिए  अपनी  पुन्नित्त  योजना
 को  उदार  बनाकर  |  1991  से  पुनविश्त  को  शत-प्रतिशत  कर  दिया
 ज्यिक  बैंकों  द्वारा  मंजूर  की  गई  कायंशील  पूंजी  अल्पावधि  अग्रिमों  के  रूप  में  होगी  और  इस  प्रकार

 यह  पुनवित्त  योजना  के  अंतगंत  शामिल  नहीं  होगी  ।
 ह

 केरल  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  रेलवे  को  शेयर  पंजी

 7157,  श्री  कोड्डोकुनोल  सुरेश  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केःल  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  में  रेलवे  की  शेयर  पूंजी  के
 सम्ब-ध  में  कोई  ज्ञापन  भेजा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  मे  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  इस  योजना  के
 अन्तगंत  रेलवे  द्वारा  केरल  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  को  कितनी  धनराशि  दी  गई  है  ?

 जल  भूल  परिवहुन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  नहीं  ।

 उपयू'कत  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लौह  अयस्क  का  निर्यात

 7158.  भ्री  सत्यनारायण  जटिया  :

 बया  बाणिज््य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लौह  भौर  अन्य  धातुओं  के  निर्यात  के  अयस्कों  के  बारे  में  बतंमान  नीति  क्‍या

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रत्येक  देश  को  विभित्त  अयस्कों  की  कित्तनी  मात्रा  का  निर्यात
 किया  गया  और  हसका  मूल्य  कितना

 बया  सरकार  का:बिचार  बतंसान  नीति  में  करने  का  भौर

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  और  लौह  तथा  अन्य

 धातु  अयस्कों  मेगनीज  अयस्क  भर  वाबसाईट )  के  निर्यात  संबंधी  क्संमान  नीति  और
 विछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  देशवार  निर्यात  की  मात्रा  तथा  उसके  मूल्य  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  हैं  ।

 नहीं  ।

 (8)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 लोह  अपरक

 गोआ  भर  मूल  के  लोह  अयरक  को  छोड़कर  लोह  अयस्क  का  निर्यात  भारतीय  खनिज
 एवं  धातु  ध्यापार  निगम  लि०  एम०  टी०  के  जरिए  सरणीबद्ध  किया  जाता  गोआ

 मूल  के  लौह  अयस्क  का  निर्यात  दक्षिण  ताई  चीन  और  यूरोप  के  बाजा  1  को
 '

 सीधे  करने की  अनुमति  है  बशतें  कि  निबिदाओं  का  पंजीकरण  मिनरल  और  एक्सपोर्टरस
 एसोसिएशन  में  कराया  गया  रेजी  मूल  के  लौह  अयस्क  के  लिए  भी  अब  सीधें  निर्यात  की  ही
 अनुमति  दै  बशर्ते  कि  संविदाओं  का  पंजीकरण  गोआ  खनिज  अयस्क  निर्यात  संध  में  करवाया  गया  हो  ।

 कुद्ेमुख  आयरन  आर  कम्पनी  लि०  को  आई०  ओो०  सी०  अपने  उत्पादों  भर्थात  लौह
 अयस्क  सान्द्रण  ओर  पैलेट्स  को  सभी  बाजारों  को  सीधा  नियत  करने  की  भनुमति  है  ।

 मेगनीज  अयरक  ओर  क्रोम  अयस्क

 क्रोम  अयस्क  और  भर्षात  (1)  38%  से  कप्त  ०५  ०५  सहित  निम्न  के  सहित  क्रोम
 अयस्क  लम्प्स  और  (2)  52%  से  क्रम  ०५  ०४  सिलिका  फ्राएबंल/परिष्कृत  अयस्क  और  4  ५;  से
 मधिक  सिलिका  को  एम०  एम०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  सरणीकृत  किया  जाता  है  ।  46%

 से
 अधिक  मंगनं।ज  .  अयस्क  सहित  -  लम्पी/ब्लेडेंड  अयस्क  को  छोड़कर  मैगनीज  को
 एम०  एम०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  सरशीक्ृत  किया  जाता  है  ।

 निर्यात  हेतु  अनुमति  दिए  जाने  के  लिए  इन-अयस्कों  उपणक्‍त  मात्रा  तथा  प्रेडल्का  निर्णय
 प्रत्येक  लाइसेंस  वर्ष  में  इस्पात  विभाग  के.साथ  परामर्श  करके  लिया  जाता

 बाक्साइट

 पश्चिमी  तट  मूल  का  54%  से  कम  अलूमीना  अंश  &।,  0,  सहित  निम्न  श्रेणी  का  वावसाइट
 14  1991  से  अ-सरणीक्ृत  माना  गया  केलसांइन्ट  बाक्साइट  को  छोड़कर  बाक्साइट  की

 अन्य  सभी  श्रेणियां  एम०  एम०  टी०  सी०  के  माध्यम  से  सरणीकृत  की  जांती  कैलसांइन्ड
 बाक्साइट  के  निर्यात  पर  पाबन्दी  है  ।
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 निर्यात  की  अनुमति  दिए  जाने  के  ग्रेड  की  उपयुक्त  मात्रा  और  श्रेणी  का  निर्यात

 प्रश्येक  लाइसेंस  वष्च  में  खान  विभाग  के  साध  परामश  करके  लिया  जाता  है  ।

 मात्रा  :  मिलियन  मी०  टन

 मुल्य  :  करोड़  रु०

 मेगनीज  अयस्क

 भारतोय  खनिज  एवं  धातु  व्यापार  निगम  लि०  एम०

 देश  1988-89  1989-90  1990-91

 मात्रा  लय  मात्रा  मुल्य  मात्रा  मूल्य

 2  3  4  5  6  ४॥

 जापान  0.66.  2.65  052  2.90  0,46  4.74

 दक्षिण  कोरिया  1.46  6.06  1.08  9.96  116  14.70

 रोमानिया  0.26  1.62  0.82.  10.97  000  0.00

 पाकिस्तान  0.25  1:04  041  3,14  0.29  3.47

 चेफोस्लोवाविया  0,00  000  0.17  2.13  9.00  000

 स्विटजरलैंड  0.17  092  0.32.  2.75  0.73  40:02

 हालैंड  0,00  0.00  0.16  1,58  0.00  0.00

 त.ईवान  0.00  000  022  3.02  0.00  0,00

 पश्चिम  जम॑नी  0.00  000  0.14  1.53  0.00  9.00

 पोलेंड  0.00  000  0.90  09.00  0.31  8,27

 डी०पी०आर>के०  0.14  0.82  000  0.00  0.00  0.00

 2.94  13.11  3.84  38.03  295  41.20
 जन  पममभ  गममन  ७०.3.  वमन्‍«भभभभ  अममथा  eee  नम+»  बा  ब

 क्रोम  अम्स्क

 जापाव  29.24  0.44  45.63  0.00  0.90

 चीन  2.23.  29.24  0.16  45.63  0.15  .33,66

 फिलीपी  न  0.89  0.71  0.10  3.72  0.00  0.00

 ताईबान  0.09  0.00  0.13  3.62  0.00  0.00

 डोण्पी०्भार०के०  0.00  0.00  0,00  3.62  0.00  00७
 .

 रवोडन  0.27.  2.64  0.00  0.00  0.00  0.00
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 1  2  3  4  5  6  7

 रोमानिया  0.00  0.00  0.20  2.56  0.00  0.00

 नावें  0.00  0,00  0.00  0.00  0.25  6.43

 जोड़  5.13  62.71  2.92  67.35  2.28  43.10

 मध्य  पूर्क  1.99  3.14  2.01  3.90  2.33  5.13

 बंगलादेश  0.00  0.00  0.02  0.15  0.00  000

 रोमानिया  0.22  0.37  1.35  2.33  0.00  0.00

 नाइजीरिया  0.06  024  000  0.00  0.00  0.00

 केग्या  0.00  0.00  0,05  0.14  0.00  000

 स्विटजर  लेड  0.00  0.00  000  0.00  0.23  1,56

 संयुक्त  राज्य  0.00  0.00  0.00  0.00  0.30.  2,23
 अमेरिका

 जोड़  2.27  3.75  3.43  6.52  2.86  8.92

 अन्तिम

 देशबार  निर्यात
 मात्रा  :  मि०्मी०  टन

 मूल्य  :  करोड़  रुपए

 लोह  अयस्क
 भारतोय  खनिज  एबं  धातु  ब्यापार  निगम  लि०  एम०  टी०

 देश  «4988-89  1989-90  1990-91

 मा०  मू०  मा०  मू  मा०  मू०

 .  10.49  247.25..  10.08  333,11  8.60.  337.92

 कोरिया  गण»  3.11  71,53  2.91  71.31  3°07  119,14

 पाकिस्तान  0.34  6.93  0.39  10.12  0.41  13.52

 रूमानिया  2.36  29.61  2.32.  35.74  1.05  20.47

 जमंन  जनवादो
 गण  राज्य  0.61  11.29  0.70.  18.75  0.10  3.57

 अभय  0.74  14.66  1.12  27.70  0.99  29  89

 जोड़  17.64  381.27  17.52  496.73  14.22  324.51
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 गोवा  के  निर्यातकों  द्वारा

 देश  1988-89  8-89  1989-90.  1990-91
 मा०  मू०  मा०  मू०  मा०  मू०

 जापान  8.33  133.28  7.87  162.36  9.33  241.36

 पश्चिम  यूरोप  1.67  22.78  2.12  35.56  1.85  44.73

 दक्षिण  कोरिया  0.99  16.87  0.6!  12.96  0,82  22.63

 ताइवान  न  ना  0.04  0.80  न  न

 जोड़  10.99  172.93  10  64  211.68  12.00  3.0872

 कुद्ेमुज्ञ  आयरन  ओर  कं०  लि०  आई०  ओ०  द्वारा

 जेश  1988-89...
 ../.

 1989-90  1990-91  (4)

 मात्रा  मु०  मात्रा  म्‌०  मात्रा  मू०
 2.820  3.38

 बहुरीन  0.128  0.457  0.14

 चेकोसलोवाकिया  0.149  0.168  0.20

 हंगरो  0.594  0,531  0.49

 टर्की  0357  0.325  0.38

 भनन्‍्य  1.080  1,050  1.15

 जोड़  4.675  116.39  5.356  174.40  5.74  228.49
 या

 का  अनंतिम  या
 या

 बंगल।देश  को  काले  रंग  के  पत्थरों  का  निर्यात

 7159.  श्री  साईमन  मरांदे  :

 कया  बाणिज्य  मन्‍्त्री  यह  बटाने  की  हृ  पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1987-89  के  दौरान  बिहार  की  खानों  से  काले  रंग  के  पत्थरों  का

 नियति  किया  गया

 यदि  तो  पाकुर  और  संघाल  परगना  के  निकटवर्तों  क्षेत्रों  की  खानों  के  क्या  नाम  हैं
 तथा  इससे  कितनी  मात्रा  में  काले  रंग  के  पत्थर  का  निर्यात  किया

 उन  खान-मालिकों  का  ब्योरा  क्या  है  जिन्हें  भुगतान  किया  गया  तथा  कितनी

 घनराशि  का  ;

 क्‍या  सरकार  ने  काले  रंग  के  पत्थरों  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाया  है  भौर  यदि

 तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और
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 (5)  यदि  तो  काले  रंग  के  पत्थरों  की  इन  खानों  के  क्या  नाम  हैं  जिनसे  वर्ष  1991-92

 के  दौरात  सरकार  का  पत्थरों  के  तिर्यात  का  विचार  इन्हें  कितनी  माया  में  निर्यात  किया  जाएगा
 तथा  इससे  कितनी  आय  होगी  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  संत्री  सलमात  :  बाणिज्यिक  जानकारों  एवं
 सांध्यिकी  महानिदेशालय  के  वर्गीकरण  के  अनुसार  काले  रंग  के  पत्थर  के  सम्बन्ध  में  निर्यात  आंकड़े
 अलग  से  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  बंगलादेश  को  पत्थर  की  शोड़ी  तथा  शिलाखंडों  के  प्रमुख  नियतिक  बिहार
 स्टेट  एक्सपोर्ट  कारपोरेशन  लिमिटेड  तथा  भारतीय  रेलवे  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  लिमिटेड  ने  1987-89
 के  दौरान  बंगलादेश  को  काले  पत्थर  के  शिलाखण्डों  का  निर्यात  नद्टों  किया  है  ।

 तथा  खानवार  निर्यातों  का  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  इस  सम्बन्ध  में  मांगा
 गया  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जी  सहीं  ।

 (४)  खान  बार  निर्यात  ब्यौरा  नहीं  रखा/मानीटर  किया  जाता

 सध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजभाग

 7160.  श्री  सत्यनारायण  जटिया  :

 क्या  जल  भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  निर्माण  के  संबंध  में  प्रस्तुत
 किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  बया  और

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है  अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 लल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सगदोश  :  सम्भवतः
 माननीय  सदस्य  का  आशय  राज्यीय  सड़कों  को  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  करने  के  लिए
 मध्य  श्रदेश  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गए  प्रस्ताव  से  उनके  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए  हैं  ।

 नये  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  के  लिए  निर्धारित  मानदण्डों  सहित  धनराशियों  की
 उपलब्धता  तथा  अन्य  संबंधित  तत्वों  के  अध्यधीन  पचरवर्षीय  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने

 के  बाद  हो  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  करने  के  बारे  में  कार्यवाही  करना  सम्धव  होगा  ।

 विवरण

 क्र०  सं०  मार्ग  का  नाम  कुल  लम्बाई

 1  2
 रिओ

 1.  अजमेर-राजगढ़-बेतूल-नागपुर
 .

 322...  सड़क  अंशतः
 227  कि०्मी०  रा०रा०
 नेटवर्क  में

 2.  ग्यालिबर-क्षांसी-ज  जुशाहो-पतना-सतना-री  वा

 पिपरी-रांची  512  किन्मी०
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 3.  इलाहाबाद-रीवा-बिलासपुर-रामपुर-जगदलपुर
 कोटा-राजमुन्दरी  614  कि०्मी०

 4.  जबलपुर-ओ  रंग-राणयुर-वे  रहमबूर  491  कि०मी ०
 5.  बिलासपुर-अग्बिकापुर-औरंगाबाद-पटना  12  कि०्मी०

 6.  अहमदाबाद-इन्दो  र-भोपाल-साग
 |

 अम्विकापुर-सांची  कि०मी ०
 7.  वाराणसी-अम्बिकापुर-सरायपलि-रायगढ़  396  किमी»

 8.  बेरहमपुर  रा०  रा०  ₹-बांदा  396  किन्मौ०

 9.  कानपुर-बांदा-छत्त  रपुरन्सागर  267  किल्‍मी०

 9.  झ्ांती-छत्त  रपुर-फटनी-शाहदोत-को  रबा  सोहल  750  कि०मी ०

 अजमेरयचत्तौड़-नी मच-मंदसो
 750

 खंडवा-जलगांव  500  किन्मी »

 नर्रातगपुर-जब  लपुर  540  कि०मी  ०

 लाशंढों-रा०  रा०
 उगलो-बालाघाट-नो दिया  -  बे  जभिर-स०्स०  २6  226  किन्नी०

 जोड़  किन्मौ ०
 रमन  मम  अराकक  ७७०५७

 घोजनागत  व्यय  के  लिए  विहार  को  धन  उपलब्ध  कराना

 7  भ्रो  कमला  सिभ्र  मधुकर  :

 बया  छिच  मंत्री  यह  बताने  की  इप्ा  करेंगे  कि  :

 कया  बिहार  सरकार  ने  के/ट्रोथ  अरकार  से  बिद्वर  को  कराना  के  शिक्र  थोजकागत
 व्यय  के  लिए  दिह  जाने  शाले  धन  में  से  विहार  सरकार  हाख  देश  अनशाशि  की  कटौली  भ  करने  का

 अनुष्तोत्र  किया  ओर

 यदि  तो  इस  संर्बध  में  सरकार  की  क्या  अतिक्रिवा  है  ?

 विस  मंशालय  में  रफ़्य  मंत्री  काम्डादान  :  ओर  डिद्धार  के  शुरुय
 मंत्री  ने  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  को  संबोधित  अपने  17  1990  के  पत्र  में  अन्य  बातों  के  साथ-छाव

 वह  उल्लेख  किया  था  कि  कुछ  केन्द्रीय  उपक्रमों  को  बिहार  राज्य  बिजली  बोर्ड  की  भोर  से  देय
 राशि  की  कटौती  शज्य  को  देव  के'फ्रीय  सहायता  में  से  भ  कौ  आए  और  फिशेष  रूप  ते  वह  भी  अनुरोध
 किया  था  कि  ऐड  कटीसियां  सिशम्यर  और  1990  के  बहीनों  वें  राज्य  को  देव  केप्ट्रीय  शहावता
 में  से  भ  को  जाएं  ।  इन  सुलाड़ों  को  स्वौकार  महों  किया  भा  सका  क्योंकि  राज्य  सरकार  हारा  बतह
 गए  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  इस  मामले  में  निर्णय  लेने  से  पहले  ही  ध्यान  में  रखा  गया  था  ।  चालू  बर्ष

 2७5
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 में  ऐसी  कदौतियां  न  किए  जाने  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  अनुरोध  भ्राप्त  नहीं

 हुआ  है  ।

 ]
 दरण  एककों  से  बकाया  धनराशि  को  बयूलो

 भरी  बो०  विजय  कुमार

 क्‍या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  रूण  लघु  उद्योग  एककों  की  ओर

 बकाया  भारी  धनराशि  की  वसूली  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 विस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  :  रुग्ण  लघु  औद्योगिक  एककों  से  बकाया

 रकमों  की  दसूली  को  सरल  बनाने  की  दृष्टि  से  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  निम्नलिखित  कारंवाई  की

 जा  रही  है  :--

 संभावित  रुप  से  अरथंक्षम  एकक्ों  के  मामले  में  पुनरुद्वार  कार्य  क्रम  तेयार  किए  गए  हैं
 जिनके  अन्तगंत  बैंकों  और  बित्तीए  संस्थाओं  को  देय  रकमें  अलग-अलग  चरणों  में  वश्नूल  को  जा

 रही  है  ।

 (2)  उन  एक़कों  के  मामले  में  जो  गैर  अर्थक्षम  हैं  और  जिनका  पुनरुद्धार  नहीं  किया  जा

 सकता  :--

 संस्थाएं  ओर  ऋण  को  बकाया  रकम  तथा  साथ  ही  ब्याज  अन्य  प्रभारों  की

 वसूली  के  लिए  ऋण-कर्ताओं  के  खिलाफ  वसूली  सम्बन्धी  नोटिस  जारी  करने  के  माध्यम  से  कानूनी
 कारंवाई  आरम्भ  करते  बंकों/संस्थाओं  द्वारा  अपनाये  जा  रहे  अन्य  उपायों  में  मुकदमा  दायर

 स्टाक  की  एकबारगी  समझौते  के  लिए  समझौते  सम्बन्धी  प्रस्ताव  मानना  आदि  शामिल

 ऋण  के  लिए  प्रतिभूति  की  बिक्री  और  जामिन  की  जिम्मेदारी  को  अगर  कोई  लागू  करने  के

 लिए  न्यायालयों  को  आवेदन  किया  जाता

 राज्य  वित्तीय  निगम  निगमों  की  धारा  29  के  राज्य  विश्तोय  निगमों

 चूक  करने  वाली  औद्योगिक  कम्पनियों  के  प्रबन्धन  अथवा  कब्जे  अथवा  दोनों  को  ही  अपने  हाथ  में
 लेने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  उन्हें  राज्य  वित्तीय  निगमों  के  नाम  बंधक  दृष्टियंधक  अथवा
 सौंपी  गयी  सम्पत्ति  को  पटटे  पर  देने  अथवा  बिक्री  ओर  नकदीकरण  के  रूप  में  उसके  अंतरण  वा
 अधिकार  दिया  गया  है  ।  इसके  राज्य  बित्तीय  निगम  अधिनियम  की  घारा  32  छ  के

 वे  राज्य  सरकार  को  देय  रकम  वो  वसूलो  के  लिए  आवेदन  कर  सकते  हैं  और  अगर  राज्य
 सरकार  संतुष्ट  हो  तो  वह  उस  रकम  के  लिए  समाहर्ता  के  नाम  प्रमाणपत्र  जारी  कर  सकती  है
 जो  भूमि  राजस्व  के  बेकाया  की  वसूली  के  संबंध  में  अपनायी  जा  रहो  प्रक्रिया  के  अनुसार  ही  कारंवाई

 हि  रेगा
 ।

 ह  ह
 तु  -  कब  ४०८  ही  पाक  5  ढ

 ह

 अपने-अपने  राज्य  वित्तीय-निगमों  ने-अप्नने-अपने  शोर्टफोलियो  में  चूक  करने  बाले  एककों  के  मामलों
 की  पुनरीक्षा  करने

 तथा ऋणकर्ताओं के साथ बंतचीत के किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अपने-अपने प्रधान कार्यालयों ओर,क्षेत्रीय/शाल्वा कार्यालयों में चक पुनरीक्षा समितियां गठित की 206
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 ह  बड़े  उद्योगपतियों  पर  बकाया  ऋण-राशि

 ८07163.  श्री  परशुराम  गंगवार

 क्या  किस  मंत्री  ग्रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -  ;

 उन  बड़े  उद्योगपतियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  पर  ऋण  की  राशि  बकाया  पड़ी  हैं  तवा
 इनमें  से  प्रत्येक  के  नाम  पर  कितनी  धन-राशि  बकाया  और

 ऋण  की  वहूली  के  लिए  उठाए  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दंलबोर  :  (१)  बेंकरों  और  वित्तीय  संस्थाओं  में
 प्रचलित  प्रधाओं  और  रीतति-रिवाजों  ओर॑  उनको  नियन्त्रित  वाले  कानूनों  के  अनुसार  उनके

 घटकों  के  मामलों  से  सम्बन्धित  या  मामलों  को  सूचना  नहीं  दी  जाती  .  .  |  ॥॒
 ':  »  भारतीय  रिजवं  बेंक  सरकारो  क्षेत्र  के  बेंकों  को आवधिक  रूप  से  सभी  उधार

 खातों  बी  पुनरीक्षा  करने  का  निदेश  दिया  गया  जब  कभी  भी  व्यक्तिगत  खाते  के  व्यवह्वार  में  .

 अबिमितताएं  पाई  जाती  को-नियमित  करने  के  वारते  कदम  उठाए  जाते  हैं  ओर  यदि  वे
 असफल  रहते  तो  ऋणों  को  वापसी  के  लिए  कहा  जाता  है  ओर  उध/?रकर्ताभों  भौर
 यदि  कोई  के  विदद्ध  कानूनी  कारंवाहयां  शुरू  करने  सहित  बकाया  की  वापसी  के  लिए  विभिन्‍न
 उपाय  बि.ए  जाते  हैं  ।

 12.00  बज
 ॥

 )

 बध्यक्ष  महोदय  :  में  महिला  सदस्य  को  बोलने  को  अनुमति  दे  रहा  हूं  ।

 श्रोमतो  भावना  चोजलिया  :  अध्यक्ष  जो  आपने  मुझे  शून्य  काल  में

 बोलने  का  मोका  दिया  ।

 मान्यबर  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यप  से  केन्द्र  सरकार  का  ध्यान  अत्यन्त  झ्रावश्मक  '

 विषय  के  प्रति  आकर्षित  करना  चाहती  हूं  ।

 देश  में  गजरात  मंगफली  उगाने  वाला  सबसे  बड़ा  राज्य  पिछले  कुछ  दिनों  ते  सौराष्ट्र  में

 मूंगफली  के  पाक  को  रातड़िया  ना|स  का  रोग  लगा  है  और  लश्करी  कोड़  भो  पाक  का  स्श  कर  रहे
 हैं  ।  जब  देश  में  सब  तेलों  के  बारे  में  विशेष  रूप  से  बिस्तित  हैं  तब  मूंगफली  के  पाक  को  बच्चाना

 अत्यन्त  आवश्यक  बन  जाता  है  ।  इसलिए  आपके  भाध्यम  से  मेरी  केन्द्र  सरकार  को  प्रार्थता  है  कि  वह  .

 तुरन्त  ही  इस  दिशा  में  उचित  कार्यवाही  करे  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  श्री  सुदर्शन  राय  चोधरी  को  बोलने  के  लिए  बुला  रहा  हू  ।
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 भरी  सुदर्शन  राय  चोधरी  :  इन्डियन  क।उन्सिल  आफ  वल्ड

 नई  दिल्‍ली  हमारे  देश  की  एक  प्रतिष्ठित  शैक्षिक  संस्था  है  जो  विश्व  मामलों  एवं  विदेश  नीति  का

 शोध  एवं  अध्ययन  करने  हेतु  सुबिधायें  मुहैया  कराती  इसने  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रतिष्ठा  हासिल  कर  लो

 है  तथा  श्री  तेज  बहादुर  पंडित  जबाहुर  लाल  नेहरू  और  डा०  राजेंद्र  अपाद  जंसे  विद्वान  व्यक्ति

 इस  संस्था  से  जुड़े  हुए  दु्भाग्यवक्ष  दब  कुछ  वर्णों  से  इस  शसंत्या  के  छारो  कुप्रबन्ध  एवं  इसमें

 घनग्र्षि  के  मम्भीर  दुष्पयोग  ने  इस्र  संस्था  को  बर्बाद  कर  दिया  दिन  प्रक्तिदिन  जाछी  सदस्यों

 की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  महत्वपूर्ण  बृस्तक  एबं  दस्तावेज  नष्ट  हो  रहे  हैं  ओर  उनमें  को  डे  खय

 गए  मेरे  पास  ऐसी  पुस्तकें  हैं  और  मैं  उन्हें  यहां  दिखा  सकता

 शी  मुरलो  देवड़ा  :  आपको  ऐसी  पुस्तक  लाने  की  अवुमति  कंसे  दी  बई  ?

 की  सुदर्शंग  राय  जोधरो  :  सदस्यों  ने  ये  पुस्तक  सेन्डिन  लेक्शनਂ  से  लो  हैं  ।

 यहाँ  कमंचारियों  को  वेतन  नहीं  मिल  रहा  उक्त  परिस्थितियों  के  अन्तमंत  राष्ट्रीय  मोर्चा

 सश्काश  ने  इस  शंस्था  को  अपने  हाथ  में  लेने  क ेलिए  एक  विधेश्क  अस्तुत  किया  था  ताकि  थह  संस्था

 भली  ऋॉँति  चल  सके  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  विधेयक  गत  वर्ण  लितम्बर  में  राज्य  सभा  द्वारा  पारित
 कश  सिया  जया  का  ।  लेकिन  उसके  बाद  नोंवों  लोक  सभा  भंग  हो  अब  शसकार  इस  संस्था  को
 बर्दादी  को  मूक  दर्शक  बन  गई  में  नहों  जानता  कि  इसके  पीछे  क्या  कारण  आप  किसे  क्‍या

 रहे  हैं  ?  मैं  चाहता  हु  कि  सरकार  इस  माबले  पर  तत्काल  ध्यान  दें  और  इस  संस्था  को  बचाने  के

 लिए  कुछ  करे  |  विदेश  मंत्री  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  तथा  सभा  में  अपना  बक्‍्तथ्य  दें  |  )

 भ्री  संफुहीन  चोधरो  हम  माननीय  सदस्य  की  चिन्ता  में  सहभागी  हैं  और  हम  सभी
 उनका  इस  मामले  पर  समेत  करते  मैं  समझता  कि  सरकार  राज्य  सभा  में  पारित  विधेयक
 को  भागे  लाए  और  तुरस्त  इसे  लोक  सभा  में  पारित  )

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  11  बजे  जब  गवश्चन  आँवर  छुरू  हुआ
 था  तो  मैंने  एक  प्रश्न  को  उठाने  की  कोशिश  को  की**०-**

 अध्यक्ष  महोदपष  :  उसके  ऊपर  मैं  बोलने  की  अनुमति  नहीं  दे  रहा  आप  उसका  प्रक्‍त्न
 मद  कीजिए  |

 भ्रो  राम  बिलास  पासवान  :  मैं  प्रयत्न  नहीं  करूंगा  ।  बिना  सुने  ही  आपने  कंसे  जान  लिया  ?
 मैं  बये  सोढ़ा  बहुत  तो  कानून  को  जानक  हालांकि  कानून  का  विद्यार्थी  नहीं  इसलिए  मैं  कोशिश
 ऐसी  नहीं  करू गा  जिसमें  आपकी  पोजीक्षन  खराब  हो  '*****

 अध्यक्ष  बहोदब  :  पोजोक्षन  कांस्टोट्वूशनन  देश  थ्रालियामैंट  की  हे  ।

 आओ  रफ्मविलास  फासवान  :
 कॉस्टोटूसन  इंस्टीटूयूजन  सब  हीज  का  व्यात  रखुूंगा

 भाज  हिन्दुस्तान  के  इतिहाश  वें  एक  हिल्‍्टोरिक-हें  जबकि  तमाम  पक्ष  के  भेग्दर  असफ  यातिवामेंट
 स्पेशबली  शेड्य्स्ड  कारट्स  और  केश  वूस्ट  ट्वइटत  काड़े  कांग्रेस  कार्टो  थी  ०यो»  अवश्य  इस  हो
 सी  पी  आई  सी  पी  आई  हो  या  तेकवू  देशन  इस्स्विक्टिब-आफ-पार्टो-शकिलिएशन
 106  मामूली  सब  लोगों  ने मिलकर  एक  मंमोरेंडम  तेयार  किया  था  और  उस  मैमोरेंडम

 में  तीन-चार  मांगें
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 .._  अष्टयक्ष  महोदय  :  अगर  यह  बात  कांस्टीचूशनली  ओर  दल्स  के  मुताबिक  नहीं  तो  पूरी  को
 पूरी  बात  रिकाई  से  निकाल  दी  क्योंकि  इस  पर  हिसशन  करने  के  लिए  मैंने  दस  घण्टे  का
 टाइम  दिया  था  ।

 ह  ह

 झो  राम  विलास  पास  झन  :  यदि  नहीं  तो  पूरा  का  पूरा  एक्सपंज  कर

 हम  सब  लोगों  ने  मिलकर  चार-पांच  मूख्य  लेजिसलेशन  फार
 बेकलॉग  को  पुरा  राज्य  विधान  परिषद  और  जुडिशियरी  में  रिजवेशन  एजुकेशन
 का--इन  सारे  के  सारे  मुद्दों  को

 लेकर  हम  लोग  यहाँ  से  राष्ट्रपति  भवन  हम  लोगों  की  राष्ट्रपति
 भवन  में  राष्ट्रपति  जी  से  मुलाकात  नहीं  हो  सक्री  ।  हम  उनके  अधिकारियों  को  अपना  मैमोरेंडम
 देकर  लौट  कर  चले  आए  हम  ७ीोगों  को  अपेक्षा  थी  कि  राष्ट्रपति  महोदय  से  जरूर  मुलाकात  हो

 लेकिन  नहीं  हो  पाई  ।  ‘

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझत  हू
 राष्ट्रपति  मन्त्रिपरिषद  को  ।

 :.  )

 को  मश्त  लाल  खुराना  अध्यक्ष  मैं  आपकी  आजा  से  शंद्यूल्ड  कास्ट्स
 ओर  शेडयूल्ड  ट्राइब्स  जिसे  कि  संवेधानिक  दर्जा  दिया  जा  चुका  उसके  गठन  के  बारे  में
 निवेदन  करना  चाहता  हूं  । भारत  सरकार  ने  पिछले  डंढ़  वर्षों  में  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  आयोग  का  गठन  महीं  किया  संसद  ने  3।  1999  को  संविशध्यान  संशोधन
 के  द्वारा  आयोग  गठित  करने  और  इसे  संवेधानिक  दर्श  देने  का  महत्वपूर्ण  विधेयक  पारित  किया  |
 संशोधन  राष्ट्रपति  महोदय  ने  7  19:0  को  अपनी  स्वीकृति  दे  लेकित  विधेयक  के  अनुसार  नया
 भायोग  आज  तक  नहीं  बना  |  इसका  परिणाम  यह  है  कि  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  भौर  ननजाति

 आयुक्त  का  पद  और  उसके  कार्यकाल  व  काम  जिसकी  जगह  संवंधानिक  आयोग  गठित  करने
 का  विधेयक  बनाया  गया  इतने  महीनों  से  ठप्प  पड़ा  इस  आयोग  के  गठन  के  अभाव  के  कारण

 आयुक्त  कार्यालय  की  शाखायें  या  विभाग  नहीं  जिससे  अत्याचारों  घटनाओं  की  निष्यक्ष

 पड़ताल  कराई  जा  सके  |  आयुक्त  को  विभिन्‍न  घटनाओं  के  बारे  में  इस  समय  उन  राज्य  सरकारों
 और  जिला  प्रशासन  की  रिपोर्ट्स  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  जिनकी  रुचि  इन्हें  छिपाने  में  रहती
 तथ्य  संग्रह  करके  ब्यान  लाने  के  लिए  किसो  को  आयुततत  आदेश  नहीं  दे  सकता  भायोग
 की  रोक-थाम  के  लिए  कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  सकता  बर्चा  यह  है  कि  सक्तोंदड़  दल  के  कुछ
 सदस्य  ***  बनाने  के  चू कि  आपस  में  इनका  झगड़ा  इसलिए  अध्यक्ष
 पद  नहीं  दे  रहे  इसलिए  मेरा  निवेदन  हम  यहां  इतनी  चर्चा  कर  चुके  हैं  अत्याचारों  मुख्य
 मुद्दा  यह  है  कि अगर  आयोग  बन  जाए  और  उसके  प्रास  शिकायतें  जित  काम  के  लिए  यह
 आयोग  बना  राष्ट्रपति  जो  ने  उसको  संबंधानिक  दर्जा  दे  दिया  वह  काम  क्यों  नहों  हो  रहा

 मैं  चांहंगा  कि  इसके  बारे  में  सरकार  अपनी  स्थिति  स्पष्ट  करे  ।  ०

 ”
 कि  मन्त्रिपरिषद  राष्ट्रपति  को  सलाह  देती  है  न  ढ़

 भो  विजयकुमार  राजू  :  आप  दूसरों  को  अनुमति  दे  रहे  हैं  और  हमें
 अनुमति  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  यह  बहुत  म.त्वपूर्ण  विषय
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 अप्यक  भहोद्थ  :  मैं  भाकको  भी  अनुमति  दूंगा  ।  कृपया  बेड  आइए  ।

 भ्रो  पौटर  जो  मरबनिआंग  :  अध्यक्ष  महोदय  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  अन्तर्गत
 अरुणाचल  त्रिपुरा  और  असम  के  कुछ  हिस्से  में  डाक  कर्मचारियों

 को  केग्द्रीय  सरकार  दास  1973  से  स्वीकृतविशेष  कार्य  भत्ता  नहीं  दिया  का  रहा है  ।  किशेष  कार्य

 भत्ता  विज्ेष  रुप  से  केन्द्रीय  सरकार  के  उस  कमंचारियों  के  लिए  मंजूर  किया  मया  था  ओ  पूर्वोत्तर  क्षेत्र

 में  विकट  भौमोलिक  परिस्थितियों  में  कार्य  करते  जिन्हें  श्रंचार/यावायात  सुविधायें  प्राप्त  करने  में

 कठिनाई  होती  है  भर  इस  प्रकार  हरहें  जोवन  यापन  अपेक्षाकृत  महंगा  पड़ता  है  इसके  साथ  यह  शर्त  भी

 है  कि  कबिस  भारतोय  स्वर  पर  स्थानान्तरण  का  दायित्व  रखने  बाले  कमंचरियों  को  उक्त  भत्ता  दिया

 जाएगा  डाक  विभाग  के  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  स्थानान्तरण  का  दावजित्व  वाले  वर्ग  a’  और
 वर्ग  कर्मंचारो  उसी  प्रकार  उक्त  भक्त  के  हकदार  होंगे  जेंसे  यह  भक्ता  पूर्वोसर  क्षेत्र  में  उनके

 सहयोगी  दूर  संचार  विभाग  के  कमंचारियों  को  दिया  जाता  केन्द्रीय  प्रशासनिक

 गुवाहाटी  ने  वर्ष  1989  के  अपने  निर्णय  में  डाक  विभाग  के  अधिकारियों  को  यह  निर्देश  किया  था

 कि  वे  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  खभो  वर्ग  एवं  कर्म  कर्मचारियों  को  विशेष  का्य  भत्ता  दें  |  संचार

 मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  प्रशासनिक  न्‍्यायाधिकरण  गृवाहाटी  के  इस  निर्णय  को  परवाह  नहीं  की  ।

 मेरा  संचार  मंत्रालय  से  अनुरोध  है  कि  बह  पूर्बोत्तर  क्षेत्र  के  डाक  कर्मचारियों  को  विशेष

 कार  जसे  को  बकाया  राशि  सहित  दत्काल  उन्हीं  शरतों  पर  भुगतान  करे  जो  दूरसंचार  विभाग  के
 १९  लानू  हैं  +*-

 |

 भी  बृशिण  पहल  :  दिनरक  11-9-91  को  केंद्रीय  मंत्री  श्री  राजेश  पायलट  के

 नेतृरय  में  शिहार  सरकार  के  विदडध  ...

 ह  दि
 अध्यक्ष  क्या  आपने  श्री  राजेश  पायलट  को  नोटिस  दिया  है  ?  भाष

 उन्हें  सूचित  करें  और  इस  मामले  को  कल

 थी  बुश्चिल्ष  पटल  :  आप  मेरी  बात  तो

 लध्यक्ष  सहोधन  :  आप  अगर  अप  किसी  मेम्नर  के  छिलाफ  कुछ  बोलने  जा  रहे  हैं
 तो  डनको  भाष  कल  इस  बोल  लोजिएगा  ।

 )
 भरी  बुशिन  पटेल  :  मैं  नाम  बापस  लेता  हूं  1...  व्विषधान )
 अध्यक्ष  सहोदय  :  भव  तो  आपने  नाम  बोख  दिया  है  और  बढ  रिकाई  या  ई  ॥(व्यक्षाण ) जिस  ब्रकार  से  जाज॑  फर्नास्डोज  साहब  ने  किया  था  उसी  प्रकार  से  आप  भी  कर  सकते  हैं  ।  )

 अनुवाद
 ]

 मैं  आपको  कल  अनुमति
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 भी  बृशिय  कहेल  :  आपने  गुल  बोलमे  के  लिए  शलाऊ  किया  )

 महोदय  :  भाप  बंठ  मैं  आपको  एलाऊ  नहीं  कर  रहा  हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  रात  आपके  सम्बन्ध  में  भी  हो  सकती  अगर  आपक  सम्बस्ध  में  होगी
 तो  आपको  प्रोटक्शन  देता  भो  मेरा  काम  इसलिए  मैं  आंपको  कह  रहा  हूं  कि  आप  उनको  पहले
 बता  दीजिए  ।

 enna या  अजब  अअ  जज  अल  अिकिनीदीबई  हि ककी  लक  ब

 ) श्री बशिण पटेल : मैं इसलिए आज बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं आज जा रहा हूं । ) अध्यक्ष महोदय : पालियामेंट का काम जरूरी दूसरा कोई काम भाप बाद में भो कर सकते हैं । बरी बुशिन फढल : मैं नाम बापस लेता हूं । पा । लप्यश महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा *** अगर आप अपने मन को बात करेंगे तो यह नहीं चलेगा | मैं आपको यह तो नहीँ कह रहा हूं कि मैं आपको एलाऊ नहीं करू या । आप उनको बता कर इस पर कल बोल लौजिएवा | ( अनुवाद ] मैं आपको समय नहीं दे रहा कृपया इस अकार के तक ने दोशिए | में आपको अनुमति नहीं दे रहा ) अध्यक्ष महोबय : भाप बैठ मैं क्षापफो बोलने के लिए एलाऊ नहीं कर रहा हूं । [ अनुवाद ] यदि आप सभा के किलो सदस्य के दिश्ड कुक कहते हैं तो भापको उसे सुचित करवा चाहिए ) '* आपको भनुमति महीं दे रह्ष ) है भी बसुदेव भाचाय : उन्होंने नोटिस दिया है ।... भाषकों उस्हें अनुकत्ति देनी चाहिए ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मामले  को  दिना  समझे  ऐसे  तक॑  न  दीजिए  ।

 ]  7 oy  ्््ि
 भाष  बैठ  जाएं  |  मैं  जो  नियम  कर  रहा  हूं  उसो  से  आपको  भी  प्रोडेक्शन

 मिल  सकता  है  और  अगर  किसी  दिन  कोई  मेम्दर  आपके  खिलाफ  उठकर  बोले  तो  यह  कहेंगे  कि
 आपने  बहा  उन्होने  नहीं  सुना  था  ।

 ]
 मैं  सभा  में  कह  रहा  हूं  कि  मैं  आपको  अनुमति  कल

 इसके  बाद  भी  आप  बोलने  वी  कोशिश  वर  रहे

 लिनुषाद  ]
 आपको  मेरा  कहना  समझना  चाहिए  ।

 )

 भो  भोकांत  लेगा  :  मैं  आपका  तथा  समृची  सभा  का  ध्यान  उड़ीसा  के

 कोरापुट  जिले  की  गम्भोर  स्थिति  की  ओर  दिलाना  चाहता  एक  महीने  के  अन्दर  अतिसार  और
 आंत्रशोष  जैसी  महामारी  से  लगभग  2000  आदिवासी  लोग  मर  चुके  स्वास्थ्य  विभाग  और
 उड़ीसा  सरकार  इन  महामारियों  की  रोकथाम  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  इसके  लिए  उन्हें
 सहायता  की  जरुरत  है  और  इसलिए  उप्होंने  भारत  सरकार  से  सहायता  मांगी  लेकिन  भारत
 सरकार  ने  अभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  कोरापुट  भौर  कालाहांडी  जिलों  की  यह  हालत
 प्रति  वर्ष  लोग  मरते  रहते  हैं  लेकिन  इस  ब:त  की  किसी  को  परवाह  नहीं  एक  महीने  के  अन्दर
 2000  आदिवासी  लोग  मर  चूके  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  ने  इस  बात  की  उपेक्षा  बी  है  और  इनमें
 एक  इंक्ति  तक  प्रकाशित  नहीं  हुई  यदि  दिल्‍ली  में  या  दिल्ली  के  आसपास  एक  व्यक्ति  मर
 जाता  है  तो  यह  राष्ट्रीय  समाचार  पत्रों  के  मुख  पृष्ठ  पर  छप  जाता  लेकिन  यहां  2000
 वासी  लोग  मर  गए  हैं  और  यहां  तक  कि  मंत्रियों  को  इस  बात  चिन्ता  नहीं  भारत  सरकार
 को  इसको  बिम्ता  नहीं  समाचार  पत्रों  व  प्रसारण  माध्यमों  को  इसको  घिन्ता  नहीं  कोरपुट  देश
 में  एक  पिछड़ा  जिला  है  ।  इसलिए  मेरा  आपसे  है  कि  कृपया  आप  रूरकार  को  निर्देश  दें  कि
 वह  राज्य  सरकार  को  महामारी  रोकने  के  लिये  तत्वाल  सहायता  दे  ताकि  वहां  सामान्य  स्थिति
 कायम  हो  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्योंकि  यह  मामला  आदिवासो  क्षेत्र  से  संबंधित  इसलिए  मन्त्री  जी  से

 भाप्रह  हैं  कि  वे मामले  की  छानबीन  करें  ओर  वहां  सम्भावित  सहायता

 भौ  बज  किशोर  तज़िपाठों  :  मैं  पिछले  सात  दिन  से  उसी  मामले  की  उठाने  का  प्रयास
 कर  रहा  हूं  लेकिन  आप  मुझे  इसको  अनुमति  नहीं  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  आप  नहीं  जानते  कि  सभा  में  कंसे  बात  की  जाती  है  ।
 मझे  भापके  लिए  एक  विधालय  खोलना  पड़ेगा  ।

 )
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 ]
 थी  सिव  शरण  वर्मा  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  अपनी  करुण  कहानी

 सुनाना  चाहता  अध्यक्ष  महोदय  लोकसभा  में  भी  मैं  सदस्य  लेकिन  शुझे  कोई  फ्लैट
 अलाट  तहीं  किया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपसे  बात  कर  आई  दिल  हैल्प  यू  ।

 )

 अध्यक्ष  महो  :  आप  मेरे  पाप्त  आएं  तो  मैं  आपकी  पूरी  मदद  इस  तरह  के
 मामले  हाऊस  में  नहीं  उठ  सकते  जो  कुछ  भाप  कह  रहे  हैं  यह  रिकार्ड  पर  नटों  जा  रहा  है  ।
 मेरे  पास  आकर  भाय  बात  में  आपकी  मदद  करूंगा  ।

 ह

 भरी  रास  विलास  पासबान  :  अध्यक्ष  ये  बहुत  स्रीनियर  मेंबर  यह
 इनकी  तीक्षरी  टर्म  भापकी  भी  इंस्ट्रकशंस  हैं  कि  कम  से  क्रम  मेंबर  को  कहीं  से  निकाला  ड्राए  तो
 आपसे  पूछ  लिया  जाए  |  ये  अस्पताल  मे  थे  ।

 ॥

 )

 |

 अध्यक्ष  महोरप  :  रिकाई  में  कुछ  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  रहा

 )
 *

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरे  से  ब  त  करिए  ।  मैं  आफिसस  को  बुला  कर  बात  कर  लू

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  मैं  समझा  रहा  हूं  कि  यह  रिकार्ड  पर  नद्ीीं  जा  रहा  आप  मेरे
 पास  मैं  आकफिससं  को  बुलाकर  बात  कर  लू

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  बंठ  जाइए  और  मेरे  से  आकर  बात  मैं  आपकी  मदद  करूंगा  ।

 श्री  हरिन  पाठक  :  अध्यक्ष  1985  की  कपड़ा  नीति  के  कारण  देशभर
 में  कपड़ा  मिलें  ठप्प  होने  लगीं  और  इसका  विशेष  असर  ग्रुजरात  पर  गुजरात  में  26  कपड़ा
 भिलें  पिछने  4-5  साल  से  बंद  पड़ी  1986  में  केन्द्र  सरकार  ने  एक  योजना  बनाई  थी
 वर्कंस  रीहेब्लीटेशन  फण्ड  स्क्रीमਂ  इसके  अन्तगगंत  12000  बेकार  कामगारों  को  23  करोड़  65  लाख
 रुपये  दयूज  दिए  गए  ।  अध्यक्ष  अभी  भी  14000  बेरोजगार  कामगार  पिछले  7  साल  से  फास्स
 भर  कर  बैठ  जो  एलीजिवल  जिनको  वह  पैसा  मिलना  चाहिए  ।  सरकार  ने  मंजूर  भी  किया है  ।
 फिर  भी  वह  पैसा  अभी  तक  उन  गरीब  कामगारों  को  नहीं  वे  सात  साले  से  बेकार

 *
 कार्यवाही  वत्तान्त  में  सम्शिजलित  नहीं  किया  गया  ।
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 हरित  पाठक

 कुछ  न  कुछ  बातें  उसमें  निकल  आते  हैं  ।  दीवाली  नजदीक  आ  रही  बषई  कामगार  बेरोजगारी  के

 कारण  तालाब  में  कूद  कर  मर  जाते  कई  रेल  की  पटरी  पर  मर  जाते  उन्हें  कोई  पूछता  नहीं  है  ।

 पिछली  बार  मैं  टंक्‍्सटाइल  कमेटी  में  हम  लोगों  ने  मेहनत  करके  कुछ  पैसा  मंजूर  करवाया  था  ।

 अध्यक्ष  उन  बेरोजगार  कामगारों  के जीवन  का  सबाल  उनको  जो  पैसा  मंजूर  किया

 वह  उनको  तुरन्त  दिया  ऐसी  मेरी  प्रार्थना  है  ।

 श्री  लालकृष्ण  आडवाणो  :  भध्यक्ष  अहमदाबाद  का  मैंने  प्रत्यक्ष  देखा

 है  ।  वित्त  मन्‍्त्री  जी  यहां  पर  बंठ  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  विनय  करूंगा  कि  इन  दिनों  में  औद्योगिक
 नीति  में  परिवर्तन  की  जब-जब  चर्चा  हुई  तब-तब  शंकायें  प्रकट  की  गई  हैं  कि  इस  औद्योगिक  नीति
 के  परिवतंनों  के  कारण  मजदूरों  की  दशा  क्या  होगी  और  उनका  क्‍या  परिणाम  इस  बारे  में

 हम  चितित  घध्नकी  तरफ  से  हमेशा  आश्वासन  दिया  जाता  रहा  है  कि  औद्योगिक  नीति  में

 परिवर्तन  के  कारण  वे  देखेंगे  कि  मजदूरों  के  हितों  पर  आंच  न  वे  कितना  इस  आश्वासन
 को  पुरा  कर  यह  तो  समय  लेकिन  1955  में  जो  टंक्‍्सटाइल  नीति  में  परिवतंन

 हुआ  उसके  परिणामस्वरूप  26  हजार  मजदूर  अहमदाबाद  गांधी  नगर  जिस  क्षेत्र  का  मैं
 प्रतिनिधि  बेकार  हो  बेरोजगार  हो  उनके  लिये  स्कीम  लेकिन  स्कीम  केवल
 12  हजार  लोगों  बहुत  दौड़-धूप  करने  के  फायदा  पहुंचा  सकी  ।  14  हजार  लोग  अभी  भी
 परेशान  बहुत  दु  खी  हैं  ।

 मैं  विनय  करना  चाहूंगा  कि  इन  14  हजार  मजदूरों  के  बरे  में  तुरन्त  कायंवाही  की  जाए  ॥
 उनको  जो  बंनेफ्टि  स्वीम  के  अन्तगंत  दिए  जाने  वे  तुरन्त  दिए  जाने  अन्यथा  आगे
 चलकर  जो  भी  परिवतंन  करना  चाहेंगे  वे  परिवतंन  रही  भी  होगे  तो  भी  इस  पहलू  बेः  कारण
 समर्थन  करना  मुश्किल  हो  जाएगा  ।

 भ्री  राधिका  रंजन  प्रमाणिक  :  अध्यक्ष  नियम  222  के  अन्‍्तगंत  मैंने
 विशेषाधिकार  नोटिस  दिया  कोयला  आधारित  हाइड्रोनामिक  पावर
 को  अरथंक्षम  बनाने  के  बारे  में  मेरे  ।0  1991  के  अतारांबित  प्रश्न  संख्या  6416  के  उत्तर
 में  विद्यूत  और  गेर  परम्परागत  ऊर्जा  स्रोत  मंत्रालय  ने  बताया  कि  कोयला  आधारित  मेगनेटो
 नामिक  पावर  प्लांट  का  प्रायोगिक  तौर  पर  सफलतापूर्वक  प्रदर्शन  किया  जिसमें  मेगनटो
 नामिक  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  विद्यत  उत्पादन  की  तकनीकी  क्षमता  सिद्ध  हो  गयी  ।

 भारत  सरकार  के  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  फो  31  1990  को  समाप्त  होने
 वाले  वर्ष  की  रिपोर्ट  1991  वी  केन्द्रीय  सरकार  में  यह  स्पष्ट  उल्लेख
 किया  गया  है  प्रायोगिक  संयंत्र  कोयला  के  बजाय  तरलीकृत  पेट्रोलियम  गैस  से  चलाया  जा  रहा
 जिसमें  स्वीकृत  परियोजना  प्रस्ताव  का  उल्लंघन  जिसमें  यह  कहा  गया  कि  एक  बार  कोयले  से

 शुरू  की  गई  मेगनेटो  हाइड्रोनामिक  प्रौद्योगिकी  तदन्तर  गंससे  चलाई  जा  सकती  है  लेकिन  इसका
 विपरीत  नह्ठीं  हो  सकता  ।

 इस  प्रकार  विद्यत  उत्पादन  के  लिए  स्वदेशी  क्षमता  पेंदा  बरने  हेतु  कोयला  आधारित

 हाइड्रोनामिक  पावर  प्लान्टਂ  स्थापित  करने  का  जिसमें  मेगनेटो  हाहड्रोतामिक
 प्रौद्योगिक  का  प्रयोग  अभी  बहुत  दूर  की  बात  है  ।
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 _  ___  २  ७  ७हझइ_॒_झऑझ

 इस परियोजना पर 26 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस पर 13 वर्ष लग इस  परियोजना  पर  26  करोड़  रुपए  खर्च  हो  चुके  हैं  और  इस  पर  विरुद्ध  वर्ष  लग  गए
 गाननीय  मन्‍्त्री  जी  का  वक्तव्य  नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  विरुद्ध

 अध्यक्ष  महोदय  :  कपया  ऐसा  न  आपको  यह  पढ़नी  नहों  आपने  नोटिस  दिया
 है  |  मुझे  इसकी  जांच  करनी  है  ।

 श्री  राधिका  रंजन  प्रमाणिक  :  यह  काफी  महत्वपूर्ण  मामला  है  और  मन्त्री  महोदय  द्वारा  दिया
 गया  वक्तव्य  गलत  है  ।

 श्री  सोमनाथ  चढर्जो  :  हमें  माननीय  मन्‍्न्री  जी  का  सम्मान  बरना  उन्होंने
 नियन्त्रक  और  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  से  एक  अत्यन्त  तकनीकी  मामला  निकाला  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  मामले  को  इस  तरह  से  नहीं  उठाया  जाना  चाहिए  ।  मुझे  देखने  दो  कि

 यह  रबीकृत  हो  सकता  है  या  तभी  मैं  अपनी  अनमति  दे  सकता

 *श्री  बी०  एस०  विजय  राघवन  :  पिछले  वर्ष  इराकद्वारा  कुवेत  पर  आक्रमण  के
 पश्चात  कम  हजार  मलयालियों  को  अपनी  सभी  जमा  पूंजी  छोड़कर  भागना  पड़ा  उन  लोगों  की
 अस्थाई  तौर  पर  सहायता  के  रूप  में  भारत  सरवार  ने  दीनार  की  जो  विनियम  दर  तय  की  थी  ।  बह
 बहुत  ही  कम  थी  ।  यहां  तक  क्रि  कुवत  में  संकट  के  समय  भी  दीनार  की  विनिमय  दर  60  रुपये  से  भी
 अधिक  परन्तु  भाग्त  सरकार  ने  उन्हें  केवल  25  रुपये  ही  दिए  थे  ।  उनको  भारत  सरकार  ने  यह
 आश्वासन  दिया  था  क्रि  जत्र  स्थिति  सामान्य  हो  जाएगी  तो  बाकी  धनराशि  का  भुगतान  कर  दिया

 »  आज  हालात  बदल  गए  है  और  बुवंती  दीनार  की  वर्तमान  विनिमय  दर  85  रुपये  जब
 ये  लोग  बाकी  धनराशि  के  लिए  बैंकों  के  पास  गए  तो  बैंक  अधिकारियों  ने  उन्हें  बताया  कि  सरकार
 की  अनुमति  बिता  कुछ  भी  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 यद्यपि  सरकार  ने  इन  लोगों  की  ब.ई  प्रकार  से  सहायता  की  उनमें  से  बहुत  से  लोग  कुवेत
 जाने  वी  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  इस  स्थिति  में  केवल  यही  न्यययोचित  होगा  कि  उन्हें  दीनार  की  वतंमान
 विनिमय  दर  दे  दी  जाए  ।

 माननीय  वित्त  मन्त्रो  यहां  उपस्थित  हैं  ।  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इन  सोगों
 की  सहायता  करें  |  उन्होंने  हमारे  देश  के  लिए  ग्हुमूल्य  बिदेशी  मुद्रा  अजित  की  उनमें  से
 कांश  लोग  अपनी  सभी  जमा  पूंजी  छोड़कर  व!प्स  आ  गए  कम  से  कम  मानवीय  आधार
 पर  आपको  उनकी  सहायता  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कल  आप  मेरे  पास  आए  थे  और  आपने  मुझे  सूचित  किया  था  कि  आज
 नाप  क्‍या  मामला  उठाने  जा  रहे  यदि  इसे  स्वीकार  किया  जता  यदि  इसे  कार्यवाही  वृतान्त
 में  सम्मिलित  किया  जाता  है  तो  इसे  कायंवाही  वृतान्त  में  अन्यथा  सम्मिलित  किया  मैं  इसे
 कायंवाही  वृताग्त  से  बाहर  रखंगा  ।  इसलिए  आपको  बहुत  ही  सावधानीपूर्वक  बोलना  मैं
 आपको  बोलने  की  अनुमति  दे  रह  परन्तु  मैं  यह  देशूंगा  कि  क्या  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में
 सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ।

 ह

 थ्रो  डो०  बेंकटेश्वर  राव  :  आंध्र  प्रदेश  में  काफ़ी  घटनायें  हो  चुी  हैं

 जिससे सरकारी खजाने को भारी घाटा हुआ यह घटा रुपयों में नहीं बल्कि विदेशी मुद्रा का मी विन * मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर ।
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 घाटा  हुआ  घाटा  इकाई  में  नहीं  हुआ  एक  दस  करोड़  या  सो  करोड़  का  नहीं  बल्कि

 यह  हजारों  करोड़  का  घाटा  हुआ  है  |

 आन्ध्र  प्रदेश  के  ओंगोल  जिले  में  5000  करोड़  रुपय्रे  मूल्य  की  एक  ग्रेनाइट  खान  का  पता
 चला  यह  150  एकड़  भूमि  पर  फैली  हुई  है  और  यह  30  मीटर  गहरी  इसमें  से  ८0  एकड़

 जिसका  मूल्य  2500  करोड़  शपए  को  चार  लोगों  को  बेच  दिया  गया  लगभग  100
 जिनकी  निर्यातोन्मृख  परियोजना  को  अवसर  से  वंचित  कर  दिया  गया  और  सुबह  के

 समय  एक  सदस्य  से  आवेदन  पत्र  ले  लिया  गया  जिसका  नाम,*

 अध्यक्ष  महोदय  :  नाम  को  कार्यवाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राव  :  ओर  अगले  दिन  उन्होने  चार  लोगों  को  लगभग  2500  करोड़
 रुपये  मूल्य  वी  लगभग  60  एकड़  भूमि  खनन  पट्टे  पर  दे  दीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  राज्य  विधान  सभा  के  क्रिया  कलाप  के  उल्लेख  को  कार्यव!ही  वृतास्त  में
 शामिल  नहीं  किया

 थ्री  डो०  वेंकटेश्वर  राव  :  उन्होंने  इस  पट्टे  को  रह  कर  इस  प्रथम  दृष्ट्या  मामले  से

 प्रतीत  होता  है  कि  राज्य  सरकार  दोषी  है  ।

 दूसरी  घटना  जिसकी  ओर  हमने  माननीय  प्रधान  भन्त्री  था  अन्य  मन्त्री  ग्रणों  का  ध्यान
 दिलाया  वह  सिगरेनी  कोयला  खानों  के  सम्बन्ध  में  मिगरेनी  कोयला  खानों  सें  खुली  खान
 चरणना  परियोजना  चल  रही  है  जिसकी  अनुमानित  लागत  लगभग  270  करोड़  रु०  परस्तु
 दुभग्यवश  ये  खानें  धंस  गई  और  इसके  लिए  जमंन  प्रौद्योगिकी  अपनाई  गई  जिसकी  लागत  लगभग
 470  करोड़  रुपए  प्रारम्भिक  चरण  में  प्िगरेनी  कोयला  खानों  ने  21  1991  को
 एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिम्तमें  परियोजता  लागत  का  35  करोड़  रुपये  कम  करने  का  निवेदन
 किया  गया  30  दिन  के  पश्चात  उन्होंने  एक  दूसरा  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसमें  पहले  वाले
 प्रश्ताव  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  गया  और  उन्होंने  सीधा  यह  क्हा  कि  वे  एक  समझौता  करने
 जा  रहे  हैं  जिससे  सरकारी  खजाने  को  लगभग  200  करोड़  रुपये  का  घाटा  जो  कि  विदेशी  मुद्रा
 में  होगा  ।

 फिर  एक  और  बात  है  |  विश्व  बेक  ने  आन्‍्ध्र  प्रदेश  में  श्री  सेलम  परियोजना  के  लिए  लगभग

 217  मिलियन  रुपए  दिए  लगभग  35  आवेदक  थे  ।  शर्तें  इस  प्रकार  रखी  गई  थी  कि  इन  35
 भावेदकों  में  से  केवल  पांच  आवेदक  ऋण  लेने  योग्य  पाये  लगभग  90  करोड़  रुपए  अधिक  भी

 दिए  गए  और  सरकार  तथा  मुख्य  पार्टियों  क ेबीच  लगभग  14  करोड़  रुपये  का  लेन  देन  हुआ  था  ।

 परिणाम  बह  है  कि  किसी  विदेशी  सहायता  की  आवश्यकता  नहीं  विश्व  बैंक  ने  लगभग  700

 करोड़  रुपए  चक्रवात  राहत  के  लिए  दिए  थे  परन्तु  इसका  उपयोग  उनके  अपने  लोगों  ने  किया  ।  यह
 कार्य  उन्हें  नामांकन  के  आघार  पर  दिया  गया

 हम  समस्त  धनराशि  बाहर  से  क्यों  माननीय  श्रधान  मन्त्री  तथा  माननीय  वित्त  मंत्री  हर
 समय  हमें  बताया  करते  हैं  कि  हम  भारी  वित्तीय  संकट  में  हमारा  ब्रिदेशी  ऋण  बहुत  अधिक

 हमारा  घाटा  बहुत  भधिक  है  इत्यादि  |  हजारों  करोड़  रुपये  इस  प्रकार  बरबाद  किए  जा  रहे  इस
 प्रकार  हम  बाहर  से  ऋण  ले  रहे  हैं  यानि  विश्व  बंफ  हृत्यादि  से और  हम  इसे  व्यर्थ  गवां  रहे  यह  हमारे
 *  कार्यवाही  व॒तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 जैसे  लोगों  के  लिए  शमं  की  बात  है  जो  यहां  बंठे  हैं  और  दे  परन्तु  कुछ  नहीं  कर  रहे  यदि
 उच्च  अधिकारियों  द्वारा  ऐसी  गड़बड़ियां  बी  जाती  हैं  तो  हम  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  द्वारा

 की  मांग  करते

 शो  बी०  धिजय  कुमार  राज  ;  हम  यह  मांग  करते  हैं  कि  इस  मामले
 की  जांच  के  लिए  उच्च  शक्षित  प्राप्त  समिति  का  गठन  किया  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसे  कार्यवाहों  बृतानन्‍्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  कृपया  अपना
 स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।  मैं  खड़ा  हुआ  आप  जानते  हैं  कि  आपके  एक  सहयोगी  ने  पह  बात  बहुत
 अच्छे  ढंग  से  कही  है  ।  आप  एक  ही  समय  क्यों  बोलना  चाहते

 श्री  बीਂ  विजय  कुमार  राज  :  हम  यह  मांग  कर  रहे  हैं  इस  मामले  की  जांच  प्रधान
 मन्‍्त्री  एक  उचछच  शक्षित  प्राप्त  समिति  गठित  करें  ।.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  सभा  में  विधान  सभा  समिति  का  उल्लेख  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।
 मान  लीजिए  यदि  आप  अन्य  विद्वान  मण्डलों  में  क्रियाकलापों  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  तो  वे  भी  आपकी
 गतिविधियों  का  उल्लेख  करेंगे  ।  कृपया  इस  बात  को  समझें  ।  मैंने  कहा  है  कि  आपके  सहयोगी  ने  यह
 बात  बड़े  ही  अच्छे  ढंग  से  कहो  है  ओर  आपको  इसे  दोहराने  की  आवश्यकता  नहीं  यह  आवश्यक

 *  ही  हम  इस  सत्र  के  भवसान  वो  ओर  बढ़  रहे  कई  ओर  सदस्यगग  हैं  जो  अपने  मुद्दे
 च  हते  है  ।  मैं  उनकी  इच्छाओं  का  सम्मान  करते  हुए  उन्हें  अनुमति  देने  जा  रहा  हैं  ।  कृपया  अब
 बंठ

 ]
 श्रो  हरपाल  पंबार  अध्यक्ष  मैं  आपक्रा  ध्यान  विहली  सहा  रप्पुर  वाग्रा:बड़ोत

 शामली  रेलःमार्ग  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  इस  रेल  मार्ग  परभारत  सरकार  छोटे  हाल्ट  स्टेंश्
 को  खत्म  कर  दिया  यह  रेल  मार्ग  मुज१फ़र  सहारनपुर  तींन  जिलों  से  होकर  गुज  रत्ता  है  ।
 इस  क्षेत्र  में  सड़क  मार्ग  बहुत  छोटा  है  लेकिन  जतस॑रूपा  का  घनत्व  अधिक  ये  स्टेशन  समाप्त  कर
 देने  से  इप्त  क्षेत्र  के  लोगों  के  लिए  एक  बहुत  बड़ी.ध्मस्या  बन  जायेगी  ।  कृषि  को  दृष्टि  से  यह  क्षेत्र
 उत्तर  प्रदेश  में  सबसे  महत्वपूर्ण  मैं  आपके  माध्यम  से  भारत  सरकार  से  कहना  चाहता

 कि  इस  रेल  हाल्ट  को  खत्म  करने  के  निर्णय  को  तुरन्त  समाप्त  होना  चाहिए  नहीं  तो  वहां  की  जनता
 आन्दोलन  करेगी  और  जनता  इस  मार्ग  पर  गाड़ियां  नहीं  चलने  तब  मजब्र  होकर  हमको  भी
 इसमें  कदना  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  यह  इनाका  उत्तर  प्रदेश  का  महत्वपूर्ण  इलाका  है  भोर  उपजाऊ  क्षेत्र

 इसलिए  इस  क्षेत्र  के  लोगों:के  लिए  सहूलियतें  कहुको  चाहिएबों  नकि  आज:के  में  जो  मिली
 हुई  उनको  समाप्त  क्िल  ये  ।.  इसलिए  अपके  मध्यम  से  रेल-मंत्री  जो,से  अनुरोध  है  कि  जिम

 ५.2  हाल्ट  स्टेशनों  को  समाप्त  करने  का  लिया  कृपया  उन्हें  तुरन्त  निरस्त  कर  दें  और
 के  लिए  बड़'्पी  जायें  |  मैं  आपके  माध्यम  से  एक  बातਂ  और  वहना  ऋहता  हूं  कि  इस

 *
 कार्यवाही  वृतात्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 रेल  मार्ग  पर  एक  एलम  स्टेशन  है  जहां  पर  दो  फाटक  ऐसे  हैं  जहां  पर  आम  रास्ता  जाता  पिछले

 3-4  सालों  में  60-70  आदमी  दुघंटना  में  मर  चुके  हैं  ।

 लेकिन  वहां  पर  फाटक  नहीं  बन  मैं  इस  सदन  में  इसको  पहले  भी  उठा  चुका  हूं  ।  मेरा

 अनुरोध  है  कि  वहां  आदमी  बाला  फाटक  बनाया  जाए  भौर.यह  जो  हाल्ट  खत्म  करने  का  निर्णय
 इसको  तुरन्त  निरस्त  कर  दिया  जाए  क्योंकि  इससे  लोगों  की  असुविधायें  बढ़  रही  लोग

 आंदोलन  करेंगे  और  समस्‍यायें  और  बढ़ेंगी  ।

 थरो  प्रभुदयाल  कठेरिया  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  संतदीय
 क्षेत्र  के  अंतर्गत  प्रमुख  तीर्थ  स्थल  बटेश्वर  नाथ  तथा  भगवान  महावीर  स्वामी  जी  के  मंदिर  की  ओर
 आकर्षित  करना  चाहता  भगवान  बटेश्वरनाथ  जी  का  मंदिर  उत्तर  प्रदेश  के  आगरा  जनपद  के

 गंत  यमुना  भौर  चंबल  नदी  के  बीच  में  पड़ता  है  ।  यहां  पर  प्रदेन्न  के  ही  नहीं  अपितु  देश  विदेश  के  तीर्थ

 यात्री  भगवान  बटेश्वर  नाथ  जी  के  दर्शनाथं  आते  यह  एक  प्रमुख  पयंटन  केन्द्र  है  तथा  यहां  पर
 कातिक  की  पूणिमा  के  शुभावसर  पर  राज्य  का  ही  नहीं  बल्कि  देश  के  पशुओं  का  सबसे  बड़ा  मेला  भी
 लगता  जिसमें  लाखों-करोड़ों  रुपए  के  बलों  का  व्यापार  होता  इससे  राज्य  और  केन्द्र
 सरकार  को  राजस्व  के  रूप  में  काफी  धन  प्राप्त  होता  है  ।

 बटेश्वरनाथ  से  मात्र  तीन  कि०  मी०  दूरी  पर  ही  मोहरीपुर  में  भगवान  महावीर  स्वामी  जी
 का  मंदिर  भी  यहां  पर  पश्चिम  राजस्थान  तथा  देश  के  कई  अन्य  राज्यों  से  जेल
 समाज  के  व्यवित  दशेनाथ  आते  किन्तु  यहां  पर  भी  सडक  आदि  की  समुचित  व्यवस्था  नहीं  है  जिस
 कारण  दशशंनाथियों  को  काफी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 बटेश्वरनाथ  तथा  शोहरीपुर  में  स्थित  भगवान  महावीर  स्वाभो  का  मंदिर  पयंटन  केन्द्र  भी  है  ।

 यहां  भाना-जाना  लगा  रहता  पिछले  दिनों  जब  मैं  अपने  दौरे  पर  गया  था  तो  वहां  के  लोगों  ने
 मेरा  ध्यान  उपरोक्त  दोनों  तीय॑  स्थलों  की  ओर  दिलाया  था  और  चाहा  था  कि  केन्द्र  सरकार  के

 पर्यटन  मंत्रालय  की  ओर  से  उपरोक्त  दोनों  मंदिरों  के  सौंदयंकरण  हेतु  आधथिक  सहायता  के  रूप  में
 घनराशि  स्वीकृत  कराई  अतः  मेरा  आपसे  व्यक्तिगत  अनुरोध  है  कि  आप  भगवान  बटेब्वरनाथ

 जी  एवं  भगवान  महावीर  स्वामी  जी  के  मंदिर  के  सौंदर्यंकरण  हेतु  अपने  मंत्रालय  की  ओर  से  अधिक
 से  अधिक  धनराशि  स्वोकृत  कराने  की  क॒पा

 क्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  हमको  तो  आप  मौका  दे  नहीं  रहे  कल  और  परसों  आपने

 कहा  परन्तु  मौका  नहीं  दे  रहे  क्या  हमने  कोई  गुनाह  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  सबसे  ज्यादा  टाइम  लिया  मैं  दूघरे  लोगों  को  मोका  दे  रहा  हूं  ।
 आज  आपको  टाहम  नहीं  मिनेगा  ।

 )

 भरी  महेर्र  कुमार  सिह  ठाकुर  )॥  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  खंडवा  जिले  में  रैलवे  सुविधा  प्रदान  की  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन
 करना  याहता  हूं  कि  खंडवा  के  लिए  गोवा  बुरहानपुर  के  लिए  कर्नाटक  एक्सप्रेस  और  हरसूद
 के  लिए  लखनऊ-बा म्वे  को  रोका  जाए  ताकि  आदिवासी  बाहुलय  क्षेत्र  की  जनता  को  अपने  जिले  में
 जाने  की  सुविधा  हो  ओर  दक्षिण  में  जाने  के  लिए  कर्नाटक  एक्सप्रेस  को  बुरहान  रोकता  बहुत
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 eee आवश्यक है और गोवा एक्सप्रेस को खंडवा में। मेरा आपसे निवेःन है कि  ऑफ

 आवश्यक  है  और  गोवा  एक्सप्रेस  को  खंडवा  मेरा  आपसे  निवेःन  है  कि  कृपया  इस  आदिवासी
 बाहुल्‍य  क्षेत्र  के  अंदर  रेल  सेवा  की  सुविधा  प्रदान  करने  का  कष्ट

 भ्री  राम  निहोर  राय  :  मैं  आपका  ध्यान  सोनभद्र  जिला  और
 जो  बिहार  से  जुड़े  हुए  हैं  वहां  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता

 हूं  ।  हिन्दुस्तान  के  सबसे  बड़े  बांध  रिहन्द  बाँध  का  उद्घाटन  1५63  में  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने
 किया  उस  बांध  को  बने  हुए  आज  30  वर्ष  हो  गए  और  उसकी  मरम्मत  पर  प्रतिवं  10  साख
 रुपया  खर्च  या  जाता  है  किन्तु  कोई  काम  नहीं  किया  जाता  हिन्दुस्तान  कंस्ट्रक्शन  कम्पनी  ने  उस
 पर  एक  पुल  बनवाया  5  तारीख  को  वहां  के  इस्जीनियर  ने  अचा।नर  पानी  बढ़ने  पर  फाटक  खोल
 दिया  जिससे  बह  पु  धराशायी  हो  गया  ।  वहां  हमारे  साथ  7  तारीख  को  हमारे  भाई  बीरेन्द्र  सिह
 भी  गए  वहां  पर  जितने  गांव  उन  गांवों  का  नाम  मैं  आपको  बता  देता  चाहता  हैं  जिनका
 आवागमन  एकदम  टूट  गया  पानी  का  फाटक  खोलने  में  भारी  लापरवाही  थहां  के  इन्जीनियर
 ने  की  ।  उस  रिहन्द  बांध  की  क्षमता  680  है  जलाशय  को  ।  नियमानुपार  अगस्त  माह  में  उसके  कुछ
 फाट  खोलने  का  काम  होना  चाहिए  यदि  नियम  के  अनुसार  काम  किया  गया  होता  तो  पुल  टूटने
 का  प्रश्न  हो  नहीं  था  और  इस  तरह  अरबों  रुपयों  के  नुकसान  से  बचा  जा  सकता  बहां  के
 इन्जीनियर  की  लापरवाही  जिन्होंने  उसके  बारह  फाट  खोल  दिए  वहां  का  पुल  टूट  गया  और  आस
 पास  के  अनेकों  गांव  ध्वस्त  हो  गए-गांवों  के  नाम

 जोगी  बिलका  मेरे
 साथ  कई  दूसरे  लोगों  ने  इन  गवों  का  दौरा  किया  है  और  ध्वस्थ  मकानों  को  देखा  वे  लोग
 एक  बार  बांध  बनाने  के  समय  उजड़  गए  अब  उन्हें  फिर  उजड़ना  पड़ा  उन  लोगों  को  अभी
 तक  परिर्रोजना  की  तरफ  से  उचित  मुआवजा  भी  नहीं  मिला  है  ।  चिलका  टाड़  गांव  चौथी  बार  उजड़ा

 मैं  आपके  माध्यम  से  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  जित  हरिजन  आदिवाधियों  के  यकान  घराशायी
 हो  गए  उनके  लिए  इंधन  की  मात्रा  बढ़ाई  जाए  भोर  परियोजना  द्वारा  कालोनी
 उसमें  उनके  बच्चों  क ेलिए  बिजली  आदि  की  व्यवस्था  कई  जाये  ।  रिहन्द  बांध  का

 पुल  टूट  जाने  से  विस्ध्य  थमंल  पावर  आदि  भोर  मध्य  प्रदेश  के  बेढ़न  क्षेत्र  को
 जनता  खाद्यान्न  व  इंधन  के  अमाव  में  तड़प  रही  मैं  आपके  माध्यम  से  रेल  मम्त्री  जी  से
 प्राथंता  कहूंगा  कि  मिर्जापुर  व  वाराणसो  से  उन  इलाके  के  लिए  शक्तिनगर  के  लिए  स्पेशल  ट्रेन  चलाई
 जायें  तार  बहां  के  लोगों  के  ज्ञाने-पीने  की  व्यवस्था  हो  ध्वस्त  पुल  का  निर्माण  काये  भारत
 सरबार  युद्ध  स्तर  पर  कराने  की  तत्काल  व्यवम्धा  करे  ।  वहां  के  लोगों  को  मुत्रावजा  भी  बहुत  कम
 मिला  है  जबकि  मध्य  अ्रदेश  में  पड़ने  वाले  इलाके  के  लोगों  को  मुआवजा  ज्यादा  दर  से  दिया
 गया

 अध्यक्ष  महोरय  :  अब  थ्री  भुवनेश्वर  प्रसाद  मेहता  जी  का  भाषण  ही  रिकाडं  में  जायेगा  ।

 श्री  भुबनेश्वर  प्रसाद  मेहता  ;  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  बिहार  में
 सिंचाई  व्यवस्था  के  अभाव  वो  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्वित  करना  चाहता  हूं  ।  छोटा  नागपुर
 भोर  संधाल  परगना  जिलों  में  बाहे  खल  आयोग  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  या  बिहार  राज्य
 सरकार  द्वारा  जितने  बांध  या  ढेम  बनाये  गये  उनके  जरिये  एक  इंच  जमीन  की  सिंचाई  भी  नहीं
 हो  पाती  मात्र  3९%  जमीन  की  सिंचाई  को  व्यवस्था  हुई  उत  डेस  या  बांधों  में  जिन  लोगों  की
 जमीन  उनके  परिवार  के  एक  भी  आदमी  को  आज  तक  कहीं  नौकरी  नहीं  मिलो  सेकड़ों
 गांवों  की  जमीनें  उन  बांधों  और  डेम  के  बनाने  में  चली  गयीं  परन्तु  किसो  को  राज  तक  नौकरी  नहीं
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 है  ।  हजारीबाग  जिले  की.सीवाने  जलाशय  देवकली  जलाशय  दोममशया
 योजना  और  तिलेया  अपर  केनाल  योजना  आदि  अनेकों  महत्वपूर्ण  योजनाएं  बेन्द्रीय  जल  आयोग  के
 स्तर  पर  पैंडिंग  केन्द्रीय  जल  आयोग  उन्हें  अनावश्यक  ही  कई  वर्षों  से  लम्ध्ति  रखे  हुए  हैं  और
 इन  योजनाओं  की  स्वीक्ृति  नहीं  दे  रहा  मेरी  आपके  माध्यम  से  सरकार  से.मांग  है.कि  बिहार  के

 छोटा  संधाल  परगना  बाहुलय  इलाका  झ्ाइ़बण्ड  का  इलाका  उसकी  लम्बे
 समय  से  के  मामले  में  उपेक्षा  होतीं  रही  मेरा  निवेदन  है  कि  छोटा  नागपर  और  संथाल
 परगना  के  इलाके  में  सिंचाई  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  बनाया  जाये  और
 इस  क्षेत्र  में  सिंचाई  की  सुविधाएं  उपलब्ध  करायी  सरकार  इस  क्षेत्र  की  भत्र  और  अपेक्षा

 को  शरव  चन्द्र  पटनायक्क  :  अध्यक्ष  मैं.आपके  माध्यम  से  सरकार  का
 ध्यान  के  बोलंगरीर  ओर  कालाहांडी  जिलों  को  जोड़ने  वाले  पुल  की  ओर  आक्रषित  करना

 चाहता  हूं  जिसको  बनते  हुए  लगभग  22  ज्यादा  हो  चुके  हैं  परन्तु  वह  पुल  अभी  तक  पूरा,नहीं
 हो  है  ।  समझता  कि  सारे  भारत  में  ही  पूरी  दृतिया-में  आपको  ऐसा  पुल

 जिसको  बनाने  में  22  साल  लगे  हों  और  अभी  भी  वह  हो  ।  इसमें  इन्जीनियरों

 क्मूर  है  या  स्टेट  गवर्नमेंट  का  कपूर  मैं  नहीं  जानता  परन्तु  हम  लोगों  कोਂ  उसके  परिणाम

 पड़  रहे  कष्ट  उठाना  पड़  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बोलंगीर  में  एक  आशिनेंस  फेक्टरी  है  जिसमें  बाय  करने  के  लिए
 काल्षाहांडी  जिले  के  हजारों  लोग  आाते  मेहनत  करते  हैं  ओर  दो  वक्‍त  की  रोटी  कमाते  परन्तु  इस
 ब्रिन्न  के  तैयार  न  के  कारण  उन्हें  अपनी  रोटी'क  ने  में  क्ठिताइयां  आ  ही  हैं  क्योंकि  वे  उस
 आओएहजा  नहीं  इस  फारण  बोलंगीर  और  कालाहांडी  जिले  के  अनेकों  लोगों  को  आमन्ध्र

 मध्यः  उत्तर  बिहार  की  रोटी  कमाने  के  अपना  भाई
 ओर  बछ्चों  को  छोड़कर  जाने  के  लिए  मजबूर  होना  पड़ता  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार  का
 ध्याभ  इक  ओर  आकर्षित  करता  चाहता  हूं  कि  मेरे  क्षेत्र  के लोगों  को  अपनी  आजीविका  कमानेः  में  जो
 कष्छ  भुगतने  पड़ते  उसके  समाधान  के  उक्त  पूल  का  निर्माण  शोत्रातिशीघ्र  कराने  को

 व्यवस्था  तत्काल  करें  ।

 ...
 मतों  वसुन्धरा  राजे  :  अध्यक्ष  मैंने  समाचार  पत्रों  में  यह  देखा  है  कि

 कल  पयथिरण  मन्त्री  ने  राज्य  सभा  में  अपने  वकतव्य  में  कहा  है  कि  1,52,000  हेक्टेयर  वन  भूमि
 को  1980  से  [990  के  बीच  वर्षो  में  परिवर्तित  किया  गया  था  और  एक  वर्ष  में  यानि  1989-

 90  के  दौरान  1,32,000  हेक्टेयर  वन  भूमि  को  परिवर्तित  किया  गया  ।  मैं  आज  सभा  का  ध्यान  इस
 बात  वो  ओर  दिलाती  हूं  क्योकि  राजस्थान  के  थिकास  में  विशेष  रूप  से  पर्यावरण  मन्जालय  एक

 कहावत  बना  हुआ  विशेषतोर  पर  घिघुत  क्षेत्र  में  ।  राजस्थान  के  मुख्यमत्त्री  ओरः  राजस्थान  के

 संसद्गਂ  सदस्य  जो  सभी  यहां  उपस्थित  ने  सभा:तथा  प्रधान  मन्त्री'का  ध्यान  इस  ओभोषः  दिलाया

 यदि  1,32;000°  हेक्टेयर  भृमिਂ  को  एक  कं  में  फीरिक्तित  कर  दिया।गयाਂ  तो  मात्री  जी  से  यह

 पूछना  चाहती  हूं  कि  इसे  क्यों  परिवतित  किया  कंसे  परिवर्तित  क्या  गया  ?  ओऔरश.जब  एक  क्षेव

 विशेषਂ  के  लिए  कोयलेंਂ  पर  आधारित  ताप  विद्युत  केन्द्र  का  सुझाव  दिया  गया  है  राजस्थामन  में

 विज्युत  क्षेत्र  में  विकास  के  लिए  कुछ  क्षेत्रों  मे ंगेंस  पर  आधारित  विद्युत  केन्द्रों  का  सुझाव  दियाਂ  गया
 तो  पर्यावरण  पर्यावरण  के  आधार  पर  परियोजनाओं  में  बारन्त्रार  क्यों  बाधा  डालता  है  ?
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 मुझे  विश्वास  है  कि  राजस्थान  से  सम्बन्धित  सभा  के  सभी  लदस्व  जो  आज  यहाँ  बंठ
 प्रधान  मंत्री  से  की  जाने  वाली  इस  अपील  में  मेरा  साथ  देंगे  कि  राजत्यान  में  विद्युद्ध  की  फहरी  कमी
 है  और  पर्यावरण  मंत्रालय  परियोजनाओं  में  रकावट  की  अनदेश्ली  नहीं  कर  सकता  जैसाकि  यह  पर्यावरण
 गड़बड़ी  के  आघार  पर  बिछले  10  वर्षों

 से
 करता  आ  रहा  है  और  राजस्थान  में  हीं  नहीं  अधितु  अन्य

 राज्यों  मे  भी  इसे  बिकास  बी  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  देनी  मैं  प्रधान  मन्त्री  से  लिवेदन
 करता  हूं  कि  वे  हमें  सभा  में  यह  आश्वासन  दें  कि  राजस्थान  में  विद्युत  क्षेत्र  के  विकाम्न  के  लिए  वह
 हमारी  भरसक  सहायता  करेंगे  ।

 थी  जतवन्त  सिहु  गढ़  )  :  अध्यक्ष  मेरे  योग्य  जो  राजस्थान  में
 मेरे  पास  के  निर्वातन  क्षेत्र  से  ने  एक  अपील  की  थी  कि  राजस्थान  के  सभी  संसद  सदस्य  उनका
 साथ  दें  ।  मैं  तहेदिल  से  उनका  समर्थन  करता  हुं

 *'  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  हेतु  न्‍्यायोजित  सभी  राज्यों  के  समस्त  सदस्य  आपका  प्ाथ
 देंगे  ।

 थी  बूठा  विह  :  अध्यक्ष  आपको  बह  जानकर  छतोे  होमो  कि  आज  बुबह  एक
 बहुत  बड़ा  शिष्ट  एस०  सी०  एस०  टी०  एम०  पीज०  का  साहब  अम्बेडकर  को  मूढ्ि  से
 मां  पैदल  यात्रा  करता  हुआ  राष्ट्रपति  भवन  में  पहुंचा  और  हमने  राष्ट्रपति  जी  को  ज्ञापन
 दिया  है  जिसमें  हमने  हरिजनों  के  ऊपर  बढ़  रहे  अत्पाचारों  के  बारें  चाहे  वे  भूमि  वितरण  से
 सम्बन्धित  बाहे  उनकी  भूमि  हड़पने  से  मस्कन्कित  तश्हूछारों  के  खूम  चूक़ने  वाले  करज्ेंसे
 सम्बन्धित  बंधुआ  मजदूरों  से  संबंधित  मिनिमम  वेजेज  न  मिलने  से  संबंधित  मंदिरों  में
 प्रवेश  को  लेफर  यानी  अस्पृश्यता  के  बारण  जल  कूप  के  पास  आदिवासी  भर  हरिजन  भाइयों  को
 पानी  कुओं  पर  न  लेने  देने  के  सम्बन्ध  में  महिलाओों  पर  अस्थाचारों  से  सम्बन्धित  हों  या  पुलिस
 की  ओर  से  तशद॒दृद  आदिन्भादि  से  सम्कन्धित  इन  मसलों  के  करे  में  हमने  अपना  पूरे
 विस्तार  के  साथ  लिखकर  राष्ट्रपति  जो  को  समातत  किया  है  भर  हम  वापस  तो  मैंने  बापल
 आकर  प्राइमिनिस्टर  साहब  से  बात  की  ओर  मुझे  बहुत  खुशी  हुई  कि  फ्रइमिनिस्टर  साहब  ने  सकी  कृति
 दो  है  कि  हम  सभी  मैम्बर  उनके  साथ  मिलकर  इस  मेमोरेंडम  में  दिए  गए  तमाम  मसल्नों  के  ऊपर ”
 उनसे  चर्चा  गबनंमेंट  कीं  तरफ  से  जो  भी  निर्देश  देने  वे  हम

 अध्यक्ष  अगर  आपकी  अ'ज्ञा  तो  मैं  उस  मैमोरेंडम  की  एक  प्रतिलिपि  समापटल
 रखना

 अध्यक्ष  महोकप  :  मैं  इसको  देख  लूम्प  ।

 क्री  बटा  सिह  :  अठ्यक्ष  इसमें  यदि  की  कोई  काध्यता  तो  हम  रूल  को
 फॉलो  करके

 भरी  राज  व्लिश्स  पसचान  :  अध्यक्ष  प्रधान  मंत्री  जो  यद्टां  हैं  और  चूंकि
 प्रधान  मन्त्रों  जी  को  और  बटा  सिंह  जी  में  बात  हुईं  हैं  इसलिए  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  से  आप्रह  करूंगा

 हि
 कि  आप  शें०  कास्ट्स  एवं  शें०  ट्राइब्स  के  एम०  पीज०  को  बला  सींजिए  और  एक  बार  बात  कर

 यह॒  तो  आप  कर  सबते  इसका  तो  आप  आश्वासन  दें  एक  बार  शें०  काहट्स
 ओर  शे०  ट्राइब्स  के  एम०  पीज०  को  बुल।|कर  के  समस्‍या  को  सुन  तो  लीजिए  |
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 को  राम  बिलास  पासबान  :  आप  कुछ  तो  बोलिए  ।

 भरी  बटासिह  :  उन्होंने  हमें  खाने  पर  बुलाया

 प्रधान  भम्जो  पी०  बो०  नरसह  :  ओर  कया  मैं  बुला  रहा

 )
 ।  .  ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  श्रेय  सभी  दल  के  लोगों  को  है  ।

 भी  निर्मल  काम्ति  ऋटर्जो
 :  महोदय  आज  बो  रेली  में  बेवल  अनुसूचित  जातियों  के

 माननीय  सदस्य  हो  नहीं  हमारे  में  से  भी  कुछ  सदस्य  थे  जो  ना  ही  तो  अनुसूचित  जातियों  से
 सम्बन्धित  हैं  ओर  न  हो  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित  हैं  ।

 ]

 कुमारी  उमा  भारती  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  पहले  भी  एक  बार

 इस  विषय  पर  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  कर  चुकी  हूं  कि  दिल्‍ली  में  भोर  इस  देश  के  कई  बड़े  महान्‌
 नगरों  में  कई  क्लीनिक  ऐसे  खल  रहे  हैं  जो  विज्ञापन  के  अंखबार  में  विज्ञापन  देकर-**

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  बिल  आ  गया  है  ।

 कुमारी  उप्चा  भारती  :  मेरा  निवेदन  सुन  लीजिए  ।

 भ्रष्पक्ष  महोदय  :  बिल  आने  पर  भी  आप  सुनाएंगी  ।

 कुमारी  उम्रा  भारतो  :  इस  विषय  पर  मुझे  आश्वस्त  किया  गया  था  कि  इस  सत्र  के  समापन  -

 के  पहले  इसके  बारे  में  सरकार  अपना  कोई  न  कोई  निर्णय  प्रधान  मन्त्री  जी  यहां  पर

 बिदाजमान  हैं  ।

 Li  अध्यक्ष  महोदव  :  कल  बिल  इन्ट्रोड्यूस  हुआ  आप  पेपर  में  पढ़िए  ।

 कुमारी  उमा  भारती  :  मैं  प्रधान  मन्त्री  जी  और  सरकार  को  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 भरी  राम  प्रसाद  सिह  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम  से  मारत  सरकार  का
 ध्यान  बिहार  सरकार  के  प्रति  केर्द्र  सरकार  की  उपेक्षापूणं  नीति  की  ओर  खींचना  चाहता  1914
 से  आज  तक  बिहार  में  एक  किलोमीटर  भी  नई  सड़क  का  निर्माण  नहीं  हुआ  साथ  ही  राष्ट्रीय
 उच्च  पथ  सड़क  को  मरम्मत  के  लिए  जितना  आवंटन  चाहिए  वहु  भी  नहीं  दिया  गया  सड़क  की

 हालत  इतनी  खराब  है  कि  वहां  चलने  के  लिए  सड़कों  में  रारता  खोजना  पड़ता  सड़क  इतनी
 खराब  है  कि  हर  दूसरे  दिन  दुर्घटनाएं  हुआ  करती  खासकर  उच्च  पथ  जिसे  जी०  टी०
 रोड  कहते  इसको  हाञश्षत  बड़ी  दयनीय  है  ।.  राष्ट्रीय उच्च  जिसे  महान  स्वतंत्रता
 वीर  योद्धा  थी  कुंवरसिह  पथ  कहा  जाता  इसको  हालत  भी  बहुत  है  ।  आज  तके  इन  सड़कों
 की  मरम्मत  के  लिए  पर्याप्त  राशि  नहीं  दी  गई  मेरी  भारत  सरकार  से  मांग  है  कि  बिद्वार  का

 हक  दिया  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  करेगी  तो  बिहार  सरकार  ओर  वहां  की  जनता  केन्द्र  सरकार

 से  अपनी  मांगों  के  लिए  संघर्ष  करेगी  और  शान्तिपूर्ण  धरना  देगी  ।
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 थाभस  :  सोवियत  संघ  में  विभिम्त  महाविद्यालयों  तथा
 विश्वविद्यालयों  में  चार  हजार  भारतीय  विद्यार्थी  अध्ययनश्त  व ेसोवियत  संध  हूस  की  स्कालरशिप
 पर  गए  बतंमांन  राजन  तिक  स्थिति  के  पशयात  नए  गणराज्य  पहले  किए  गए  समझौतों  तथा
 वायदों  को  नहीं  मान  रहे  रूबन  का  मूल्य  गिर  गया  है  लेन-देन  डालर  या  पौण्ड  में  हो  रहा
 इसके  फलस्वरूप  हुई  भारतीय  विद्यार्थी  भुखमरी  के  कारण  पर

 मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वहू  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  करें  ताकि
 4000  विद्यार्थी  जो  या  तो  मेडीकल  कालेजों  या  इस्जीनिारिंग  कालेजों  या  विश्वविद्यालयों  में
 अध्ययनरत  अपनो  पढ़ाई  जारी  रख  सके  मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  से निवेदन  करता  हूँ  कि  वह  इस
 मामले  में  ध्यान  दें  ।

 भी  दत्तात्रय  बंढाद  (  :  अध्यक्ष  आपका  घन्यवाद  |  आन्ध्र  के  हमारे
 माननीय  सदस्य  ने  बताया

 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  माप  रिपीट  मत  इसको  इंडोसं  करके  बठ  जाइए  |
 श्री  दसात्र

 य  बंडार  :  आन्ध्न  प्रदेश  के  प्रकाशम्‌  जिले  में  जो  ब्लैक  जो  दुनिया  में  कहां
 नहीं  मिलता  वह  वहां  मिलता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  कह  दें  कि  उससे  सहमत  हैं  तो  उससे  बस  हो  जाता  है  |  दूसरा  कुछ  है
 तो  बता  दें  ।

 श्री  दत्तात्र  य  बंडार  :  इसको  वहां  की  सरकार  ने  लीज  के  लिए  प्राइवेट  व्यक्तियों  को  दिया
 था  ।  इसको  अब  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  कमिल  कर  दिया  मैं  इस  संबंध  में  कल  प्रधानमन्त्री  जी
 से  भी  मिला  था  और  उनऊो  मंमोरंडम  पेश  किया  इसके  एबंसपोर्ट  करने  से  6  हजार  से  साढ़े  6
 हजार  करोड़  शपए  तक  फोरेन  एक्सचेंज  मिलता  है  |  मैं  प्रधानमंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  एन ०
 एम०डी  ०सी०  के  माध्यम  से  माइंस  आपरेशन  करें  ताकि  सेंट्रल  गवनंमेंट  को  धनराशि  प्राप्त  हो  ।  हमारे
 श्रीराम  सागर  प्रोजेक्ट  में  वल्ड  बैक  के  लोन  से  टेंडर  बुलाएं  गए  |  वह  नॉमिनेशन  बेसिज  पर  टेंडर  दे
 रहे  हैं  जबकि  यह  रूलस  के  छिलाफ  इसमें  भी  270  करोड़  रुपए  का  गोल-माल  इपके  अलावा
 घिंगरेनो  कोलप्ररिज  में  जो  फोरेन  टंकनॉलाजी  लगाई  गई  है  उससे  भी  240  करोड़.रुपए  का  नुकसान
 हुआ  है  ।  इन  सब  चीओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  सरकार  इसकी  जांच  करने  के  लिए  एक  कमेटी

 ज्युकत  करे  ।  इतना  ही  मुझे  कहना  है  ।

 श्रो  भोगेक्न  झा  :  अध्यक्ष  गत  तीन  सितम्बर  बी  भारत  और  नेपाल  के

 कारियों  की  उच्च  स्तरीय  बार्ता  हुई  थी  |  हमारे  मंत्रिमंडलीय  सचिव  का  वक्‍तब्य  आया  है  कि  उसमें

 सकारात्मक  बातें  हुई  करनाली  बहुउद्देश्यीय  परियोजनाओं  के  बारे  में  आग्रह  यह
 है  कि  नेपाल  के  बारे  मे  हमारे  अधिकांश  अधिकारी  और  कुछ  राजनेता  ऐसी  नीति  रखते  हैं  कि  जेसे
 कोई  विरोधी  देश  के  साथ  रखता  हो  |  प्रकृति  ने  हमें  सहोवर  बनाया  इतिहास  भोर  संस्कृति  मे  भी

 हमें  सहोदर  बनाया  नदियां  सब  हमें  प्रदान  को  हमने  इस  कारण  इन  पर

 बहुत  सारा  खर्चा  किया  है  कि  नेपाल  को  फायंदा  न  हमें  हो  लेकिन  उससे  हमें  ओर  नेपाल  दोनों
 को  नुकसान  हुआ  है  |  सटबंध  को  नीति  से  सूक्षा  और  बाढ़  में  वढ़ुती  होती  चूंकि  मैदान  में  उसका
 इलाज  नहीं  हो  सकता  उसका  इलाज  वां  हो  सकता  है  जहां  नदी  गिरती  है  और  बहां
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 बहुउद्देश्यीय  डेम  के  बनने  से  हो  सबता  हमने  लाखों-करोड़ों  खझपया  बरबाद  किया  सूखा  बढ़ाने  के

 लिए  और  बाढ़  बढ़ाने  के  घटाने  के  लिए  जो  परियोजना  1981  में  भेजो  यई  भी  भारत

 से  नेपाल  एक  बर'ह॒चन्द्र  इम  के  लिए  जिससे  3500  मेगावाट  जल  विद्युत  की  उत्पत्ति  द्ोनी  थी

 केबल  एक  डम  से  और  कोसी  पर  7  हजार  मेगावाट  का  उश्यादन  होना  उसमें  अडंगा  लगाया
 जाता  हैं  कि  नेपाल  ने  जापानी  टीज  की  साय  से  उसे  कुछ  ऊपर  से  बनाया  यह  योजना  हारे
 खिलाफ  नहीं  उससे  बाढ़  के  पानी  को  घटाने  मैं  बल  मिलेगा  और  विद्युत  उत्पादन  में  बाधा  होगी

 नहीं  ।  ऐसी  वाहियात  बातों  को

 अध्यक्ष  भह्टोदय  :  भब  अप  खत्म  करिए  +

 भौ  भोगगा  झा  :  मैं  खत्म  कर  रहा  हूं  ।  इसलिए  मेरा  आग्रह  होगा  कि  राजनीतिक  स्तर  पर

 नेपास  से  वार्ता  हो  ।  हमारी  घनराशि  तबाह  हो  रही  बाढ़  सूखा  से  और  क्द्चूत  संकट  से  ।
 करनालो  ओर  पंचेश्वर  परियोजनाएं  हमारी  नासमझी  से  पड़ी  हुई  बराहचन्द  डेम  के  लिए

 जो  रेख  क्‍य  बना  वह  भो  अब  उठाए  जाने  वाला  रेश्व  मंत्री  मौजूद  मैं  इनसे  आग्रह  करूंगा

 कि  वह  हसको  अपने  हाथ  में  ले  फिर  बाद  में  वह  नेपाल  की  भूमि  पर  हैं  और  फिर
 कठिन  हो  जाएगा  ।  जो  बीरबपुर  से  छपरा  तक  है  **  ऋषयश्न  मैं  खत्म  कर  स्हा

 यह  केवछ  बिहार  का  मामला  नहीं  केवल  नेफाल  का  मामला  नहीं  है  ।  इतवकी  ब्थि त  को  उत्पत्ति

 होगीं  कि  फिर  उसकी  कमी  नहीं  रहेगो  ।  1974  में  भारत  सरकार  ने  एक  फक  दिया  जिसमें  यह
 था

 इतनी  अधिक  बिजली  के  लिए  हमारे  पास  बाजार  नहीं  है  ।

 )  ु
 ,...  इतली  बिजली  को  हम  खथ  नहीं  कर  एक  तरफ  यह  शिकायत  है  ओर  दूसरी  तरफ

 बाध्य  झायी  जा  रहे  है  ।  किट॒टी  काम  में  चोज-भात  का  इन्तजाम  होता  है  ।  थोड़े  थोड़ा
 अभिवंधा  भोर  कोड़ा  ठेलेदार  कल  कर  बांट  सेते  हैं  लेकिन  स्पाधान  कहीं  हो  पाता  प्रधानमन्त्री
 जो  मोजूद  हैं  ।  मेरा  का  प्रह  होगा  कि  इस  खबन  में  बहुत्त  कहले  जो  आश्कासन  दिया  गया  था  कि
 नी  किए  स्हर  पर  बार्ता  उसे  आप  छोटो  बातों  पर  कि  नेपाल  को  फायदा  होगा  का  नहीं
 जो  नेक  को  फायदा  वह  हमारे  लिए  भी  लाभकारक  फायदयकारी  यह  सभा  जब  तक

 नहीं  कब  तक  मित्र  को  शत  बनामे  का  काम  प्रधानमंत्री  इसमें  भव्य  दखल  यही
 मेरा  आग्रह  है|

 ७०१०

 अध्यक्ष  महोकथ  :  हमारा  सदन  दो-तीतत  दिन  ही  काम  करते  जा  रहा  इसलिए  मैं

 अच्छी  तरह  से  जानता  हूं'कि  बहुत  सारे  सदस्य  जितकों  बोलने  का  मौका  शो  मिलना  बात

 रखके  का  मौका  देखा  चाहिए  आज  फाइडेहोने  कौ  वजह  से  हमें  हृण्टरवल  भों  जरूरी  उसके

 बाद  प्रछालंत्रीਂ  जी  दूसरे  देश  में  जलकर आर  उनके  बारे  में  स्टेटमेंट कहां  होगा  है  ।

 के  एक  खास  रिक्वेस्ट  हमारे  सीनियर  मेम्बस को  यहां  कर  रहा  हूं  कि  कल  परसों  दो-तोन  दिन

 जो  दूसरें  जो  मैम्बर्स  हैं  उनको  बोलने  का  चांत  देंगे  और  बाकी  जों  बचे  हुए  मैम्बस  हैंमैं  उनको
 कल  परतलों  दूसरे  दिन  के  दूंगा  ।
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 सभा  पटल  पर  रखे  गए  प्र

 हिमालयन  पर्वतारोहण  दाजिलिग  आदि  के  कार्यकरण  का  आधिक  प्रतिवेदन
 और  सरकार  हारा  समोक्षा

 संसदीय  कार्य  ऋत्नासय  में  राज्य  मम्त्रो  तथा  स्थाय  ओर  कम्पनो  कार्य  सरप्ालय  में  राज्य
 सन्‍्त्री  रंगराजन  :  मैं  श्री  शरद  पवार  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता

 (1)  तट  रक्षक  1978  की  घारा  123  की  उपघारा  (3)  के  अन्तर्गत
 रक्षक  महानिदेशक  भर्ती  1990  जो  23  1991  के  भाग्त  के  राजपत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  का०  नि०  भा०  69  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (  )  हिमालय  पव॑तारोहण  दाजिलिंग  के  ब्  1989-90  के  वार्षिक
 वेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 हिमालय  पर्व॑तारोहण  दाजिलिग  के  बष  1989-90  के  बाबिक  लेखाओं
 को  एक  प्रति  क्या  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेब्रापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 हिमालश्र  प्वतारोहण  दानिसिंग  के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (3)  उपयृ'क्त  (2)  में  उत्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारन
 वशाने  बाला  एक  विबरण  त्तथा  अंग्रेजी  ।

 घ्रिन्थालय  में  रखी  गई  ।  देलिए  संख्या  एल०

 (4)  नेहरू  पव॑तारोहण  उत्तरकाशी  के  वर्ष  1989-90  के  वाबिक  प्रतिबेदन
 वी  एक  प्रति  तथा  अंगप्रेगी  ।

 नेहरू  पव॑तारोहण  उत्तरकाशी  के  वर्ष  1989-90  के  वाविक  लेखाओं
 को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  उन  पर  लेथापरीक्षा
 प्रतिवेदन  ।

 मेहरू  पव॑ंतारोहण  उत्तरकाशी  के  वष  1989-90  के  का्यंकरण  की
 सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (5)  उपयुबत  (4)  में  उल्लिख़ित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  बिलम्ब  के  कारण
 दशाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संदया  एल०

 रेल  यात्री  संशोधन  199.1  आबि

 रेल  मंत्री  सो०  के०  शाकर  :  मैं  रेल  1989  की  घारा  199  के

 225



 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र  13  1991

 अन्तर्गत  रेल  यात्री  का  रहीकरण  और  किराया  संशोधन  1991,  जो  29
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  55]  में  प्रकाशित

 हुए  थे  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संस्था  एल०  टी

 अखिल  भारतोय  हथकरधा  बस्त्र  विषणन  सहकारी  सोसायटी  दिहलोी
 आदि  का  वाधिक  प्रतिवेदन  और  सरकार  हारा  समीक्षा

 बस्त्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  अशोक  :  अध्यक्ष  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 ह  ह

 (1)  अश्विल  भारतीय  हथकरघा  वस्त्र  विषणन  सहकारी  सोसायटी  दिल्ली
 के  ब्ष  1989-५0  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 तथा  लेखापरोक्षित  लेखे  ।

 अखिल  भारतीय  हथकरघथा  वस्त्र  विषणन  सहकारी  सोसायटी  दिल्ली
 के  वर्ष  1989-90  के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संध्करण  )

 (2)  उपयक्त  (1)  में  उह्लिछित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रछने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दशने  वाला  एक  धिबरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखे  देखिए  संहया  एल०

 बेंककारोी  कम्पनी  1970  आदि  के  अंतर्गत  अधिसूचना

 ..  वित्त  सम्त्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्री  दलबोर  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  :  --

 (1)  बेंककारी  कम्पनी  का  अजंन  और  1970  की  धारा
 19  की  उपधघारा  (4)  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 केनरा  बैंक  सेवा  1979,  जो  20
 1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  पी०  डब्ल्यू०  पी०  एम०
 2929:71:  आर०  ए०  ओ'०  में  प्रकाशित  हुए  थे  में  संशोधन  ।

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०

 केनरा  बंक  सेवा  1979,  जो  26
 1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  मधिसूचना  संख्या  पी०  डब्ल्यू०

 .  _15012:71:  आर०ए०ओ ०  में  प्रकाशित  हुए  थे  में  संशोधन  ।

 में  रखा  देखिए  सं०  एल०

 बेक  आफ  महाराष्ट्र  अधिकारी  सेवा  संशोधन  1989,  जो
 1990  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  विज्ञापन
 90-91  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखा  देखिए  एल०  टो०  सं०  631/91]
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 (2)  बैककारी  कंपनी  का  अर्जन  भौर  अन्त  1980  की  घारा  19
 की  उपधारा  (4)  के  अन्तगंत  कारपोरेशन  बंक  सेवा

 1989,  जो  20  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 डी०/जी/588  '1/010/90  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 ।

 में  रखा  देखिए

 (3)  जीवन  बीमा  निगम  1956  की  धारा  48  उपघारा  (3)  के  अंतगंत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  |

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  श्रेणी-त  और  श्रेणी-५  कमंचारी  शर्तों

 का  संशोधन  1991,  जो  ।  199.1  के  भारत  के

 राजपन्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  338  में  प्रकाशित

 हुए  थे  ।

 भारतीप  जीवन  बीमा  निगम  श्रेणी-त  कमंचारी  पास  करने  पर  विशे

 संशोधन  1991,  जो  ।  1991  के  भारत  के  राजपत्र
 में  अधिसूचना  संब्या  सा०  का०  नि०  339  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 [  प्रयालय  में  रला  गया  देखिए  सेਂ  एल  डी  ०-633/91]

 (०)  रक्षा  सेवाओं  के  लिए  वर्ष  1989-90  के  विनियोग  लेखाओं  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रेजी  ।

 थालय  में  रखा  बेलिए

 (5)  भारतीय  आयात-निर्यात  बैंक  1981  की  घारा  19  की  उपधारा

 (5)  के  अंतगंत  भारतीय  आयात-निर्यात  बैक  के  वर्ष  1990-91  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित

 लेखे  ।

 भारतीय  आयात-निर्यात  बैंक  के  वर्ष  1990-91  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा

 समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 में  रखा  देखिए  एल०

 आयात  और  निर्यात  अधिनियम  1967  आदि  को  धारा  3  के  अन्तगंत

 जारी  को  गयी  अधिसूचनाएं

 वाणिज्य  संत्रालय  में  उप  मंत्री  सलमान  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल

 पर  रखता  हूं  :--

 (1)  आयात  और  निर्यात  1947  बी  धारा
 3

 के  अन्तर्गत  जारी

 की  गई  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )
 ।

 का०  आ०  183  जो  ।4  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकारि.त  हुआ  था  तया  जिसके  द्वारा  5  1990  के  आयात  व्यापार
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 आदेश  संसया  41/90-92  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  आ०  433  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 )

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  30  1990  का
 आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  संख्या  1/90-93  सामान्य  विजप्ति
 संख्या  1/90)  3।  1991  हक  और  निलम्बित

 का०  आ०  431  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  30  1990  का
 भायात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  संख्या  3/90-93  सामान्य  विज्ञप्ति
 संख्या  3/90)  3।  199;  तक  और  निलम्बित  रहेगा  ।

 का०  आ०  432  जो  28  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसक॑  हारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  30  1990  का
 आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  संख्या  7/90-93  सामान्य  विज्ञप्ति
 संख्या  7/90)  31  1991  तक  और  निलम्बित

 का०  आ०  448  जो  4  1991  के  भारत  के  राजपन्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  यह  मिदेश  दिया  गया  है  कि  30  1950  का
 आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  संख्या  1/90-93  सामान्य  विज्ञप्ति
 संख्या  1/90)  को  आयात  और  निर्यात  1990  --93  की  शेंष  अवधि  के
 लिए  निलंबित  रखा

 का०  आ०  449  जो  4  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  की  खुली  सामान्य  विज्ञप्ति  संख्या

 1/90)  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  आ०  450  जो  4  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिनकं  द्वारा  यह  निदेश  दिया  गया  है  कि  30  1990  का
 आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश  संद्या  3/90-93  सामान्य  विज्ञप्ति

 संख्या  3/90)  को  आयात  और  निर्यात  1990  -  93  की  शेष  अवधि  के

 लिए  निलम्बित  रखा  जायेगा  ।

 का०आ०  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1991  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण
 लादेश  संख्या  1/90-93  सामान्य  विज्ञत्ति  संख्या  1/90)  में  कति।य

 संशोधन  किये  गए  हैं  ।

 का०आ०  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश
 संध्या  7/90-93  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०  भा०  524  (a),  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश
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 संख्या  15/90  --93  सामान्य  विजप्ति  संख्या  15/90)  थें  कतिपय
 संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का०आ०  जो  14  1991  के  भारत  के  राजपथ  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  199  '  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण
 आदेश  संख्या  ।  6/90-93  में  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 का>आ०  531  जो  6  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  भायात  व्यापार  नियंत्रण  आदेश
 संख्या  16/90-93  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 बा  ०भा०  559  जो  29  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुआ  था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  व्यापार  नियंत्रण
 आदेश  संख्या  1/90-93  सामान्य  विज्ञप्ति  संदया  1/90)  में  कतिपय
 संशोधन  किए  गए  हैं  !

 चिट

 बा  ०अआ०  560  जो  29  1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 था  तथा  जिसके  द्वारा  30  1990  के  आयात  ध्यापार  नियंत्रण  आदेश

 संख्या  :  /90-93  सामान्य  विज्ञप्ति  संख्या  3/90)  में  कतिपय  संशोधन

 किए  गए  हैं  ।  ह

 में  रखी  देलिए  एल०

 (2)  निर्यात  निरीक्षण  परिषद  तथा  निर्यात  निरीक्षण  एजेंसियों  के  वर्ष  1989-90  के  वाबिक
 प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  टुए  विलग्ब  क॑  कारण  दशनि  बाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  ।

 जज

 में  रखा  देलिए  सं०  एल०  टो  २63  /91]

 1.03  भ०  १७
 ह

 प्रधान  भनन्‍्त्री  द्वारा  वक्तव्य

 जमन  संघीय  गणराज्य  को  यात्रा

 प्रधान  सन्त्री  पो०  मरसिह  :  मैंने  5  से  7  1991  तक  जन  संघीय
 गणराज्य  की  याज्रा  बी  थी  ।  मेरी  यह  यात्रा  अप्तल  में  तो  एक  सदमावता  यात्रा  थी]झौर  इस  यात्रा  का

 मुख्य  उद्देश्य  चांसलर  हेलमट  कोल  के  साथ  जमंनो  में  भारत  महोत्सव  का  उद्धाष्टन  करमा  था  इस  मौके
 से  फायदा  उठाकर  मैंने  जमंनी  के  नेव्ाओं  के  साथ  बहुत  तरह  के  द्विपक्षीय  भौर  अम्तर्राष्ट्रीय  मससों  पर

 विचा  र-विमश  किया  |  अपनी  हस  यात्रा  के  दौर।न  मैंने  राष्ट्रपति  रिच्ड  वोन  तथा  ब्रांसतर

 हेलमट  कोल  से  मुलाकात  की  ओर  उमके  साथ  ग्रेरी  यह  गुलाकात  एक  घंटे  से  अधिक  चली  ।  मैं

 बहां  के  आधथिक  सहयोग  मंत्री  डा०  स्प्रेंगर  और  अर्थ  मन्त्री  हा०  जुएजन  मोहलमान  से  भी  मिलता
 तथा  भारत-जर्मम  आर्थिक  और  बाणिज्यिक  संबंधों  के  आरे  में  उससे  बातचीत  को  ।
 ॒_॒॒॒“ः्््््््ख£ख£9ख£ख»£ ॒  ऑਂ  09  9  9  &  9£ख/आआखऋऋऋफऑ  फ

 वाधिक  प्रतिवेदन  23-8-159  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  ।
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 पौ०  नरखसिह

 अपनी  इस  यात्रा  के  दौरान  मेरी  मुलाकात  जमंनी  के  व्यापारिक  समुदाय  के  प्रमुख  सदस्यों  के
 वरिष्ठ  कार्यक्रारी  अधिकारियों  से  भी  हुई  और  वहां  के  प्रात्य  विद्याविदों  से  भी  दोप्टर  के  खाने  पर
 मेरी  भेंट  हुई  ।  मेरी  मुलाकात  जर्मनी  में  रहने  वाले  भारतीय  समुदाय  के  लोगों  से  एक  स्वागत

 समारोह  में  हुई  जिसका  आयोजन  जमंनी  में  हमारे  र  जदुत  ने  मेरी  ये  सभी  मुलाकारतें  अपन े-
 अपने  ढंग  से  महत्वपूर्ण  थीं  ।

 अपनी  इन  बैठकों  में  मैंने  वहां  के  लोगों  को  इस  बात  के  अवधत  कराया  कि  हमने  अपनी
 आधिक  नीतियों  में  हाल  ही  में  क्या-क्या  परिवर्तन  किए  हैं  और  इस  बात  पर  बल  दिया  है  कि  सहज
 विकास  में  भी  उनका  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  जिसका  आबिर्भाव  हमारे  विक्रास  के  मौजूदा  स्तर  और

 मौजूदा  अवस्थान  की  त।कि  ता  से  हुआ  यही  वजह  है  कि  इस  पश्रवःहू  को  अब  विपरीत  दिशा
 में  मोड़ा  नहीं  जा सकता  ।  इन  परिवतंनों  को  भारत  बी  जनता  और  भारतीय  संसद  का  समर्थन  भी
 प्राप्त  है  ।

 जमंन  पक्ष  ने  इन  परिवतंनों  के  स्वरूप  और  महत्व  को  पूरी  तरह  समझा  और  पतराहा  तथा
 अपनी  इन  नीतियों  पर  दृढ़तापूर्वक  अग्रसर  होने  के  भारत  के  संकल्प  को  भी  सराहा  ।  उन्होंने  इस  बात
 को  स्वीकार  किया  कि  भारत  और  जमंनी  के  बोच  भावी  सहयोग  के  स्वरूप  को  निश्चित  करने  के

 लिए  ये  परिबतंन  निर्णायक  दृष्टि  से  महत्वरर्ण  हैं  और  इस  काबिल  भी  कि  अस्तरष्ट्रीय  समुदाय  से

 इन्हें  प्रा-पुरा  समर्थन  मिले  ।  जमंनी  के  चांतलर  ने  मुझे  बताया  कि  ए"ीकरण  की  उनकी  प्रक्रिया
 तथा  यूरोप  की  घटनाभों  के  संदर्भ  में  खास  तोर  पर  सोवियत  संघ  की  घटनाओं  के  सन्दर्भ  में  जम॑नी
 पर  जो  नए-नए  बोझ  आ  गए  हैं  उतके  बावजूद  जमंनी  भारत  के  विद्यस  में  सहपोग  देने  के  लिए

 पूरी  तरह  प्रतिबद्ध  है

 जमंती  में  भारत  महोत्सव  वा  उद्घाटन  जमंन  लोयों  के  सारकृतिक  जीवन  की  एक  महत्वपूर्ण
 घटना  अपने  उद्धाटम  भाषण  में  चांसलर  कोल  ने  इसके  बारे  में  कहा  कि  की  धरती
 पर  किसी  मित्र  देश  का  यह  अब  तक  का  सबसे  बड़ा  सांस्कृतिक  आयोजन  है  ।  यह  महोत्सव
 सफल  होगा  तथा  जमंनी  के  लोगों  क ेदिल  और  दिमाग  पर  इसकी  एक  अमिट  छाप  अंकेत

 मैंने  इस  महोत्सव  को  श्री  राजीव  गांधी  की  स्मृति  में  समपरित  किया  जिन्होंने  इस  महोत्सव
 के  विचार  को  अब  से  तीन  वर्ष  पहले  चांसलर  कोल  के  साथ  अपनी  मुलाकात  में  रखा
 श्री  राजीव  जी  ने  भारत-जमंन  सहयोग  को  भाग  बढ़ाने  में  उल्लेखनीय  योगदान  दिया  इसी  तरह
 का  जमंन  महोत्सव  वर्ष  1993-94  में  भारत  में  मनाया

 माननीय  सदस्य  यह  जानते  हैं  कि  भारतोय  संस्कृति  के  प्रति  जमंनी  के  लोगों  में  कितना
 कितना  उत्साह  और  कितनी  ललक  है  ओर  माननीय  सदस्य  यहू  भी  जानते  हैं  कि

 जमेन  संबंधों  को  स्वरूप  प्रदान  करने  में  संस्कृति  कितनी  महत्वपूर्ण  रही  अधधुनिक  काल  में  हम।रे
 दोनों  देशों  के बीच  राजनैतिक  और  अधथिक  कायकलापों  के  विक्रास  से  पहले  संस्कृति  ही  सम्धन्धों
 का  आधार  थी  ।  जम॑नी  के  प्राष्य  विद्याविदों  क ेसाथ  मेरी  मुलाकात  से  निस्संदेह  यह  सिद्ध  हुआ  कि
 जमंत  के  विद्वानों  ओर  बुद्धिजीवियों  की  भारत  की  आध्यात्मिक  और  दाशंनिक  परम्परा
 में  अब  भी  पहले  जेसे  ही  दिलचस्पी  है  तथा  भारत  के  समसामयिक  परिदृश्य  में  भी  उनकी  गहरी
 दिलचस्पी  हमारे  लिए  यह  बहुत  जरूरी  है  कि  केबल  जमंन  के  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  संसार  के
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 प्राज्य  विद्याविदों  में  भारत  के  विषय  में  शानाजंन  को  जो  ललक  है  उसे  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  हम
 हर  मुमकिन  कोशिश  भरें  ।  सांस्कृतिक  सम्पक  भर  पारस्परिक  आदान-प्रदान  ही  ऐसे  प्रमुश्  स्रोत  हैं
 जिनसे  एक  देश  दूसरे  देश  को  ओर  एक  समाज  दूसरे  समाज  को  अच्छी  तरह  समझ  सकता  मैं

 यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  चाहिए  कि  अब  हम  दिल्‍लौ  में  अथवा  भारत  में  किसी  अन्य  उपयुक्त
 जगह  पर  प्राच्य  विद्य  विदों  का  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मेलन  बुलाएं  ।  मैं  राज्यों  के  मुस्यमन्त्रियों  से  यह
 निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  वे  इसमें  अपना  सहयोग  दें  |  मुझ्े  इस  बात  का  विश्वास  है  कि  इस  आयोजन
 को  भारत  के  शैक्षिक  तथा  सांस्कृतिक  वर्ग  से  भी  पूरा-पूरा  सहयोग  मिलेगा  ।

 मुझे  सदन  को  यह  बताते  हुए  खुशी  हो  रही  है  कि  प्रधानमंत्री  का  पदभार  संभालने  के  बाद
 किसी  विदेश  की  मेरी  यह  पहली  यात्रा  बहुत  अच्छी  और  सफल  रही  और  मैं  जिन  उद्देश्यों  को  लेकर
 गया  उन्हें  प्राप्त  करने  में  मुझे  सफलता  मुझे  विश्वास  है  कि  इस  यात्रा  से  भारत-जमंन

 सहयोग  को  एक  नया  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।  मझे  इस  बात  की  विशेष  रूप  से  खुशी  है  कि  इस  अवसर

 पर  मुझे  चांसलर  कोल  से  एक  बार  फिर  मिलने  का  मौका  उन्होंने  मुझसे  अपनी  यह  इच्छा
 व्यक्त  की  कि  वे  यह  चाहते  हैं  कि  भारत  उदोयमान  नए  यूरोप  के  और  निकट  आए  और  सनकी  यह
 इच्छा  हमारे  लिए  विशेष  महत्व  की  है  ।

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  आज  हमते  गैर  सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  समाप्त  करने  के  बाद  कार्य

 करने  का  निर्णय  लिया  है  |  मैं  नियम  277  के  अन्तगंत  आने  वाले  मामलों  को  लेने  के  बाद  सभा  को

 स्थगित  कर  रहा  हुं  ताकि  हम  मध्यान्ह  भोजन  कर  रुकें  ।

 अब  मैं  श्री  पलाई०  के०  एम०  मैथ्यू  को  नियम  377  के  अन्तगगंत  मामला  उठाने  के  लिए

 पुकारता  हूं  ।

 106  भज्प०

 निथवम  377  के  अधीन  मामले

 छोटे  इलाइचो  उत्पादों  को  दिए  गए  ऋणों  को  माफ  करने  तथा  उनको  अस्य

 करों  में  भी  छ,ट  देने  को  भावश्यकता

 श्री  मंध्यू  |  :  छोटे  इलाइबी  उत्पादकों  को  भारी  कठिनाई  हो

 रही  मसाला  बोर्ड  इलाइची  पुनरोपण  ऋण  योजनाओं  के  अन्तगंत  किसानों  द्वारा  लिए  गए  ऋणों

 को  वसूल  करने  के  लिए  कटोर  कदम  उठा  है  !

 पिछले  वर्ष  आए  चक्रवात  और  कम  वर्षा  के  कारण  छोटे  किसान  ऋण  वापस  लौद।ने  की

 स्थिति  में  नहीं  सरकार  को  इन  इलाइची  ऋणों  के  लिए  भी  ऋण  माफी  सुविधा  को  विस्तार

 करना  चाहिए  |  हृषि  आयकर  का  विस्त,र  4  हैबटेयर  तक  किया  जाना  इसाइबो  उत्पादक़ों

 से  पंचायत  व्यावसायिक  कर  नहीं  लिया  जाना  कठागपट्टम  भूमि  के  कब्जाधारियों  को  पढ्ट

 जारी  करने  इलायची  के  किसानों  को  बर्बाद  करने  हेतु  बिक्री  कर  अधिनियम  आदि  के

 अन्तगंत  कर  न  चुका  पाने  वाले  बी  भूमि  वी  नीलामी  बित्री  को  अनुमति  नहीं  दी  जानी
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 बोलनगोर  में  विशेष  विकास  बोर्ड  गठित  करने  को  आवश्यकता

 श्री  शरत  थन्द्र  पटनायक  :  उड़ीसा  के  तीन  कालाहांडी  और

 फूलबनी  उड़ीसा  के  सबसे  पिछड़े  क्षेत्र  इस  क्षेत्र  में  एक  भी  बड़ा  उद्योग  नहीं  प्राकृतिक
 संसाध्रन  प्रचुर  मात्रा  में  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  भी  इन  क्षेत्रों  में  धिचाई
 और  कृषि  के  क्षेत्र  में  विकास  की  दर  राज्य  की  विकास  दर  से  बहुत  कम  भाधिक  बिकास  की

 दर  कम  साक्षरता  दर  भी  बहुत  कम  इन  क्षेत्रों  में  अनुमृचित  जातिथों  और  अनुसूचित
 जातियों  की  जनसंख्या  का  प्रतिशत  अधिक  होने  के  कारण  उनके  जीवन  के  रहन-सहन  में  सुधार  करने

 के  लिए  विशेष  प्रयास  करने  की  आवश्यकता  यद्यप  इन  क्षेत्रों  से  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  राजस्व

 एकत्रित  किया  जाता  है  परन्तु  विभागीय  कायं  में  इस  क्षेत्र  की  भागेदारी  बहुत  कम

 निरक्षता  और  सूखे  से  निपटने  तथा  यहां  के  नागरिकों  के  रहन-सहन  में  सुधार  करने  के  लिए  बोलंगीर
 में  सौराष्ट्र  और  विदर्भ  की  तरह  तत्काल  विशेष  विकास  बोर्ड  स्थापित  किया

 प्रणाली  समाप्त  करने  के  लाभ  सहकारी  आबास  सम्रितियों  को  भो
 देने  को  आवश्यकता

 [  हिन्दो  ]

 श्री  गिरधारी  लाल  भागंव  :  अध्यक्ष  सरकार  का  निर्णय  निःसंदेह  अत्यंत

 सराहनीय  है  जिसके  तहत  सिस्टमਂ  को  समाप्त  कर  में  बदलने  का  प्रायधान  है  ।
 इसके  अंतगंत  ऐसा  प्रावधान  है  कि  एक  एक  निश्चित  धनराशि  संबंधित  ब्यक्ति  से  व;ल
 कर  ली  जाएगी  |  निश्चित  रूप  से  इससे  जहां  एक  ओर  वतंमान  परिस्थितियों  में  सरकार  को  एक
 साथ  एक  बहुत  बहौँ  धनराशि  उपलब्ध  वहीं  दूसरी  ओर  फ्लेट/प्लाठट  सं  संबधित  व्यक्तियों  को
 भी  हर  वर्ष  दिए  बाले  भू-किराए  के  मानसिक्र  बोझ्ष  से  राहत  मिलैगो  और  साथ-साथ
 प्रशासनिक  बोझिलता  भी  बहुत  हृद  तक  कम  हो  यद्यपि  यह  निर्ण  प्लाट/फ्लैट
 दोनों  पर  लागू  परन्तु  इस  निर्णय  के  अन्तगंत  यह  नहीं  किया  गया  है  कि  कोआपरेटिव
 सोसायटियों  द्वारा  आबंटित  प्लःट/फ्लेट  से  संबंधित  व्यक्तियों  पर  भी  यह  समान  रूप  से  लागू  होगा  ।
 यदि  ऐसा  नहीं  है  तो  इस  प्रस्तावित  व्यवस्था  को  कोआपरेटिव  सोसायटियों  द्वारा  माबंटित  समम्पत्तियों
 पर  भी  लागू  किया  जाना  आर्दश्यक  है  ताकि  यह  सुविधा  अधिक-से-अधिक  व्यक्तितयों  को
 उपलब्ध  हो  सके  ।

 में  सरकार  से  मांग  करूंगा  कि  उक्त  निर्णय  को  क्रियान्बित  कन्ने  से  पू्वं  समस्य  आंतियों
 का  निराकरण  कर  लिया  जाए  और  तम्ी  इस  निर्णय  को  किया  जाए--यदही  जनह्ठित  में  भी

 होगा  ।  यह  फ्री-होल्ड  सिस्टम  प्रणाली  लीज  सिल्‍्टम  समाप्त  कर  पूरे  भारतब्रषं॑  में  लागू  की  जाए  ।

 अमह॒दाबाद  शहर  के  लिए  पर्याप्त  मात्रा  में  प्राकृतिक  गंस  उपलब्ध  कराने
 को  आवश्यकता

 थी  हरिन  पाठक  :  अहमदाबाद  देश  के  सबसे  अधिक  प्रदूषण  वाले
 शहरों  भें  से  एक  मिट॒टी  का  का  कोयला  आदि  जिनका  घरेलू  भौर  भौद्योगिक
 कार्ों  में  प्रधोग  किया  जाता  विकस्पों  से  प्रदूषण  का  कम  होगा  और  विशेषतः  समाज
 के  मध्यम  ओर  निचले  वर्गों  की  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  में  सुधार  मिट्टी  के  तेल  की  बचत  से
 बिदेशी  मुद्रा  का  निर्गमत  कम  लकड़ी  के  विकल्प  से  वत  सम्पदा  के  संरक्षण  में  मदद  मिलेगी
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 जो  कि  बहुत  बम  पाइप  द्वारा  गैस  की  सप्ल.ई  से  अहमदाबाद  शहर  की  को  प्रभादी
 ढंग  से  प्रोत्साहन  मिलेगा  ।

 गुजरात  में  अनेक  स्थानों  पर  गंस  के  भंडार  मिखे  इस  संबंध  में  एक  सं  चा  बिड  ..
 परियोजना  रिपोर्ट  भी  तेथार  की  गई  है  और  उसे  भारत  सरकार  के  पास  भेजा  गया  इसके
 बारे  में  राज्य  सरकार  ने  तात्कालिक  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  कम  से  कम  |  एम
 एम  डी  गंस  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  सूचना  दी  है
 कि  गैस  के  प्रयोग  की  नीति  को  अन्तिम  रूप  देने  के  बाद  अहमदाबाद  शहर  को  गेस  का  आवश्यक
 आबंटन  करने  पर  विचार  कियां

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  हैं  कि  गैस  के  प्रयोग  की  नीति  पर  तत्काल  निर्णब  किंशा  जाए
 और  अहमदाबाद  शंहर  को  गैस  का  नियत  हिह्सा  दिया

 ॥ विशेण रूप ले पश्चिम बंमाल में बुनकरों तथा वि त करधा ओर हथकरघा अमिकों को रियायतो दरों पर धागा सच्लाई करने की आवश्यकता डा० असीम बाला : सूत के मूल्यों में हास द्वो में वृद्धि के कारण एश्विम बंगाल में ल'खों ह46रघा और विद्युतकरधा श्रमिक परेशानी का स।मना कर रहे इसमें रुपए प्रति किलोग्राम को दर से वृद्धि हुई है ओर बुनफर तथा श्रमिक बेरोजगार हो गए छोटे भोर सीमाग्त बुनकरों की इस सूती धागे को खरीदने की क्षमता नहीं है जिसका गरीब बुन्कर बहुत अधिक प्रपोग करते हैं और अधिकांश जिन्हें हमारे देश के गरीब लोग : पहनते इसी सूत से बनाए जाते इत परिस्थितियों में यदि सरकार आवश्यक कदम महीं उठाएगी तो बुनकर अपना ठ[वताय छोड़ते के लिए बाध्य हो मैं केर्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वुतकरों को «यायतों दर पर घागे की सप्जाई के लिए तत्काल आवश्यक प्रकध् किए ) रबीखनाथ टैगोर को कृतियों पर प्रतिलिप्या धकार की अवधि को बढ़ाने के प्रतिलिष्प्शिकार की चि्तुत समोक्षा करने को आश्रश्मकता भी चित्त बसु : टैगोर की पुष्य तिथि के 50 वर्ष पूरे होने पर उनको ऊृतियों का प्रतिलिप्याधिकार 3। को समाप्त हो जाएगा । विश्व भारती विश्वविद्यालय के उपकलपति के नेतृश्व में एक शिष्ट मंडल ते खातव संसाधन . विकास मंत्री और प्रधान मंत्री से भेंट की थी ओर रदोन्‍्द्रनाथ डंगोर को कृतियों के प्रतिलिप्याधिकार जो कवि ने स्वयं ट्रस्ट डीड द्वारा विश्व भारतो विश्वविद्यालय को दे रखा अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया उन्होंने मबने असू रोक्ष के समर्थन में कलकत्ता उ्यन्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीज से प्राप्त काननो कलाह के सहित प्रसंगिक फत्र भरे फ्रस्तुक्त किए थे | कं टेगोर का थओोर कलाकरर के ढष़ में हुक अनूठा स्थपस है | उसको वास्ठविक छवि बताए रखने को जिम्मेदारी सरकार की है प्र | को की भर्कीक सम्पप्त होने के बाद उनकी कृदियों के सम्भविद अतियम्त्रित पक्‍्लायोक रण दे ऐसी स्थिक्षि क्नाए रखनक सल्भद नहीं है । सरकार ने यह यताव हैं कि जब प्रतिलिप्याधिक.र के उपंबन्धों की 233
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 {sft  शो  चित्त

 व्यापक  झूप  से  समीक्षा  की  जाएगी  तो  इस  समीक्षा  के  साथ-साथ  प्रतिलिप्याधिकार  की  अवधि

 बढ़ाने  के  मुह  पर  भी  उचित  ढंग  से  विचार  किया  जाएगा  ।

 wafers  अत्यधिक  अविलंबनीय  मामला  होने  के  कारण  यह  आवश्यक  है  कि  इसे  प्रतिलिप्याधिकार

 1957  की  व्यापक  समीक्षा  से  अलग  रखा  जाए  और  इस  मामले  के  गुणों  पर  तत्काल

 निर्णय  लिया  जाए  ।

 चलकुडो  रेलबे  स्टेशन  पर  उपरिपुल  का  निर्माण  करने  की  आवश्यकता

 प्रो०  साबित्रो  लक्ष्णम  :  चल  कुडी  में  रेलवे  प्लेटफार्म  के  विस्तार  के

 समय  वहां  जो  सड़क  बन्द  कर  दी  गयी  उसके  स्थान  पर  पंदल  ऊपरी-पुल  का  निर्माण  करना  आवश्यक

 रेलवे  के  दक्षिण  की  शोर  विद्यमान  सड़क  जो  रेलमार्ग  को  चलकुडो  तगरपालिका  क्षेत्र  के

 पूरब  से  पश्चिम  को  क्रात  करती  रेल  अधिकारियों  ने  यात्रियों  की  विभिन्‍न  समस्याओं  पर  विधार

 किए  बिना  ही  बंद  कर  दिया  था  ।  दक्षिण  रेलवे  के  अधिकारियों  से  अनुरोध  करने  पर  उसका  अनुकूल
 जवांब  नहीं  मिला  ।  इसके  अलावा  विद्यमान  सड़क  को  स्थायी  रूप  से  बंद  कर  दिया  गया  ।

 रेलमार्ग  के  पश्चिम  की  ओर  चलकुडो  नगरप्रालिका  क्षेत्र  के  चारों  डिवोजनों  के  लोगों  और

 स्कूल  जाने  वाले  छोटे-छोटे  चलने  में  असमर्थ  गर्भवती  दफ्तर  जाने  वाले

 लोगों  को  पूर्वोत्तर  की  ओर  अपने  कार्य-स्थल  तक  पहुंचने  के लिए  अपने  जीवन  को  जोडिम  में  डालकर

 रेल  लाइन  पार  करनी  पड़ती  है  ।

 इन  कठिनाइयों  को  देखते  हुए  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  चलकूड़ी  रेलवे  स्टेशन  पर
 रेलवे  लाइन  की  पश्चिम  और  पूर्व  की  दिशाओं  को  जोड़ने  वाले  एक  पेदल  ऊपरी  पुल  का  तत्काल

 निर्माण  किया  जाए  ।

 1.16  मण्प०

 तत्वश्यात्‌  लोक  सभा  मध्याह्  भोजन  के  लिए  2.15  भ०  प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई  ।

 सध्याह्न  भोजन  के  पश्चात  लोक  स»आा  2.18  स०  ५०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 पी०  एस०  सईद  पीठासीन

 विस  2)  विधेयक-जारी

 सभापति  सहोदय  :  सभा  अब  वित्त  :)  विधेयक  पर  आगे  विचार  करेगी  ।

 श्री  राम  कापसे  अपना  भाषण  जारी

 ही  शाम  कापसे  :  सभापति  कल  ज्य  मैंने  अपना  भाषण  शुरु  किया  था  तब
 मैंने  आपको  बजट  के  बाद  आपकी  संवाददाताओं  से  हुई  बातचीत  की  याद  दिसायी  वित्त  मंत्री

 महोदय  ने  1991-92  के  लिए  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  निम्नलिखित  उद्देश्य  बताये  थे
 मानवोचित  व्यवहार  आथिक  विकास  को  प्रोत्साहित  करना  और  मुद्रा  स्फीति
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 को  रोकना  |  अब  करीब  दो  महीने  बाद  यह  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  मुद्रास्फीति  बढ़ी  है  और
 सितम्बर  जब  मुद्रास्फीति  नियंत्रित  रहती  मूल्यों  में  करीब  20  प्रतिशत  की  वृद्धि
 हुई  इस  प्रकार  भ्राप  अगले  कुछ  मह्दीने  का  अनुमान  लगा  सबते

 मैं  इस  संबंध  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  निचले  और  मध्यम  वर्ग  के
 लोगों  और  समाज  के  कमजोर  वर्गों  ज॑से  पेंशनभोगी  स्यक्षियों  और  बिधवाओं  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव

 पड़ता  है  ।  जरूरतमंद  लोगों  तथा  ग्रामीण  ओर  शहरी  समाज  के  पीड़ित  बर्गों  के  लोगों  ढी  रक्षा
 करना  वित्त  मंत्री  महोदय  का  कतंब्य  उन्हें  व ेसगी  उपाय  वापस  ले  लेने  चाहिए  जो  इन  बर्गों

 के  लोगों  को  प्रभाव्ति  करते  हैं  और  उन  तरीकों  के  विपरीत  हैं  जो  इन  लोगों  के  हितों  की  देश्षभाल
 करते  हैं  तथा  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करते  मेरे  संशोधन  इन  बुनियादों  सिद्धांतों  से  प्रभावित

 हैं  इसलिए  मेरा  सभा  से  अनुरोध  है  कि  इनका  स्वेसम्मत  से  समर्थन  बरें  ।
 ु

 मेरा  पहला  संशोधन  आयकर  की  सीमा  2  000  रुपए  से  बढ़ाकर  48000  रुपए  करने  के

 संबंध  में  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने  संवाददाता  सम्मेलन  में  बताया  था  कि  मानवोधित  सुधार
 किए  जायेंगे  ।  परन्तु  रुपए  के  अवमृल्यन  और  मुद्रास्फीति  के  बाद  जब  उन्होने  आयकर  सीमा

 बढ़ाने  से  इन्कार  कर  दिया  तो  क्‍या  उन्होंने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  ?  गरीबी  की  रेखा  से

 रहने  वाले  लोग  इससे  सबसे  अधिफ  प्रभावित  होते  परन्तु  साथ  ही  निश्बित  तिम्त  आय  बाले  सभी

 चाहें  वे  गांवों  में  हो अथवा  शहरों  में  मुश्किल  से  गजारा  करते  मेरा  आपसे  अनुरोध
 है  कि  कृपा  करके  आयकर  की  सीमा  बढ़ा  हे

 ....  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  रेस्टोरंटों  में  खचं-फर  बढ़ाने  से  संबंध  में  हमारे  तंशोधन  को
 लिया  है  इसके  लिए  हम  उन्हें  धन्यवाद  देते  परन्तु  मैं  यह  तहीं  समझ  पाया  कि.इसके  लिए

 नुकूलन  बो  आधार  यों  माना  गया  है  ।  मुद्रास्फीति  के  कारण  रेश्टोरेंटों  पर  पहले  से  ही  दबाव  पढ़

 रहा  है  और  मुम्बई  जैसे  भीड़  वाले  शहरों  में  अब  वात।नुकूलन  नहीं  है  ।

 मैं  बंक  सावधि  जिस  पर  ब्या  ज  2500  रुपए  से  अधिक  श्रति  वर्ष  आती  ब्याज  त्रोत

 पर  कर  कटौती  के  बारे  में  संशोधन  का  भी  प्रस्ताव  करता
 ह

 आज  छोटे-छोटे  जमाकर्ताओं  में  भय  व्याप्त  है  बयोंकि  उनमें  से  अनेकों  के  लिए  यह  ब्याज

 आय  का  स्त्रोत  पेंशन  भोगी  विधवाओं  और  वृद्ध  लोगों  जिन्होंने  अपने  जीवन  भर

 की  कमाई  शहरी  बेंकों  में  जमा  कर  दी  इत  बैंकों  से  अगती  सावधि  रकम  को  निकालता  शुरू  कर

 दिया  वास्तव  इससे  सरकार  को  बहुत  अधिक  आमदती  नहीं  होगी  |  बल्कि  यह  जरूरत  मंद

 लोगों  के  हितों  के  विपरीत  है  और  सहक।रिता  आन्दोलन  के  भी  विपरीत  इससे  बचत  की  आदत

 भी  नहीं  पड़ेगी  और  इससे  बैंकों  और  आयकर  विभाग  दोनों  को  ध्मस्यायें  पैदा  होंगीआयंकर

 नियम  की  धारा  १0  एल  के  अंतगंत  ब्याज  से  7000  रुपए  तक  की  आमदती  की  छूट  दी  गई  क्या

 यह  प्रस्ताव  आयकर  उपबन्धों  के  विपरीत  नहीं  होगा  ।
 ह

 यही  तक  राष्ट्रीय  बचते  योजना  से  धन  निक  लने  पर  20  प्रतिशत  की  दर  से  और  बैंकों  से

 लाभ  कमाने  पर  3  प्रतिशत  की  दर  से  आयकर  की  कटौती  पर  लाग  होता  है  मैं  इन  उपायों  को  बापस

 लेने  क ेलिए  एक  संशोधन  का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 सहकारी  बैंक  लोकतांत्रिक  संस्थायें  हैं  जिन्होंने  लुटेरे  साहुकारों  से  मृक्ति  दिलायी  है  ।  ये

 बैंक  समाज  के  निचले  स्तर  के  लोगों  को  इसी  वर्ग  के  लोगों  से  सावधि  धन  एकत्रित  करके  ऋण
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 ह

 संबंधी  आवश्यकशायें  पूरी  करते  इन्होंने  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  करीब  0,559  करोड़  दपए  को
 राशि  लघु  बचत  के  द्वारा  एकत्रित  की  उन्होंने  मूल्य  प्रणाली  पर  बांछित  प्रभाव  डालने  के  €.ए
 विधाप्ररक  अधिकारी  को  मदद  की  है  ओर  बचत  को  आदत  डालने  में  सहायता  की  है  |

 उन्होंने  समाज  के  निम्न  और  निम्त  मध्यम  वर्ग  तथा  कमजोर  वर्मों  के  सामाजिक  और
 आधिक  हंत्वान  में  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाई  है  |  उन्होने  लघु  उच्चोगों  के  वित्त  पोषण  के  माध्यप्र  से

 स्वरोजगार  और  रोजगार  के  अवसर  पेंदा  करने  में  महत्वपूर्ण  योगदान  दिया  यदि  उन्हें  ऋण  की

 ब्याज  दर  बढ़ाने  पर  मजबूर  किया  गया  तो  ये  ग्राहक  भी  बरी  तरह  प्रभावित  होंगे  और  इत  समय
 तो  लघु  उच्योग  भो  बहुत  ब्रो  स्थिति  में

 '

 वास्तव  वित्त  मन्त्री  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  देकर  रंग  रोगन  उत्पादन  उद्योग  जैसे  लधु
 उच्योगों  को  सहायता  कर  सकते  लगभग  2000  खघ॒  एकक  हंग.रोमत  बनाते  हैं  और  उन्हें  सुदढ़
 बढ़े  सथोगों  से  प्रतिस्पर्धा  भी  करनों  होती  हैं  यदि  उन  पर  22  प्रतिशत  उत्पादन  शुह्क  लगा  दिया
 जात्ता  है  तो  वे  बड़े  उद्योढ़ों  स ेसफलताप्वक  प्रतिस्पर्धा  गहीं  कर  पायेंगे  ।  मैं  वित्तमंत्री  जो  से  निवेदन
 करता  हू  कि  यह  लघ्‌  उच्चोगों  की  तरकशरी  करें  और  यह  सुनिश्चित  करें  कि  वे  फले  फूलें  न  कि
 नष्ट  हों  ।

 अन्त  में  मैं  वित्त  मंत्री  से  निवेदन  करू गा  कि  ब्हू  नए  आत्मबिन्तन  करें  और  विवार  ब.रें  कि

 हम  कहां  जा  रहे  हैं  |  सुधारों  की  तीव्र  आवश्यकता  का  कोई  विरोध  नहीं  कर  रहा  लेकित  निदान
 समस्‍या  से  बदतर  नहीं  होना  उवेरक  ससिढ्री  और  सहकारी  बंकों  के  बारे  में  उनके  उपायों
 के  शहरी  और  ग्रामीण  जनसंख्या  के  बारे  में  समभाव  रखने  का  उपाय  दोनों  क्षेत्रों  के  अत्यन्त
 संवेदनशील  वर्गों  पर  एक  अविवेकपूर्ण  आक्रमण  दिखाई  देता

 हमें  अपने  देश  की  विकासशील  प्रकृति  ओर  इसमे  व्याप्त  स्पष्ट  असमानताओं  को  सर्देव  ध्यान
 में  रखना  आज  गरीबों  की  सुरक्षा  करना  और  शुपाचर  के  शह्दों  सुन्दर
 को  याद  रखने  को  आवश्यकता  है  ।

 ली  सिस्तासायों  भोनिषासन  :  सभापति  मैं  वित्त  विश्लेयक  पर  कुछ
 कहना  चाहता  हूं  |  देश  आ्िक  दृष्टि  से  संकट  में  है ओर  हमें  रठोर  उपाय  करने  2005  करोड़
 गपए  के  नए  कर  प्रस्तावित  किए  गए  जबकि  आवश्यक  मदों  को  कर  मुक्त  रखा  गया  जनता
 के  माम  दृपभोग  की  वस्तुओं  की  कीमत  और  बढ ़गे  ।  लोगों  में  एक  डर  व्याप्त  है  कि  मूल्य  में  और

 अप्विक  वृद्धि  मूल्यों  में  वास्तव  में  ही  बहुत  वृद्धि  हुई  है  बोर  इससे  आम  आदमी  प्रभावित

 हुआ  है  ६  जब  तक  वित्त  मंत्री  महोदय  काले  धन  और  जमालोरी  के  खिलाक  कठोर  कदम  नहीं

 मूह्य  वृद्धि  जारी  रहेगी  ।

 :  उल्ेरडों  के  मूल्य  में  वृद्धि  को  गरीब  किसानों  थो  तरफ  दकेल  देंगे  और  इससे
 उनडी  बड़दुरो  प्रभाविक  होगी  ।  इसलिए  सभी  किसानों  के  बारे  में  उद्रक  में  मृल्य-वुद्ध  के  विद्यर
 को  छोड़  देना

 रसोई  गैस  भाम  उपभोगता  की  चीज  जिसे  सभी  प्रयोग  करते  हैं  ।  इस  वृद्धि  से लोग

 रसोई  बैस  का  उपयोग  बन्द  कर  देंगे  और  गांवों  लोग  परम्परागत  रूप  से  लकड़ो  को  ई  घन  के
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 रूप  में  प्रयोग  करेंगे  जिसके  परिणाम  स्वरूप  पेड़ों  की  कटाई  होने  इलिए  ये  रोकने  हेत
 शित्त  गन्‍्त्री  को  रसोई  गैस  सिलिडर  पर  मूल्य  वृद्धि  वापस  ले  लेनी  चाहिए  ।

 एक  प्रजातांत्रिक  देश  में  प्रेस  को  स्वतन्त्रता  देनी  समाचार  पत्र  साक्षरता  को  बढ़ावा  देते
 आम  लोगों  को  शिक्षित  करते  हैं  ओर  उन्हें  प्रबुद्ध  करते  भद्धधारी  कागज  के  मूल्य  में  भारी

 बृद्धि  से  समाचार  पत्रों  के  दाम  बढ़  इससे  गांवों  में  सूचना-प्रसार  को  धक्का  लगेगा  ।
 इसलिए  इस  क्षेत्र  पें  मूल्य  वृद्धि  नहीं  की  जानी

 कुल  मिलाकर  मैं  बड़े  और  छोटे  उद्योगों  को  दी  जाने  वाली  रियायत  का  स्वागत  करता  हूँ  ।'

 बटुत  से  उद्योगों  के लिए  लाइसेंस  प्रणाली  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  इससे  काले  धन  पर  रोक

 चूंकि  सरब।र  ओद्योगिक  उत्पादन  बढ़ाने  की  इच्छुक  है  इसलिए  सरकार  यो  यह  भी  देश्षने
 का  दर८ुछुक  रहना  चाहिए  कि  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजराओं  को  बिना  किसी  विलम्ब  के  मंज्री
 मिले  ।

 ः

 तमिलनाडु  सरबार  ने  मद्रास  में  एरोमेटिक  संयंत्र  की  स्थापना  का  अनुरोध  किया  था  ।  इसे
 तुरन्त  मंजूरी  मिलनी  दक्षिणी  गँस  पाइप  लाइन  परियोजना  भी  काफ़ो  समय  से  लम्बित  है  ।
 परियोजना  व्यावहारिक  है  और  दृससे  तमिलताडु  को  बिजली  का  संकट  दूर  करने  में  सहायता
 मिलेगी  ।  मैं  सरकार  से  इस  परियोजना  को  मंजूरी  देने  में  उच्च  प्राथमिकता  देने  का  अनुरोध
 करता  हू  ।

 |

 ऊटी  में  एक  सिने  कलर  फिल्म  एकक  को  स्थापना  का  प्रस्ताव  भाशय  पत्र  पहले  हो
 जारी  किया  जा  चुका  सरकार  को  ऊटो  में  इस  कलर  फिल्म  एकक  की  स्थापना  अवश्य  करनी

 चाहिए  जिससे  कि  तमिलनाडु  के  पिछड़े  उद्योग  को  सहायता  मिल  सके  |  से  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि वह  ऊटी  कलर  फिल्म  एकक  की  स्थापता  के  सम्बन्ध  में  तुरन्त  कदम  उठाने  लिए
 सम्बन्धित  विभाग  को  निर्देश  दें  ।

 तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  को  पारादीप  बंदरगाह  से  कोयला  भाता  है  |  इसको  लम्बी  रेज  बोर
 सड़क  परिवहन  से  होकर  आना  पड़ता  यदि  पारादीप  बन्दरगाह  में  कोयले  के  दुलाई-कार्य  को
 यंत्र  चालित  कर  दिया  जाय  तो  बिजली  उत्तदन  के  लिए  त'मलनाड़  बिजली  बोडं  के  पास  कोयला
 ससस्‍्तो  दरों  पर  पहुंचेगा  |  तूतीकोरन  या  कन्याकुमारी  में  मुक्त  बन्दरगाहू  बनाया  जाना  बह
 प्रस्ताव  अभी  भी  बे.न्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन  लम्बित

 खाड़ी  यद्ध  के  काप्ण  तेल  संकट  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  ने  तमिलनाडु  राज्य  परिबहय
 निगम  की  बसों  पर  डोजल  में  10  प्रतिशत  की  कटोती  लगाई  थी  |  अब  स्थिति  सामान्य  हो  गई  है  ।
 अब  यह  कटौती  हटा  दी  जानी  चाहिए  |  लगभग  70  प्रतिशत  बस  यात्री  राज्य  परिबहुन  की  बसों  से
 यात्रा  करते  इसलिए  इस  काये  को  जल्दी  करना

 श्री  राजोव  गांधी  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  प्रौद्योभिक

 मिशन  चलाया  राज्य  सरकार  इस  वर्ष  ग्रामोण  पेयजल  कार्यक्रम  लिए  40  करोड़  रुएया

 उपसब्ध  कराने  पर  सहमत  हो  गई  है  |  मैं  केन्द्रीय  सरकार  सें  इस  योजना  के  क़ियान्वयन  के  लिए
 उतनी  ही  राशि  का  अनुदान  देने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।
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 चिम्नातामों  भीनिवासन |]

 तमिलनाड  में  पुलिस  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  1991-92  के  दोरान  20  करोड़

 रुपए  की  मांग  की  गई  केन्द्रीय  सरकार  लगभग  10  करोड़  रुपए  उपसब्ध  कराने  के  लिए
 सहमत  हो  गई  है  ।  इस  मामले  से.ज़नता  बी  सुस्क्षा  जुड़ी  है  इसलिए  तत्संबंधी  पूरी  मांगःमान  ली

 जानी  चाहिए  ।

 तमिलनाडु  की  मुष्य  मंत्री  श्रीमती  पुराची  कलाइवी  जयललिता  क्रे  गतिशील  नेतृत्व  में  राज्य
 में  मद्यनिषध  कड़ाई  से  लागू  कर.दिया  गया  है  और  सस्ती  मद्य-परियोजना  को  समाप्त.कर  दिया

 गया  इसके  परिणामस्वरूप  चालू  वर्ष  के  दौरान  320  करोड़  रुपए  के  राजस्व  का  घाटा  हुआ
 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  राजस्व  घाटे  को  पूरा  करने  लिए  विशेष  अनुदान  देना

 मैं  वित्त  विधेयक  व  स्वागत  करता  अन्त  मैं  सरकार  से  वेतनभोगी  वर्ग  के
 में  आायकर  की  सीमा  को  बढ़ाकर  48,000  रुपए  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।

 मैं  आशा  करता  कि  माननीय  मंत्री  भरे  सभी  सुझावों  पर  विचर  करेंगे  और  उत्तर  देते
 समय  अनुकूल  उत्तर  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  धन्यवाद  ।

 श्री  संदीपन  भगवान  थोरट  :  सभाषति  मैं  कुछ  सुझावों  के  साथ  वित्त

 विधेयक  का  समर्थन  करता  माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  लाया  गया  वित्त  विधेंतक्र  बतंमान  समय  में
 देश  के  लिए  बहुत  उपयोगी  योजना  आयोग  देश  में  वित्तीय  भूमिका  निभाने  वाला  मुख्य  निकाय

 हैं  ।  अनुसूचित  जाति  का  सदस्य  होने  के  नाते  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  योजना  आयोग  मे

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुदूृचित  जनजातियों  के  हितों  का  प्रतिनिधित्व  करने  बाला  कोई
 सदस्य  नहीं  बयोंकि  आप  भी  अनुसूचित  जनजाति  से  सम्बन्ध  रखते  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम
 से  सुझाव  देता  हूं  कि योजना  आयोग  में  कम  से  कम  एक  सदस्य  हमारे  वर्गों  का  होना  चा  हुए  जिससे

 हमारे  हितों  की  रक्षा  हो  सके  ।

 योजना  में  ही  कुछ  प्रावधान  देश  में  योजना  की  प्रक्रिया  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रक्रिया  है  ।

 योजना  बनाते  यदि  अनुसूचित  जातियो  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  के  लिए
 पर्याप्त  घन  नहीं  दिया  जाता  है  तो  यह  विधेयक  लाने  की  क्‍या  आवश्यकता  है  ?  इसलिए  मेरा  सुझाव
 है  कि  भनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  कम  से  कम  प्रमुख  सदस्य  जरूर  होना
 चाहिए  जो  उनके  हितों  की  रक्षा  करेगा  ।

 ह

 यदि  आप  योजना  आयोग  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  को  देखें  तो  आप  पायेंगे  कि  पूरे  प्रतिवेदन  में

 फेवल  पांच  पंकितयों  का  उल्लेख  है  ।  योजना  आयोग  में  केवल  एक  पिछड़ा  वर्ग  डिवीजन  है  ।

 हि  पिछड़ी  जाति  डिविजन  के  संत्रंध  में  इस  रिपोर्ट  में  केवल,पांच  पं  क्तियों|फ़ा  उल्लेख  आपकी

 अनुमति  मैं  वे  पांच  पंक्तियां  पड़ता  चाहूंगा  ।  मैं  उद्धृत  करता  हूं  ।

 ;  ज़ाति  डिबीजन  :  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों,के  विकास

 लिए  लागू  की  गयी  नीतियों  और  कारय॑क्रंमों  के  उपयुक्त  समायोजन  में  सहायता  देने
 हेतु

 कार्यक्रमों  की  समीक्षा  के  पश्चात्‌  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  तथा  199 :-92  की  वाधिक
 योजना  के  लिए  अनुसूचित  जातियों  ०/अनु०  जन०  एवं  आदिवासी  उप-योजना

 एस०  के  लिए  विशेष  संघटक  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  राज्यों  और

 पते
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 संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसाथ  विस्तृत  विचार  विमर्श  किया  गया
 पिछड़ी  जातियों  से  संबंधित  रिपोर्ट  में  केवल  यही  उल्लेब  उन्होंने  राज्यों  तथा  संघ

 राज्य  क्षेत्रों  से  परामर्श  किया  मेरा  सुम्ताव  है  कि  योजना  आयोग  में  प्रतिनिश्वित्व
 होना  रख  तंत्य-पूर्व  काल  में  जो  योजनायें  बनाई  गयी  थीं  उनका  अब  पालन  किया  भा
 रहा  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  योजनाएं  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के
 लिए  लाभदायी  हैं  उन्हें  नये  सिरे  से  बनाया  ज)ये  और  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के
 कल्याण  हेतु  एक  नग्दी  परिश्र ध्य  जो  दस  या  बीस  वर्षों  के  लिए  तेयार  की  जाये  |

 एक  ओर  बात  जिसका  मैं  सुझाव  दूँगा  यह  है  कि  राज्य  स्तर  पर  एक  पृथक्‌  योजना  समिति
 नियुक्त  कौ  जानी  जब  तक  राज्य  स्तंर  पर  एक  यूयक्‌  निकाय  नहीं  तव  तक  अनुसूचित
 जातियों  और  जनजातियों  की  शिकायतें  राज्यों  कीः  जानकारी  में  नहीं  आ  सकतीं  ।  योजना
 समिति  में  उनका  समुचित  प्रतिनिध्त्वि  हो  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  राज्य  तथा  संघ
 शामित  के लिए  एक  पृथक्‌  निकाय  होना  बतंमान  परिष््टथितियों  मेरा  विचार  कि
 देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातिपोों  का  समग्र  अ.धिक  विकास  होना  अत्यावश्यक  हैं  ।  बहे  कर्ण
 भारत  को  जनसंस्या  वां  भाग  है  |  जब  तक  इस  समुदाय  की  ओर  समुचित  तवज्जो  और  उतहें
 पंसे  सम्बन्धी  प्रदान  नहीं  किए  तब  तक  भारत  में  शान्ति  नहीं  ये  लोग
 के  पश्चात्‌  40  से  भो  अग्िक  वर्षों  से  आन्दोलन  कर  रहे  हैं  उन्हें  अभी  भी  कोई  समुचित  तथा
 पर्याप्त  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  बी  जा  रही  ।  जब  तक  इन  लोगों  के  लिए  समुचित  योजना  नहीं  बनायी

 तब  तक  उनकी  अ,धिक  शिकायतों  का  समाधान  नहीं  होगा  ।  इस  उद्देश्य  के  मेरा  सुझाव
 है  कि  राज्य  आयोजना  समि  जिसका  गठन  किया  जो  जिला  स्तर  तक  जाना  चाहिए  तथा
 जिला-स्तर  पर  अनुसूचित  जातियों  तथा  जनजातियों  के  लिए  एक  जिला  विकास  परिषद्‌  होनी
 चाहिए  ।  ः

 हालांकि  आदिवापतियों  सम्बन्धी  उप-योजनायें  परन्तु  जहां तक  अनुसूचित  जांतियों  का
 सम्बन्ध  विशेष  संघटक  जिन्हें  राज्यों  के  माध्यम  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  एक
 बड़ी  वि  चत्र  स्थिति  को  जन्म  देती  मैं  एक  उदाहरण  देना  वह  समेंकित  प्रॉमीण  विकास
 कार्यक्रम  |  हालांकि  उसे  विशेष  संघटक  योजना  के  म'ध्यम  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  जिला
 ओर  तालुफ़  स्तर  पर  वास्तव  में  होता  है  बह  अधिक  संतोषजनक  नहीं  है  ।  योजना  के  अनुसार
 लाभाधियों  को  बैंकों  के  जरिये  ऋण  दिए  जाते  हैं  ।  किन्तु  अनुसूचित  जातियों  को  सर्वप्रथम  ओर
 सर्वोपरि  शिकायत  यह  है  कि  बेक  वित्त-पोषण  हेतु  श्ागे  नहीं  भा  रहे  ।  बेंकों  के  भपने  लक्ष्य  होते
 हैं  और  वे  कह  देते  हैं  कि  उनका  लक्ष्य  पुरा  हो  चुका  और  इसलिए  वे  अब  ओर  वित्त  पोषण  नहीं  करेंगे  ।

 इसके  बाद  दूसरा  पहल  50  प्रतिशत  राज  सहायता  और  50  प्रतिशत  ऋण  देमे  का  नियम  है  ।

 किन्तु  बेंक  अधिकारी  इन  लोगों  से  50  प्रतिशत  राज  सहायता  लेने  को  कहते  हैं  तथा  :0  प्रतिशत

 ऋण  राशि  लाभाधथियों  को  दिए  बिना  ही  समायोजित  कर  दी  जाती  है  ।  ये  चोजें  हो  रही  ग्रामीण
 क्षेत्रों  में  अनुसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  तक  वास्तविक  लाभ  नहीं  पहु  चते  ।

 इस  उद्देश्य  जिला  परिषदों  के  समान  ही  अनुधू्चित  जाति  विकास  परिषदों  का  गठन  किया
 जाना  चाहिए  |  यहां  मैं  महू  राष्ट्र  का  उदाहरण  उम्र  केਂ  ध्राभीय
 लोगों  को  उनके  राजनतिक  अधिकारों  के  बारे  में  शिक्षित  क्रिया  जा  रहा  यदि  जिला  हतर
 जिला  परिषदों  के  सम.न  ही  एक  अनुसूचित  भाति  विकास  परिषद्‌  हो  तो  उससे  इन  में  अपने
 अधिकारों  के  प्रति  जागहूकता  उत्  न्‍त  4४  धि  ।

 जहां  तक  आधिक  लाभों  का  प्रश्न  अनुसूचित  ज/टियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  कै  लोगों
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 संदीपन  भगवान  थोश्ट  ]

 को  सहायता  हेतु  राज्य  निगम  किन्तु  इन  निगमों  को  राज्य  स्तर  पर  तथा  केन्द्रीय  स्तर  पर

 समृचित  धन  नहीं  दिया  जा  रहा  केन्द्रीय  स्तर  पर  राष्ट्रीय  अनुमूचित  जाति  वित्त  बिकास
 निगम  किन्तु  इस  निगमों  के  लिए  उपलब्ध  धनराशि  बहुत  कम  वे  बड़ी  जिन्हें
 अनुचित  भाति  के  उद्यमियों  द्वारा  तेवार  और  क्रियान्वित  किया  जा  सकता  का  वित्त-पोषण  करने

 हेतु  आगे  नहीं  अतः  मेरा  सुझ  व  है  कि  इन  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुचित  जतजाति
 सम्बन्धी  विकास  निगमों  को  दिए  जाने  वाले  थन  में  वृद्धि  की  जानी  यथा  मैं  यह  बताना

 चाहूंगा  कि  देश  भर  के  राज्य-निगमों  को  मात्र  63  रूरोड़  रुपये  दिये  जाते  1991  की  जनगणना
 के  अनुसाश  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  की  जनसंख्या  लगभग  17  करोड़  है  तथा  उन्हें
 दिया  बया  धन  4  रुपये  प्रति  भ्यक्ति  आता  अनूसूचित  जातियों  और  अनुसूनित  जनजातियों  के
 आर्थिक  लाभ  के  लिए  केवल  इतना  ही  धन  दिया  जावा  यह  राशि  बहुत  कम  है  और  इसे  बढ़ाया
 जाना  चाहिए  ।  मन्त्री  हमारे  देश  में  यही  हो  रहा  आप  बह  सुनिश्चित  करें  कि  यह
 धनराशि  बढ़े  ।  इन  निगमों  को  पर्याप्त  धन  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिए  ।

 जहां  तक  कृषिगत  लाभों  का  सम्बन्ध  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के
 छोटे  किसानों  की  जमीनें  आम  तौर  पर  सतह  सिंचाई  क  दायरे  से  ब'हर  स्थित  इसका  कारण

 यह  है  कि  इनमें  से  अधिकांश  जमीनें  राज्यों  में  भूमि  सम्बन्धी  विधान  द्वारा  उपलब्ध  की  गई  जमीनों

 में  से  दी  गई  अतः  स्वाभाविक  रूप  से  उनकी  जमीनें  सिंचाई  सुविधाओं  के  दायरे  से

 बाहर

 इन  लोगों  को  सतह  सिंचाई  का  लाभ  नहीं  मिल  पाता  है  जो  बांघ  आदि  से  प्राप्त

 होता  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  अगर  इन्हें  सतह-सिचाई  का  लाभ  नहीं  मिल  पाता  है  तब

 विस  विधेयक  अथवा  बजट  में  इनके  लिए  कुए  छुदवाने  हेतु  इुछ  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  और

 यह  कार्य  मुपत  किया  जाना  उन्हें  कुएਂ  खोदने  हेतु  बैंकों  से  ऋण  लेने  के  लिए  नहीं  कहना

 कुओं  की  खुदाई  पर  आने  वाला  खचं  सरकार  को  वहन  करना  चाहिए  ।

 ग्रामोण  क्षेत्रों  मे ंअनूधूबित  जातियों  और  अनुष्तू चत  जनम  वातिय  के  खोगों  को  ऋण  देने  के  बारे

 मैं  कहमा  चाहूंगा  कि  बेंक  अनु  पूचित  जातियों  घोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  प्रति  सहयोगी
 रख  नहों  दिखाते  इसलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  अगर  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति

 के  लोग  जिलों  भें  अपना  तहकारी  बेक  खोलते  के  लिए  तंपार  हों  तो  उन्हें  अपना  सहकारी  बेंक  खोलने

 कोसुविधा  अवश्य  प्रदान  बी  जानी  महाराष्ट्र  में  सहकारो  क्षेत्र  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  भत्व  त

 लाभकारी  अतः  इन  लोगों  लाइसेंस  दिया  जाना  चाहिए  ओर  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  लगाए
 जाने  बाले  सभी  प्रतिवन्धों  को  समाप्त  कर  देना  भाहिए  |

 हालांकि  भारत  रें  सबके  लिए  निशुल्क  शिक्षा  उपलब्ध  है  लेकिन  शेक्षिक  सुविधाएं  अत्यन्त  कम  हैं  ।

 दरअसल  लगभग  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  84  प्रतिशत  लोग  ग्र।मीण  क्षेत्रों  में

 रहते  मान  लीजिए  कि  पति  और  पत्नी  दोनों  ही  भूमिहीन  श्रमिक  हैं,और  वे  जवाहर  रोजगार  योगना

 के  अन्तंत  कार्य  करते  हैं  और  अपने  जोविकोपाजंन  के  लिए  पूरे  दिन  अपने  घर  से  बाहर  रहते  तो

 उनके  बच्चे  स्कूल  नहीं  जा  सकते  हैं  अगर  वे  स्कूल  जाते  हैं  तो  उनको  देखभाल  करने  वाला  कोई  नहीं

 होता  इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  तालुक  के  राजस्थ  मण्डल  में  आवासीय  स्कूल  खोले

 जाने  चाहिए  ताकि  बच्चों  को  दसबीं  और  बारहवीं  तक  शिक्षा  मिल  सके  ।
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 अनुसूचित  जाति  और  अनुमूच्ति  जनजाति  पर  द्वो  रहे  अत्याचारों  से  समस्त  सकन  जितिस

 है  ।  समाज  का  प्रत्येक  वर्ग  मैं  ओर  यहां  तक  कि  प्रधानमन्त्री  भी  इसके  बारे  में  चितित  है  लेकिन

 हम  अभी  तक  इसका  समाधान  खोजने  में  सफज़  नहीं  हुए
 हैं  ।  बड़े  आदम्ियों  और  इन  लोगों  के

 ऊपर  अत्याचार  करने  वाले  लोगों  के  बीच  में  आपसी  सांठगांठ  है  ।

 इसलिए  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  इसके  लिए  एक  उच्चाधिवकारी  की  नियुक्ति  की  जानी  चाहिए
 जो  वहां  रहने  वाले  और  अत्याचार  सहन  कर  रहे  अनुसूचित  जातियों  और  भनुसचित  जनजातियों  के
 लोगों  की  सहायता  कर  सके  |  आपको  ऐसा  वातावरण  बनाना  चाहिए  जिससे  कि  उन्हें  लगे  कि  उनके

 हितों  की  रक्षा  में  कोई  रुचि  रखने  वाला  भी  जब  तक  अनुपूच्ति  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 के  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  न  भरी  जाएगी  तक  तक  उन  पर  अत्याच,र  होते  केन्द्र  को  यह  नहीं
 सोचना  चाहिए  कि  यह  विषय  राज्य  का  विषय  मैं  जानता  हा  कि  केन्द्र  भी  अनुमूचित  जातियों
 भौर  अनुम्चित  जनजातियों  के  कल्याण  के  बारे  में  चितित

 मेरा  सुझाव  है  कि  एक  समस्तय  सभिति  बनाई  जिसका  अध्यक्ष  कोई  अनुसूचित  जाति
 का  व्यवित  हो  ताकि  केन्द्र  और  रज्य  के  डीच  में  कोई  विवाद  न  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  गतिवधियों  की  निगरानी  के  लिए  कोई  समन्वय  समिति

 होनी  केन्द्र  को  ऐसा  नहीं  कह  देना  चाहिए  कि  र  ज्यों  को  ऐसे  मामलों  को  देखना

 चाहिए  ।

 मरे  चुनाव  क्षेत्र  मिमगांव  मध्रु  तालुक  जिला  सोलापुर  में  एक  कागज  परियोजना
 स्थापित  की  जानी  चाहिए  थी  जिसके  लिए  लाइसेंस  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  |  लेकिन  मुझे  बताया
 गया  है  कि  पिछली  सरबार  की  के  अनुसार  सरकारो  क्षेत्रों  को  वित्तीय  सहायता  नहीं  दी
 जानी  चाहिए  और  अब  वह  परियोजना  निजी  क्षेत्र  में  किसी  और  का  दी  जा  रही  मैं  आपके  द्वारा
 माननीय  मत्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  यह  परियोजना  राष्ट्रीय  केमिकल्स  और  फटिलाइबस
 लिमिटेड  के  द्व रा  अधिग्रहीत  कर  ली  जानी  चाहिए  क्योंकि  लाइसेस  पहले  हो  उनके  पास  इस  हेतु
 ब  ट  में  उचित  और  पर्याप्त  प्रावधान  किया  जाना  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त
 करता  हूं  ।

 श्री  उठव  बसंत  :  मभाषति  वित्त  व्घियक  को  पुर:रथापित  करते  समय

 वित्त  मन्त्री  जी  ने  प्रत्यक्ष  और  अपत्यक्ष  को  में  क्रुछ  रियायतें  दी  प्रह  भी  अच्छो  बात  है  कि
 मापने  ऋण-द्ाता  संस्थाओं  के  रूप  में  का  करने  वाली  सहधारी  समितियों  पर  से  ब्याज  दर  हटा
 लिया  है  ।

 मैं  यह  बहना  च  हता  हूं  कि  इन  रियायतों  से  बजट  के  प्रति  मल  प्रतिक्रिया  में  तथा

 अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  प्रतिवंधिताओं  द्वारा  जिर्ध्रित  निदेशों  में  कोई  परिवतंन  नहीं  होता
 भाई०  एम०  एफ०  की  में  क्र  सहायता  में  ढटोतियां  ओर  अन्य  कल्वाथ  फशिविधियों
 जैसे  साबंननिक  वितरण  प्रणाली  को  समाप्त  सरकारी  क्षेत्र  का  हर  सरकारी  भशगात
 का  उदारोकरण  आदि  शामिल  इसमे  हमारी  अर्थव्यवस्था  लकी  आत्मनिर्भरता  क्का  महत्व  कम  हो

 जकएया  ।  इसका  इस  संकटपूर्ण  स्थिति  का  झ्वारा  भार  आम  आदमी  के  कंधे पर  डालना
 |

 हमारी  अर्थव्यवस्था  पर  आण  संबट  भर  उनके  कारण  भुगतान  संतुलन  में  आने  गला  संकट

 आम  आदमी  के  कारण  पैदा  नहीं  हुआ  है  बल्कि  यह  तो  रस  तंत्रता  के  बाद  से  शासक  /  ईरा  झ्पनाई
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 उद्धव

 गई  नीतियों  का  परिणाम  नीतियों  से  जमींदारों  तथा  जोरदारों--राष्ट्रीय  और
 का  हित  साधन  होता  है  ।

 बर्ष  1981  में  अन्तरराष्ट्रीय  मुद्राकोष  से  लिए  गए  ऋण  भुगतान-संतुलन  स्थिर  नहीं  हो
 पाया  ।  इससे  सरकार  द्वारा  दिया  गया  वबक्‍तव्य  झूठा  सिद्ध  हो  जाता  यहां  पर  यह  करना  बेहतर
 होगा  कि  1984-89  का  अवधि  के  दोरान  अपनाया  गया  उदारता  का  रास्ता  वर्तमान  संकट  के  लिए
 जिस्मेदार  है  न  कि  नियन्त्रण  और  विनिमयन  विशिष्ट  बर्गों  के  लिए  किए  गए  आयातों  भर
 प्रधान  उत्पादन  ढांचे  तथा  सभो  प्रकार  के  गैर-सरकारी  आयातों  का  वित्त-पोषण  मुख्यतः  विदेशों  से

 अस्धाधुस्ध  लिए  गए  क्र॒णों  द्वारा  किया  गया  जिनमें  अधिकतर  अल्पावधिक  ऋण  थे  जो  इस  दोरान  दिए
 गए  अतिरिबत  ऋणों  का  लगभग  50  प्रतिशत  थे  ।

 इस  संकट  वी  घड़ी  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने  हमारे  देश  के  लोगों  से  राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा  करने
 के  लिए  कहा  इस  संदर्भ  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  इजारेदारों  और  जमीदारों  के  हितों  को

 राष्ट्रीय  हितों  का  दर्जा  नहीं  देना  चाहिए  ।

 इसके  भारत  एक  ऐसा  देश  है  कि  विश्व  में  120  देशों  में  से इसका  स्थान

 है  और  2  प्रतिशत  परिवारों  की  आय  98  प्रतिशत  परिवारों  की  आय  के  बराबर  अब  बजट  में

 हमारे  राष्ट्रीय  हित  की  रक्षा  किस  प्रकार  की  जा  रही  है  ।

 मूल्य  वृद्धि  का  प्रश्न  लगभग  135  प्रतिशत  मुद्रास्पोति  तो  प्रहले  द्वो  हो  चुकी  है  ।

 रुपए  के  राजसहायताओं  में  कटोतीत  था  पेट्रोलियम  उत्पादों  और  चीनी  के  मुल्यों  में  ब॒द्धि  से

 कोमतें  और  बढ  रेल  बजट  में  किराए  और  माल  भाड़  की  दरों  में  वृद्धि  किए  जाने  से

 मूंल्‍्य  बुद्धि  की  स्थिति  पर  गम्भीर  प्रभाव  इससे  आम  आदमी  की  व्रारतविक  आय  कम

 हो
 करों  के  ढांचे  में  कोई  चमत्कारी  परिवतंन  नहीं  किए  गए  बजट  में  अप्रश्यक्ष  करों

 की  भरमार  है  ।  प्रत्यक्ष  कर  में  वृद्धि  का  दावा  किया  गया  वर्ष  1950-51  से  हमने  हमेशा  यही
 देशा  है  कि  अनेक  वस्तुओं  पर  उत्प  द-शुल्क  की  राशि  बढ़ाई  गई  हैं  भौर  उत्पाद-शुल्क  के  अन्तगंत
 आने  वाली  वरतुओं  की  संस्या  में  भी  वृद्धि  की  गई  निगमित  कर  में  न्यूनतम  वृद्धि
 हुई

 यहां  तक  कि  इस  बजट  में  भी  धनी  व्यक्तितयों--शहरी  और  ग्रामीण  दोनों  को  आय  और
 सम्पत्ति  -  को  मुश्किल  से  ही  छुआ  गया  विशेष  उत्पाद  शुल्क  में  बढ़ि  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों
 के  मूल्यों  में  बुद्ध  स ेअधिकांश  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  हो  रहा  है  ।

 -  यह  देखने  योग्प  बात  है  कि  प्रत्यक्ष  करों  सें  लगभग  504  करोड़  रपए  की  राशि  का  अतिरिक्त
 राजस्व  प्राप्त #  होता  अतिरिगत  कर  ओर  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  किए  जाने  के
 फरिणानस्त्॒ रूप  प्राथ्त  होमे  बाले  राजस्व  को  ओोड़फर  यह  राशि  लगभग  3,407  करोड़  रुपए  बे5ती

 जिसमें  रेल  बजट  शामिल  नहीं  इसमें  केवल  504  करोड़  रुपए  अर्थात्‌  1/7  भाग  राशि  अतिरिक्त
 प्रत्यक्ष  कर  से  प्राप्त  होती  और  निगमित  कर  का  मुख्य  भाग  भी  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  से
 प्राप्त  होता
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 हमने  देखा  है  कि  एक  ऐसे  देश  में  जहां  लगभग  एक  तिहाई  जनसंख्या  गरीबी  रेखा  से  नीचे

 सम्पन्त  व्यक्ति  न्यूनतम
 पूनतम  कर  अदा  कर  रहे  अर्थात  वे  राष्ट्र  के  लिए  इस  प्रकार  त्याग  कर

 |

 रहे

 नई  भौद्योगिक  मैं  समझता  तबाही  मया  देगी  बयोंकि  णह  साइसेंत्  समाप्त -  एकाधिकार  और  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  अधिनियम  आर०  टी०  की  श्ीमा समाप्त  करने  ओर  सरकारो  क्षत्र  के  लिए  आरक्षित  दस  क्षेत्रों  में  निजी  पृजी  के  निवेश  और
 बहुराष्ट्रिकों  के  लिए  व्यापक  अवसर  उपलब्ध  करने  को  नीति  इसके  सरका रो  क्षेत्र
 के  गैर  सरकारीकरण  की  भी  जोर-शोर  से  चर्जा  +  जा  रही  है  ।

 3.00  मण०  प०

 भारतीय
 रिजवं

 वर्क
 एक  रिपोर्ट  है  जिसमें  गया  है  कि  केवल  गैर  सरकारी  क्षंत्र

 म्में  ह्दी  1,20,000  से  भी  अभधिक  रुग्ण  एव.क  इस  रिपोर्ट  में  उद्योगों  के  बन्द  मथवा  रुग्ण  होने  के
 बारण  भी  दर्शाएं  गए

 इस  सन्दर्भ
 में  बी  ०  अँ  |ई  >  एफ७०  ०»  के  मे  ने  3  न  बह

 प्र  सन्दभ  में  बी  आइई०  0  आरण०  के  चेपरमन  ने  जो  कहा  है  बह  देखना  उबित
 होगा  ।

 रुग्ग  होते  हैं  किन्तु  एककों  को  रुग्ण  बने  के  लिए  जिम्मेदार  ब्यक्ति
 घिक  रूप  से  घनवान्‌  होते  जा  रहे  हैं  ।”

 हा  हमारे  देश  में  यह  स्थिति  है  ।

 इसके  हमारे  सरकारो  क्षंत्र  में  किए  जाने  वाले  पूजी  नित्रेश  में  केवल  दस  प्रतिशत

 वढि  की  गई  भर  चूंकि  रुपए  का  अवम्ल्यन  हो  गया  वास्तविक  रुप  में  तो  यह  बहुत
 कम  होगी  ।  बेरोजगारों  बी  समस्या  और  भी  भयंकर  हो

 इसके  आयातों  को  उदार  बनाने  की  यह  नोति  भी  ठीक  नहीं  तीसरी  दुनियां  के  -

 देशों  का  यह  अनुमव  है  कि  रुपए  का  अवमूल्यन  होने  के  बावजूद  निर्यात  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होती
 यही  बात  व्यापार  नीति  के  सम्बन्ध  में  भी  देखो  जा  सकती  है  कि  तैथार  सामान  के  निर्यात  को  कम
 प्रेत्साहून  दिया  जाता  क्योंकि  बेवल  पारस्परिक  सामान  को  ही  निर्यात-मदों  में  शामिल  किया
 जाता  है  ।

 लन्दन  के  बाजार  में  चाय  का  मूल्य  धीरे-धीरे  कम  हो  रहा  मैं  समझता  हूं  कि  इस
 शायात  नीति  से  देश  को  कोई  फायदा  नहीं  होने  वाला

 ग्रामीण  विकास के  क्षेत्र  में  गत  वर्ष  की  तुलना  में  लगभग  8  प्रतिशत  को  वद्धि  हुई  हमारे
 देश  में  चू  कि  लाख  कृषि  मजदूर  अतः  इससे  समस्या  का  केवल  अंश  मात्र  ही  समाधान  हो
 सकेगा  ।  असलौ  समस्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  के विकास  की  हमें  भूमि  के  सम्बन्ध  में  मूलरूप  से  सुधार
 करना  इससे  न  केवल  हमारे  देश  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूबित  जनजातियों  भर

 महिलाओं  पर  हमलों  को  रोकने  में  सहायता  व््कि  स्वदेशी  बाजार  को  मज  ब्‌त  बनाने  का

 »“भाधार  भी  मिल  सकेगा  ।

 हमारे  कुछ  मित्र  दक्षिण  कोरिया  तथा  ताइवान  की  सफलता  की  कहानियों  का  वर्णन  कर  रहे
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 उदय

 उकस  देशों  में  भौद्योगिक  विकास  इसलिए  सम्भव  हो  सका  क्‍योंकि  वहां  भूमि  सुधार  का  कार्य
 किया  गया  था  |  यदि  हम  मजबूत  आधार  बनाना  चाहते  और  अनुसूचित  जातियों  तया
 जनथातियों  पर  अत्याबार  रोकना  घाहते  हैं  भोर  साथ  ही  निरक्षरता  दूर  करने की  स्थिति  उत्पन्न
 करका  चाहते  तो  इसके  लिए  भूमि  सुधार  का  करना  होगा  ।  यह  काये  अत्यधिक

 मह्स्‍्क्षपृर्ण  है  ।

 इस  सम्बन्ध  मैं  कहता  चाहूंगा  कि  केन्द्र-र  ज्य  सम्बन्ध  मजबूत  होने  चाहिए  और  राज्यों
 को  बित्तीय  स्वायत्तता  प्रदान  की  जानी  फ्पोंकि  पिछले  कुछ  वर्षोंमें  हमने  देखा  है  कि
 केगद्रीयकरण  के  अलगाववादी  आन्दोलन  चलाए  जाने  की  प्रवृत्ति  भी  पनपी

 अब  मैं  असम  को  पिछड़ेंपन  छो  समस्या  के  बारे  में  भी  बताना  चाहता  हूं  ।

 क्री  मिमल  क्राग्ति  चटर्जी  :  वलोज्ड  स्तकिट  टी०  दी  में  प्शद्धव  बंमंतਂ  के  रुयान  पर
 नाम  गलत  रूप  से  दिखाया  जा  रहा  क्या  कोई  इसको  ओोर  ध्यान  देगा  ?

 सप्चापति  महोदय  :  धह  भापकी  पार्टी  ने  दिया  है  |  हम  इसे  देखेंगे  ।

 श्री  उठव  बमन  :  वर्तमान  औद्योगिक  नीति  असम  ज॑ंसे  राज्य  के  विकास  के  लिए
 समस्‍यायें  पैदा  करेगी  ।  असम  जंसे  राज्य  के  विक्रास  हेतु  सावंजनिक  क्षेत्र  एक  प्रकार  का  संरक्षण

 यह  देक्षा  गया  है  कि  प्रति  व्यक्ति  अ.य  का  सूचबांक  धीरे-धीरे  कम  हो  1960-61  में

 सूचकांक  103  था  और  1980-81  में  यह  78  था  ।

 विकास  के  संकेत  यहां  देखे  जा  सबते  असम  में  प्रति  व्यकि  आय  1984-85  में  1821

 रुपए  थी  जबंकि  अखिल  भारतीय  «ांकड़ा  2855  बुवाई  क्षेत्र  का  कुल  सिजचित  क्षेत्र  प्रतिशतता
 के  रूप  में  20.2  प्रतिशत  है  जबकि  अद्धिल  भारतीय  तौर  पर  यह  36.6  प्रतिशत  स्थापित  विद्युत
 क्षमता  प्रति  1000  व्यक्ति  17.5  किलोवाट  है  जबकि  अश्विल  भारतीय  आऑकड़ा  57.3  किलोवाट

 है  ।  प्रति  लाख  जनसंछ्या  पर  भूकल  सड़क  लग्बाई  4]  कि०  मी०  है  जबकि  अश्विल  भारतीय  स्तर
 पर  थह  आंकड़ा  107  कि०्मी०  उत्पादन  द्वारा  प्रति  व्यक्ति  आय  70  है  जबकि  बबश्विल  भारतीय

 आंकड़ा  140  है  |  उवंरक  खपत  5.4  कि-प्रा०  है  जवक्ति  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  यह  45  किग्ग्रा०

 है  ।  623  जनसंल्या  के  पीछे  एक  प्राथमिक  व्द्यालय  है  जबकि  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  यह  संख्या

 1405  है  ।  प्रत्येक  10,000  जनसंख्या  के  पीछे  अस्पतालों  में  6  बिस्तर  हैं  जबकि  अद्विल  भारतीय
 स्‍तर  पर  इनकी  संख्या  9  है  |  साक्षरता  प्रतिशतता  35  प्रतिशत  है  जबकि  अश्विल  भारतीय  औसत

 36.2  प्रतिशत  है  ।  ये  कुछ  आँकड़े  हैं  जो  असम  के  पिछड़ेपन  को  दशतते  हैं  ।

 संत्रार  व्यकस्था  बहुत  खराब  है  ओर  डिबरुगढ़  तक  बड़ी  लाइन  बिछाने  तथा

 बोदारपुर-सिल्चर  लाइन  में  सुधार  करने  की  मांग  बहुत  पुरानी  इस  बारे  में  कोई  कायंबाही  नहीं
 की  मई  भूतल  सड़कें  दयनीय  स्थिति  में  असम  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  का  है  अतः  केन्द्रीय
 सस्कार  को  सड़क॑  संचार  प्रणाली  में  सुधार  करने  हेतु  आगे  आना  चाहिए  ताकि  सम्पूर्ण  क्षेत्र  का
 विकाप्त  हो  सके  ।  बरक  ओर  अन्य  सहायक  नदियों  के  लिए  प्लानਂ  बनाए  गए  हैं
 लेकिन  उनका  अमी  तक  ठीक  से  का्यस्वियन  नहीं  किया  गया  बार-बार  आने  बाली  बाढ़ों  को
 रोकने  हेतु  तथा  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  की  अर्थब्यवस्था  और  वहां  के  लोगों  को  बचाने  के  लिए  इन  मास्टर
 प्लानों  को  लागू  करने  को  केन्द्रीय  सरकार  में  राजनीतिक  इच्छा  होनो  बाहिए  ।
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 असम  के  कई  जिले  उद्योग-विहीन  नए  तेल  कारखाने  और  गंस  फ्रंकर  की  परियोजना
 का  कार्यान्वयन  अभी  होना  है  ।  चाय  उद्योग  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  वलले  प्रमुख  उद्योगों  में  से  एक
 है  ।  असम  चाय  की  50  प्रतिशत  मांग  को  प्रा  करता  है  लेकिन  उद्योग  के  श्रमिकों  की  स्थिति

 बहुत  दयनीय  है  ।  नियमित  कमंचारियों  की  संख्या  घटती  जा  रही  है  और  देभिक  वेत्तन  12  मे  15
 रुपए  के  बीच  है  ।  उनकी  शिक्षा  के  लिए  भी  कोई  व्यवस्था  नहीं  स्वाभाविक  ही  चाय  बागानों
 में  काम  करने  वाले  लोगों  में  असन्तोप  की  भावना  पनप  औद्योगिक  नीति  भौर  कर  नीति
 भी  क्षेत्रीय  असस्तुलन  पैदा  कर  इसे  और  विकट

 हमें  आशा  है  कि  भारत  के  साथ-साथ  असम  का  भी  विक्रास  भारत  को  बचाने  के
 लए  असम  को  भी  बचाना  होगा  ।  धन्यवाद  !

 श्री  चित्त  बधु  :  अब  हम  राष्ट्र  का  बजट  बनामे  की  प्रक्रिया  के  अन्तिम
 ब्रण  में  देश  के  सामने  आने  वाले  खतरों  तथा  हमारे  अधिकांग  लोगों  के  रहन-प्तहन  पर

 इन  प्रस्तावों  से  पड़ने  वाले  प्रभावों  के  ब  रे  में  सरकार  को  सावधान  करना  मैं  अपनी  जिम्मेदारी
 समझता  हूं  ।  बट  बनाने  की  प्रक्रिपा  के  अम्तिम  चरण  में  इसे  में  अपती  जिभ्मेशरी  समझता  हूं  ।

 रुपए  के  सोने  के  ह*तः/न्तरण,  बजट  नीतियां  देश  बे  ओोद्योगिक  नोति  को
 बनाने  के  मामलों  मे  सरकार  द्वारा  किए  गए  उपायों  से  तथा  सरकार  की  भन्य  आर्थिक
 उपायों  तथा  वित्तोय  नीतियों  का  सम्पूर्ण  देश  पर  गम्भीर  असर  तथा  देश  को  जनता  भी

 बरी  तग्ह  से  प्रभावित  होगी  ।

 चर्चा  के  लिए  मेरे  पास  अधिक  समय  नहीं  है  ओर  मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना  मैं
 इस  सभा  और  राष्ट्र  का  ध्यात  तिफे  इस  ओर  आकपित  करना  चाहूंगा  कि  बजट  और  अन्य
 प्रश्तावों  से आम  लोगों  पर  पहले  ही  बहुत  बोक्षा  डाल  दिया  गया  इसके  कारण  सभी  आवश्यक

 वस्तुओं  में  भारी  वृद्धि  हो  गई  है  |  इसके  कारण  बड़े  पैमाने  पर  उद्योग  बंद  हो  छंटनी  होगी
 तथा  श्रमिकों  और  कमंच  रियों  के  रोजगार  समाप्त  हो  जायेंगे  और  बेरोजगारी  और  बढ़  जाएगी  ।

 इन  नीतियों  का  देश  के  अधिकाँश  विशेषकर  कृषि  श्रमिक्रों  ओर  ग्रामीण  कामगारों
 पर  भी  बुरा  भसर  इन  उपबन्धों  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योग  समाप्त  हो  जायेंगे  और
 घिका  रवादियों  और  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  के  द्वार  पूरी  तरह  से  खुल  जायेंगे  जिससे  देश  ऋण  जाल
 में  फंस  जाएगा  और  अपनी  आविक  स्वतन्त्रता  के  साथ  समझोता  करना  होगा  ओर  देश  को

 राजनीतिक  स्वतंत्रता  के  साथ  भी  समझौता  करना  बजट  बनाए  जाने  के  अंतिम  चरण  मैं
 सरकार  को  इसके  परिणामों  के  प्रति  सतक  करता  हूं  ।

 दो  दिन  माननीय  वित्त  मन्त्री  ने  देश  में  निपति  को  बढ़ाबा  देने  हेतु  और  रियायतों  की
 घोषणा  करने  की  क्रपा  बी  थी  |  यह  स्वाभाविक  ही  था  क्योंकि  इससे  सश्कार  की  अर्थ  व्यवस्था  ओर

 वित्तीय  नोतियों  को  दिए  जा  रहे  महत्व  का  पता  लगता  है  |  इतनी  रिवायतें  दिए  जाने  के  बाद  भी  में
 समझता  हू  कि  सुधरने  के  आसार  नहों  यह  मेरी  राय  नहीं  यह  राय  भारतोयररिजब्र  बेंक  को
 ताजा  रिपोर्ट  में  व्यक्त  की  गई  है  ।  मैं  बित्त  मन्त्री  का  ध्यान  इस  रिपोर्ट  के  तोन  बिशिष्ट  पहलुओं
 बी  ओर  आकर्षित  करना  चाहुंगा  ।  रिपोर्ट  का  एक  पहलू  यह  है

 ध्यपं  1991-92  में  अर्थ  रथ  की  समग्र  वद्धि  में  कमी  आएगी  ।/'
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 चित्त

 दूसरा  पहल  यह  कहता  है  कि

 वर्ष  के  दौरान  जी०पी  ०डी०  तीन  प्रतिशत  होने  वी  भाशा  है  जो  वर्ष  1990-91  के

 मकाबले  5  प्रतिशत  कम

 रिपोर्ट  में  यह  भी  कहा  गया

 1990-91  में  नियत्ति  क्षेत्र  का  कार्य  संतोपजनक  नहीं

 इतनी  रियायतें  दिए  जाने  के  बाद  भी  भारतीय  रिजवं  ब॑ंक  ने  यें  चेतावनियां  दी  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  सरकार  द्वारा  घोषित  की  गई  नीतियां  इस  देश  को  विश्व  के

 बहुराष्ट्रिक  निगमों  के  एक  अड़डे  में  बदल  देगा  ।

 इसे  स्पष्ट  करने  के  लिए  मेरे  पात्त  अधिक  समय  नहीं  मैं  अत्यन्त  विनम्र  होकर
 व्यक्त  करना  चाहता  हूं  कि  अनुचित  रूप  से  जल्दबाजी  दिखाकर  सरकार  ने  अतेक  बहुराष्ट्रिक
 विशेष  रूप  से  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  कम्पनियों  के  लिए  एक  सप्ताह  के  भीतर  का  मार्ग
 प्रशस्त  किया  मैं  उनमें  से  कुछ  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  |  कम्प्यूटर  के  क्षेत्र  में  विशाल  कम्पनो

 आई०बी  ०एम०  को  भारतीय  बाजार  में  प्रवेश  की  अनुमति  दी  गई  कार्यालयों  का  कम्प्यूटरी  करण
 करने  के  लिए  इनके  निर्माण  हेतु  इन्हें  आमंत्रित  किया  जा  रहा  है  जिसके  कारण  बड़  पंमाने  पर
 बेरोजमारी  हमारे  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  रोजगार  की  हानि  होग  ।  इसके  महं।दप
 प्लास्टिक  और  रसायन  निर्माता  ड  पौट  को  आमंत्रित  किया  गया  है  भोर  उन्हें  स्वीकृति  प्रदान  की

 गई  इसी  प्रकार  मोटर  साइकिल  जमंनी  को  स्वीकृति  दी  गई  है  ।
 ब्रिटिश  गैस  को  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।  ख्वाद्य  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  के  मामले  में  केलौग

 फूड्स  को  आमंत्रित  किया  गया  जनरल  इलेक्ट्रिक्सल  और  इसी  प्रशार  की  अन्य  अनेक  कम्पनियों
 को  आमंत्रित  किया  गया  मेरे  पास  इसकी  एक  लम्बी  सूची  विद्यमान  इसका  क्या  अभिप्राय
 इसका  अभिप्राय  है  कि  हमारे  देश  में  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  की  बाढ़  के  लिए  दरवार्ज  खोत्न  दिए  जाएं
 ओऔर  उन्हें  इस  देश  को  लूटने  का  मौका  दे  दिया  इस  प्रकार  के  प्रवेश  और  लूट  की  इजाजत
 जिस  सेरकार  ने  दी  क्या  उसे  बने  रहना  चाहिए  ?  आई०्बी०एम०  ने  टाटा  के  मिलकर  100

 करोड़  रुपए  की  कम्प्यूटर-निर्माण  की  एक  परियोजना  के  लिए  समझौता  किया  है  जहां  बड़े  पैमाने  पर
 कम्प्यटरों  का  निर्माण  किया  जाएगा  जिससे  बेरोजगारी  में  वद्धि  होगी  ।

 मेरे  लिए  सर्वाधिक  आश्चयं  की  बात  यह  है  कि  सरकार  ने  विदेशों  बहुराष्ट्रिक  कम्पनिग्रों  को
 आमंत्रित  करने  में  अनुचित  रूप  सें  जल्दबाजी  दिल्लाई  प्रधानमंत्री

 के  प्रधान  सचिव  की  अध्यक्षता  -

 में  एक  चार  सदस्यीय  विदेशी  पूंजी-निवेश  संवर्धन  बोर्ड  गठित  किया  गया  है  जो  विदेशी  पूंजी-निवेश
 सम्बन्धी  उन  प्रस्तावों  को  मंजूर  करेगा  जो  परिवर्तित  नीतियों  के  पेरोमीटर  के  अन्तगंत  भी  नहीं  आते

 सरकार  ने  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियों  को  आमंत्रित  करने  के  लिए  अयनी  नीतियों  में  परिवर्तन  कर
 लिया  गद्यपि  कुछ  बहुराष्ट्रिक  कम्पनियां  परिवर्तित  नीतियों  के  पैरामीटर  के  अन्तगंत  नहीं  आ।वों
 इनके  जेसाकि  मैंने  उल्लेख  किया  सम्रिति  गठित  की  गई  जिसे

 कम्पनियों  की  इच्छानुस'र  किसी  पद़ियोजना  के.प्रस्तात्  को  स्वीकार  करने  का  अधिकार  दिया  गया

 आपने  दो  बार  घंटी  बजा  दी  है  ।-  इसलिए  मेरे  लिए  यह  उचित  नहीं  होगा  कि  में
 इसे  जारी  रक्चं  और  आपको  अवज्ञा  कहूं  ।  अंत  में  मैं  कहूंगा  कि  सबने  जो  भाषण  दिए  हैं  भौर  सरकार

 रैक
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 ने  उसके  बाद  जो  घोषणाएं  की  उससे  यह  प्रतीत  होता  है  कि  देश  के  लिए  दो  उपाय  रह  गए
 एक  तो  पूंजी-निवेश  को  आमंत्रित  करना  ओर  दूसरा  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  ऋण  की  मांग
 भाज  ही

 मैंने  देखा  है  कि  मुद्रा  कोष  हमें  ऋण  की  तीसरी  किस्त  देने  के लिए  सहमत  हो  गया  है  ।
 हम  तो  और  अधिक  बठोर  शर्तों

 को
 मानकर  इनसे  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  तैयार  ने  कहते  हैं

 कि  ये  सभी  सुधार  या  ये  सभी  नोतियां  विश्व  बेंक  आई०एम०एफ०  के  निर्देश  पर  तैयार
 की  गई  हैं  |  यह  कल  पेरिस  में  दिए  गए  एक  बयान  से  रिद्ध  होता  पेरिस  सम्मेनन  में  क्या  कहा  गया
 है  ?  इसमें  कहा  गया  है  कि  भारत  में  जो  प्रक्रित  अब्नाई  जा  रही  है  बह  प्रभावकारी  है  तथा  आवश्यक
 है  ।  इसका  है  कि  जो  बजट  तेयारु  किया  वह  मन्‍्त्री  द्वारा  अथवा  मंत्रिपरिषद्‌  द्वारा
 नहीं  गया  है  बहिकि  यह  द्वारा  तंयारर  किया  गया  है  जो  कल  पेरिस  में  मिले  थे  और
 जो  भाज  १  हैं  कि  भारत  जो  अपनाई  जा  रही  वह  प्रभावकारी  तथा  आवश्यक
 है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  बजट  प्रस्तावों  और  वित्तीय  तथा  आधिक  उपायों  के  पीछे  जो  दृष्टिकोण

 बह  स्पष्ट  होजाएगा  |

 इसके  मैं  अपनी  सम्पुर्ण  शकित  के  साथ  इस  विधेयक  का  बिरोध  करता  धन्यवाद  |
 ह  ह

 ही
 भरी  चस्वूलाल  उन्धाकर  :

 मैं  इस  का  स्वागत  करता
 मेरा  सुझाव  है  कि  यह  ज़ो  बंजठ  पेश  है  q  वह  वर्षा  ऋतु  के  बाद  '  ही  पेश
 किया  जाना  चाहिए  |  वर्धा  के  कारण  सब  मालूम  ही  जाता  है-कि  कितना  छत्पादन  होगा  इसलिए
 एक  कमेटी  बन[ूयी  गई  थी  |  हमारे  साथी  श्री.एल्‌०के  ०  का  उसके  अध्यक्ष  थे  ।  कमेटी  ने  जहा  था  कि
 दिसम्बर  में  होना  कहने  का  मतलब  था  नश्जम्बर  हें  होना  चाहिए  जिससे
 साल  बजट  पेश  हो  ।  28  फरवरी  को  क्‍जठ-प्रेश  करते  जब  से  विलायत  शासन  श्रा  शब  से
 ग्ही  चला  आ  रहा  है  ।  लक्कीर  के  फफ्रीर  बनकर  चला  रहे  28  फरवरी  को  बज८  पेश  होने  के

 दिगांवों  के  दिकास  के  काम  में  पैसा  भेजा  जाता  है  ।  वह  अप्रैल  के  अन्त  तक  पहुंचता  थोड़े
 दिन  काम  करने  के  बाद  वह  रहेता  कई  करोड़  रुपयों  का  हमारे  जिलों  में  उपयोग  नहीं  हो
 पाता  है  |  हर  साल  यह  कहाँ  जाता  है  कि  बजट  प्रपोजल  में  जो  टंकक्‍्तरेशन  उसके  लिए  कहा  जाता
 है  कि  रेशनेलाइजत  किया  कंधि  उत्पादन  का  झूपाल  रछना  कारब्षानों  से  जो
 उत्पादन  होता  है  तो  उसके  ऊपर  ध्यान  रखना  चाहिए॥  उद्योगप्रतियों

 और  व्यापारियों  के  लाभ  के

 लिए  बजट  इतना  महुत्वपृर्ण  होताਂ  चाहिए  जिंतना  किसानों  के  लिए  होता  लेकिन  अक्सर
 यह  देखा  जाता  है  #  बजट  में  किसानों  की  हरंबर  कुछ  उपेक्षा  की  ही  जाती  इस  बार  कई

 *  कारणों  से  परिस्थिति  हो  गई  अब  अधिक  से  अधिक  किसानों  के  लाभ  के  लिए  बजट  को
 बनाना  अविश्यक  हो  गया  आप  देखेंगे  कि  किसानों  को  जो  बीज  मिलता  है  उसमें  प्रात  परतेंट
 से  ज्यादा  मिलावट  है  ।  रासायतिक्‌  खाद  में  रेत  रहंता  कीटनाशक  दवाओं  में  भी  मिनावट  होती
 है  ।  इन  तीनों  चीजों  की  मिलाबट  को  रोकने  के  लिए  वित्त  मंत्रो  जी  से  अनुरोध  है  कि  कड़े  से  कड़ा

 इसमे  लिए  कानूत  बनाएं  और  इन  चीजों  को  जांच  हो  सके  ।  मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि
 लाख  को  आबादी  में  टेस्टींग  इक्वीामेंट  मशीत  होती  बाहिए  त.कि  उसमें  इत  तीनों  चीजों  की  आंव  हो
 सके  ।  यह  भी  जांच  हो  सके  कि  किस  छिस्म  का  राहायनिक  खाद  डाल  सर्के  ।  पिछने  महीने  रिजर्व  बेंक
 की  रिपोर्ट  में  यह  गया  है  कि  इप  स  ले  लगातार  ती।रा  या  बोता  सात  है  जबकि  फपल  अच्छो

 उसका  अमुक  लाभ  हम  ऐसे  समय  में  बडट  पेग  करते  हैं  तो  उत्ता  लाभ  नहीं  होता  है  ।
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 चब्यूलाल

 उदाहरण  के  हमारे  देश  में  भूमि  का  सही  उपयोग  नहीं  हो  रहा  भूमि  का  अधिक  से  अधिक

 दुरुफ्योष  हो  रहा  उसी  तरह  सिंचाई  के  सिए  पानी  की  सबसे  अधिक  आवश्यकता  पड़ती  पानी
 का  जितेना  हमारें  देश  में  लाभ  हो  रहा  उतना  हो  नुकसान  हो  रहा  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह
 है  कि  जिसको  अंग्रेजी  में  मेनेजमेंट  एंड  वाटर  मैनेजमेंटਂ  कहते  यह  इतनी  कनजोरी  है  कि
 लाभ"से  अधिक  नुकसान  हो  रहा  है  |  हमारे  देश  में  ।4  30  क्ख  हेक्टेयर  भूमि  में  खेतो  होती
 है  और  उसमें  से  17  कशोड़  30  लाख  टन  अनाज  उत्पादन  होता  है  जबकि  चीन  में  दस  कशोड़  हेक्टेयर

 भूमि न्‍में  खेती  होती  है  जिसमें  30  करोड़  टन  अनाज  पंदा  होता  है  का  तात्पयं  यह  है  कि  चीन

 में  कम  भूमि  में  खेती  होने  पर  भी  उत्गदन  ज्यादा  है  जबकि  हमारे  देश  में  अधिक  भूमि  में  खेती  होने
 पर-भी  कम  उत्पादन  होता  इसका  मुर्य  काशण  है--लेण्ड  मंनेजमेंट  भौर  वाटर  मैनेजमेंट  में
 सी  खराबियां  ।

 सभापति  एफ  बात  ओर  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  जमीन  .17

 हेक्टेणर  है  जबकि  चीन  में  प्रति  व्यक्ति  11  हेब्टेवर  जमीन  है  ।  हमारे  देश  में  आबादी  तेजी  से  बढ़
 रहो  है  और  चीन  में  चूंकि  शासन  प्रणाली  दूसरी  इसलिए  चाहे  किसी  कारण  से  वे  आब दी  को

 बढ़ने  से  रोकने  में  सफल  हो  गए  हैं  |  इस  आबादी  के  बढ़ते  जाने  से  जहां  हमारे  देश  में  आज  प्रति  व्यक्ति

 जमहेंन  .17  हेषटेयर  ग्हू  सन्‌  2001  तक  प्रति  व्यक्षित  .1]  हेक्टेयर  तक  पहुंच  जायेगी  जितनी  को

 आज  चीन  में  प्रति  व्यक्ति है  ।  अभी  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्त  200  ग्राम  अनाज  मिल  रहा  जवकि
 जीम  में  300  प्राम  प्रति  व्यक्ति  मिलता  यद्धि  हम  अपने  देश  में  प्रति  व्यक्ति  200  ग्राम  से  300

 ग्राभ  करना  चाहें  तो  उसके  लिए  25  करोड़  टन  अनाम  प्रतिवर्ष  तक  जाना  होगा  लेकिन  क्या  हमारा

 देश  इसके  लिए  तैयार  मैं  समझता  हूं  कि  जिशने  प्रयोग  हमारी  भनुसंधानशालाओं  में  होते  उसका

 10  परसेंट  भी  आज  खत  में  नहीं  पहुंच  रहा  है  जिसको  अंग्रेजी  में  कहते  हैं--लेप

 सभाप्रति  जितनी  हमारे  यहां  अनुसंघानशालाएं  उसमें  आपको  कृषि  की  रिपोर्ट  के

 अनुसार  --  सिफ़  9  किस्म  के  चावलों  को  पैदा  करने  के  नए  बीज  की  फसल  तेथार  हुई  है  लेकिन  वह  भी

 क्रिश्ानों  तक  नहीं  पहुंच  पायो  मेरा  तो  यहां  तक  कहना  है  कि  उनमें  से  एक  किस्म  भी  नहीं  पहुंची
 तो  इस  तरह  से  कंसे  काम  चलेगा  ?  तो  जब  तक  इसके  लिए  व्यवस्था  नहीं  कुछ  नहीं

 होगा  ।  हसारी  सरकार  ने  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  बनाए  हैं  |  हमारे  देश  में  468  डिस्ट्रिक्ट्रस  हैं  लेकिन  ये

 कुछ्लि  केन्द्र  केबल  159  जिलों  में  हैं  ओर  बाकी  में  नहीं  हैं  भोर  वहां  को  हालत  भी  इतनी  खराब  हैं  कि

 हुस्ारे  बेशानिक  वहां  रहना  नहीं  चाहते  उसके  कई  कारण  एक  वेतन  को  दो  हर
 देज्ञानिक  चाहता  है  कि  उसके  लड़के-लड़कियां  शहर  में  रहें  ताकि  उनकी  पढ़ाई  अच्छी  हो  ।  चीन

 में  यह  सोचा  गया  कि  वेज्ञानिक  गांव  में  रहेगा  लेकिन  उसके  लड़के-लड़कियों  के  लिए  शहर  में  पढ़ाई
 की  व्यवस्था  होगी  ओर  सरकार  ने  ऐसे  वेशानिकों  के  बरूचों  के  पढ़ने  के लिए  अलग  विशेष  व्यवस्था

 कर  रखी  मैं  अधिक  समय  न  लेकर  यह  कहना  चाहता  हूं
 *****

 सभापति  महोदय  :  छः  बज  गंर-सरकारी  सदस्यों  के  काये  के  पश्चात्‌  आप  अपना  भाषण  जारी

 रक्ष  सकते  हैं  ।
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 22  1913  )  संविधान  किशदक

 ट  30  बर२  प०
 रु  रा

 छठा  प्रतिवेदन
 :

 संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भग्जो  तथा  भ्याय  ओर  कम्पनों  कार्य  भग्भालप  में  राल्य
 सम्त्री  रंगराजन  :  मैं  कार्य  मन्त्रणा  समिति  का  छा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत
 करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  हम  गंर-सरकारी  सदस्यों  का  कार्य  शुरू  कर  रहे

 भी  ए०  चाहस  :  क्या  हम  छ  बजे  के  बाद  बेठ  रहे  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  श्री  जब  समय  तब  इस  पर  हम  सोचेगे  ।

 भो  रंगराजन  कुमारमंगलम  :  अध्यक्ष  महोदय  सदन  में  धोषित  कर  चुके  कि  हम
 छः  बज्ञ  के  बाद  सभी  दलों  की  राय  है  कि  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  को  जारी  रखा  जाये  ।  यह
 इस  पर  निर्भर  करता  है  कि  वे  इसे  कितनो  देर  तक  आरी  रखेंगे  ।  हम  आज  इस  चर्चा  को

 पूरा  कर  लेंगे  तथा  कल  इस  पर  उत्तर  दिया  जायेगा  जौर  मतदान  होगा  ।

 ञ्
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  रात्रि  भोजन  के  बारे  में  क्या  इन्तजाम  किए  गए

 थ्री  रंगराजन  कुमारमंगलम  रात्रि  भोजन  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ?

 3,31  भ०  १०

 संविधान  विधेयक*

 मनरछेद  18  क  छा

 भरी  सत्यगोपाल  मिश्र  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में
 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  फरो  पुरःस्थापित  करने  को  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  सहोदव  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेगक  को  पुरः:स्थावित  करने
 को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  ।

 भरी  सत्यगोपाल  सिश्र  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 #  उऊउ॒_॒_॒_॒
 *दिनांक  13.9.91  के  भारत  के  अध्वाघारथ  राजपत्र  में  प्रकाशित  ।
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 बन  विधेयक  13  1991

 3.313  भ०  १०

 संविधान  )  विधेयक*

 अनुसूचो  के  स्थान  पर  नई  अनुसूची  का  प्रतिस्पापन  )

 भरी  सत्यगोपाल  सिभ्ष  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  सविषान  में

 ओर  संशोघन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  |
 ....

 सभापति  महोदय  :  प्रस्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने

 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 भरी  सत्यगोपाल  भिभ्र  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.32  भ०

 संविधान  विधेयक*

 210  ओर  311  में

 शी  सत्यगोपाल  सिक्च  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में
 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ८कि  भारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्वापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 झो  सत्यगोपाल  मिश्र  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.323  झ०  १०

 वन  विधेयकਂ

 भ्रो  चम्यूभाई  देशमुख  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  वन  उपज  के

 अभिवहन  से  सम्बन्धित  विधियों  का  समेकन  करने  भर  नगरोय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वृक्षों  को  गिराने
 और  उनके  पुनः  रोपण  के  विनिमय  ओर  चन्दन  की  लकड़ी  तथा  उनसे  सम्बस्धित  विषयों  के  लिए
 विशेष  उपबयन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:शथापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 टकि  वत  उपज  के  अभिवहन  से  सम्बन्धित  विधियों  का  समेकन  करने  और

 |  नगरीय  तथा  ब्रामीण  क्षेत्रों  में  बक्षों  को  गिराने  और  पुन:रोपण  के  विनियम  और  चन्दत  की
 —

 +दिनांक  13.9.1991  के  भारत  के  असाधारण  में  प्रकाशित  ।
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 22  1913  कृषि  कमंकार  मजद ूरी  तथा  विधेयक
 मनन अआनन्न  न  ्षडंनंनन्‍न  न--स्‍-+न  ++-«  -

 लकड़ी  तथा  उनसे  सम्बन्धित  विषयों  के  लिए  विशेष  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को
 स्थापित  करमे  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोक्ृत  हुआ  |

 क्री  चन्दूभाई  देशमुख  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.33  झ०  प०  >

 संविधान  श्रादेश  )  विधेयक*
 में  संशोधन  )

 भरी  संयद  शाहबुद्दोत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संविधान

 1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 सभापति  महोदय  :  पी  '  एम०  :  प्रश्त  यह  है  :

 संविधान  आदेश  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भरी  संयद  शाहबदोन  :  मैं  विधेयक  पुर;स्थापित  करता  हूं  ।

 3.333  भ०  प०

 कृषि  कर्ंकार  मजदूरों  तथा  विधेयक«

 भी  चस्तूभाई  देशमुख  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हैं  कि  कृषि  कमंकारों  के  लिए

 न्यूनतम  मजदूरी  के  संदाय  तथा  उनके  कल्याण  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाए  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कृषि  कमंकारों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  के  संदाय  तथा  उनके  कल्याण  के  लिए

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |!

 भरी  चसूभाई  देशमुख  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  ।

 ध
 मनन  रस

 ०.
 >>. ते

 *दिनांक  के  भारत  के  अस  में  प्रकाशित  ।



 संविद्वन  क्थियक  13  1991
 58,  आदि  में  संशोधन  )

 र  .34  Bo  १०

 पदों  तथा  संवाश्नों  में  रिक्त  स्थानों  का  जातियों  श्रौर

 ग्रनुसूचित  जनजा  तियों  के  आरक्षण  विधेयक

 भरो  चम्डूभाई  देशमल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  सरकार  के  अधीन
 पदों  और  सेवाओं  में  अनुवृचित  जातियों  तथा  अनूसूचित  जनजातियों  के  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  के  लिए
 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  एस०  :  त्रश्न  यह  है  :

 भारत  सरकार  के  अघीन  पदों  तथा  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियों  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  पर्योच्त  श्रतिनिधित्व  के  लिए  उपवन्ध  करने  बाले  विधेयक  को

 पुर:स्‍्थाषित  करने  कौ  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 ओरी  चम्दूभाई  देशमुख  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता

 3.343  भा०  प०

 मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  एक  स्थायो  न्यायपीठ  को

 स्थायना )  विधेयक

 भी  ए०  एस०  रामबाबू  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मदुरे  में  मद्रास
 उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थायी  खण्ड  ऐीठ  की  स्थापना  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोश्य  :  प्रश्न  यह  है  :
 *

 अकि  मदुर  में  मद्रास  उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थायी  खत्ड  पोठ  को  स्वापता  को  उपजन्ध
 करने  वाले  विधेवक  को  पुर:स्थासित  करने  को  अनुमति  दो  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |  ु

 करी  ए०  जो०  एस०  रामबाबू  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.35  ज०  १०

 संविधान  विधेयक  58,  भादि  में
 '  जज

 हो  मोहन  सिह  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  संविधान

 में  जौर  संशौधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्‍थापित  करने  की  अनुभति

 *13.9.1991  के  भारत  के  भाग  में  प्रकाशित  ।
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 सभापत्ति  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  :  .

 भारत  के  शंविधान  में  और  संशोधन  करनेवाले  विधेयक  को  पुर:स्थाहित  करने
 को  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  एबी कृत  ।

 भरी  मोहन  तिह  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हू  ।

 3.3  3  भ०  प०

 उपभोक्ता  संगम  विधेयक*

 श्री  राम  कापसे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  उपभोक्ता  संगर्मों  के  राजिस्ट्रीरुरव
 ओर  उससे  संबद्ध  या  उसके  आनुष्ंशिक  विषपों  का  उपबन्ध  करने  '  वाले  .  विधेयक  को  पुर:स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ह

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उपभोक्ता  संगमों  के  रजिस्ट्रीकरण  ओर  .  उससे  सम्बद्ध  या  उसके  आनुषंगरिक
 विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 करी  राम  कापसे  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.36  भर  प०

 झनिवाय॑  बन्ध्पीक रण  विधेयक

 भो  रामेश्बर  पाटीदार  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  छोटे  कुदुम्य  के
 दष्डों  को  प्रोश्साहित  करने  के  लिए  अनिवायं  बन्ध्यीकरण  ओर  उससे  सम्बद्ध  विषयों  का  उपयन्ध  करने
 बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 ह  ॥॒

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 छोटे  कुटुम्ब  के  मानदण्डों  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  अनिवार्य  अम्कपीकरण
 ओर  उससे  सम्बद्ध  विषयों  का  उप्बन्ध  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्‍थापित  कश्के की  अनुमति
 दो  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भरो  रामेश्बर  पाटीबार  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थाप्रित  करता  हूं  ।

 A  ७  नाथ  मनन  नमन  नल  क्‍स्‍उः  ऊतभशश  तन  उस  का»  ५»+  ७०७
 *दिनांक  13,9.91  के  भारत  के  खण्ड  2  में  प्रकाशित  ।
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 3.363  म०  प०

 संविधान  विधेयक  350  क  में  संशोधन)*

 श्री  सय्द.शाहबुद्दीन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में

 झोर  संशोधन  करने  बाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  बी  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  व  ले  विधेयक  को  पुर:स्थावित  करने

 की  अनुमति  दो

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थी  सेयद  शाहबद्दोत  :  में  विधेयक  प्‌रःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.37  go  प०

 गर्ल  का  चिकित्सोय  समापन  विध  यक
 3  तथा  4  में

 कुमारी  उमा  भारती  :  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  गर्भ  का
 समापन  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी

 ]

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 गर्भ  का  चिकित्सीय  समापन  अधिनियम  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 को  प्र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 [  हरदा  मी

 कुमारी  उमा  भारती  :  मैं  विधेयक  पुरः:स्थापित  करती  हूं  ।

 3.38  ण०  प०

 एक  कट स्व  एक  पद  सेवा  विधेयक

 की  पी०  मुदालगिरियव्पा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संघ  के  कायों  से
 सम्बन्धित  लोक  सेवाओं  तथा  पदों  में  एक  कुटुम्ब  के  एक  सदस्य  को  नियुक्ति  का  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  प्रःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 *दिनांक  13.9.91  के  भारत  के  असाधारण  में  प्रकाशित  ॥
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 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 संघ  के  कार्यों  से  सम्बन्धित  लोक  सेवाओं  तथा  पदों  में  एक  कुटुम्ब  के  केवल  एक
 सदस्य  की  नियुक्षित  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर/स्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ

 क्रो  सो०  पी०  मुदालगिरियप्पा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3  39  झ०  पर

 संविधान  विधेयकਂ

 37।  में  संशोधन )

 क्रो  उत्तमराब  देवरात्र  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में
 और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाये  ।

 |

 श्री  दत्त  मेघे  सभापति  मेरा  इसमें  विरोध  है  क्योंकि  इस  बिल  में  जो
 प्रावधान  माननीय  सदस्य  ने  किया  है  उसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  बोर्ड  19  1991  से  पहले
 बनना  मैं  तो  कहता  हूं  कि  इस  बिल  को  लाने  की  कोई  जरूरत  नहीं  थी  |  हम  यह  चाहते  हैं
 कि  र  ष्ट्रपति  को  ऑडिनेंस  निकालना  चाहिए  और  बोड  बनाना  चाहिए  क्‍योंकि  बोर्ड  की  बात  महाराष्ट्र
 में  सभी  लोगों  ने एकमत  से  पास  की  2-3  सालों  से  इस  बारे  में  मराठवाड़ा  में  आन्दोलन
 चल  रहा  राजीव  गांधी  जी  जब  इलेक्शन  के  समय  वहां  गए  थेतो  उन्होंने  कहा  था  कि  जब  हमारी
 सरकार  सत्ता  में  आएगी  हम  बोड़  बी  स्थापना  करेंगे  ।  यही  बात  श्री  वी०पी०  श्री  चन्द्रशेख्वर
 ने  कही  थी  ।  हमारे  बड़े-बड़े  नेता  बात  कहते  हैं  लेकिन  बोर्ड  अभी  तक  स्थापित  नहीं  हुआ  इसलिए
 वहां  की  शिक्षा  और  इंडस्ट्रियल  एरिया  का  जो  डेवलपमेंट  होना  चाहिए  था  वह  नहीं  हुआ
 ट्यूशन  में  उसके  बारे  में  लिखा  है  लेकिन  अभी  तक  वह  वात  नहीं  हुई  इसलिए  इसमें  महाराष्ट्र

 *  गवनंमेंट  के  लोगों  को  भी  लाना  जरूरी  इसका  ऑडिनेंस  निकालना  चाहिए  और  बहां  के
 लाखों  लोग  जो  बोई  बी  डिमांड  बहुत  स,लों  से  कर  रहे  इसको  इमीडट  करना

 माननीय  सदस्य  श्री  बाटिल  भी  विदर्भ  के  इनको  भी  सब  कुछ  मालूम  यदि  उसकी
 चर्चा  हों  तो  कोई  हज  नहीं  है  लेकिन  बोर्ड  के  बारे  में  जो  बात  चल  रही  है  उश्लमें  मेशा  सुशाव  है  कि
 बिल  न  लाते  हुए  पूरे  महाराष्ट्र  के  लोग  सरकार  से  गुंजारिश  करेगे  कि  बोर्ड  की  स्थापना  इमीडेंट
 करें  |  उन्होंने  लिखा  है  कि  19  अक्टूबर  तक  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  इसकी  मेरिट  में  आप  अभी  बात  नहीं  कर  सकते

 दिनांक  13.9.91  के  भारत  के  में  प्रकाशित  |.
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 भरी  दस  मेथे  :  हमारे  पूरे  इलाके  की  यह  मांग  बहुत  सालों  से  चल  रहो  महाराष्ट्र  गवनेमेंट
 में  जो  भी  आवधान  होता  है  उनको  पंसा  नहीं  मिलता  श्री  वी०पी०  सिंह  से  कहा  कि  महीने  भर
 में  बोर्ड  श्री  च.ट्रशेखर  मे  कहा  कि  बोईड  बनाएंगे  और  आखिर  में  श्री  राजीब  जी  ने  भी  कहा
 था  किहम  सत्ता  में  आते  ही  बोर्ड  बनाएंगे  ।  इसलिए  बिल  लाने  से  और  डिले  होगा  और  उसमें  से  कुछ
 नहीं  हमें  बोर्ड  चाहिए  ।

 भरी  उत्तमराव  देवशाव  पाटिल  :  सभापति  मैंने  जो  यह  बिल  दिया  है  और  माननीय
 सदस्य  श्री  मेघे  ने  इसके  बारे  में  जो  विचार  रखा  उन  दोनों  में  कोई  टकराव  होता  है  ऐसा  मुझे
 नहों  लगता  मैंने  इस  बिल  में  यह  प्रावधान  दिया  है  कि  30  सितम्बर  के  पहले  राष्ट्रपति  ऐसा
 धादेश  दें  कि  यह  बोड़ं  स्थापित  किया  ज।ए  और  इसकी  स्थापना  19  1991  से  पहले  होनी
 चाहिए  |  ऐसा  इसमें  मैने  सुभाव  दिया  है  ।  अयर  मवनेपेट  पहले  भी  बोर्ड  स्थापित  करना  चाहती
 है  तो  उसमें  कोई  ऐतशाज  नहीं  होना  चाहिए  और  उसमें  ब)ई  दो  राय  भी  नहीं  म  शाठवाड़ा
 ओर  रेस्ट  ऑफ  मह्दाराष्ट्र  के  लिए  जो  पिछड़ा  हुआ  इलाका  इसके  लिए  अगर  यह  बोर्ड  स्थापित  हो
 जाए  शो  उत्तमें  कोई  दो  राय  नहीं  अतः  मेघे  जी  इसका  बिरोध  न  करते  हुए  गबनंमेंट  से  आग्रह
 करें  यह  बोड़  जत्दी  से  जल्दी  स्थापित  किया  जाए  ।

 ]

 सभाषति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 शो  उत्तमराब  देवराब  पाटिल  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 3.46  म०प०

 गर्भ  का  लिकित्सीय  समापन  विधेयक

 3  ओर  4  में  संशोधन  )*

 कीमती  सुलित्रा  महाजन  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  चिकित्सीप  समापत
 1971  में  संशोधन  करते  वाले  विधेयक  को  पुर:स्‍्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 शभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 गर्भ  का  चिकित्सीय  समापन  1971  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 ,  »  *ो  पुरसस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”
 बा  #  औणूतज  पाए

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 क्ोमती  सुल्रित्रा  महाजन  :  में  विधेयक  पुर.स्थापित  करती  हूं  ।

 डिड  िेि सकससकससफकफफपयफऑकफ  सउकससससफबसफससकनक्‍नडफडक्‍सअअक्‍इीीसससस सतत  तन  तन  तन  ेेतेतननतनतनननतन-नतनेनननीतीीयनयीयतकत।े?-त-तयननननन  42५3  ees  कारक
 कदिनांक  13.9.91  के  भारत  के  में  प्रकाशित  ।



 22  1913  निःशक्त  और  मानसिक  रूप  से
 अवरुद्ध  स्पक्ति  कल्पाल  विधेयक

 (1
 लात  नकद लयथत++ जनक  नननमन--+-पननननन  नमन  कक  जनक  ५  «०  मैं  प्रस्ताव

 ब-ष०

 भारतोय  दंड  संहिता  विधेयकਂ

 376  में

 शो  काशोराम  राणा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारतीय  दंड  संहिता  में  और  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारतीय  दण्ड  संहिता  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  भनुमति  दी  जाए  ।

 प्रस्ताव  स्वीक्षत  हुआ  ।

 करी  काशीराम  राणा  :  मैं  विधेषक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.47  प७

 झ्रनिवाय  संनिक  प्रशिक्षण  विधोयकन  ह

 झयो  सी०पो०  मुदालगिरियप्पा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  समर्थ  शरीर  बाले  सभी
 व्यक्षितयों  के  लिए  सैनिक  प्रशिक्षण  अनिवाय॑  बनाने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित  करने  को  अनुमति
 दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  ेृ

 समर्थ  शरीर  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  सेनिक  प्रशिक्षण  अनिवायं  बनाने  वाले
 विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  रखो  कृत  हुआ  ।

 को  सो  पी  सुदालगिरियप्पा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.473  आनण्पज

 निःशक्त  और  मानसिक  रूप  से  झवरुद्ध

 व्यक्ति  बल्याण  विधेयक*

 थी  सी>पो०  मुदाल  गिरियप्पा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सरकार  द्वारा  जन्म  से  ही  विकलांग
 नि:शकत  अथवा  मानसिक  रूप  से  सभी  व्यक्तियों  के  कल्याण  का  उपवस्ध  करने  थाने
 विधेयक  को  प्रःस्थापित  करते  की  अनमति  दी

 सन्ापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 13,9.1991  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  ।
 —
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 सरकार  द्वारा  जन्म  से  ही  नि:शक्त  और  मानसिक  रूप  से  अवस्ड  सभी
 ब्यक्तिययों  के  कल्याण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  बी  अनुमति  दो

 जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  |

 क्षो  सी  ०पो०  सुदालगिरियप्पा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 विवाह  प्रनियाय  रजिस्ट्रोकरण  विधेयक*

 झी  सौ०पो०  मदालगिश्यित्वा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  सभी  विवाहों  के  अनिवाय॑

 रजिस्ट्रीक रण  का  उपयंध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  में  सभी  विवाहों  के  अनिवायं  रजिस्ट्रोकरण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 ओऔ  सी०पी०  बुदालगिरियप्पा  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.484  ०१०

 संविधान  विधेयक*

 अनुच्छेद  का

 भी  भगवान  शंकर  रावत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  के  संविधान  में  ओर
 संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 लिमुबाद |
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 मारत  के  संविधान  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर.स्थापित  करने  -
 की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्थीकृत  हुआ  !

 ध्  mot  ४७
 भौ  भगवान  शंकर  रावत  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापिंत  करता  हूँ  ।

 —  अधिक
 या  ाप्/लटफ//्पयीेिणणएजा  रण *  दिनांक  के  भारत  के  असाधारण  ,  खंड  2  में  प्रकाशित
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 3,49  भ०्प०

 क  औबषधि  श्रोर  मनःप्रभावों  पदार्थ  विधेयक*
 2  में  संशोधन )

 डा०  लक्ष्मी  मारायण  पाण्डेय  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  स्थापक  भौषध्ति  और
 मन:प्रभावी  पदार्थ  19835  में  संशोधन  करने  व  ले  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  करने
 बी  अनुमति  दी

 [  अनुवाद  ]
 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 स्वापक  औषधि  और  मादक  मनः:प्रभावों  1985  में  संशोधन
 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 |  हिस्दी ]
 7

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेव  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 2,49]  भ०प०

 संविधान  आदेश  विधेयक*
 में  संशोधन )

 क्री  उसमराब  पाटिल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  संब्यान
 1950  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति

 दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह

 संविधान  1950  में  और  संशोधन  करने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृति  हुआ  ।

 थ्रो  उसमराब  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता

 3.50  भ्०  १०

 वन  संशोध्त  विधेयक«

 2,  आदि  में  संशोधन  )

 की  रामेश्यर  पाटोद,९  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  वन
 19६0  में  ओर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 *  दिनाक  |  3-9-91  के  भारत  के  भाग  2,  लड़  2,  में  प्रकाशित
 |

 २३9.



 राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  बोर्ड  विधेयक  13  1991

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 बन  1980  में  और  संशोधत  करने  वाले  दिधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए

 ५  प्रस्ताव  स्वोकृत  हुआ  |

 श्री  रामश्थर  पाटोदार  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  कर्ता  हूं  ।

 3.503  भ०  प०

 मानव  संसाधन  विधेयक*

 औओ  एस०  बो०  सिदनाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  मानव  संसाधनों  का  देश  के

 सर्वाधिक  हित  में  उपयोग  करने  ओर  उससे  सम्बद्ध  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 मानव  संसाधनों  का  देश  के  सर्वाधिक  हित  में  उपयोग  करने  वाले  और  उससे
 सम्बद्ध  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  प्ुर:स्थापितं  करने  का  अनुमति
 दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 कली  एस०  बौ०  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.51  ज०  ६०  ,
 रा

 युवा  कल्याण  विधेयक

 झो  एस०बी०  लिदनाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिए

 एक  ड्यापक  नीति  बनाने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  प्ृर.स्थवित  करने  की  अनुमति
 दो  जाए  ।

 सभापति  बहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  में  युवाओं  के  विकास  के  लिए  एक  ब्यापक  नोति  बनाने  के  लिए  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 शो  एस०  बी०  सिब्माल  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3  भ०  प०

 राष्ट्रीय  बाल  कल्याण  बोड  विधेयक

 भी  एस०  थो०  शिदताल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  बाल  कत्याणार्थ  एक  राष्ट्रीय अविनीनीनन---+-नन-+न-नननननदनयीनतनेनानमननयीयणाीननीीनीदीय
 *दिनांक  के  भारत  के  खंड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 बाल  बोर्ड  की  स्थापना  करमे  और  उससे  सम्बन्धित  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को

 पुर:स्थापित  करने  वी  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैः

 बाल  कस्याणार्थ  एक  राष्ट्रीय  बाल  बोर्ड  की  स्थापना  करने  बाले  और  उससे
 सम्बन्धित  मामलों  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 श्री  एस०  बौ०  सिदनाल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.52  मभ०  प०

 सरकारी  कार्यालयों  में  भ्रवकाश  पर  निर्बन्धन  विधेयक

 श्री  एस०  बोी०  सिबनाल  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  सरकारी  कार्यालयों  में  अवकाश
 के  दिनों  की  संख्या  पर  निबंन्धन  लगाने  वाले  विधेयक  को  पुर;स्थावित  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सरकारी  कार्यालयों  में  अवकाश  के  दिनों  की  संख्या  पर  निबन्धन  लगाने  वाले
 विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वोकत  हुआ  |

 श्री  एस०  बो०  सिदनाल  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.524  भ०  प०

 ग्रातंकवाद  के  पीड़ितों  का  पुनर्वास  विधेयकਂ

 प्रो०  के०  बो०  थारस  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  देश  में  आतंकवादी  हिंसा  में
 मारे  गए  व्यक्तियों  के  परिवारों  के  सदस्यों  को  मासिक  पेंशन  का  संदाय  करने  और  अन्य  सुविधाएं  देमे
 के  लिए  उपबंध  करते  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 देश  में  आतंकवादी  हिंसा  में  मारे  गए  व्यक्षितयों  के  परिवारों  के  सदस्यों  की
 मासिक  पेंशन  का  संदाय  करने  और  अन्य  सुविधरायें  देने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक
 को  प्रःस्थापित  करने  की  अनुएति  दी

 ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 के०  वो०  थामस  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 *  दिनाक  13.9.9)  के  भारत  के  असाधारण  खंड  2  में  प्रकाशित  ।



 उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक  13  1991
 किया

 3,53  झ्र०  प०

 संविधान  विधेयक*

 311  में

 प्रोण  के०  बी०  थामस  :  में  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  भारत  के  संविधान  में  और
 संशोधन  व रने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 ्क्ति  भारत  के  संविधान  में  और  संगोवत  करने  वाले  विधेयक  को  पुर।स्थापित  करने
 की  अनमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 प्रो०  के०  बो०  थामस  :  मैं  विधेयक  पुर.स्थात  करता  हूं  ।

 3.53}  भ०  प०

 दंड  प्रक्रिया  संहिता  )  विधेयक  *

 2,  आदि  में  संशोधन  )

 शो  राजगोपाल  नायडू  शामास्वासो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दंड  प्रक्रिया
 1973  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  करने  की  अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 दंड  प्रक्रिया  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर  स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 श्री  राजगोपाल  नायड्‌  रामास्थासी  :  मैं  विधेयक  प्र:स्थापित  करता  हूं  ।

 3.54  भ०  प०

 उपभोक्ता  संरक्षण  विधेयक*

 2,  आदि  में  संशोधन  )

 प्रोਂ  राम  कापसे  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  कि  उपभोक्ता  संरक्षण
 में  संशोधन  करते  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  ज'ए  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 उपभोक्ता  संरक्षण  में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 प्‌  र:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 *  दिनांक  के  भारत  के  राजपत्र  खंड  में  प्रकाशित  ।
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 प्रो०  राम  कापते  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थावित  करता  हूं  ।

 3.54  ध०  प०

 संविधान  विधेयक*

 370,  में

 कुमारी  उम्रा  भारती  सभापति  मैं  प्रस्ताव  करती  हूं  कि  भारत  के  संविधान
 में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक्र  को  पुर:स्थापित  करने  की

 अनुमति  दी

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने
 की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 कुमारो  उमा  भारती  :  मैं  विधेयक  को  प्र:स्थापित  भी  करती  हूं  ।

 35.6  भ०  प०

 सं  विधान  विधेक

 अनुच्छेद  का  अन्त.स्थापन  )

 सभापति  भहोदय  :  भब  सभा  में  श्री  चित्त  बसु  द्वारा  30  1991  को  प्रस्तुत  किए
 गए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  किया  जाएगा  :--

 भारत  के  संविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया

 झो  चित्त  बसु  :  पिछली  बार  जब  मैंने  अपने  नाम  से  प्रस्तुत  विधेयक  पर  विचार
 करने  का  प्रस्ताव  किया  तो  मैं  विस्तार  से  नहीं  बोला  मैं  समझता  हूं  आज  आप  मुझे  विधेयक
 के  विभिन्‍न  पहलुओं  की  व्याख्या  करने  का  अवसर  प्रदान

 विधेयक  का  उद्देश्य  जानकारी  पाने  के  अधिकार  को  हमारे  देश  के  संविधान  में
 मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  शामिल  करना  स्वाभाविक  रूप  सदन  के  माननीय  सदस्य  गण
 जानकारी  के  अधिकार  बी  अवधारणा  अथवा  समझ  से  अवगत  होने  की  अपेक्षा  करते  जानकारी

 13.9.91  के  भारत  के  असाधारण  भाग-दो  में  प्रकाशित  ।

 263



 संविधान  विधेयक  13  1971

 चित्त

 पाने  के  अधिकार  से  हमारा  वास्तविक  अभिप्राय  क्या  है  ?  मेरे  बिचार  जानकारी  पाने  का
 अधिकार  व्य  पक  होना  चाहिए  |  इस  अधिकार  के  दायरे  अभिव्यक्तित  संबंधी  अधिकार  जिसमें
 नवीन  विचारो  तथा  टिप्पणियों  का  प्रसंस्करण
 ओऔर  प्रकी्णन  शामिल  जिससे  कि  पर्यावरण  राष्ट्रीय  और  अन्तर्राष्ट्रीय
 स्थितियों  को  समझा  जा  सके  तथा  ज्ञानपूर्ण  प्रतिकिया  व्यक्त  वी  जा  उपयुक्त  निर्णय  लिए
 जा  सकें  तथा  जिस  समाज  में  हम  रहते  हैं  उसके  एक  प्रभावी  सदस्य  स्वयं  को  स्थापित  कर  सकें  ।
 केवल  व्यक्ति  ही  नहीं  अपितु  सामूहिक  रूप  से  समुदायों  को  भी  अपने  जीवित  रहने  अथवा  अस्तित्व

 हेतु  संचार  सुविधाओं  की  आवश्यकता  हंती  यह  जानकारी  पाने  का  अधिकार  एक  अत्यंत
 व्यापक  अवधारणा  है  तथा  उप्त  दृष्टिकोण  हमें  मःमने  पर  चर्बा  को  आगे  बढ़ाना  चाहिए  ।

 अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  लोक्षतंत्र  की  एक  बहुमूल्य  प्राप्ति  यदि  हम  अग्तः
 क्रिया  नहीं  कर  यदि  समाज  के  विभिन्न  वर्ग  आपस  में  क्रिया  कर  सकते  तो  लोकतंत्र
 बचा  नही  रह  सकता  |  इस  अभिव्यक्ति  के  अधिकार  से  ही  हुआ  जानकारी  पाने  का  अधिकार

 हैं  ।  यदि  मैं  जानता  नहीं  हूं  तो  अभिव्यक्ति  क्‍या  इसलिए  जानने  का  अधिकार  ऐसा  है  जो

 अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  के  अधिकार  की  व्पुर्प्पत्ति  भी  मैं  यह  अधिकार  क्यों  चाहता  हूं  ?  मैं

 यह  अधिकार  इसलिए  चाहता  हूं  बरेंकि  आधुनिक  समाज  इन  अधिकारों  से  व्यक्षित  तथा  लोकप्रिय
 सरकारें  भी  उस  ज्ञान  को  प्राप्त  करने  में  सम्थ  हं!ते  हैं  जिससे  उनमें  अपने  उत्तरदा(५ित्वों  का  निर्वाह
 करने  की  क्षमता  आती  है  |  यदि  मेरे  पास  जानकारी  पाने  का  कोई  अधिकार  न  तो  मैं  समाज  मं

 एक  व्यक्ति  को  हैसियत  से  अपने  उत्तरदाथित्वों  का  निर्वाह  करने  वी  शकित  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।

 4.00  म०  प०

 जतता  के  चुने  हुए  प्रतिनिधि  के  रूप  में  मैं  इस  सदन  में  तब  तक  अपना  उत्तरदायित्व  नहीं
 निभा  सकता  हूं  जब  तक  मुझे  तथ्यों  की  जानकारी  न  जब  तक  मैं  यह  नहीं  जानता  कि
 सरकार  कंसे  शासन  करती  पार्टी  कंसे  शासन  करती  नीतियां  कंधी  बनती  हैं  भौर  जब
 तक  मुझे  इन  बातों  की  जानकारी  न  मैं  इस  सभा  में  एक  सदस्य  के  रूप  में  अपना  उत्तरदायित्व
 नहीं  निभा  सकता  यह  किसी  व्यक्ति  के  लिए  भी  लागू  होता  है  यदि  उसे  देश  के  एक  जिम्मेदार
 नागरिक  वी  भांति  समाज  में  कार्य  करता  है  ।

 किसी  लोकप्रिय  सरकार  के  लिए  यह  भी  आवश्यक  है  कि  वह  लोथों  से  सम्पर्क  लोगों  को  .
 अपनी  नीतियों  और  कायंक्रमों  के  बारे  में  ओर  यदि  आप  मुझे  माओ-त्से  तुग  द्वारा  प्रयोग
 किए  गए  नारे  मे  और  जनता  तकਂ  को  प्रयोग  करने  की  अनुमति  दें  तो  इसका  अथं  यह  है
 कि  सरकार  अथवा  किसी  व्यक्ति  को  जनता  से  सीखना  चाहिए  और  इसे  ही  जनता  तक  पहुंचाना
 चाहिए  ।

 जनता  से  सम्प्क  रद्षना  ही  लोकतंत्र  की  महान  पहचान  है  और  लोकतंत्र  में  का
 अधिकारਂ  अपेक्षित  इसलिए  जानने  का  अधिकार  एक  मूल  प्रकृति  का  अधिकार  है  और
 मैं  इसे  हमारे  देश  के  संविधान  में  मूल  अधिकार  के  रूप  में  सम्मिलित  कराना  चाहता  हूं  ।  यह  केवल
 मेरा  ही  दृष्टिकोण  नहीं  बल्कि  संयुक्त  राष्ट्र  ने  भी  इस  सिद्धांत  को  स्वीकार  किया  मैं  संयुक्त
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 22  1913  संविधान  |  विधेयक

 राष्ट्र  महासभा  द्वारा  10  1948  को  पारित  विश्वजनीन  मानवाधिकार  को  उद्धृत
 करत

 व्यवित  को  अपने  विवार  व्यकतत  करने  की  स्वतंत्रता  और  अभिव्यक्ति  का

 अधिकार  इस  अधिकार  में  विना  हस्तक्षेप  के  बिचार  व्यक्त  करने  की  स्वतन्त्रता  और
 किसी  प्रकार  वी  सीमा  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  मीडिया  के  माध्यम  से  सूचना  और  विचारों
 को  इनकी  जानकारी  प्राध्त  करना  तथा  इनका  आदानत-प्रदान  करना  शामिल  है  ।”

 यह  किसी  विशेष  राष्ट्र  या  किसी  विशेष  समाज  तक  ही  सीमित  नहीं  है  बल्कि  यह  एक
 विश्वजनीन  अध्किार

 जंसा  कि  मैंने  पटले  भी  उल्लेख  किया  है  कि  किसी  प्रतिनिधि  सरकार  के  पास
 शासन  करने  के  साधन  अवश्य  होने  जब  तक  सरकार  सावंजनिक  मुद्दों  पर  वाद-विवाद  को

 बढ़ावा  नहीं  देती  है  तब  तक  वह  जनता  बी  भावनाओशें  की  गहराई  को  नहों  समझ  सकती  है  अथवा
 महसूर  नहीं  कर  रुकती  है  तथा  इनके  जवाब  में  क।ई  उचित  कायंवाही  नहीं  कर  सकती

 मेडिसन  ने  कहा  है  कि  लोग  अपना  शासन  चलाता  चाहते  हैं  उन्हें  शान  से  शक्ति
 प्राप्त  करनो  चाहिए  ।  जैया  कि  मैंने  पहले  भी  उल्नेख  किया  है  कि  शक्ति  तभी  प्राप्त  की  जा  सकती  है
 जब  हमारे  पास  जानने  का  अधिकार  हो  ।

 जानकारी  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  अधिकार  के  इस  आन्दोलन  के  अपने  इतिहास  में
 कई  उतार-चढ़ाव  रहे  यह  लोगों  के  करिस्तो  एक  वर्ग  को  आकस्मिक  मांग  नहीं  इसकी  शुरुआत
 सोलहवीं  शताब्दी  उत्तराध॑  में  हुई  थी  और  इसके  प्रति  उत्तर  में  स्वीडन  ने  वर्ष  1766  में  प्रेस
 अधिनियम  पारित  किया  अभी  भी  स्वीश्न  की  जनता  को  सभी  सरकारों  दस्तावेजों  की
 कारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  यहाँ  पर  हमें  ऐसा  अधिकार  प्राप्त  नहीं  यहां  गुप्त  दस्तावेज
 लेकिन  उनकी  जानकारी  पाने  १  अधिकार  हमें  प्राप्त  नहीं  है

 मैंने  विद्य  यक  के  उद्देश्यों  और  कारणों  के  कथन  में  कुछ  उदाहरणों  का  उल्लेख  किया  है  ।
 शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  की  आड़  में  आपको  सामान्य  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 नहीं  है  ।

 1947  में  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  जानकारी  प्राप्त  करने  सम्बन्धी  अधिकार  को  मान्यता
 देने  के  लिए  एक  आन्दोलन  शुरू  हुआ  इस  आन्दोलन  का  परिणाम  यह  हुआ  कि  प्रशासनिक
 :  क्रिया  1946  को  लागू  किया  इसके  पश्चात्‌  एक  प्रणाली  शुरू  की  गई

 सरकारी  दस्तावेजों  को  बारह  वर्षों  बी  अवधि  समाप्त  होने  के  पश्चात  गुप्त  नहीं  रश्ला  जायेगा
 अथवा  लोगों  की  जानकारी  के  लिए  खुला  रखा  कानून  में  जानकारी  गुप्त  न  रखने
 को  स्वतः  प्रणाली  का  प्रावधान  है  ।

 संयुक्त  राज्य  »मेरिका  में  1946  के  अधिनियम  के  स्थान  पर  1966  का  जानकारी
 प्राप्त  करने  की  स्वतन्त्रता  संबंधी  अधिनियम  लागू  किया  इसमें  यह  सुनिश्चित  किया  गया  कि
 एक  सामान्य  कानून  के  रूप  में  जनता  को  सभी  सरकारी  दस्तावेजों  की  जानकारी  प्राप्त  करने  का
 अधिकार  अब  उन्होने  इसमें  और  अधिक  सुधार  किया  उस  देश  में  लोगों  को  प्रत्येक  दस्तावेज
 बी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार
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 चित्त

 1974  में  एक  ओर  अधिनियम  लागू  हुआ  हनून  के  द्वारा  कतिपय  श्रेणी  की
 कारी  अथवा  दरतावेजों  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अधिकार  का  प्रावधान  नहीं  ऐसे  भी  कुछ
 दस्तावेज  हो  सबते  हैं  जो  विधानमंडल  द्वारा  अप्राप्य  अथवा  सभी  के  लिए  खुला  घोषित  किए  जा

 सकते  हैं

 ऐसे  और  भी  अधिनियम  इस  ६तिहास  का  वर्णन  करके  में  इस  सभा  के  ध्यान  में  यह  बात

 लाना  चाहता  हूं  कि  लोग  लगातार  यह  मांग  करते  रहे  हैं  कि  उनको  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 अधिकार  मूल  अधिकार  के  रूप  में  हो  ।

 संविधान  विधेयक  13  1991

 भारत  में  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  19(1)  में  बोलने  और  अभिव्यक्ति  के  अधिकार
 की  गारन्टी  और  इसी  अभिव्यक्ति  और  बोलने  की  स्वतन्त्रता  से  ही  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 अधिकार  मिलता  है|  यदि  मुझे  जानकारो  प्राप्त  करने  का  अधिकार  नहीं  हैं  तो  मैं  लोगों  से  सम्पर्क

 नहीं  रख  सकता  मैं  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  कर  सकता  हूं  ।  इसलिए  जानकारी  प्राप्त  करने  या
 जानने  के  अधिकार  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  बल्कि  साधित  रूप  में  मूल  अधिकार  माना  जाता
 मेरे  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  में  यह  प्रशास्त  करने  को  कहा  है  कि  इस  अधिकार  को  अनुच्छेद
 19  (1)  में  एक  साधित  रूप  में  रखने  की  स्थिति  में  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  यह  अधिकार  प्रत्यक्ष
 और  मूल  हो  अर्थात्‌  जानने  और  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  हो  ।

 1989  में  हमारे  देश  में  एक  बड़ा  राजनीतिक  परिवतंन  एक  नई  सरकार  ने  सत्ता
 कांग्रेस  (5)  सरकार  की  सत्ता  से  हटाया  गया  ।  केन्द्र  में  राष्ट्रीय  मोर्चा  दल  ने  सरकार  का

 गठन  किया  ।  वामपंथी  दलों  तथा  भारतीय  जनता  पार्टी  ने  भी  श्री  वी०पी०  पिह  द्वारा
 गठित  सरकार  को  समथंन  दिया  था  |  श्री  वी०  पी०  सिंह  का  नाम  सुनने  मात्र  से  नाराज  न  होइर  ।
 6  को  प्रधान  मन्त्री  श्री  बी०  पी०  सिंह  ने  निम्नलिखित  घोषणा  को  थी  :

 के  कायंकरण  को  और  अधिक  स्पष्ट  किया  जाएगा  और  केवल  राष्ट्रीय
 सुरक्षा  और  विदेशी  सम्बन्धों  के  आधार  पर  ही  अपेक्षित  गोपनीयता  रखी  जाएगी  ।”

 मैं  चाहता  हू  कि  सरकार  के  कृत्य  सुस्पष्ट  होने  जो  वतंनान  सरकार  और  पिछली
 सरकार  ने  नहीं  किया  ।  कल  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  केवल  साधारण  सी  मांग  की  गयी
 थी  कि  सत्य  से  पर्दा  हटाने  के  लिए  बोफोपं  मामले  को  जारी  रखने  हेतु  सरकार  प्रभावी  कदम  उठाती

 है  ।  भौर  सभा  में  क्या  हुआ  ?  सरकार  के  कृत्य  सुस्पष्ट  नहीं  जब  तक  सरकार  के  कृत्य

 सुस्पष्ट  नहीं  होंगे  संसद  जानकारी  पाने  के  अधिकार  से  वंचित  लोग  जानकारी  के  अधिकार  से
 बंधित  ऐसी  स्थिति  में  लोकतन्त्र  कैप्ते  जीवित  फलेगा  और  फूलेगा  ?

 20  को  भारत  के  राष्ट्रपति  ने  संयुक्त  सत्र  को  सम्बोधित  करते  हुए  कहा
 था

 भागोदार  लोकतन्त्र  को  प्रबुद्धओर  जानकार  मतदाताओं  की  आवश्यकता  होतो  हैं
 इसका  यह  भी  विश्वास  है  कि  पूरी  तरह  से  जनता  के  समक्ष  सरकार  के  खुले  तोर  से  काम
 करने

 से गलत कार्यों की बहुत कम रह शासकीय गोपग्रेयता अधिनियम सें समुचित संशोधन किया जाएगा ताकि लोगों को अधिकाधिक जानकारी मिल सके । 266
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 दृददर्शन  तथा  आकाशवाणी  को  स्वायत्तता  प्रदान  की  जाएगी  ताकि  सूचना  का  निरन्तर
 प्रवाह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 देश  के  राष्ट्रपति  ने  20  1989  को  घोषणा  की  थी  |

 राष्ट्रपति  ने  आगे  कहा  :

 में  प्रतिष्ठापित  जानकारी  के  अधिकार  तथा  लोगों  को  निरन्तर  प्रवाह  से
 जानकारी  सुनिश्चित  कराने  हेतु  विधायी  उपाय  किए  जायेंगे  ।”

 देश  के  राष्ट्रपति  ने  20  1989  को  यह  भी  कहा  था  ।

 सरकार  की  नीति  सम्भवतया  स्पष्ट  शब्दों  में  घोषित  की  गयी  थी  |  सरकार  निरन्तर
 धसरकार  ही  रहती  पिछली  जिसने  जानकारी  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकारों  में
 सम्मिलित  करने  की  नीति  धनायी  ने  भी  इसे  घोषित  किया  था  और  यह  देश  के  राष्ट्रपति  जसे

 महत्वपूर्ण  व्यक्ति  ने  भी  धोषणा  की  किन्तु  बाद  की  सरकारों  ने  इस  पर  कार्यवाही  नहीं  की  ।  मैं
 समझता  हूं  कि  संसदीय  लोव  तन्त्र  में  यह  यक्तिसंगत  प्रथा  नहीं  इस  प्रथा  को  प्रोत्साहन  नहीं  दिया
 जाना  चाहिए  ।  इस  प्रथा  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाना

 केवल  यही  विछली  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  ने  8  1989  को  एक  मंत्रि  मंडल
 समिति  गटित  की  थी  और  भारत  के  नागरिकों  का  जानकारी  का  अधिकार  देने  संबंधी  सभी  पहलुओं
 का  अध्ययन  किया  था  ।  और  |  1990  को  उन्होंने  यह  निर्णय  लिया  तथा  सरकार  ने
 उस  समय  घोषणा  की  थी  कि  नागरिकों  को  जानकारी  का  अधिकार  दिया  जाना  सुनिश्चित  करने
 के  लिए  शासकीय  गुप्त  बात  1923  में  संशोधन  किया

 अतः  जैया  मैं  कह  रहा  सरकार  की  नीति  जानकारी  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार  में
 सम्मलित  करना  3  ।  किन्तु  इसे  अब  तक  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।

 किन्त  यह  नीति  घोषित  क्‍यों  नहीं  कि  गयी  है  ।  इसका  कारण  मैं  समझता  हूं  कि  नौकरशाही
 सत्ता  में  भागीदार  नहीं  चाहती  इसका  कारण  यह  है  कि  नौकरशाही  लोगों  को  इस  अधिकार  का
 लाभ  नहीं  देना  चाहती  ।

 मेक्स  वेबेर  इन  सोसियोलाजीਂ  में  लिखते  हैं  :

 नौकरशाही  अपने  ज्ञान  और  इरादों  को  गृप्त  रखते  हुए  खुले  आम  प्राप्त
 जानकारी  की  श्रेष्ठता  में  वृद्धि  करने  की  कोशिण  करती  नौकरशाह  प्रशासन  का  जहां
 तक  हो  सके  स्व  सन्रोंਂ  का  प्रशासन  होता  यह  अपने  ज्ञान  और  कृत्यों  को
 आलोचनाओं  से  छिपाता  है  ।”

 मैं  समझता  हूं  कि  यहां  भौ  मार्ग  में  नौकरशाही  खड़ी  है  ।

 मैं  ऐसे  कुछ  खतरों  का  उल्लेख  करूगा  जिनका  सामना  अपना  रुत्तरदामित्व  निभाते
 समय  हमारे  पत्रकारों  को  करना  पड़ता  है  ।

 कल  ही  भारतीय  लघु  ओर  मध्यम  समाचार  पत्र  परिसंघ  ने  आतंकवादी  और  विध्व॑ंसकारो
 क्रियाकलाप  अधिनियम  के  अन्तगंत  राज्य  द्वारा  पत्रकारों  के  उत्पीड़न  के  प्रति  विरोध  प्रकट
 किया
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 थिस

 यह  एक  दुखद  कहानी  है  ।  पत्रकार  श्रीमती  सन'बम  ओंगनी  क०बेलु  जब  अपने  बच्चे  को
 स्तनपान  करा  रही  स्थानीय  पुलिस  के  अन्तर्गत  उन्हें  उठाकर  ले  गयी  ।  बह  मणिपुरी
 देनिक  की  पत्रकार  उन्‍हें  बिना  कोई  कागज  दिशाएं  ही  उनके  शिशु  के  साथ  गिरफ्तार  किया

 इसका  क्या  कारण  था  ?  श्रीमती  बेलू  को  अपने  लेख  और  नशाਂ  के  प्रकाशन  के  लिए
 गिरफ्तार  किया  समाचार  किसी  भी  तरह  उत्परेरक्र  अथवा  राजद्रोहात्मक  नहीं  इससे

 किन्हीं  विध्वंसकारी  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  में  उत्त जना  अथवा  मदद  मिली  जिससे  कि
 लगाना  पड़ा  ।  वह  महिला  पत्रकार  है  और  उन्होंने  साहसपूर्वक़  पुलिस  के  विए्द्ध  लिघ्ा  और

 इसी  कारण  अपने  शिशु  को  स्तनपान  कराते  समय  उन्हें  उनके  शिशु  के  साथ  गिरफ्तार  किया  गया
 तथा  के  अन्तगंत  जेल  में  रखा  गया  ।--:  )

 भरी  सेयद  शाहबुद्दोत  ;  कोन  जानता  है  कि  शिशु  आतंकवादी  नहीं  था  ।

 श्री  चित्त  बसु  :  आपकी  बात  सही  उन्हें  बच्चों  से  भी  डर  लगता  है  ।

 एक  दूसरा  समाचार  छपा  है  जिसका  श्री  एस०  एस०  अहलूवालिया  ने  जिक्र  किया

 यूदीवार्ता  क ेएक  सह  सम्पादक  श्री  म  हर  वह  की  एक  पुलिस  वाले  ने  बस  में  पिटाई  की  और  बाद
 में  जब  उन्होंने  अपनी  पहचान  बतायी  तो  उन्हें  जेबब  तरा  बता  श्री  पिह  की  जनता  के  लोगों
 ने  भी  पिटाई  की  ।

 महोदय  जब  पत्रकार  अपने  कतंव्यों  अथवा  जिभ्मेदारियों  का  निर्वाह  करते  हैं  तो  उनका  यह
 हाल  होता  है  ।  मेरे  पास  ऐसे  मामलों  को  एक  लग्बी  सूची  उड़ीसा  में  एक  पत्रकार  की  हत्या  कर
 दी  गयी  और  उसकी  पत्नी  के  साथ  बलात्कार  किया  गया  ।  ऐसे  बहुत  से  मैं  उनका  जिक्र

 नहीं  करना  चाहता  हूं  |

 स्वतन्त्रता  के  अधिकार  में  दूमरी  बात  यह  है  कि  उसे  स्त्रोत  बताने  के  लिए  मजबूर  न  किया

 हमारे  देश  में  खोजी  पत्रकारिता  की  प्रशसा  की  जाती  पत्रकारों  के  लिए  कुछ  खतरे  होते
 ही  यह  मामला  हाउस  ऑफ  लॉस  के  समत्त  आया  यह  मामला  ब्रिश  स्टील
 कारपोरेशन  बनाम  ग्रेनेडा  टेलीविजन  के  बीच  हाउस  ऑक  लॉड्स  ने  निर्णय  दिया  था  कि  इसमें

 बिल्कुल  छूट  नहीं  दी  गयी  यदि  न्य,यालय  निर्देश  देता  है  तो  पत्रकार  से  स्त्रोत  बताने  की  अपेक्षा
 की  जा  सकती  है  ।

 4,25  भे.१३

 महोदय  पीठासोन  हुए  )

 भारत  में  हम  देखते  हैं  कि  प्रेप  काउन्सिल  १978  में  यही  धारणा  अपनाई  गई  है  ।
 यदि  हमारी  वास्तव  में  यह  सुनिश्चित  करने  की  रूचि  है  कि  खोजी  पत्र  कारिता  सरकार
 ओर  किसी  जिम्मेदार  व्यक्ति  के  गलत  कार्यों  के  बरे  में  खोज  उसकी  जनता  को  जानकारी  दे
 और  लोगों  को  इसके  व  रे  में  शिक्षा  दे  तो  मैं  चाहता  हूं  कि इस  धारणा  का  विरोध  किया  जाए  ।

 मैं  चाहता  हूं  कि  सभा  के  दूसरे  सदस्य  भी  अपनी  बात  कहें  |  अन्त  में  मैं  यह  कहना  चाहता
 हूं  कि सरकार  सूचना  का  सबसे  महस्वपूर्ण  संस्थागत  भंडार  उसके  पास  दस्तावेज  होते  वह

 268



 22  1913  )  संविधान  विधेयक

 इन  दस्तावेजों  का  विश्लेषण  करती  है  और  वह  अपनी  सामाजिक-अधथिक  ओर  राजनैतिक  नीतियां
 बनते  समय  जानकारी  एक्रत्रित  करती  है  ।  इस  देश  के  नागरिकों  को  वह  जानकारो  प्राव्ह  करने  का
 हक  है  ।  यह  उन्हें  उपलब्ध  करायी  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  हमारा  यह  अनुभव  है  कि  संसद  खदस्कों  को
 समूची  जानकारों  आसानी  से  उपलब्ध  नहीं  होती  वे  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  बावचोत  कद

 रहे  हैं  |  वे  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  ऋर  रहे  हैं  और  कुछ  शर्तों  के  साथ  ऋण  ले  रहे  संसद  को
 इन  शर्तों  की  जानकारी  दो  जानी  इसलिए  मैंने  जानकारी  के  अधिकार  को  मौलिक  अधिकार
 में  सम्मिलित  कराने  का  प्रयास  किया  मुझे  यह  उम्मीद  है  और  यह  विश्वास  है  कि  सभा  इस  पर
 उचित  ढंग  से  विचार  करेगी  और  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करेगी  ताकि  हमारे  देग  की  जनता  अपने
 लोकतांत्रिक  जानकारी  के  अधिकार  और  सूचना  प्राप्त  बरने  के  अधिकार  का  प्रयोग  कर
 सके  इससे  हमारे  लोकतंत्र  में  और  अधिक  प्रगति  इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  यह  सिफारिश
 करता  हूं  कि  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हमारे  पास  डेढ़  घंटा  चर्चा  में  भाग  लेने  के  लिए  14  माननीय
 सदस्यों  ने  अपने  नाम  दिए  हैं  ।  कृपया  आप  अपने  बाद  के  वक्‍ताओं  का  ध्यान  रखें  ।  कुछ  ऐसे  छदस्य

 हैं  जिन्हें  बोलने  का  बिल्कूल  भवसर  न्हीं  मिला  ऐसे  सदस्यों  को  भी  चर्चा  में  भाग  लेने  की

 अनुमति  दी  दूसरे  संबंधित  दलों  के  प्रत्येक  प्रभाग  को  पूरी  सूची  में  से  बोलने  वाले  वक्‍ताओं  को
 उचित  क्रम  जंसी  सहमति  बुलाने  में  अध्यक्षतीठ  को  सुविधा  रहेगी  ।  इसलिए  इस  बात  को  भी
 ध्यान  में  रखा  जाए  ।

 श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  मैं  श्री  बसु  को  बधाई  देता  हूं  उन्होंने
 जानकारी  की  स्वतंत्रता  के  संबंध  में  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  ।  हमें  हम:रे  खंविधान  में  मौलिक
 कार  दिए  गए  परन्तु  इन  अधिकारों  पर  कुछ  प्रतिबंध  लगाए  गए  हैं  जिन्हें  पूरी  तरह  समकझ्षकर
 अपनाया  गया  है  ।

 प्रत्येक  लोकतांत्रिक  देश  के  संविधान  में  मौलिक  अधिकारों  पर  कुछ  प्रतेबंध  लगाए  गए  हैं  ।
 और  इसके  अतिरिक्त  इन  मौलिफ़  अधिकारों  के  बारे  में  अनुच्छेद  19  में  संशोधन  करके  उसे  इस
 विधेयक  में  अनुच्छेद  क  के  रूप  में  सम्मिलित  करने  को  बात  कही  गयी  मैं  नहीं  समझता  कि  इस
 समय  इसकी  कोई  आवश्यकता  नहीं  शासवब्रोय  गृप्त  बात  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  से

 उद्श्य  की  पूति  बी  जा  सकती  है  ।
 |

 घरकार  को  चलाने  और  लोकतंत्र  को  उबित  ढंग  से  चलाने  के  लिए  ख्वरकार  के  पाश्न  ठीन
 प्रकार  की  जानकारी  होती  है  ,  जिसे  जनता  को  बताना  आवश्यक  होता  जिसे  पुछने ”
 पर  बताण  जाता  है  और  जिसे  जनता  से  गुप्त  रखा  जाता  जैसा  कि  श्री  बसु  ने  सुझाव
 दिया  बिदेझ्ों  में  दम  या  बारह  वर्षों  क ेबाद  वह  जानकारी  जनता  को  दी  जा  सकतो  निस्ध्व॑देह
 इस  पहलू  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 सरकार  के  पास  जो  जानकारी  है  उसे  जनता  को  बताया  जाए  जंसे  जब  सरकार  कहें  किसी
 बांध  का  निर्माण  करना  पड़ता  है  अथवा  कुछ  चीजों  को  सब्लाई  करमी  पढ़शी  है  शो  इसके  लिए
 इसको  निविवाओं  का  आमन्त्रण  करना  पढ़ता  है  अपवा  जब  इसको  लोगों  की  भर्तों  करनी  कड़शी  है
 तो  इसके  लिए  सरकार  को  विज्ञापन  देना  पढ़ता  इस  प्रकार  को  जानकारी  जनता  को  दी  जाए  ।

 इसी  प्रकार  जब  सछ्‌  टेलीकोन  एक्सचेंज  स्थाफ्ति  किए  जायें  तो  इसकी  जानकारी  जनता  को  दी
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 बिजय  एन०

 जब  नया  डाकधर  खोला  जाए  तो  इसक्री  जानकारी  जनता  को  दी  जाए  और  यदि  कोई  नई  रेलगाड़ी

 शूूू  की  अथवा  रेलगाड़ियों  की  समय-सारणी  में  भी  परिवतंन  किए  जायें  तो  इसकी
 जसिकारी  जनता  को  दी

 अन्य  चीजें  हैं  जिन्हें  जनता  से  गोपनीय  रखा  जा  सकता  है  लेकिन  यदि  आवश्यवः  हो  तो  मांग
 किये  जाने  पर  जानकारी  दी  जा  सकती  उदाहरण  के  लिए  गैस  भूमिगत  पाइपलाइन  के  बारे  में
 या  पानी  के  पाइपलाइन  के  बारे  में  जानकारी  संसद  सदस्यों  अथवा  जनता  को  दी  जा  सकती  है
 यदि  इरादा  नेक  अन्यथा  इसे  उग्रवा  देयों  जैसे  असामाजिक  तत्वों  से  छुपाकर  रखना

 चाहिए  यदि  इसकी  जानकारी  इन  लोगों  को  दी  जाती  है  तो  राज्य  और  जनता  के  लिए  खतरनाक

 होगा  ।

 एक  तीसरे  प्रकार  की  जानकारी  है  जिसे  गुप्त  रखा  जाना  इसे  केवल  राज्य  द्वारा

 ही  गृप्त  नहीं  रखा  जाना  चाहिये  बल्कि  कभी-बभी  अदालतों  को  भी  अपनी  कायंवाही  गुप्त  रूप  से
 करनी  चाहिए  ।  मैं  गुप्त  बान  अधिनियमਂ  से  उद्धुत  करना  चाहूंगा  जहां  यह  कहा  गया  है
 कि  अदालत  को  जनता  को  कार्यवाही  से  बाहर  करने  का  अधित।र

 अतिरिक्त  ऐसे  अधिकां  के  प्रति  पूर्वाग्रह  के  बिना  जो  न्यायालय  को  किसी  काय॑े

 यबाही  के  दौरान  जनता  को  बाहर  निकालने  के  लिए  प्राप्त  २  जब  न्‍्या"ालय  इस  अधिनियम  के  अन्तगंत
 किसी  अपराध  के  लिए  किसी  व्यक्ति  के  विरुद्ध  सुनवाई  करता  है  अथवा  अपील  की  सुनवाई  करता  है
 अथवा  इस  अधिनियम  के  अंतर्गत  किसी  व्यक्ति  पर  विचारण  करता  है  तथा  अभियोजन  पक्ष  द्वारा
 इस  आकार  पर  आवेदन  किया  जाता  है  कि  कार्यवाही  के  दौरान  दिये  ज!ने  बाजे  साक्ष्य  अथवा  बयान
 के  प्रकाशन  से  राज्य  की  सुरक्षा  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  ***  1!

 इसलिए  हमें  राज्य  की  सुरक्षा  का  भी  ध्यान  रखना  है  और  इसके  लिए  यहां  तक  क्रि  अदालतों
 में  भी  कई  बार  गुप्त  रूप  से  का्यंव ही  करनी  चाहिए  ।

 हम  इस  पर  विचार  करते  हैं  और  हम  न्यायपालिका  की  रवतन्त्रता  के  प्रति  सर्देव  सतक  हैं  ।

 लेकिन  ग्यायाधोशों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  भी  कुछ  वकीलों  अथवा  कुछ  वकील  संगठनों  ने  मांग  वी

 है  कि  उच्च  न्यायालय  अथवा  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधीश  द्वारा  की  जाने  वाली  नियुवित
 को  अन्तिम  रूप  देने  से  पूवं  सबको  बताया  जाना  परन्तु  इसमें  भी  भिन्न  मत  हैं  ।  मैं  जिस

 बात  पर  जोर  देना  चाहता  हू  वह  यह  है  कि  सरकार  के  कार्यकरण  में  कुछ  दस्तावेज  या  कुछ
 कागजातों  को  ग॒प्त  रखना

 प्रत्येक  भारतीय  का  यह  मौलिक  कतंव्य  है  कि  वह  कुछ  बातों  का  अनुपालन  उदाहरणार्थ
 एक  नागरिक  का  यह  कर्तस्य  है  कि  यदि  उसकी  आंखों  के  सामने  कोई  अपराध  हुआ  है  तो  वह  स्वयं

 जाकर  पुलिस  अथवा  भ्रधिकारियों  को  इसको  सूचना  लेकिन  हम  जानते  हैं  कि  आजंकल  हमारी

 अहः  प्रवत्ति  बन  गई  है  कि  हम  जानकारी  देने  के  कत्त व्य  का  पालन  नहीं  करते  ।  शासकीय  गुप्त  बात
 अधिनियम  के  अनुसार  प्रत्येक  व्यक्ति  के  कुछ  कत्त व्य  यदि  वह  किस्ती  अपराध  अथबा  कत्ल

 चश्मदीद  गवाह  है  तो  उसे  जानकारी  देनी  परन्तु  यदि  वह  जानकारी  नहीं  देदा  तो  इसके

 लिए  दो  साल  की  कंद  की  सजा  पहले  यह  सजा  तीन  पाल  की  थी  जिसे  अब  दो  साख  कर  दिया
 ग़या  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  पर  विचार  हम  यह  पाते  हैं  कि
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 सामान्य  रूप  से  चाहे  उनकी  आंखों  के  सामने  ही  सड़क  दुर्घटना  हुई  पुलिस  अथवा  संबंधित
 अधिकारी  को  इसकी  जातकारी  देना  अपना  कत्तव्य  नहीं  समझते  जिससे  कि  पीड़ितों  की  सहायता
 की  जा  सके  |  हम  अपने  कर्तव्य  से  दूर  भाग  रहे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  की  सहायता  के  बजाय  जानकारी  देने  बालों  को  गयाही  देने  के
 लिये  परेशाम  किया  जाता  है  ।

 श्री  विजय  पाटिल  .  ऐसा  इसलिए  होता  है  कि  वे  गवाही  देने  अथवा  भदालत  जाने
 ओर  समय  बर्जाद  करते  से  डरते  आज  हर  कोई  ऐसी  घटनाओं  से  विमुद्ध  होता  जा  रहा
 लेकिन  यदि  ऐसा  ही  होता  रहा  और  यदि  दुघंटना  होने  पर  पीड़ित  व्यक्ति  की  समय  से  सहायता
 नहीं  की  जाती  भौर  गवाही  के  रूप  में  सहायता  नहीं  की  जाती  तो  उन्हें  कोई  क्षतिपृति  नहीं  मिलेगी
 या  समाज  में  किसी  से  कोई  भी  सहायता  नहीं  मिलेगी  |  एक्र  तरफ  तो  हम  जानकारी  पाने  के
 कार  को  मौलिक  अधिकार  के  रूप  में  मांग  बरते  हैं  दूमरी  ओर  हम  अपने  साथी  नागरिक  की  सहायता
 के  लिए  आवध्यक  जानकारी  नहों  देते  ।

 मैं  श्री  चित्त  बसु  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  कुछ  जानकारी  जो  जांच  रिपोर्ट  में  दी  गई
 प्रबट  की  जा  सकती  परन्तु  इसे  गुप्त  जानकारी  होने  के  बहाने  छुपाया  जाता  है  जिसकी  राज्य
 वी  सुरक्षा  बनाए  रखने  के  लिए  विशेष  आवश्यकता  नहीं  कुल  मिलाकर  मैं  कहूंगा  कि  हमारे
 भारतीय  संविधान  में  मौलिक  प्रधिकार  निहित  हैं  जिनकी  आवश्यकता  समाज  में  नागरिकों  की
 भलाई  के  लिए  होती  है  ।  मैं  एक  दूसरे  वासु  को  उद्धूत  करना  चाहता  हूं  जिन्होंने  भारतीय  संविधान
 के  मोलिक  अधिकार  से  संबंधित  भाग  पर  टिप्पणी  की  है  :--

 बात  पर  सन्‍्तोष  किया  गया  है  कि  मौलिक  अधिकारों  से  सम्बन्धित  हमारे
 संविधान  का  यह  भाग  किप्ती  अन्य  महत्वपूर्ण  विद्यमान  संविधान  में  निहित  अधिकार-पत्र  की  अपेक्षा
 अधिक  व्यापक  है  ओर  इसमें  अनेक  विषय  शामिल  हैं  ।'

 तो  दूसरी  बात  जो  इस  सदन  में  कही  गई  है  वह  यह  है  कि  स्विट्जरलैंड  और  अन्य  देशों  के
 संविधानों  में  संगोधन  बिए  जा  लेकिन  मैं  यह  बताना  चाहूंगा  कि  जो  हमने  पहले  शामिल
 किया  था  वह  अन्य  संविधानों  में  आज  भी  उपलब्ध  नहीं  मैं  श्री  बसु  को  उद्ध,त  करना

 चहूंगा  :

 तरह  रे  ऐसे  भधिकार  हैं  जो  यूरोपीयन  कन्वेंशन  आफ  हयुमन  राईट्स  में  हैं |
 उन्हें  मूल  अधिकारों  की  भारतीप  सूची  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  यद्यपि  यह  कहा
 जा  सकता  है  कि  भारतोय  घोषणा  बःतिपय  अल्पसंख्यकों  के  अधिकारों  को  अवश्य  मास्यता
 देती  है  जिन्हें  भामतौर  पर  अन्य  संविधानों  में  स्थान  नहीं  दिया  जाता  ।”

 हमारे  यहां  अल्यसंब्यकों  को  ऐसे  कुछ  अधिकार  दिए  गए  हैं  जिन्हें  अन्य  संबिधानों  में

 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  यदि  अन्य  देशों  में  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अधिकार  को
 सम्मिलित  किया  गया  है  तो  यह  आवश्यक  नहों  है  कि  इसे  यहां  भी  सम्मिलित  किया  मेरा

 सिर्फ  यह  कहना  कि  शासकीय  गुप्त  बात  मधितनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  इस  प्रयोजन  के  लिए
 काफी  होगा  ।
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 ~-  नल  न  न  तल  तह  *ै  ता  तय  ++ललििक>ननन+मनमनन-+-

 इन  शब्दों  के  मैं  संशोधन  का  विरोध  करता  हूं  भोर  बोलने  का  अवसर  प्रदान  करने  के
 लिए  अ्रध्यक्षपीठ  का  घन्यवार  करता  हूं  ।

 प्रो०  प्रेम  घूमल  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  सदस्य  श्री  चित्त  बसू  हारा  साए
 गए  इस  सशोधन  विधेशक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  नागरिकों  के  लिए  राइट  टू  इनफ'मेंशन  को  हमारा
 मौलिक  फंडामैंटल  राइट  बनाने  की  बात  कही  गई  भाज  तक  का  अनुभव  यह  रहा  है
 कि  जब  भी  सरकार  अपने  एक्ट  ऑफ  ओमिक्षन  एंड  अपनो  गलतियों  को  दबाने  के  लिए
 यह  चाहती  है  कि  सूचना  नामरिकों  तक  न  पहुचे  तो  यह  बहकर  टाल  दिया  जाता  है  कि  यह  सूचना
 देना  पब्लिक  इस्टरस्ट  में  नहीं  सार्वजनिक  द्वित  में  नहीं  इसके  दुष्परिणाम  हमारे  सामने

 आ  रहे  बहुत  से  जांच  आयोग  बेंठे  |  जांच-पड़ताल  करने  के  बाद  जो  रिपोर्ट  जिनके  बारे
 में  लोग  जानना  चाहते  थे  लेकिन  यह  कहकर  वह  रिपोर्ट  दबा  दी  गई  कि  इन  रिपोर्टों  को  सावंजनिक

 इनकी  जानकारी  साधारण  नागरिकों  को  देना  पब्लिक  इन्टरस्ट  में  नहीं

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  दुखद  हत्या  हुई  ।  उसके  बाद  जो  दंगे  फैले  उसके  लिए  एक  जांच
 आयोग  बैठाया  गया  ।  जांच  आयोग  की  रिपोर्ट  आई  और  सरकार  ने  उस  रिपोर्ट  को  यह  कहकर
 दबा  दिया  कि  इस  रिपोर्ट  को  पब्लिक  इसकी  जानकारी  लोगों  को  देना  पब्लिक  इंटरस्ट  में

 नहीं  है  ।

 ]
 शब्दों  का  सहारा  लेता  सरकार  के  लिए  अत्यधिक  सुरक्षित  उपाय  बन  गया

 जब  चाहा  कह  दिया  कि  लोक  हित  में  नहीं  है  इसलिए  हम  नदों  बताता  चाहते  यह  जो

 राइट  टू  इनफर्मेशन  सरकार  के  इस  फ्रंज  के  दुष्परयोग  के  मिसयूज  के  कारण  राइट  टूडिस
 इनफर्मेशन  बन  जाता  है  क्‍योंकि  जहां  से  सही  जानकारी  मिल  सकती  जो  सही  सरकार  की

 तरफ  से  प्राप्त  हो  सकतो  वह  वहां  से  मिली  नहीं  |  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  अफव्राह
 फंलती  है  और  झूठी  जानकारी  लोगों  तक  पहुंचती  है  और  सरकार  यह  कहती  है  राइट  टू  इ।फर्पशत

 को  दें  तो  फिर  पब्लिक  इंटरस्ट  में  *  हीं  होगा  |  ऐसे  में  लोग  गलत  अफवाहों  पर  ही  विश्वास  कर  लेते

 हैं  और  रोंग  इनफर्मेशन  को  राइट  इनफर्मेशन  समझ  बेंठते  हैं  ।

 श्री  चित्त  बसु  जी  ने  जो  बिल  यहां  पेश  किया  है  उसमें  इन्होंने  स्वयं  कहा  है  कि  :

 ]
 अनुच्छेद  की  कोई  बात  राज्य  समय-समय  कोई  ऐसा  कानून  बनाते  से  नहीं

 जिध्न  हरा  यह  विहित  किया  जाए  किस्न-किस  प्रकार  की  जातकारी  का  प्रकटन  ने  किया
 जाना  आवश्यक  है  ।”

 ]

 राष्ट्र  हित  में  कोई  बात  ऋर  नहीं  बतानी  उसका  उन्होंने  पूरा  ध्यान  रखाਂ  है  मौर  उसको
 स्टेटमेंट  ऑफ  आवजेक्ट्स  एण्ड  रिजन्स  में  भी  स्पष्ट  करके  फह्दा  है  ।
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 ]
 की  सुरक्षा  के  लिए  हानिकारक  राष्ट्र  को  रक्षा  अथवा  सुरक्षा  से  संबंधित

 विदेशों  के  साथ  मंत्रिमंडल  की  कार्यवाहियां  तथा  दस्तावेज  राज्य  को

 ऐसप्ते  कानून  बनाने  की  शक्ति  प्राप्त  होनी  जिनके  द्वारा  ऐसे  शासकीय  दस्तावेजों  को  जिन्हें
 गोपनीय  रखना  आवश्यक  उस  कानून  में  स्पष्टतया  परिभाषित  किया  जाए  ।”

 मेरे  कहने  का  भाव  यह  है  कि  जहाँ  तक  बहुत  आवश्यक  हो  और  मामला  देश  की  सुरक्षा
 से  संबंधित  विदेशी  सम्बन्धों  के  साथ  संबंधित  हो  या  फिर  मंत्रिमंडल  की  गुप्त  बातों  से  संबंधित

 हो  उसमें  उन्होंने  स्पष्ट  कहा  है  कि  केन्द्र  सरकार  को  पूरा  अधिकार  होगा  कि  वह  कानून  बनाए  और
 जो  इनफर्मेशन  नहीं  देनी  उसको  वह  सीमित  कर  दे  कि  इस  मामले  में  गूचना  नहीं  देंगे  लेकिन  हर
 बात  में  यह  कह  देना  कि  यह  सूचना  देता  पब्लिक  इन्टरस्ट  में  नहीं  ठीक  नहीं  बड़े  दक्षियानूसी
 कानून  चले  आ  रहे  एक  कानून  बना  है  फोटोग्राफी  एलाउडਂ  कोई  साधारण  पुल  बना  है
 वहां  लिखा  होता  है  कि  फोटो  लेना  मना  ज॑से  उस  पुल  वी  टेक्निक  बाहर  चली  जाएगी  तो  बहुत
 बड़ा  आफिशियल  सिक्रट  लीक  होने  जा  रहा  इसलिए  मेरा  सरकार  से  भी  अनुरोध  रहेगा  कि  जनतंत्र

 लोगों  को  सूचना  प्राप्त  करने  सही  इन्फार्मेशन  लेने  का  पूर्ण  अधिकार  होता  उसका  सम्मान
 करते  हुए  सरकार  को  स्वयं  ऐसा  बिल  लाना  चाहिए  कि  जो  अति  महत्वपूर्ण  मामला  उसको
 छोडकर  अन्य  मामलों  में  जो  सूचना  जो  इन्फार्मशन  वह  साधारण  नागरिकों  को  वह
 मौलिक  अधिकार  समझकर  माना

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ओर  भाशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस
 पर  समूचित  ध्यान  देगी  ।

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वास्तव  में  प्रत्येक  सदस्य  को  पांच  मिनट  सूची  में  14  नाम
 थे  और  अब  कुछ  ओर  नाम  जोड़  गए

 थो  भोग  झा  :  कार्य  सूची  में  इस  विश्वेयक्त  के  रोजगार  गारंटी
 विधेयक  की  बारी  यदि  इस  पर  आज  बिचार  नहीं  किया  गया  तो  यह  व्यपगत  हो  जाएगा  ।  इस
 सदन  में  पुर:स्थापित  किया  गया  भिर्फ  यही  एक  विधेयक  है  जिसमें  रोजगार  की  गारंटी  मांगी  गई  है
 ब  कि  रोजगार  के  अधिकार  की  बात  कही  गई  अतः  मैं  आपसे  तथा  सभी  माननीय  सदस्यों  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  कृपया  यह  सुनिश्चित  करें  कि  मेरे  इस  विधेयक  पर  आज  ही  विचार  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभी  माननीय  सदस्य  उनके  विधेयक  के  प्रति  भी  सम्मान  व्यक्त

 4.47  झ०  व०

 श्री  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  अध्यक्ष  इस  प्रकार  का  विधेयक  लाने  के  लिए
 मैं  श्री  चित्त  बसु  वा  धन्यवाद  करता  हूं  जिसमें  इस  मामले  पर  तथा  हमारी  ध्वूचता  प्रणाली  की  समीक्षा
 करने  के  बारे  में  सदन  को  गहराई  से  विक्लाश  करने  का  अवप्तर  प्रदात  किया  गया  इस  विधेयक  के
 पीछे  जो  भावना  है  मैं  उसका  सम्मान  करक़्  हूं  परन्तु  मुझे  यह  समझ  नहीं  आती  कि  इस  काय॑  हेतु
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 श्रीबललभ

 संबिधान  में  संशोधन  करने  की  कोई  आवश्यकता  है  ६  विधेयक  की  भावना  की  तो  कद्र  करता  हुं  लेकिन

 साथ  ही  हमारे  देश  में  जो  स्थिति  चल  रही  है  और  हमारे  समाज  की  जो  संरचना  है  उस  पर  भी

 विचार  करना  रियायतें  देती  होंगी  और  विवेक  का  प्रबोग  करना  हमारा  देश

 विश्व  का  सब्से  बडा  लोकतन्त्र  है  यह  खनेपन  पर  आधारित  है  संकीर्णता  पर  नहीं  ।  खुलेपन  का  सर्दंव
 स्वागत  है  परन्तु  साथ  ही  इस  खुलेपन  का  इम  तरह  दृरुपयोग  नहीं  होना  चाहिए  जिससे  कि  देश  की

 सुरक्षा  और  एकता  खतरे  में  पड़े  ।  खुलेपन  की  आवश्यकता  और  सुरक्षा  प्रतिबंधों  बी  आवश्यकता
 दोनों  के  बीच  संतुलन  होना  जानकारी  पने  का  विशिष्ट  रूप  तो  हमारे
 संविधान  में  सम्मिलित  नडीं  है  लेकिन  साथ  ही  मैं  आपकी  नानकारो  में  यह  बात  लाना  चाहूंगा  कि
 प्रेस  की  स्वतंत्रता  को  भी  विशिष्ट  रूप  हमारे  संविधान  के  अनुच्छेद  19  में  मौलिक  अधिकारों  के

 अन्तगंत  स्थान  नहीं  दिया  लेकित  क्‍या  कोई  व्यक्तित  यह  कह  सकता  है  कि  भारत  में  प्रेस  की

 स्कतंत्रता  प्राप्त  नहीं  है  ?  भारत  में  प्रेस  की  स्वतंत्रता  प्राप्त  बाद  में  मैं  तो  कहुंगा  कि  यहां  प्रेथ
 को  बहुत  स्वतंत्रता  दी  जा  रही  य्ह  गत  सामान्य  श्रेणी  के  अन-गंत  आती

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी  बात  पूरी  बीजिए  ।

 थ्री  श्रीबहलभ  पाणिप्रहो  :  मैंने  तो  अभी  बोलना  शुरू  किया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  केवल  ।4  सदस्य  थे  |  छिर्फ  संगत  बातें  ही  सामने  रखें  ।

 करो  भ्रोबललभ  पानिय्रहों  :  इस  तरह  से  तो  विषय  के  साथ  न्याय  नहीं  हो  पाता  ।  अगर  आप

 मुझे  कहें  तो  मैं  बंठ  जाता  हूं  ।  हम  विषय  के  साथ  न्याय  नही  कर  पायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  अधिकार  को  कम  करने  का  मुझे  कोई  हक  नहीं  बोलने  का  हक
 क्षापका  मौलिक  अधिकार  उसे  कम  करने  का  मुझे  कोई  हक  नदों  मैं  तो  आपसे  सिर्फ  अपील
 कर  सकता  हुं  कि  संक्षेप  में  बोलें  ।

 श्री  श्रोबललभ  पाणिप्रहो  !  हम  जानकारी  पाने  के  अधिकार  पर  चर्चा  कर  रहे  श्री  चित्त
 इस  देश  में  जानकारी  पाने  के  अधिकार  में  काफी  कटोती  की  जा  रही  है  जबकि  हम  इस  पर  चर्चा

 ओर  वाद  विवाद  कर  रहे  स्वाभाविक  है  कि  इन  अधिकारों  के  साथ-साथ  जिम्मेदार  भी  होनी
 चाहिए  |  जेसा  कि  मैंने  पहले  बताया  था  कि  भारत  में  प्रेस  वी  स्वतंत्रता  प्राप्त  है  हालांकि  हमारे
 संविधान  में  ऐसा  कोई  उल्लेख  नहीं  भन॒च्छेद  19  (1)  के  अन्तगंत  कहा  गया  है  कि  सभो
 नागरिकों  को  बोलने  ओर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  को  स्वतंत्रता  का  अधिकार  होगा  ।  सदनुसार
 अनुच्छेद  19  (2)  में  कतिपय  न्यायोचित  प्रतिबंधों  की  भी  व्यवस्था  मुझे  विश्वास  है  कि  य.द्‌
 शासकीय  सुप्त  बात  अधिनियम  में  उचित  संशोषन  किए  जायें  तो  श्रयोजन  पूरा  हो  जायेगा  ।  इस्च  बारे
 में  काफी  वाद-विवाद  चल  रहा  जंसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  कि  खुलेपन  का  सर्देव  स्वागत  है  ।
 सेकिन  साथ  ही  देश  में  व्य-प्त  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  कुछ  प्रतिबंध  होने  चाहिए  ।  इस  देश  में  ऐसे
 लोगों  की  कमी  नहीं  है  जो  सेना  में  होते  हुए  भी  गोपनीय  दस्तावेजों  को  बेच  देते  इस  देश  में  ऐसे
 लोगों  की  कमी  नहीं  जिन  लोगो  ने  गोपनीयता  की  शपथ  ली  है  वे  भी  ऐसा  करने  ऐसे  लोगों
 के  थी  उदाहरण  हैं  जो  पद्मसीन  हैं  ओर  बहुत  सी  बातों  को  दूसरों  को  बता  देते  हूँ  ।  स्वाभ:विक
 ही  हमें  बहुत  सतक  २हना  द्वोगा  मैं  कह्ुुंगा  कि  इंग्लेंड  में  स्वीडन  में  भी  ऐसे  प्रतिबन्ध  स्वीडन
 पहला  देश  था  जिसने  जानकारी  पाने  के  अधिकार  को  मौजिक  अधिकारों  को  सूची  में  रखा  ।  इस्र
 सदन  में  ओर  सदन  के  बाहर  भी  बोफोस्व  के  बारे  में  काफ़ी  हल्लागुल्ला  किया  जा  रहा
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 आपको  मालूम  है  कि  विदेश  व्यापार  और  बाणिज्य
 संबंधो  मोप्नीय  जानकारियों  का  उजागर  करने  अथवा  सप्लाई  करने  को  प्रतिबंधित  रखा  गया  है  इतमें
 भी  हमें  पूर्ण  रूप  से  बयनात्मक  होना  होगा  |  इस  बारे  में  अध्ययन  किया  जाना  चाहिए  ।  न  तो  मैं  इस
 विधेयक  का  पूर्णतया  विरोध  करता  हूं  और  न  ही  पूर्ण  रूप  से  इमका  समर्थन  करता  हूं  ।  साथ  मैं

 यह  भी  स्पष्ट  करना  चाहुंगा  कि  स्वयं  संविधान  में  संशोधन  किए  बिना  उक्त  प्रयोजन  पूरा  नहीं  होगा  ।
 मामले  पर  गहराई  से  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  शासबीय  गुप्त  बात  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  करके

 ही  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  किया  जा  सकता  इस  अधिनियम  वी  विभिन्न  धाराओं  को  संशोधित  किया  जा
 सकता  मैं  यह  भी  कहूंगा  कि  हमारी  व्यवस्था  लोकतांत्रिक  है  इसमें  भ्रष्टाच!र  की  भी  गुजाइश  है  ।
 भ्रष्टाचार  बहुत  फेंचता  जा  रहा  है  |  यह  क्र  रोग  की  तरह  से  बढ़ता  जा  रहा  है  ।  यदि  इस  पर  काब्‌
 नहीं  किया  गप्रा  तो  स्थिति  बढुत  गम्भीर  हो  जायेगी  ।  जब  मैं  भ  रत  में  व्याप्त  इस  भ्रष्टाचार  पर  सोचता

 हूं  तो  मुझे  लोकतंत्र  के  भविष्य  के  प्रति  चिग्ता  होने  लगती  यह  कितनी  तेजी  के  साथ  बढ़ता  जा

 ञहः  भ्रप्ट  अधिकारी  सर्देव  यही  चाहेंगे  कि  अधिक  से  अधिक  चोजें  गुप्त  रखी  इन्हें
 उजागर  न  होने  दिया  हमें  इन  सब  ब  तो  का  भण्डाफोड़  करना  होगा  |  इस  पर  चर्चा  पूर्ण  रूप
 से  की  जानी  पूरी  तरह  से  समीक्षा  बी  जानी  साथ  ही  संपूर्ण  स्थिति  को  ध्यान  में
 रखते  हमें  कार्यवाही  करनी  सुरक्षा  संबंधी  वातावरण  न  केवल  भारत  में  बदल  रहा  है
 बल्कि  हमारे  चारों  ओर  पड़ोसी  देशों  में  और  विश्व  में  भी  बदल  रहा  इंग्लैंड  में  भी  कुछ  स्वतंत्रता
 दी  गई  थी  जिस  पर  बाद  में  उन्होंने  अ  ने  अधिनियम  में  उपयुक्त  संशोधन  उस  पर  अंकुश  लगा
 दिया  गया  था  ।  अत्तः  हमे  जल्दबाजी  नद्टीं  करनी  चाहिए  और  हमें  इस  पर  सावधानी  से  कार्य  करना

 समय  की  की  का  ख्याल  आते  हुए  आपवी  तरफ  देखकर  डर  सा  लग  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पाणिग्रही  जी  मैं  आपको  और  समय  देने  के  विरुद्ध  नहीं  यह  सिर्फ
 अपने  उन  और  भादयों  को  भी  समय  देने  की  बात  है  जो  चर्चा  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  ।

 श्री  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  इन  शब्नों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 श्री  मोहन  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  बहुत  ही  मजबूती  के  साथ  माननीय
 सदस्य  चित्त  बसु  जी  ने  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  उसका  समथंन  करने  के  लिए  बड़ा  हुआ  यों
 तो  बसु  माहब  ने  विस्तार  के  साथ  इममें  इतने  तक॑  दे  दिए  हैं  कि  नए  तकों  की  आवश्यकता  नहीं
 ल्किन  1963  में  दुनिया  थ  एक  सभ्य  im,  जहांँसे  शहरी  आजादी  के  संघर्ष  की  शरूआत
 अमरीका  में  जो  निर्दोष  लीडर  थे  मार्टन  उनकी  एक  सभा  होने  वाली  थी  हस्टन  में  ।  उच
 सभा  पर  वहां  की  सरवार  ने  रोक  लगा  वहां  की  वहां  के  उच्च  न्यायालय  में  इस  तरह  की
 याचिका  लेकर  गई  कि  हम  मार्टन  लूयरत्रिग  को  सुनना  चाहते  मेरा  तो  सुनने  का  अधिकार
 उसको  अमेरिका  की  सरकार  ने  रोका  मुझे  उसको  सुनने  की  अनुमति  दी  जानो  चाहिए  ।  तो  बहुत
 ही  एक  सुन्दर  निर्णय  माननीय  न्यायाधीश  सर  जॉन  माशंल  ने  उन्होंने  कहा  5  अमरीका  के
 धान  में  योली  और  भाषण  को  आजादी  को  बात  है  लेकिन  सुनना  भी  एक  मूल  अधिकार  यह  नहों
 है  ।  इसलिए  आपको  हमें  कोई  छूट  देने  की  मौजूदा  संविधान  की  परिधि  में  अधिकार  तो  नहीं
 लेकिन  उसके  लिए  यदि  होई  व्यापक  संघर्ष  होता  है  तो  अदालत  को  इव  स्रवाल  पर  बहुत  ही  प्रधन्नता
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 महेख  सिंह  |

 ऐसा  एक  मंतव्य  वहां  की  अदालत  ने  प्रस्तुत  किया  था  और  जो  ह  यूमन  राइट्स  डेकलरेशन  है

 यूनाइटेड  नेशन्स  जनरल  असेम्बली  10  1943  वे  भी  कहते  हैं

 ]

 व्यक्ति  को  अपनी  राय  और  विचार  ठउयक्त  करने  की  स्वतंत्रता  इस
 अधिकार  में  बिना  किसी  हस्तक्षेप  के  अपनो  राय  और  प्रचार  माध्यमों  के  चाहे
 वे  किसी  भी  देश  के  महत्वपूर्ण  जानकारी  और  बिचारों  को  प्राप्त  करने  का  अधिकार
 शामिल

 संयोग  से  उसकी  भी  धारा  19  है  और  संयोग  से  हमारे  भी  देश  के  संविधान  की  धारा  19  में

 ही  इस  तरह  की  आजादी  का  प्रावधान  किया  गया  जिसमें  संशोधन  का  प्रस्ताव  इस  सदन  में  आया

 हुआ  है  ।  मैं  बहुत  ही  सहमत  हूं  कि  इतने  सही  ढंग  जो  माननीय  सदस्य  श्री  पाणिग्रही  जी  ने  कहा
 कि  इसमें  कुछ  रेस्टीकेशंस  होने  चाहिए  |  भारत  के  संविधान  में  ही  रेर्टीकेशन  दिया  हुआ  हैं  और  उसमें

 धारा  में  लिखा  हुआ  है  :--

 नागरिकों  को  --

 वाक-स्वातनत्य  और  अभिव्यक्ति-स्वातन्त्रय

 शान्तिपृवंक  और  निरायुध  सम्मेलन

 संस्था  या  संघ  बनाते

 भारत  राज्यलदक्षेत्र  में  सवंत्र  अबाध  संचरण

 भारत  राज्य-क्षेत्र  क ेकिसी  भाग  में  निवास  करने  और  बस  जाने

 सम्पत्ति  के  धारण  ओर  व्ययन  तथा

 कोई  व्यापार  या  बारबार  करने  अधिकार  होगा  ।

 लेकिन  इन  सभी  चीजों  के  बाद  में  लिख  दिया  है  --

 उपखंड  की  कोई  बात  अपमान  अपमान
 अवमान  से  अथवा  शिष्टाचार  या  सदाचार  पर  आधात  करने  अथवा  राज्य  की  सुरक्षा  को  दुबंल
 करने  अथवा  राज्य  को  उलटने  की  प्रवृत्ति  वाले  किसो  बिषय  जहां  तक  कोई  वर्तमान  विधि  सम्बन्ध
 रखती  हो  वहां  तक  उसके  प्रवंन  पर  अथवा  सम्बन्ध  रखने  वाली  किसी  विधि  को  बनाने  में

 राज्य  के  लिए  न  डलिगी  ।”
 '

 रेस्टीकेशन  तो  उसमें  खुद  ही  दिया  हुआ  है  ।  इसी  में  एक  धारा  और  बढ़ाऋर  के  कोई
 भी  सूचना  संग्रहित  करना  एक  नागरिक  का  अधिकार  सबजेक्ट  टू  दी  कंडोशन  भौर  यदि  यह
 अधिकार  जूडोशियल  स्कूटनी  में  आ  जाए  तो  आज  हिन्दुस्तान  की  सश्कार  को  तमाम  बहाने  मिल
 सकते  जनअभिमृश्च  होने  के  नाते  उसका  हम  डिसक्लोजर  नहीं  करेंगे  ।  ै॒
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 मैं  उत्तर  प्रदेश  की  बात  बताना  चाहता  हूं  कि  1984-85  में  जो  हिन्दू  भौर  सिद्ों  के  से
 उसके  ऊपर  जुडिशिपल  इंववायरी  को  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  यह  कि  यह  एम्जिक

 इंटरस्ट  में  नहीं  ह ैउसको  ओपन  नहीं  सामने  हीं  आने  दिया  ।  इसी  सदन  में  पांडीबेरी  लाइसेंस
 बांड  हुआ  तो  मोरारजी  भाई  को  यहां  धरना  देता  पड़ा  ।  केवल  इस  बात  की  भ्राष्य्

 5.00  qo  प०

 करने  के  लिए  भ्रष्टाचार  में  किन-किन  लोगों  ने  संस्तुति  को  थी  और  उसकी  पत्रावली  क्‍या
 हित  के  नाम  पर  वह  पत्रावली  जनता  के  सामने  प्रबट  करने  से  हिन्दुस्ताम  की  सरकार  ने  रोका  था  ।

 श्रीमन्‌  आप  स्वयं  जानते  हैं  कि  हमारी  एक  सरकार  टेलीफोन  टेगपिंग  कांड  के  सवाल  पर  चली  गई
 और  दूसरी  सरतार  के  खिलाफ  भी  इसी  प्रक्रार  के आरोप  लगे  कि  वह  भी  इस  तरह  की  गोपनीय
 सूचनाएं  एकत्रित  कर  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महो  भारत  के  महामहिम  राष्ट्रपति  ने  20  दिसम्बर  1989  को  दोनों  सदनों  के
 समवेत  अधिवेशन  में  कुछ  बातें  कहष्टों  जिनका  मैं  उत्लेख  करना  चाहता  उन्होंने  कहा  था

 भागीदारी  युक्त्र  लोवतंत्र  के  लिए  भ्रबुद्ध  ओर  जानकार  मतदाताओं  की
 कता  होती  ओर  जनता  के  समक्ष  सरकार  के  खुले  तोर  से  काथ  करने  वाली  सरकार  हे
 होने  से  उसके  कार्यों  में  गलतियों  की  संभावना  कम  रह  जायेगी  ।  शासकोथ  युप्त  बात
 अधिनियम  में  समुचित  संशोधन  किया  जायेगा  ताकि  लोगों  को  अधिकाधिक  नाचकारी  मित्र
 सके  ।  दूरदक्षंन  तथा  भाकाश्वाभी  को  स्वायत्तदा  दी  जायेगी  ताकि  जानकारी  मृकत  रूप  श्रे

 प्रवाहित  हो  ।/”

 श्रीमन्‌  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  महोदय  ने  दोमों  आदरणौय  सदनों  के  समवेतत
 अधिवेशन  में  जो  घोषणा  की  उसको  पूरा  किया  जाना  चाहिए  और  स्वयं  माननीय  सदस्य  ने  अपनी
 तरफ  से  जो  संशोधन  विधेयक  रखा  उसमें  पहले  ही  सुझाव  दे  दिया  है  कि  सरकार  चाहे  तो  अपनी
 तरफ  से  जो  हलारा  '  राइट  टू  टू  इन+र्मेशनਂ  उसको  फण्डामेंटल  राइट्स  में  रखते

 हुए  जो  मखित  प्रतिबंध  उन  प्रतियंधों  को लगा  सडलौ  लेकिन  इतना  जरूर  है  कि  जिस  दिन  यह
 ज्यूडिशल  १रव्यू  आ  उस  दित  सरकार  का  यह  बहाता  नहीं  रहेगा  कि  किसी  भी  विचव  का

 सोकंहित  का  गोपनीयता  के  नाम  पर  जनता  से  छपा  सके  ।  लोकतत्र  का  यहो  मल  है  ।

 इमलिए  संक्षेप  में  मै ंआदरणीय  सदस्य  द्वारा  प्रस्तुत  इस  विधेयक्र  का  समर्थन  करता  क्योंकि

 हिन्दुस्तान  के  हर  लोकतंत्र  समर्थक  को  भावना  इस  विधेयक  के  साथ  जुड़ो  हुई  है  ।

 केਂ  बोर  थामस  :  जानकारी  के  अधिकार  को  भी
 लोब.तन्त्र  में  मोलिक  अधिकार  बनाया  जाना  मैं  समझता  हूं  कि  वरिष्ठ  संसद  भ्री
 वित्त  बसु  द्वारा  पेश  किया  गया  वर्तमान  संशोधन  विधेयक  इसी  दिशा  में  एक  कदम  है  ।  यदि  क्रिक्मी
 लोकतंत्र  में  लोगों  को  सही  तरीके  से  जानकारी  नहीं  दी  जाती  तो  लोगों  का  धीरे-धीरे  खरेकरद त्र  श्े
 विश्वास  उठ  जायेगा  ।  जनता  में  यह  भावना  घर  कर  गई  है  कि  हमारे  देश  में  राजनीतिक  दल,.ओऔर
 नेता  अत्यधिक  भ्रष्ट  हो  गए  एक  प्रश्ताव  लाथा  गया  है  कि  राजनीतिक  नेताओं  और  र'जनीतिक
 दलों  को  अपनी  परिस्थितियों  के  बारे  में  जानक।री  देनी  राज्य  सरकारों  में  विधायकों  और
 मंत्रियों  को  अपनी  परिसम्पतियों  का  ब्यौरा  मुख्यमंत्रियों  को  तथा  सांसदों  एवं  केन्द्रीय  मंत्रिमंडल
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 [ate

 के०  बो०  ]

 मंत्रियों  को  अपनी  परिसम्पत्तियों  का  ब्यौरा  प्रधान  मन्‍्त्री  को  देना  अभी  तक  इस
 प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  और  कुछ  राज्यों  में  जहां  मुख्य  मन्त्रियों  को  यह  जानकारी
 दो  गई  तो  वह  मख्यमन्त्रियों  क ेपास  फाइनों  में  बन्द  पड़ी  इसे  प्रकाशित  कर  दिए  जाने  से

 हमारी  राजनीतिक  प्रणाली  के  खिनाफ  जो  आरोप  लगाए  जाते  वे  समाप्त  हो  यदि  लोगों
 का  विश्वास  राजनीतिक  प्रणाली  से  उठ  तो  सारा  ढांवा  ही  चरमरा  जायेगा  |  सोवियत  संध  में
 णो  हुआ  है  उसे  हम  देख  हो  रहे  सोवियत  संघ  में  जो  कुछ  हुआ  इससे  विश्व  में  विद्यमान
 राजनीतिक  प्रणाली  का  संगत  मिल  रहा  हम  इस  बात  से  दुखी  हैं  कि  सोवियत  संध  कमजोर  होता
 जा  रहा  है  क्योंकि  सोवियत  संघ  दी  एक  ऐसी  शबित  था  जिसने  विश्व  की  राजनीतिक  प्रणालो  में  एक

 संतुलन  बनाया  हुभा  था  ।

 5.05  भण०  १०

 राम  नाईक  पीठासीन

 अभी-अभी  ,  हमने  देखा  है  कि  जोकि  एक  अति  कुशल  गुप्तचर  सेवा  प्रणाली  तथा  एक
 व्यवसायिक  संस्था  रही  की  भी  गोपनीय  धीरे-धीरे  प्रयट  होती  जा  रही  हम  अपने  देश  में
 क्या  पाते  हैं  ?  मैं  इस  सदन  में  आठवीं  लोकसभा  से  सदस्य  बना  हुआ  हूं  |  जब  कभी  इस  सदन  में  कोई
 शो  तो  वह  रक्षा  सौदों  को  लेकर  हुआ  ।  हमें  इसे  गोपनीय  बनाने  का  अयास  क्यों  करना

 मैं  यह  तो  समझता  हूं  कि  रक्षा  उपकरण  अथवा  किसी  हथियार  की  कार्य-प्रणाली  के  संबंध
 में  गोपनीयता  बनाये  रखी  जाये  |  सौदे  को  गोपनीय  क्यों  रखा  जाए  ?  लोगों  को  यह  जानकारी
 मिलनी  चाहिए  कि  ये  सौदे  किस  प्रकार  किए  जाते  मैं  किसी  सरकार  को  दोषी  नहीं  ठहरा  रहा  ।
 जो  भी  सरकार  सत्ता  में  आती  उसका  अन्यतम  प्रयास  यही  होता  है  कि  रक्षा  सौदा  को  गोपनीय
 बनाकर  रखा  मेरा  अनुरोध  है  कि  रक्षा  के  मामले  में  सभी  प्रमुख  सोदों  की  जानकारी  जनता
 को  मिलनी  यह  जानकारी  किस  प्रकार  दी  इस  पर  चर्चा  की  जा  सकती  है  भोर  इस
 पर  विचार  किया  जा  सकता  एक  संयुक्त  संसदीय  समिति  गठित  की  जानी  चाहिए  जो  इस  बात  को
 देखेंगी  कि  प्रमुख  रक्षा  सोदे  किस  प्रकार  किए  जा  रहे  मैं  यह  सुझाव  नहीं  दे  रहा  कि  हथियारों
 को  कार्यप्रणाली  या  गोपनीयता  जन्ता  को  बता  दी  मैं  तो  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  रक्षा  सौदे
 किस  प्रकार  किए  जा  रहे  जो  हो  रहा  उसकी  प्रत्येक  व्यक्ति  को  जानकारी  होनी  चाहिए  ।  जब

 हम  सदन  में  किसी  गोपनीयता  को  सं>क्षण  देने  लग  जाते  भो  लोगों  के  मन  में  शंकार्यें  उठने  लगती
 लोगों  को  और  दुनिया  को  यह  जानने  दें  कि  हो  क्‍या  रहा  है  ।

 इसी  प्रक्रार  को  बातें  छोटे-छोटे  दस्तावेजों  के  बारे  में  इस  देश  में  अनेक
 प्रकार  की  जांच  कराई  गई  टेलीफोन  टेप  करने  दृत्यादि  के  संबंध  में  जांच  कराई  गई  लोगों
 को  और  दुनिया  को  पता  तो  चलना  चाहिए  कि  क्या  कुछ  हुआ  था|  मेरा  व्यक्तिगत  विचार  है  कि  ये
 अति  गोपनीय  दस्तःवेज  एक  विशेष  अवधि  के  यानी  10-15  साल  के  पश्चात्‌  प्रकाशित  कर
 दिए  जाने  चाहिए  )  हमें  यह  जानकारी  मिलनी  चाहिए  कि  क्‍या  हो  रहा  यह  दुनिया  ऐसी  है  कि
 किसी  भी  गोपनीय  बात  को  लम्बे  वर्षों  तक  गुप्त  नहीं  रखा  जा  सकता  ।  वह  प्रकाश  में  आ  ही
 जाएगी  ।  और  यही  हुआ  भी  जो  हमने  अभी  देखा  यदि  के  ०जी  ०बी०  की  फाइलें  निकाली
 तो  केनेडी  को  हत्या  अथवा  पौप  पॉल  की  हत्या  के  प्रयास  सम्बन्धी  तथ्य  समाच।र-पत्रों  में  प्रकाशित
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 हो  जायेंगे  ।  विभिन्‍न  देशों  में  जो  अति  गोपनीय  सेवायें  वे  भी  ध्वस्त  हो  रही
 मेरा  अनुरोध  है  कि  हमारे  जैसे  लोकतंत्रिक  देश  जहां  इतनी  अधिक  आबादी  है  और  विभिन्‍न

 प्रकार  की  संस्कृतियां  और  राजनीतिक  दल  वहां  लोगों  को  समुचित  जानकारी  दी  जानी  चाहिए  ।

 इम  देश  में  सभी  राजनीतिक  दल  बदलते  समय  के  अनुसार  संगत  हो  जाते  राजनीतिक  दल  सत्ता  में

 आते-जाते  रहते  हैंਂ  अतः  राजनीतिक  दलों  को  यहू  देखना  चाहिए  कि  लोगों  को  समुचित  जानकारी

 दी  जब  हम  जानकारी  मांगते  तो  सरकार  का  उत्तर  होता  है  कि  जानकारी  को  लोकहित  में

 गोपनीय  रखा  गया  लोकऋहित  क्या  होता  मान  लीजिए  कि  कल  हम  यह  पूछें  फ़ि  केन्द्रीय

 रिजवे  पुलिम  बल  के  कितने  जवान  पंज/ब  भेजे  गए  तो  वे  कहेंगे  कि  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  ।

 क्यों  ?  इसकी  जानकारी  मिलती  यदि  हन  एक  बार  अपने  द्वार  को  खोल  तो

 लोगों  को  पता  चलेगा  कि  ये  बातें  ये  घटनाएं  घटी  मैं  समझता  हुं  कि  इस  सदन  के  एक
 बरिष्ठ  सदस्प  द्वारा  लाया  गया  यह  विध्रेयक्र  हम  री  र/जतीतिक  काय॑ं-प्रणाली  पर  रोशनी  डालने  का

 एक  प्रया्त  मैं  जानता  हूं  क्रि  यह  विध्रेपक्र  पारित  नहीं  ।  लेकिन  इस  सदन  में  इस  पर  चर्चा

 करने  का  जो  प्रयास  किया  गया  है  उससे  इग  देश  के  लोगों  को  ण्ह  पता  चलेगा  कि  हमारी  राजनीतिक

 प्रणाली  में  क्‍या  हो  रहा  हैं  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्रो  सुधीर  गिरि  :  सभापति  मैं  कामरेड  चित  बसुद्वारा  पुर:स्पापित  इस

 विधेयक्र  का  स्वागत  करता  उन्होंने  इसे  बिल्कुल  सही  समय  पर  पेश  किया  गोपनीयता  को

 बनाये  रखने  और  लोगों  की  नजरों  से  सख्च:ई  को  छिपाने  का  मसला  पिछले  काफो  समय  से  चला  आ

 रहा  जिसे  प्रकट  किया  जाता  चाहिए  और  लोगों  के  समक्ष  रखा  जाता  उसे  लोगों

 से  छिपाकर  रखा  जाता  रहा  है  और  इससे  अनेक  समस्याओं  ने  जन्म  लिया  सरकारी  गोपनीयता

 को  बनाए  रखने  और  हमारे  देश  के  लोगों  से  सच्चाई  को  छिपाने  के  लिए  इस  देश  के  कानून  में

 वर्तत  तक  कर  दिया  गया  यहां  मैं  उस  जांच  समिति  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा  जिसने  श्रीमती

 इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  की  जांच  वी  थी  ।  यह  हमारी  स्मृति  में  अब  भी  ताजा  बनी  हुई  आयोग

 ने  हत्या  के  कारणों  एवं  इसके  विभिन्‍न  पहलुओं  की  व्यापक  जांच  की  लेकिन  इसकी  रिपोर्ट

 प्रकाशित  नहीं  की  बाद  विपक्ष  द्वारा  काफो  दबाव  दिए  जाने  पर  सरकार  कुछ  जानकारो  देने

 के  लिए  वाध्य  हुई  ।  भपेक्षित  समूची  जानकारी  फिर  भी  प्रकाशित  नहीं  को  गई  ।  मेरा  सवाल  है  कि

 इस  जांच  समिति  के  निष्फर्षों  को  दबाकर  क्सिके  हितों  को  रक्षा  की  गई  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसा
 बेबल  कुछ  भ्रष्ट  राजनीतिजञों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  किया  गया  इसके  अलावा  इसने

 किसी  भी  अन्य  प्रयोजन  को  पूरा  नहीं  किया

 शासन  के  इृत्यों  के  संबंध  में  हमारे  द्विमाग  में  दो  ब्वास  एवं  परस्पर  विरोधी  विचार  शमाए

 हुए  एक  विचार  यह  है  कि  शांति  और  कानृन  तथा  व्यवस्था  को  बनाए  रखने  के  लिए  लोगों  पर

 शासन  का  पवित्र  कार्य  फेवल  सरकार  के  जिम्मे  इप  दृष्टिकोण  में  यह  भी  निहित  है  कि  मनुध्य
 का  बबंर  स्वभाव  मनुष्य  ही  अपने  बहुमूल्य  सम्पदा  को  नष्ट  कर  सकता  उससे  छीन  सकता  है
 और  सरकार  ने  इससे  उठे  सुरक्षा  प्रदान  की  यही  मत  भरख्तू  से  लेकर  आज  के  जाजं  बुश  जंसे

 राजनेताओं  ने  प्रतिपादित  क्रिया  है  ।

 दूसरा  दृष्टिकोण  है  कि  संरकार/शाउन  मनुष्य  द्वारा  मनृष्य  के  शोषण  को  रोकने  वाले  साधन

 है  ।  श!सन  के  कानूनों  और  विनियमों  द्वारा  लोगों  को  योजन  बद्ध  शोषण  के  श्विलाफ  जाने  से  रोकने
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 को  बात  बहौ  गई  जब  इस  प्रहार  का  विश्वास  मन  में  आने  पर  लोगों  द्वारा  सरकार  से
 शक्ति  छोन  लौ  जाती  है  तो  संभव  है  कि  वे  इप्त  आशंका  में  कुछ  जानकारी  रोक  लेते  हैं  कि  इस
 प्रंकार  के  समाचारों  से उक्त  शासकों  के  खिलाफ  उनके  मन  में  विरोध  का  भाव  उत्पन्न  हो

 इंसलिए  मैं  तो  इंस  पक्ष  में  हूं  कि  उन्हें  जानकारी  देने  कां  अधिकार  देने  की  बजाय  कुछ  जानफारी  को
 दवा  सेने  का  अधिकार  दिया  लेकिन  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  कि  उनका  काम

 जानकारी  को  छिपाकर  रखना  नहीं  हैं  बल्कि  उन्हें  जानकारी  का  प्रचार  करना  एवं  लोगों  को  प्रतिक्रिया
 का  विश्लेषण  करना

 वथाषि  हस  तरह  को  विचारधारा  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  सकता  क्योंकि  हमारा  देश  पहली
 विचारधारा  से  शासित  हो  रहा  बाद  की  विचारधारा  से  नहीं  ।

 अब  राज्य  का  प्रशासन  चलाने  वाले  लोकतन्त्र  के  समर्थकों  को  अपना  लि  टटोलना  चाहिए
 कि  क्‍या  वे  सचमृच  सरकार  से  जान.री  प्राप्त  करने  के  अधिकार  को  सुनिश्चित  करने  के  पक्ष  में  है  ।
 यदि  ठे  बास्तव  में  लोकतांत्रिक  सिद्धान्तों  की  महत्व  देते  हैं  तथा  लोगों  एवं  उनकी  भावनाओं  का  आदर
 करते  हैं  तो  उन्हें  लोगों  को  जानकारी  देने  सबंधी  उपायों  के  साथ  आमे  आना  चाहिए  ।

 यदि  लोगों  को  अथवा  कम  से  कम  उनके  प्रतिनिधियों  को  जानकारी  प्राप्त  करने  के  अधिकार

 की  गारन्टी  दे  दी  जाती  तो  जमंदी  से  प्राप्य  पनडुब्बियों  तथा  अन्य  घोटाले  जैती  दुर्भार
 घटनाएं  नहीं  हो  पादरी  ।  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  भायोग  संबंधों  घोटाले  भौर  अतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कौष

 से  भारत  को  प्राप्त  हुए  ऋण  को  पश्र्तों  को  जनता  से  गोपनीय  गया  इसे  जनता  से  द्वी  नहीं
 बल्कि  उनके  प्रतिनिधियों  से  भी  गोपनीय  रखा  गया  है  ।  क्‍या  हज  होता  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष

 ले  प्राप्त  ऋण  की  शर्तों  की  जानकारी  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  दे  दी  जाती  ?  वे  कभी  भी  देश  का

 महित  नहीं  चाहेंगे  ।

 दूसरा  मृदा  यह  है  कि  यदि  सरकार  सचमुच  लोकतान्त्रिक  सिद्धान्तों  को  महत्व  देती  है  तो  उसे
 छहोगों  को  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  देता  यदि  सरकार  यह  समझती  है  कि
 कारो  के  प्रसार  से  ऐसी  स्थिति  पैदा  हो  जाएगी  कि  सरकार  के  कदम  के  विरुद्ध  लोगों  का  भंदोलन
 उठने  लगेगा  तो  मैं  समझता  हूं  कि इससे  जनता  के  बजाय  सरकार  को  अधिक  लाभ  होगा  ।

 अब  सरकार  समाजबादी  सिद्धान्तों  का  सीधा  बहिब्कार  करने  की  ओर  बढ़  रही  नई
 भौद्योगिक  नीति  लागू  करके  उन्होंने  इस  संबंध  में  कदम  उठा  लिए  हैं  ।  का  उन्होंने  जनता  से  ऐसा
 करने  का  क्षधिकार  लिया  है  ?  वे  हमारे  संविधान  में  निहित  सिद्धान्तों  के  आधार  पर  चुने  गए

 *

 संविधान  के  प्रस्तावना  में  ऐसा  संकेत  दिया  गया  है  कि  सिद्धान्तों  का  अनुकरण  किया  जाएगा  ।  मेरा
 रुयान  है  कि  उन्होंने  जनता  से  अर्थव्यवस्था  को  पूंजीवादी  व्यवस्था  में  बदलने  का  कोई  अधिकार  प्राप्त

 किया  है  और  जनता  को  इस  बात  से  अवगत  कराना  चाहिए  ।

 war  क्यों  भोपनीय  रखा  जाय  तथा  क्या  लोगों  का  बताया  जाय-इस  में  एक  संतुलन  कायम
 करना  इस  संबंध  में  एक  स्पष्ट  नीति  होनी  चाहिए  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सेन्‍्य  राष्ट्र
 को  सुरक्षा  भध्ववा  डाकुओं  या  के  बिदद्ध  की  जा  रहो  कार्यवाही  को  गोपनीय  रखना  चाहिए
 ओर  अन्‍न्म  बातों  की  जानकारी  अनता  को  दे  देनी  चाहिए  |  धन्यवाद  !

 280



 22  1913  संविधान  विधेयक

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  सभापति  महोदय  ******

 सभापति  महोदय  राम  :  पहले  यह  तय  हुआ  था  कि  प्रत्येक  ब्यवित  5  मिनट
 में  बात  प्री  क्रेगा******

 लक्ष्मोनारायण  पाण्डेय  :  प्रस्तुत  विधेयक  उन  मूलाधिषारों  के  प्रति  हम  सबका  ध्यात
 आकृष्ट  करता  है  जिसके  तहत  सभी  सूचना  प्राप्त  करने  का  अधिकार  रखते  हैं  जिनके  बे  «

 श्री  तेजनारायण  सिंह  :  सभापति  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  सी ०पी०भाई०
 की  तरफ  से  बोलने  वालों  मे  मेरा  नाम  है  ?

 सभापति  महोदय  :  अभी  दो  व्यक्तियों  के बाद  अःपक  नाम  मेरा  कहना  यह  भी  है  कि
 माननीय  उपाध्यक्ष  जी  ने  यहां  लिस्ट  बता  रखी  है  ।

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  सभापति  में  निवेदन  कर  रहा  था  कि  ऐसी  सूचना  के  बारे
 में  सरकार  गोपनीय  बहकर  कि  यह  भत्यंत  महत्वपूण  मामला  इसे  नहीं  बताया  जा  सकता  है  या

 जनहित  में  नहीं  है  -  प्रायः  उन  बातों  की  जानकारी  नहीं  हो  पाती  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  जो
 अधिनियम  1913  में  बना  हम  विदेशी  शासकों  के  अधीन  हम  रूचतंत्र  नहीं  थे लेकिन  आज
 लोकतांत्रिक  भारत  में  बस  रहे  हम  यह  लोकतांत्रिक  शासन  प्रणाली  से  शाधित  ऐसी  स्थिति  में
 1:  13  में  इस  प्रकार  के  बने  हुए  अधिनियम  में  उन  सब  बातों  के  लिए  रोक  लगायी  गयी  उस

 बहुत  पुराने  अधिनियम  पर  सरकार  को  फिर  से  विचार  कन्ना  चाहिए  ।

 समापति  लेकिन  जो  ब।तें  सरबार  की  तरफ  से  गोपनीयता  के  बारे  में  कही  गई
 वे  कहाँ  तक  टीक  आज  हम  देखते  हैं  कि  बाफो्स  सम्बन्धी  तथ्यों  के  बारे  में  सरकार  भले  हो  कह
 दे  कि  रह  गोपनीय  कुछ  नहीं  बता  सबते  हैं  लेकन  वही  बात  अखबारों  में  पढ़ते  हैं  तो सरकार
 को  यह  कहना  पड़ता  है  कि  ये  बातें  ठीक  हैं  और  सरकार  ने  बहुत  सी  बातें  स्वीकार  मैं  समझता
 कि  लोकहित  के  नाम  पर  इस  प्रक:/र  की  किसी  बात  को  छिपाना  टोक  नहीं  मैं  यह  मानता  हूं
 कि  कुछ  बातें  ऐसी  हैं  जो  निश्चित  रूप  से  राष्ट्रहित  में  जो  भारत  की  अखंडता  के  देश
 की  सावंभौमता  के  देश  की  सुरक्षा  के  वेदेशिक  मामलों  में  इस  प्रकार  की  कुछ  बातें  हो
 सकती  हैं  जिनको  निश्चित  रूप  से  गोपनीय  बहा  जा  सकता  हैं  और  वंसी  बातें  लोकहित  की  दृष्टि  से
 यदि  सामने  नहीं  आती  और  सरकार  कहती  है  कि  हम  लोकहित  की  दृष्टि  से  या  जनहित  में  इसको
 नहीं  बताना  घाहते  हैं  तो  समझ  में  आ  सकता  लेकिन  सामान्य  जिसको  अखबारों  के  जरिए
 हम  जान  पाते  जिसको  सामान्य  समाचार  पन्नों  में  जो  रोज  बातें  प्रकाशित  होती  उत्तके  बारे  में
 भी  सरकार  गोपनीय  कहकर  उनको  छिपाने  का  प्रयत्न  करती  वह  उचित  नहीं  है  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमारे  भारत  का  अपना  संविधान  है  और  हमने
 संविधान  के  जरिए  क॒छ  बातें  स्वीकार  की  हैं  और  उसमें  हमने  मूलभूत  अधिकारों  के  जरिए  कुछ
 गारंटी  दी  कुछ  अधिकारों  को  संविधान  में  हमने  दिया  है  लोगों  को  और  जिसके  तहत  हमें  इस
 प्रवार  की  जानकारी  प्राप्त  करने  का  अधिकार  भी  अभी  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  थ  कारणों
 में  यह  भी  बताया  गया  है  कि  अंतविभागीय  एक  स्टडी  ग्रुप  बनाया  गया  था  1977  में  ।  अद  उसपी
 क्या  रिपोर्ट  उसमे  क्या  आया  क्या  नहीं  मैं  समझता  हूं  इसके  बारे  में  तत्कालीन  जो  गृह
 मंत्री  उन्होंने  भी  संसद  में  इस  प्रकार  की  बात  बताई  यह  गोप-प्रेव  है  और  इसलिए  नहीं

 281



 संक्थिन  )  जिधेयक  13  1991

 लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  ]

 बसा  शकते  हैं  ।”  मुझे  समत्र  में  नहीं  अत  है  कि  इसमें  कोन  झो  गोपनीय  बात  एक  स्टडी
 प्रूप  बता  और  उसने  कुछ  सिफारिशें  ऐसी  सिजारिशें  क्‍या  हैं  और  जनहित  में  उनका  बसाना
 कहां  तम  आवश्यक  नहीं  मैं  समझता  हूं  कि  अ'ज  भारत  की  साउ्रनौमता  या  अश्वंडता  और
 वंदेशिक  नौति  के  भी  मामले  हों  तो  सरकार  बताएं  किन्तु  आज  इस  प्रकार  फ्री  स्थिति  है  कि
 मैं  समझता  हूं  कि  गोपनोय  कया  है  और  क्या  नहीं  कम  से  कम  इसको  थोड़ो  परिभाषा  हो  जानो
 चाहिए  कि  हम  जानें  कि  क्या  गरेबनीअ  है  ।  किस  सीमा  तक  आव  बोपनीवता  की  बात  किस
 सीमा  तक  उस  बात  को  ले  जाएंगे  और  जया  मैंते  प्र  रम्म  में  आउसे  कठ्ठा  कि  निश्चित  छप  से  तब

 हम  विदेणी  शासक  जिनसे  शासित  वह  विदेशी  थे  और  वह  हम  पर  शास्तन  करते  उन्होंने
 अपनी  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  न  जाने  किस  प्रवार  से  १ह  एक्ट  बना  दिया  ओर  बह  ऐक्ट  आज  भी  हम
 पर  चल  रहा  है  जब  हमने  कई  दूसरे  अधिनियमों  में  संशोधन  मैं  समझता  हुं  कि  उसमें  भो
 संभौधन  करे  को  आयश्यकता  है  और  मेरा  विचार  टै  कि  माननीय  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  ध्यान
 देंगे  ओर  ठखका  संशोश्वनन  रूरके  हमारे  जो  अपने  अरध्चक्रार  हैं  उनेके  बारे  में  भी  उन्हें  हम  सुरक्षित
 रखने  को  कोहिश  मरेंसे  |  इन्हीं  शउदों  के  खाथ  मैं  इस  विधेयक  का  समयंन  करता  हूं  ।

 (ee  ee  पपिययणयओओओ+ऋ

 श़  ”)  नमी  प  जे  प  ज्तप्र  rT भ्री
 कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  माननीय  सभापति  मैं  आप  का  बहुत  मश्नझूर  हूं

 कि  आपने  मुझे  बोलने  का  मौका  दिया  ।

 सभापति  महोदय  :  आपने  धुना  पांच  मिनट  में  छत्म  करना

 शो  कृष्ण  वतत  घुलतानपुसे
 '  पह  जो  प्रस्ताव  रख्चा  मया  मैं  इसका  समर्थन  करता  ्  क्योंकि

 हम।रे  देश  के  अन्दर  ओ  हम्यारो  साधारण  जनता  उसमें  क।ई  एसी  बात  नहीं  जिसमें  आपकी  जो
 कोई  धचनजा  है  बह  उसको  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मगर  ऐसो  सूचना  जो  देश  के  हित  में  नहीं  जैसे  हम्न।रे
 बाहर  वर  जो  हमारी  श्षेना  खडी  रखकी  हत्तिला  इनको  दे  दी  जाए  सारे  देश  के  लोगों  को  और
 इसका  पता  दृशबन  को  लगे  तो  ठीकू  नहों  है  ।  क्योंकि  अभी  भी  हम  अयने  देश  का  ही  इन्तजाभ
 ठोक  प्रकार  से  अहीं  कर  देश्व  के  अन्दर  जो  हम  सरकारी  अधिकारियों  को  कहते  हैं  कि  सूचना
 देने  में  इक्ाबट  हर  जगह  अपनी  एप्लीकेशन  देकर  इनफार्मंशन  लेने  के  लिए  जेधा  ब्ंविधान  के  अन्दर
 शपथ  ली  उसके  अनुखार  आपको  घृचना  मिलती  लेकिन  इन्होने  चूंकि  कहा  है  कि  यह  प्राइवेट
 सेम्दश  जिल  है  इसलिए  मैं  इसका  समर्थन  करते  के  लिए  छडा  हुआ  लेढ़िन  मैं  समझता  हूं  कि

 इनको  इस  कात  को  यल्लत  फहमी  है  कि  बोफोस  ओर  ये  पनडुब्धी  भोर  घारे  का  सारा  तमाशा  खड़ा
 करते  एक  रीजल्यूशन  को  लेने  के  उससे  मैं  यह  समझता  हूं  कि  आप  इस  देश  के  लोगों
 को  कछ  नहीं  बत़ा  पाते  ।  मुझे  समझ  में  नहीं  आ  रहा  है  कि  पनडब्बी  में  घोटाला  बोफोसं  ,

 में घोटाला है और आप देश के लोगों को बताना चाहते हैं और सोच्ते हैं कि इस पर लगातार अनाव जोतेते ऐसी बात नहीं हो प्रदस्वी का ओर वोफोर्स का मामला यहां सदन में भो गंजा था जब लोक सभा थी और उप्च यक्‍त्र हफारे नेता राजीव गांधी जी ने यहे कहा था कि अगर कोई सबत है और जो लोग देश के साथ खिलवाड़ चाहते हैं उनके नाम सामने आने लेकिन आफ्के पास नाग महाँ उस यक्‍त के भ्रधान पंत्रे जी ने जिनका आपने बड़ा जिक्र किया है और महा है कि उन्होंने बहुत कुछ काम करके दिश्वाया मैं समझता हूं कि ऐसी बात न हीं है कि कोई आदमी जो देश के अंदर देक्षद्रोह का काम करता देश के अन्दर देश की हालत को खराब करने के लिए इस तरह को सूचनाएं एकत्रित करता है 282
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 जो  देश  को  तबाह  करने  की  तरफ  एसा  कोई  हमारे  देश  में  नहीं  है  जो  इस  तरह  का  काम
 करे  |  मैं  यह  समझता  हैं  कि  हमारे  सरकारी  अधिकारियों  ने  भी  जो  अपनी  डयटी  उसको  अच्छी
 तरह  से  देश  का  निर्माण  करने  के  यहां  की  इज्जत  बचाने  के  लिए  यह  काम  किया  है  |  अगर
 ट्रम  उमको  अपोज  करने  के  लिए  यहां  खर्ट  होकर  यह  करते  हैं  कि  देश  के  अंदर  धारा  श्षत्र  जिला
 भी  इनफार्पे»  न  का  उसको  उन्होंने  छिपा  रखा  एसो  बात  नहीं  है  ।  और  इस  हश्ह  का  वे  काम
 करते  जिस  क्षेत्र  में  वे काम  करते  उनको  सब  कुछपता  होता  मैं  समझता  हूं  कि  जहां  पुलिख
 में  कोई  एफ०भाई०आर०  दर्ज  होती  किसी  दश्मन  के  किसी  चोर  के  द्वचिलाफ  क्‍या  उसका
 हदिढोरा  पीटा  जाएगा  कि  अब  वह  चोर  लव्॒नऊ  की  त्तरफ  भाद्  रहा  अब  वह  शिमला  को  तरफ
 भाग  रटा  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  ऐसी  ब'तें  उचित  नहीं  इसमें  स्पष्ट  अंकित  होना
 चाहिए  कि  कौन-कौन  सी  बातें  इस  देश  में  एटी  हैं  जिनकी  हमें  सीक्ेती  रखती  है  और  कोन  सी
 बातें  ऐसी  जनके  बारे  में  हम  चाहते  हैं  कि  सभी  को  इन्फामेशन  दे  हवाला  दे  सके  ।  ऐसा
 कुछ  वर्णन  इस  बिल  में  नहों  :  ।  घ्समे  जो  कुछ  कहा  गया  विधान  का  हवाला  दिया  गया
 संविधान  का  हवाला  दिया  गया  है  *****

 सभापति  महोदष  आप  बिल  पर  बोॉलिए  ।

 कण  दत्त  सुल्तानपुरोी  :  मैं  इसी  पर  बात  कर  +हा  हु  लेकिन  जो  कछ  इन्होंने  कहा  उसका
 उत्तर  भी  तो  मुझे  देना  आज  कुछ  लोग  इस  देश  में  ऐसे  हैं  जिन्होंने  एक  मन्दिर  के  नाम  पर  पंसा
 इब्र  टूठा  उसत्ी  जानकारी  इस  सभा  के  पटल  पर  आनी  लेकिन  उसकी  इत्तला  कौय
 देगा  ।  यह  हमारे  हाम  मिन्स्टिर  साहब  को  देखना  हमारे  राज्य  के  मुख्य  धंत्री  को  देखना बाट्ए्‌  ह
 चाहिए  |  उन्हें  पता  होना  चाहिए  कितना  पंसा  कहां-कहां  से  इट्ठा  हुआ  ।  ***

 )

 मन्दिर  के  नाम  पर  जो  चन्द्रा  इकट्‌ठा  मैं  उसके  बारे  में  पूछ  रहा  चाहे  साधु  ने
 किया  हो  या  किसी  संत  ने  किया  हो  परन्तु  देश  के  सागरिकों  से  वह  पैसा  इबटठा  हुआ  उसका

 पूरा  लेखाजोखा  यहां  आना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  आप  खत्म  कोजिए  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  सभापति  झाप  तो  पुराने  अनुभवी  में  बही  बहना
 चाहता  हूं  विः  6  1989  को  इन्होंने  कहा  कि  किस  तरह  को  सोक्रली  आउट  करनी  चाहिए
 ओर  यह  बत्ताया  कि  कौन  सो  चोजें  कानफीडन्श्यल  रखो  जानी  चाहिए  सी  नहों  रखनी
 यदि  श्रभी  त्तरह  की  चीजों  को  जनता  के  सामने  ला  दिया  सभी  सचनाएं  सभा  पटल  पर  रख
 दी  जायें  तो  हमारे  साबका  प्रधानमंत्री  ने  जो  नहा  था  वह  खरा  नहीं  उत्तरता  मैं  आपको  बताना
 चाहता  टू  कि  जब  गाणट्रीय  मोर्चा  बना  था  ***:

 सभापति  महोदय  :  आधिर  दो-तीन  वाक्य  कह  कर  खत्म  कीजिए  ।

 थ्री  कृष्ण  दत्त  सुश्तानपुरो  :  में  इस  बिल  के  प्रस्तावक  महोदय  खे  कहना  चाहूंढा  कि  के  अफने
 ढिल  को  वापस  ले  ले  क्योंकि  इसमें  जान  नहीं  काई  बात  नहीं  है  जौर'हमपरे  मंेम्बर्स  इस  तरह  को
 टिव्पणियों  में  व ेकम  होनी  चाहियें  ताकि  हमारे  देश  को  बनी  कायम  रहे  ।
 आप  कोन  सो  सूचनायें  ऐसी  समझते  हैंजो  सरकार  को  देनी  क्ाहिए  ओर  सरकरर  देती  नहीं
 मैं  समझता  हूं  कि  संविधान  के  शियमों  के  अनुसा%:८  किसी  भी  सूचना  को  प्राप्स  करने  के
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 कृष्ण  दत्त

 लिए  कोई  बंधन  नहीं  रोग  नहीं  आप  किस  अनुच्छेद  या  खण्ड  में  अमैंडमैंट  करना  चाहते
 संविधान  उसका  भी  आपने  कोई  हवाला  नहीं  दिया  कोई  बात  नहीं  की  हथलिए  मैं  यही
 बहुंगा  कि  माननीय  सदस्य  अपने  बिल  को  वापस  ले  जो  बत  देश  के  लोगों  को  पता  होनी

 वंहਂ  पहले  ही  संविधान  में  छपी  हुई  यदि  हम  बाहर  के  बन्ट्रीज  के  इस्सटांस  कोट  करें  तो
 बह  हमारे  हित  में  नहीं  है  ।  बहां  जो  कुछ  होता  उसे  वे  जानें  |  हिन्दुस्तान  में  जो  होता  उस
 पर  कन्ट्रोल  करने  के  लिए  हम  कदम  उठायें  तो  मैं  समझता  हुं  कि  वह  हमारे  हित  में  हमारा  देश
 आगे  बढ़  सकेगा  |  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 )
 सभापति  महोदय  :  भ्री  तेज  नारायण  सिंह  ।

 आप  थोड़ा  रुक  लीजिए  ।

 लिनुवाद  ]
 इस  चर्चा  का  उत्तर  देने  में  आप  कितना  समय  हमें  यह  चर्चा  सांय  5.30  बज  तक

 पूरी  करनी  है  ।  उसके  बाद  ही  चर्चा  के लिए  अगला  विधेयक  लिया

 संतदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्यमंत्रो  ओर  गृह  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एम०
 छकब )  :  दस  मिनट  ।

 सभापति  महोदय  राम  :  आप  कितना  समय

 क्रो  चित्त  बसु  :  पांच  मिनट  ।

 सभापति  महोदय  :  इस  तरह  तो  अभी  दो  ओर  सदस्य  बोल  सकते  हैं  ।

 श्रो  तेग  नारायण  लिह  :  सभापति  मैं  इस  बिल  का  समथ्थंन  करने  के  लिए
 खड़ा  हुआ  हू  ।  संविधान  में  अनुच्छेद  ।2  से  मौलिक  अधिकार  शुरू  होते  हैं  और  अनुच्छेद  35  पर
 जाकर  समाप्त  होते  हैं  लेकिन  जिन  बातों  का  सुधार  करने  के  मान-ीय  प्रस्तावक
 श्री  बसु  ०हू  बिल  लाए  उनका  जिक्र  अनुच्छेद  1८  से  लेकर  अनुच्छेद  35  तक  कहीं  नहों  है  ।

 इसलिए  अनुच्छेद  19  मे  एक  नया  अनुच्छेद  जोड़ना  बहुत  जरूरी  अगर  वह  नहीं  जोड़ा  जाएगा
 तो  किसी  भी  चीज  की  जानकारी  जो  कि  प्रजतंत्र  की  रक्षा  के  लिए  किसी  नागन्कि  को  जरूरी
 करने  का  अधिकार  नहीं  तमाम  चीजों  का  अधिकार  है  लेकिन  किसी  महत्वपूर्ण  चीज  जिसका
 असर  आम  जनता  पर  होता  यदि  कोई  नागरिक  जानना  चाहे  तो  उसका  अधिकार  संविधान  के  |
 मौलिक  अधिकार  में  दर्ज  नहीं  इगलिए  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  है  और  इसके  पाम  होने  से  आम
 जनता  यदि  चाहे  कि  अंचलाधिकारो  एक  चकबंदी  अफसर  पर  सरकार  का  प्रतिदिन  कितना
 पैसा  खर्च  होता  है  तो  इस  संबिधान  के  आटिकल  19  के  द्वारा  वह  जान  सकता  देश  का
 पैस'सरकार  के  ढारा  जी  खथं  होता  है  वह  आम  जनता  का  पंसा  आम  जनता  को  यह  जानकारी
 नहीं  है  कि  एक  वाडोगर्ड  जो  एम०एल०ए०  को  दिया  जाता  है  उसका  प्रति  महोने  कितना
 खच  आता  है  ।  भाम  जनता  को  यह  भी  मालूम  नहीं  है  कि  एक  सेन्‍्ट्रल  मिनिस्टर  पर  क्तिना  खच
 होता  है  ।  जो  आदमी  एम०पी०  नहीं  सरकार  के  किसी  पद  पर  नहीं  हैं  तब  भी  सरकार  द्वारा
 सुरक्षा  के  नाम  पर  उस  पर  कितना  खर्च  किया  जाता  यह  भी  भ,म  जनता  को  मालूम  नहीं  है  ।
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 जो  लोग  मंत्री  हैं  उनको  तो  सुविधा  प्राप्त  है  लेकिन  इस  सरकार  में  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जिन्हें  वेसी

 ही  सुविधा  प्राप्त  है  जो  मंत्री  रहने  पर  प्राप्त  होती  इतलिए  यदि  संविधान  में  संशोधन  हो  जाए
 तो  आम  जनता  जानकारी  कर  सकती  है  कि  जो  किसी  पद  पर  नहीं  एम०  पी०  नहीं  है  इसके

 बावजूद  भी  सरकार  द्वारा  उस  पर  कितना  खर्च  किया  जाता  इसमें  जब  तक  सुधार  नहीं  होगा
 तब  तक  यह  जानकारी  नहीं  की  जा  सकती  लोगों  का  कहना  है  कि  इससे  गोपनीयता  समाप्त  हो
 जाएगी  ।  इसमें  गोपनीयता  समाप्त  होने  का  सवाल  नहीं  गोपनीय  चीजों  को  इसमें  से  छांट  दिया
 गया  है  |  श्री  चित्त  बसू  ने  अपना  जो  अमैं-मैंड  दिया  है  उसमें  उन्होंने  खास  तौर  से  छांट  दिया  है
 कि  सरकार  जिस  चीज  का  खतरा  समझे  उसके  लिए  संशोधन  कर  सकती  उसंमें  कोई  पाबन्दी

 नहीं  पहले  से  भी  जो  कानून  है  उसमें  गोपनीय  चीजों  के  लिए  प्रोटेक्शन  दिया  गया  है  ।  इसलिए
 मैं  मांग  करना  चाहता  हूं  कि सरकार  को  इस  सुधार  को  मान  लेना  चाहिए  क्योंकि  सुधार  होने  से

 देश  में  प्रजातंत्र  मजबूत  होगा  ।  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थ्रो  दाऊ  दयाल  जोशी  )  :  सभापति  जांच  की  गोपनीयता  अधिमियम  के

 नाम  पर  जो  सूचनाएं  नहों  दी  जा  पाती  हैं  उप्तके  विरुद्ध  श्री  चित्त  बसु  ने  जिस  प्रकार  का  संविधान
 में  संशोधन  करने  के  लिए  बिल  प्रस्तुत  किणा  है  वह  अत्यन्त  प्रशंसनीय  मेरा  निवेदन  है  कि  संसव
 की  कायेवाही  टी०  वी०  पर  न  दिखाई  इसमें  क्या  गोपनीयता  एक  बार  श्री  वी०पी०  सिंह  ने
 प्रयत्न  करके  संसद  का  प्रथम  सत्र  का  संयुक्त  जिसको  राष्ट्रपति  संबोधित  करने  के  लिए
 पधारे  प्रसारण  करवा  दिया  तो  कौन  सा  पहाड़  टूट  आज  भी  संसद  की  कायंवाही  को
 गोपनीय  बताकर  रोका  जता  मैं  समझता  हूं  कि  इसमें  गोपनीयता  की  बात  नहीं  हैं  ।

 एक  कार  मेरे  साथ  शैड्यूल  कास्ट  के  कुछ  लोग  संसद  में  श्री  राम  विलास  पासवान  से  सम्पर्क
 करने  के  लिए  आए  |  वह  साथ  में  ०ह  प्रयत्न  करना  चाहते  थे  कि  यादगारी  के  रूप  में  हम  जब  गाँव

 जाएं  तो  जाकर  बतःएं  कि  हमारा  जो  डेलीगेशत  वहां  गया  था  वह  तत्कालीन  मंत्री  से  मिलकर  आया
 श्री  पासवान  का  फोटो  लेना  चाहते  थे  ।  पूरा  प्रयत्न  करने  के  बद  भी  फोटो  नहीं  ले  लोक

 सभा  की  परिधि  में  फोटो  लेने  से  कौन  सी  गोपनीयता  वाली  बात  मुझे  यह  सब  देखकर  बहुत
 आश्चय  हुआ  ।

 समापति  बजट  के  लीक  हो  जाने  पर  सरकार  की  बहुत  ज्यादा  श्विचाई  होती  है  ।
 बजट  में  कुछ  कर  प्रस्ताव  हो  होते  हैं  जिन  पर  हम  बाद  में  चर्चा  करते  अगर  कर  प्रस्ताव  लीक
 भी  हो  जाए  तो  कौन  सा  पहाड़  टूट  जाता  कर  प्रस्तावों  पर  पहले  ठीक  सें  क्चिर  न॑  होने  के
 कारण  हमें  उपके  दुष्परिणाम  भोगने  पड़ते  अब  की  बार  मनमोहन  सिंह  जी  ने  बजट  पेश  किया  ।

 वह  एक  अथंशास्त्री  उन्होंने  बजट  को  अपने  ढंग  से  ही  बाद  में  कांग्रेत  संसदीय  दल  में
 जिस  प्रकार  से  उनकी  ख्िचाई  वह  अपने  आप  में  एक  अलग  ही  मिसाल  आलोचना  होने  के
 बाद  उन्होंने  कुछ  करों  को  वापिस  ले  लिए  ।  मेरा  यह  निवेदत  है  कि  बजट  पेश  करने  से  पहलें  हाँ
 उस  पर  पहले  सावंजनिक  रूप  से  चर्चा  होनी  ऐसे  में  उसके  अच्छे  परिणाम  देखने  को  मिलेंगे
 जो  लोक  हित  और  जनहित  की  बातें  हों  उन  पर  हम  को  गरम्भीरता  से  विच)र  करनो  चाहिए  ।
 अगर  कोई  बात  देश  हित  में  गोपनीय  रखने  बाली  ही  तों  उसको  अवश्य  गृप्त  रखा

 देखने  में  आया  है  कि  हुम  जो  ग्हां  प्रश्न  पूछते  उनका  जवाब  टालने  के  लिए  सोधा-सादा

 यह  जवाब  दे  दिया  जाता  है  कि  देश  हित  के  लिए  इसको  बताना  उचित  नहीं  है  ।  मेरा  भी  एक  प्रश्न
 भाया  था  और  उसमें  इसी  प्रकार  का  जवाब  मुझे  दिया  गया  कि  देश  हित  में  जानकारी  देना  उपयुक्त
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 दाऊ  दयाल  जोशी  ]

 नहीं  है  ।  चित्त  बसु  जी  ने  जो  बिल  पेश  किया  उसको  आप  स्वीकार  कर  हमें  कूछ  राहत  दें  और

 नई  दिशा  देश  को  दें  |  बहुत-बहुत  धन्यवाद  कि  उन्होंने  इस  प्रकार  का  बिल  यहां  सदन  के  सामने

 प्रस्तुत  किया  ।

 सभापति  महोदय  :  कई  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  वह  इप  पर  बोलता  चाहते  हैं  लेकिन
 समय  की  सीमा  पांच  बजकर  पचास  मिनट  पर  इस  बिल  पर  चर्चा  हमें  पूरी  करनी

 एक  साननोय  सदस्य  :  हमें  इस  पर  अभी  बोलना  है  ।

 सभापति  महोदय  :  अगर  एक  को  बोलने  भी  इजाजत  दूंगा  तो  बाकी  लोगों  को  अच्छा  नहीं
 लगेगा  |  इसलिए  आप  मुझे  क्षमा  कर  यह  एक  अच्छा  बिल  उस  पर  मंत्री  महोदय  का

 उत्तर  हो  जाए  तो  अच्छा  होगा  और  जिस  माननीय  सदस्य  ने  इसे  दिया  उसका  भी  उत्तर  हो  जायें

 तो  यह  विषय  पूरा  हो

 संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  रज्य  मन्‍्त्री  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्‍्त्रो  एम०  एम०
 :  मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  इस  विधेयक  का  उत्तर  देने  का  अवसर

 श्री  चित्त  बसु  ने  जो  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  है  वह  बास्तव  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक

 है  ।  यह  विधेयक  इस  सभा  में  पहली  बार  ही  पुर:स्थापित  नहीं  क्रिया  गया  स्वयं  श्री  चित्त  बसु
 ने  भी  1983  में  तथा  1989  में  यह  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  मुझे  याद  है  कि  कुछ  वर्ष

 पहले  राज्य  सभा  में  इसी  विधेयक  पर  उन्होंने  प्रश्न  पूछे  इस  प्रकार  वे  इस  विधेयक  पर  जोर  दे

 रहे  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  उन्होंने  अभी  भपनी  उम्मीद  नहीं  छोड़ी  है  और  वे  अभी  भी  अपनी

 कोशिश  में  लगे  हुए  सरकार  उनके  द्वारा  उठाए  गए  कई  मुद्दों  से सहमत  हैं  ।

 जब  मैं  उनकी  बात  सुन  रहा  तो  मुझे  जॉन  स्टीवर्ट  मिल  की  प्रसिद्ध  पुस्तक  में

 हुई  चर्चा  के  बारे  में  ध्यान  आया  जिसमें  श्री  जॉन  स्टीवर्ट  मिल  ने  व्यक्तिगत  स्वतन्त्रता  की  बात  कही

 उन्होंने  कहा  था--“भआप  जहां  तक  चाहते  हो  वहां  तक  अपने  हाथ  फैला  सकते  लेकिन  ऐसा

 तुम  अपने  पास  छड़े  व्यक्ति  की  नाक  तक  ही  कर  सकते  हो  क्योंकि  ज्यादा  हाथ  फैलाने  से  उत्तका
 नाक  में  चोट  आ  सकती  आप  अपने  हाथ  तो  फैला  सकते  हैं  परन्तु  उस  व्यज्त  की  नाक  को

 आहत  नहीं  कर  सकते  ।

 हमें  स्वतन्त्रता  तो  होनी  हमें  जानक्रारी  की  स्वतन्त्रता  तो  होनी
 स्वतन्त्रता  के  प्रति  इस  की  अति  उत्सुकता  अथवा  अति  उत्साह  के  फलस्वरूप  किसी  अन्य

 क्षेत्र के हितों को हानि नहीं पहुंचती इसके साथ-साथ मैं स्थिति से भी अवगत मुझे लन्दन में महारानी को प्रस्तुत की गई बजिनिया के गवनंर बिलियम बकंली की रिपोर्ट दा एक उदाहरण याद आ रहा हैं जिसमें बड़ो दचिकर बातें लिखी गई हैं । मेरा भाशय एकदम वहूं बात तो कहने का नहीं है बल्कि मैं उसके विरुद्ध कुछ कहना चाहता हूं । उन्होंने कहा है भगवान का धन्यवाद करता हूं कि हमारे पास कोई स्वतन्त्र स्कूल या प्रेत नहीं है भौर मुझे उम्मीद है कि वर्ष तक भी हम यें नहीं क्‍योंकि ज्ञान से अधर्म और साम्प्रदयिकता पैदा हुई हैं ओर प्रेस ने सरकार के बिरद्ध अपमान जनक बातें प्रकाशित की हम इनसे दूर ही रहें । उनका यह पत्र इस प्रकार का 286
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 इस  सरकार  का  ऐसा  विश्वास  नहीं  हम  वास्तब  में  अभिव्यक्ति  की  स्वतन्त्रता  चाहते

 हम  चाहते  हैं  कि  लोगों  को  सब  बातों  की  जानकारी  मिले  ।  हम  कुछ  भी  छिपाना  नहीं  चाहते  ।
 लेकिन  इसके  साथ-साथ  देश  की  सुरक्षा  एवं  अन्य  द्वितों  तथा  व्यक्तिगत  गोपनीयता  की  भी  तो  रक्षा

 की  जानी  चाहिए  |  यदि  आप  अनुमति  दें  तो  मैं  श्री  थामल  जेफरसन  को  उद्धत  करता  हूं  :

 मुझ  पर  यह  निर्णय  छोड़ा  जाय  कि  हमारे  शासन  में  समाचार  पत्र  न  हों  अथवा
 सरकारी  प्तमाचारों  रहित  समाचार  पत्र  तो  मैं  बाद  व.ले  विकल्प  को  चुनने  में  एक  क्षण
 के  लिए  भी  नहीं  हिचकिचाऊ गा  ।”

 मैं  सरकार  रहित  समाचारों  को  पसन्द  इस  प्रकार  हमें  एक  एक  सन्तुलन
 कायम  करना  होगा  ।  इस  प्रकार  इस  प्रक्रिया  में  हमें  वह  सन्तुलन  ढूंढ़  निकालना  है  और  सरकार
 इसके  प्रति  काफी  जागरुक  है  |  इसके  पृत्रं  1991  में  एक  कार्य  योजना  तैयार  की  गई  थी  जिसका

 उद्देश्य  शासकीय  गुप्त  बात  अधिनियम  में  संशोधन  करना  और  जनता  को  अधिकाधिक  जानकारी
 देना  था  |  अब  अन्तर  मंत्रालयीय  अध्ययन  दल  इस  पर  काये  कर  रहा  इसमें  कई  मंत्रालयों  को
 शामिल  किया  गया  इस  प्रकार  इससे  जुड़  हुए  विभिन्‍न  पहलुओं  का  अध्ययन  करके
 मंत्रालयीय  भ्रध्ययन  दल  बहुत  अच्छा  कायं  कर  रहः  ज॑सा  कि  मैंने  पहले  जिक्र  किया  मुझे
 माशा  है  कि  इस  सभा  के  विभिन्‍न  सम्माननीय  सदस्यों  द्वारा  दिए  गए  सुझावों  का  लाभ

 हम  जानकारी  देने  की  प्रक्रिया  में  यथासम्भव  अपना  दायरा  बढ़ाकर  इस  मामले  पर  गम्भीरता  से
 विचार  करेंगे  ।  इस  भावना  के  साथ  श्री  चित्त  बसु  के  प्रयास  को  पूरी  तरह  समझते  हुए  मेरा  उनसे
 एक  ही  अनुरोध  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  हम  ऐसा  शोध्रातिशीघ्र  कर  मैं  अपनी  भोर  से
 इसके  प्रति  काफी  प्रयासरत  रहूंगा  |  मैं  आपको  आश्वासन  दिलाता  हूं  कि  हम  शीपघ्रतिशीध्र  इन
 लक्ष्यों  को  हासिल  करने  हेतु  इप  प्रक्रिया  में  एक  व्यापक  विधेषक  लाने  का  प्रयास  मेरा
 श्री  चित्त  बसु  से  अनुरोध  हैं  वे इस  समय  इस  विधेयक  को  वापस  लेकर  हम  पर  कृपा  आपका

 बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।  मेरे  सहयोगी  भी  बोलना  चाहते  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  उन्हें  भी  कुछ  महत्वपूर्ण  टिप्पणियां  करनी

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  राम  लाल  :  सभापति  सम्मानित  श्री  चित्त
 बसु  साहब  जो  विधेयक  लाए  बहुत  अच्छा  विधेयक

 लेकिन  जो  बात  उन्होंने  जानकारी  की  कही  मैं  समझता  हूं  जितने  सवाल  यहां  जानकारी
 के  सम्बन्ध  में  उठाए  गए  शायद  ही  कोई  सम्मानित  सदस्य  इस  सदन  अथवा  जो  हमारी
 विधान  सभाएं  हैं  उनका  अथवा  उससे  नीचे  जिले  में  जिला  परिषद  तक  और  नौचे  चले  जाइए  ब्लाक
 समितियों  तक  कोई  भी  सम्मानित  सदस्य  ऐसे  हों  जिनको  समुचित  जानकारी  शासन  सरकार  के
 बिसी  कायलिय  से  और  सरकार  के  कामकाज  की  न  मिलती  हो  |  मैं  समझता  हू  कि  अगर  जानकारी
 नहीं  मिलती  तो  हम  ये  सवालात  सदन  में  अथवा  सदन  के  बाहर  समाज  में  समस्याओं  को
 बढ़ाकर  के  उठाते  रहे  हैं  ।

 जानकारी  का  जहां  तक  प्रश्न  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  हमारे  श्री  चित्त  बसु  जो  ने  कही
 है  कि  हम  जानकारी  क्यों  चाहते  हैं  । हम  जानकारी  इसलिए  बहते  हैं  कि  हमें  अपनी  जिम्मेदारी
 का  निवंहन  करना  यह  बात  सही  है  कि  आपको  अपनों  जिम्मेदारी  का  निर्वहन  करना  लेकिन
 यह  बात  भी  सह्दी  है  कि  सरकार  को  भी  अपनी  जिम्मेदारी  का  निवंदत  करना  सरकार  का
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 दायित्व  है  कि  इस  देश  की  शान्ति-सुरक्षा  को  बनाए  रखें  और  लॉ-एंड-आर्डर  को  मेनटेन
 सरकार  का  यह  दायित्व  है  जिम्मेदारी  देश  के  कामकाज  को  चलाने  के  लिए  साधन  उपलब्ध

 कराए  और  कंसे  उपलब्ध  इसको  तब  तक  न  भाउट  होने  तब  तक  उसको  छिपाए
 जब  तक  कि  उसका  समुचित  रूप  से  लाभ  देश  की  भाम  जनता  को  मिलने  लायक  स्थिति  में  न  हो
 जाए  |  अब  हमारे  माननोय  सदस्य  ने  कह  दिया  कि  बजट  को  भी  गोपनीय  क्‍यों  रखा  जाता  है  ।  मैं
 जानता  नहीं  शायद  वे  जानते  उनके  पक्ष  की  तरफ  के  इप्त  देश  की  जनता  के  क्या  छालात

 माफ  लोग  कहते  मैं  कोई  आरोप  नहीं  लगा  रहा  हूं  TT  आप  इस
 सदन  से  बाहर  सिकलेंगे  और  सदन  में  चर्चायें  होती  लोग  बहते  हैं  कि  बनिए  की  पार्टी  अब

 आप  करना  चाहते  हैं***

 प्रो०  रासा  सिह  राबत  :  बनिए  शब्द  से  आपत्ति

 क्री  राम  लाल  राही  :  सुन  लीजिए  |  बन्ए  शब्द  से  आपत्ति  है,तो  मैं  वापिस  ले  लेता  हूं
 लेकिन  जो  बात  सही  उसको  मानना  '"  मैं  कहना  चाहता  हुं**
 में  कहना  चाहता  हूं  कि अगर  बजट  को  भी  हम  उस  समय  तक  कि  हम  सदन  में  पास  न  करा
 पास  करासे  की  स्थिति  में  न  पहुंच  जाएं  उससे  पहले  हम  बजट  को  आउट  कर  तो  बाजार  की
 क्या  स्थिति  होगी  ।  जिन  चीजों  को  हम  बजट  के  जरिए  लाना  चाहते  हैं  और  अगर  वे  पहले  से  आउट

 हो  तो  बाजार  में  जरा  पता  चलता  तो  बनिया  जखीरा  करने  लगता  है  ++

 तो  मैं  नहीं  समझता  हूं  कि  बजट  को  हम  आउट  करने  की  बात  से  इस  देश  की  जनता  को  लाभ

 पहुंचाएगे  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  हमारे  देश  में  जो  व्यवस्था  है  उसमें  काय्यंवालिका

 आपकी  न्यायपालिका  है  और  विधायिका  दयं-वालिका  में  मैंने  आपके  विधान  सभा
 से  लेकर  भौर  जिला  परिषद  तक  कोई  भी  टाउन  एरिया-तगरपालिका  तक  का  कोई  भी  सदस्य
 नगर  पालिका  की  कोई  भी  चीज  को  जान  सकता  अलप्त्त  अगर  आप  चाहे  सुरक्षा  के

 संबंध  में  कोई  चीज  जानकारी  कर  लें  और  एसी  चीज  आपको  बता  दी  जिससे  कि  भविष्य
 में  देश  खतरे  में  पड़  तो  यह  कहां  तक  मुनासिब  नहीं  बताई  जानी  चाहिए
 माननीय  सभापति  विधेयक  में  जो  उदृश्य  और  कारण  हमारे  माननीय  सदस्य  ने  बताएं  उन

 उद्देश्य  और  कारणों  में  इ-होंने  कहा  है  कि  अमुक-अमुक  चीजें  जी  इनको  गोपनीय  रखा  जाना

 तो  खुद  ही  ये  बिल  लाए  में  समझता  हूं  कि  संतुष्ठ  नहीं  वंसे  गोपनीयता  बहुत
 अधिक  मोपनीय  नहीं  बनाई  रखी  जानी  यह  बात  सदी  है  और  सरकार  इस  पर  विचार  कर

 रही  है  और  विचार  करने  के  बाद  जो  अत्यावश्यक  कौत-कौत  सी  चीजों  को  न  छुपा  कर  रखा  .
 में  माननीय  सदस्य  से  वे  इस  बिल  को  बापिस  ले  यहो  बेहतर  है  ।

 सभापति  महोदय  :  श्री  वित्त  बतु  को  बोलने  का  अवसर  देने  से  प.ले  में  कटा  कि
 इस  विधेयक  के  लिए  आवंदित  समय  समाप्त  हो  चुका  समा  की  अनुमति  से  मैं  इसका
 5-7  मिनट  बढ़ाना  चाहता  हूं  ।

 बया  सभा  5-7  मिनट  का  समय  बढ़ाने  पर  सहमत  है  ?

 कई  शमनोव  सदस्य  :

 सभाषति  महोदय  :  श्री  चित्त  आप  अपना  भाषण  5  मिनट  में  समाप्त  कर  दें  ।
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 श्री  चित्त  बसु  :  मैं  सायं  5.55  तक  समाप्त  कर  दू  गा  ।

 मैं  उन  माननीय  सदस्यों  का  अत्वन्त  अभारी  हूं  जिम्होंने  इस  चर्का  में  भाग  लिया  भौर

 विधेयक  के  उद्  श्य  के  लिए  अयना  भारी  शमर्थन  मैं  डन  सदस्पों  का  भी  आभारी  हूं  जो  इस
 चर्चा  में  भाग  लेता  चाहते  थे  परन्तु  समयाभावग  के  कारण  भाग  नहीं  ले  उन्होंने  भी  विधेयक  के

 निर्मित्त  अपना  समर्थन  दिया  मैं  उनका  भी  आभारी  हूं  ।

 मैं  उक्त  स्थिति  तथा  गृह  राज्य  मंत्री  द्वारा  अपनाए  गए  रवंये  की  प्रशंसा  करता  हूं  ।  उन्होंने
 उस  घद्देश्य  की  भी  प्रशंसा  को  है  जिसके  लिए  मैं  यह  विधेयक  लाने  के  लिए  प्रेरित  हुआ  हूं  भौर  वे

 उन्हें  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  मैं  80  के  दशक  के  प्रारम्भ  से  यह  विधेयक  लाते  का  प्रयास  कर

 रहा  उन्होंने  आश्वासन  दिया  है  कि  सरकार  इस  पर  समृचित  विचार  करेगी  भौर
 मंत्रालयीय  अध्ययन  दल  को  रिपोर्ट  पर  भी  विचार  करेगी  ।

 यह  अच्छी  बात  होगी  ओर  मुझे  उम्मीद  भी  है  कि  यदि  मंत्री  महोदय  स्वयं  अन्तर  मंत्रालयीय
 अध्ययन  दल  की  प्रगति  के  बारे  में  सभा  को  बताएं  जिससे  सभा  को  बेहतर  जानकारी  मिलती  ताकि

 हम  समझते  कि  सरकार  सचमुच  पूरी  निष्ठा  से  मामले  पर  गोर  कर  रही

 अन्त  मेरी  गृह  मन्त्री  से केबल  एक  अपील  मैंने  आज  श्रमजीवी  पत्रकारों  पर  पुलिस
 अत्याचार  की  कुछ  घटनाओं  को  उद्धत  किया  मेरे  पास  एक  बड़ी  सूची  मुझे  उम्मोद  है  कि

 जसे  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने  बादा  किया  है--उन  मामलों  की  जांच  करेगी  जो  भाज  २

 गए  हैं  तथा  जिन्हें  मंत्रालय  को  पहले  भी  भेजा  गया  है  ।

 इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  माननीय  मंत्री  ने  सभा  को  सरकार  द्वारा  इस
 विधेयक  में  निहित  उद्देश्यों  क ेसाथ  एक  व्यापक  विधेयक  लाने  का  आश्वासन  दिया  मैं  भा  से
 अपना  विधेयक  वापस  लेने  की  अनुमति  चाहता  हूं  भोर  सरकार  से  अपीन  करता  है  कि  बह  एक  ऐसा
 विधेयक  लाए  ।

 महोदब  पोठासोन

 5.52  भ०प०

 मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  भारत  के  घंविधान  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेंथक
 को  वापस  लेने  की  अनुमति  दी

 मध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 भारत  के  संविधान  में  भौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  वापस  लेने  की

 अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |
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 5.523  भ०  प०

 oy  मुस्बई  उच्च  स्थायालय  में  एक  स्थाई  न्‍्यायपीठ

 59...  +  के
 7  विधेवक*  '

 "
 भरो  अग्ना  जोशी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पुणे  में  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  की  एक

 स्थाई  स्थायपीठ  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधंयक  को  पुरःस्थ  पित  करने  की

 अनुमति  दी  जाए  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है

 ,  पुणे  में  मुम्बई  उच्च  स्यायालय  की  एक  स्थाई  स्यायपीठ  को  स्थापना  करने  के

 लिए  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:ह्थापित  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकत  हुआ  |

 श्री  अग्ना  जोशी  ;  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 5.53  म०प०
 ह

 कलकत्ता  ऊँंच्च  न्यायालय  में  एक  न्‍्यायपीठ  को

 स्थापना  )  विधेयक

 श्री  पीयूष  तोरको  मैं  प्रस्ताव  करता  हु  कि  सिलोगुड़ोी  में  कलकत्ता  उच्च
 न्यायालय  की  एक  स्थाई  न्यायपीठ  .  की  स्थापना  करने  के  लिए  उपबंध  करने  वाले  विधेयक  को

 /  पुर:स्थापित  करने  को  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  भहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 सिलीगुड़ो  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  की  एक  स्थाई  न्यायपीठ  की  स्थापना
 करने  के  लिए  उपबन्ध  करनेवाले  विधेयक  को,पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 थी  पोयूष  तोरकी  :  मैं  विधेयक  पुर:स्थापित  करता  हूं  ।

 5.53  झ०्प०

 रोजगार  गारंटो  विधेयक
 /

 अध्यक्ष  महोदय  :  विधेयक  को  विचाराय॑  प्रस्तुत  करने  के  श्री  भोगेन्द्र  झा  को  बुलाने  से

 हमें  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करने  के  लिए  समय  सीमा  तय  करनी  द्वोगी  ।  क्या  यह  समय  सीमा
 दो  घंटे  की  होगी  ?  Ff  ण

 कई  साननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  भ्री  भोगेन्द्र  शा  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  सकते

 *दिनांक  13,9.91  के  भारत  के  असाधारण  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 क्री  भोगेद्  झा  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ह्‌

 देश  के  सभौ  व्यस्क  नागरिकों  को  रोजगार  देने  के  लिए  या  स्वरोजगार  हेतु
 साधन  और  संसाधनों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुर:स्थापित  करने  की  अनुमति  दो

 जाये  ।

 बे रोजगा री  के  क्षिझुद्ध  रहे  हैं  तथा  हर  व्यक्सि  किसी  अपवाद  के
 यह  चाह  रहा  है  कि  सभी  को  रोजगार  की  गारंटी  जाए  संसद  के  बाहुर  तथा  भीतर  इसे  मौलिक
 क्षप्रिकार  बनाने  हेतु  गतिविध्विम्य,छलती  रही  विश्व  भर  में  इसके  लिए  संषर्ष  होता  रहा

 महोदय  हाल  ही  में  विश्व  के.कुछ  भागों  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  रोजगार  की  या।रन्‍्टी  गई
 संद्धान्तिक  तथा  व्यावहारिक  दोनों  इस  व्यवस्था  में  कुछ  दरारें  आ  गई  हैं  ओर  मुझे  भी  यह
 आशंका  है  कि  उन  देशों  में  बेरोजगारी  शुरू  हो  सकती  ऐसी  स्थिति  में  मेरा  विचार  है  कि  यह '
 विधेयक  जो  मैंने  प्रस्तुत  किया  है  एक  केल्पेंना  मात्र  ही  नहीं  यह  केवल  एंक  ईच्छा  की  ही
 व्यक्ति  नहीं  परन्तु  देह  इस  देश  के  सभी  मागरिकों  कुछ  काम  करना  चाहते  हैं  को  रोजंगार  कौ
 गारंटी  देने  के  लिए

 यह  चौथी  संप्द  है  जय  इस  जिधेयक  का  पुरस्वापित  किया  गया  इपे
 नौवीं  तथा  दसत्रीं  लोक  सम  में  पुर;स्यापित  किया  गया  इस  तरह  यह  चौथी  बार  है  जब

 इस  विधेषक  को  पुर:स्थापित  किया  गया  था  और  मैं  अपके  माध्यम  से  इस  सभा  के  सभी  मानदीप
 सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  समस्या  का  अवश्य  अध्ययन  कर  ।

 रोजगार  के  प्रशन  के  दो  पहलू  हैं|  प्रथम  पहलू  यह  है  कि  जो  लोग  कुछ  काम  करने  में  सक्षम

 कुछ  काम  करने  के  इच्छुक  हैं  उन्हें  काम  नहीं  मिल  रहा  है  और  वे  कष्ट  झेल  उतके
 परिवार  कष्ट  झेंल  रहे  यह  प्रथम  पहल

 दूतरा  अधिक  महत्वपूर्ण  पहलू  यह  है  कि  राष्ट्र  पीड़ित  देश  पीड़ित  क्योंकि  लाखों  लोगों
 की  योग्यताओं  तथा  गुणों  को  राष्ट्रीय  जीवन  के  विभिनन  क्षेत्रों  से  कार्य  द्वेतु
 उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  देश  पीड़ित  है  ,  यह  उन्हें  नौकरियां  प्रदान  करने
 उनकी  आजीविका  का  ही  प्रश्न  नहीं  प्रश्न  उनकी  उनकी  युवा  शक्ति  को  उपयोग
 $  लाने  का  जिसे  वतंमान  अवस्था  में  कोई  भी  कानून  यथावत  नहीं  रख  सकता  ।  प्रतिदिन  युवा
 वृद्ध  बनंता  जा  रहा  है  और  फिर  वे  मरते  जा  रहे  इस  प्रकार  इस  देश  के  युवाओं  के  साथ
 बतंमान  और  भावी  पीढ़ी  के  साथ  धोर  अपराध  किया  जा  रहा  प्रश्त  यह  है  कि  हम  समाज  तथा

 ,  देश  के  हित  में  प्रत्येक  व्यक्ति  की  प्रतिभा  तथा  शक्षित  का  उपयोग  केसे  कर  सकते  हैं  और
 क्या  यह  सम्भव  है  अथवा  नहीं  ।  मैं  यह  भी  निवेदन  करता  हूं  कि  यह  केवल  वांछित  ही  नहों
 परन्तु  यह  सम्भव  तथा  आवश्यक  भी  है  ।

 मुझे  आशंका  है  कि  यहां  मेरे  कई  मित्र  शायद  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलुओं  को
 .  पसन्द  न  परन्तु  यह  विधेयक  रोजगार  या  स्व-रोजगार  के  लिए  है  जो  कम.महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 भारत  जैसे  देश  में  जहां  85  करोड़  लोग  रहे  इतने  सिर  ओर  इतसे  दो  गुणा  राष्ट्र  के

 विकास  समाज  के  विकास  हेतु  तथा  समाजवादी  देशों  में  पंदा  हुए  खतरों  के  विरुद्ध  सुरक्षा  हेतु
 स्व-रोजगार  भी  एक  महत्वपूर्ण  पहुंलू  यहाँ  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उप्रक्रमों  को  ही  कुछ  कार्य  एक
 निश्चित  तरीके  से  करने  होते  हैं  जिसबी  परिणति  स्व-पराजित  अभ्यास  के  रूप  में  अतः  इस
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 भोगस

 सम्बन्ध  में  मैं  इस  विधेयक  के  कुछ  पहलुओं  पर  जोर  देना  चाहता  इस  विधेयक  को  खण्डवार  बाद

 में  लूंगा  ।

 हमारे  देश  में  2  करोड़  शिक्षित  युवा  पंजीकृत  है  तथा  देश  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  ओर  भी  बहुत  से  शिक्षित  युवा  हैं  जिन्होंने  अपना  नाम  कहीं  भी  पंजीकृत  महीं  कराया  है  ।

 इसके  भारी  संदुया  में  मशिक्षित  लोग  हैं  जौर  उन्हें  यह  नहों  मालूम  कि  रोजगार
 लयों  में  नाम  कंसे  पंजीकृत  कराए  जाते  यह  हमारे  राजनतिक  तथा
 पारिवारिक  जीवन  का  अग  बन  गया  है  ।  इस  बेरोजगारी  की  समस्या  के  कारण  आज  हजारों
 बार  मुसीबत  में

 अध्यक्ष  बहोदय  :  भोगेन्द्र  क्षा  आप  अपनी  बात  अगली  बार  कह  सकते  हैं  |  चूंकि  गे
 सरकारी  सदस्यों  सम्बन्धी  कायय  के लिए  समय  श्रमाष्त  हो  गया  अब  हम  अगली  मद  लेते  हैं  ।

 6.00  झ्०  प०

 बिस  2)  बिधोयक-जारो

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  जारी  श्री  बदुलाल  चन्द्राकर

 अपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 शो  चम्दूलाल  जराकर  :  ध्रध्यक्ष  मैं  कह  रहा  था  कि  सन्‌  2000  तक  हमारी  आबादी
 लगभग  100  करोड़  हो  जाएगी  ।  तब  हमारे  लिए  25  करोड़  टन  से  अधिक  अनाज  की  आभावश्यकता

 होगी  |  यह  कैसे  हो  सकेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  चन्द्राकर  एक  मिनट  के  लिए  बंठिए  |  माननीय  यह  डिसाइड

 हुआ  है  कि  भाज  फाईनेंस  बिल  पर  डिस्कशन  खत्म  होना  चाहिए  ओर  कल  बित  मंत्री  जी  उसका
 जबाब  आज  जितने  भी  मैम्बसं  बोलना  चाहेंगे  और  जितनी  देर  तक  बंठना  जरूरी  उतनी
 देर  तक  बेठकर  उतने  मेम्बस॑  को  बोलने  दिया  क्योंकि  कल  कोई  भाषण  नहीं
 अमेष्डमेंटस  पर  भी  भाषण  नहीं  किसी  पर  भी  भाषण  नहीं  सिर्फ  रिप्लाई  होगा  भौर
 बिल  पर  बोटिय  होगी  ।

 हु

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  लेकिन  हमने  इस  पर  अमेष्डमेंटस
 दी  हैं  उनके  लिए  तो  भाष  समय  देंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  अमंण्डमेंटस  मृव  करने  के  लिए  जरूर  मोका  दिया  मगर  अमेण्डमेंटस

 मूष  करते  समय  भाषण  करने  के  लिए  मोका  नहीं  दिया  जाएगा  ।

 डा०  सदभो  नारायण  पाण्डेय  :  अध्यक्ष  हम  भाषण  नहीं  लेकिन  जो  हम  बोलना
 चाहते  अमंण्डमेंट  के  बारे  में  बोलना  चाहते  बह  तो  बोलने  के  लिए  मौका  देंगे  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  भी  आप  अ्रमंण्डमेंट  के  सम्बन्ध  में  बोलना  चाहते  भाज  के
 भाषण  में  कंसीड्रेंशन  की  स्टेज  पर  जो  अहम  मुद्दा  है  वह  जरूर  रखें  ।  यहू  इसलिए  करना

 पड़  रहा  है  कि  बहुत  बिजनेस  है  और  बिजनेस  वक्‍त  पर  करना  जरूरी  इसलिए  फिर  एक  दिन  का
 समय  बढ़ा  दिया  ।7  तारीख  को  भी  हम  वर्क  करने  जा  रहे  इन  सारी  चीजों  को  देखते  हुए  हम
 लोगों  को  अच्छे  पालियामेटेरियन  की  तरह  कार्य  करना  भाज  जितनी  देर  बैठना  फाईनेंस  बिल
 पर  डिस्कशन  करने  के  बंठिए  |  यह  भाज  छत्म  करना  है  कल  इसका  जवाब  होगा  ।

 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्डेय  :  मेरा  निवेदन  है  कि  अमंण्डमेंटस  पर  जो  हमने  नाम  दिए
 आज  थोड़ा  मौका  दे  दें  ताकि  हम  बोल  सकें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मूव  नहीं  लेकिन  जो  बोलना  वह

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  जाइए  ।  सारी  चीजें  आपके  सामने  रख  रहा  हम  इतने
 दिनों  से  काम  करते  आ  रहे  कुछ  अहम  बिख  पंजाब  का  बिल  पास  होना  पंजाब  ओर
 कश्मीर  का  बजट  पास  होना  है  और  दूसरी  अहम  चीजें  वे  पास  करना  जरूरी  सारे
 लीडसं  की  बी०ए०सी०  की  मीटिंग  में  यह  तय  हुआ  कि  हम  इस  प्रकार  से  उस  प्रकार  से
 भाज  बोलने  के  लिए  कोई  बर्घन  नहीं  है  चाहे  जितनी  देर  तक  बेठता  श्री  कुमारमंगलन  जी  ने

 हमारे  सब  लोगों  के  आफिससं  और  दूसरे  अधिकारियों  के  लिए  शाम  के  खाने  का  भी  इन्तजाम
 किया  है|  यहीं  खाना  खायेंगे  और  बेठने  का  काम  भी  करेंगे  ।

 भी  याइभा  सिह  युमनाम  :  मेरा  नाम  वक्‍ताओं  की  सूची  से  हमेशा  गायब

 रहता  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  गायब  नहीं  किया  जाएगा  ।

 श्रो  चन्दूलाल  उम्प्राकर  :  मैं  यह  कह  रहा  था  कि  हमारे  देश  के  किसानों  को  2001  तक  25
 करोड़  टन  अनाज  उत्पादन  करना  हमारे  देश  के  किसान  और  ग्रामीण  मजदूर  इस  काम  को
 निश्चित  रूप  से  कर  सकते  हैं  ।  इ०  इ०  सी०  के  अन्य  देश  जेसे--अमे  जापान  और
 चीन  में  सब  जगह  किसानों  को  जब  उत्पादन  करते  हैं  तो  उनको  हर  प्रकार  को  सबसिडी  दी  जाती
 बजट  पेश  करते  समय  यह  देखने  में  आता  हमारे  यहां  सनसिडी  अक्सर  कटती  जाती  मूल
 खासतौर  से  यह  कहना  है  कि  जो  इ०  इ०  सी०  के  देश  वहां  के  किसानों  को  जितनी  सबध्तिडी  दी
 जाती  है  जैसे  कताडा  के  किसानों  को  जितनी  सबसिडो  दो  जाती  आप  जानते  हैं  कि
 50-60  परसेंट  उतको  पड़ती  यूरोपियन  इक्ोनोमिक  कम्युनिटी  के  देशों  को  अपने  कृषि  उत्पादन
 में  पांच-छह  साल  के  अन्दर  अमेरिका  से  अधिक  इतनी  प्रतिस्पर्धा  होगी  कि  उनका  उत्पादन  अधिक
 बढ़ेगा  ।  अमेरिका  और  रूस  के  साथ  प्रतिप्पर्धा  नहीं  रह  गई  है  तो  इ०  हृ०  सी०  की  बहुत
 प्रतिस्पर्धा  बढ़ेगी  ।  देश  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  जो  सुविधा  दी  जाती  है  तो  मैं  इतना  ही  कहना

 हूं  चाहे  वह  कीटनाशक  बिजली  के  साथ  माकिटिंग  की  भी  सुविधा
 होनी  चाहिए  और  कारखानों  में  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  भी  अधिक  सुविधा  देनी  चाहिए  ।  हमारे  वित्त
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 चन्दू  लाल

 मन्‍्त्री  ने  इसमें  व्यवस्था  की  मुझे  विश्वास  है  कि  किसानों  को  भी  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  खाद
 भौर  भौषधियों  में  भी  मिलेगी  ।  आज  हमारे  वित्त  मनन्‍्त्री  के  सामने  दो  समस्याएं  हैं  जिनमें  एक  तो

 अधिक  से  अध्कि  विदेशी  मुद्रा  कमाना  और  दूसरा  यह  कि  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  को  कम  करना  |

 लेकिन  यह  कैसे  हो  सकता  मेरा  इतना  ख्याल  है  कि  केन्द्र  सरका  र  को  जम  खोरों  के  विरुद्ध  कड़ा
 कदम  उठाना  यह  सही  है  कि  राज्य  सरकारों  को  यह  काम  करना  पश्ता  अब  बजट

 अधिवेशन  खत्म  हो  रहा  है  इसलिए  केन्द्र  सरकार  को  जमाख्ोरों  के  विएद्ध  सख्ती  से  कार्यवाही  करनी

 चाहिए  और  आवश्यकता  पड़े  तो  सजा  भी  देनी  इतना  ही  हमारे  बैंकों  से इन  लोगों  को

 जमाखोरी  करने  के  लिए  या  किसी  तरह  से  सामान  को  इकठठा  करने  के  लिए  ऋण  न  दें  ।  हमारे  देश
 में  काले  धन  की  वजह  से  जमाखो  री  हो  रही  काले  धन  को  रोकने  के  लिए  और  कप्त  करने  के  लिए

 हमारे  वित्त  मंत्री  ने  अनेक  सुझाव  दिए  हैं  ।  भौर  हमारे  अनेक  माननीय  संसद्‌  तदस्यों  ने  अच्छी-अच्छी
 बातें  भौर  सुझाव  रखें  आज  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  चाहे  हमें  कोई  भी  कष्ट  उठाना
 किसी  तरह  भी  त्याग  करना  किसी  तरह  भी  हमको  सजा  देनी  लेकिन  काले  धन  को
 लना  है  जिस  पर  निश्चित  रूप  से  ठपत्ह  रिक  कदम  उठ  ने  की  जरूरत  इस  पर  ज्यादा  हाईनी
 आडियोलॉजीकल  न  रहकर  सोचना  चाहिए  कि  काले  धन  को  कसे  बाहर  कर  सकते  हैं  ।  इसी  तरह
 कहा  जाता  है  कि  हम  रे  देश  में  इस  समय  90  हजार  करोड़  काला  धन  है  भौर  यह  पैरेलल  गत्रन॑  मेंट
 चल  रही  है  तो  हसके  लिए  वित्त  मंत्री  जी  ने  व्यवस्था  कर  रखी  है  कि  40  परसेंट  वे  सरकार  को  दे
 दें  और  60  परसेंट  बेकों  को  दें  ताकि  गरीबों  को  मकान  बनाने  के  लिए  पैसा  दिया  निस्संदेह
 एक  अच्छा  सुझाव  है  लेकित  भाज  हर  कोई  महसूस  कर  रहा  है  कि  जो  व्यायारी  जगत  वे

 रष्ट्रीय  धंधा  फरते  इस  जानकारी  के  आधार  पर  मालूम  है  कि  यह  40  परसेन्ट  रखने
 से  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  के  पास  तीन-चार  सो  करोड़  रुपया  से  ज्यादा  आने  वाला  नहीं

 जिसके  पास  एक  करोड़  रुपया  काला  धन  वह  40  लाख  से  ज्यादा  देने  वाला  नहीं  है  ।
 बयों  ?  आप  लोग  जानते  हैं  कि  विदेशों  में  जो  नॉन  रेजीडेंट  इण्डियन  उनको  '  हव.लाਂ  में  20
 परसेंट  होता  हैं  तो  यह  पंसा  उसमें  बदल  लिया  जायेगा  और  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  को  इस  नियम  के

 अनुसार  बहुत  ही  कम  पैसा  मिलेगा  ।  इसलिए  काले  धन  को  कंसे  इकट्ठा  किया  बहुत  से  और

 सुझाव  दिए  गए  उनके  ऊपर  यहां  विचार  करें  ।  यदि  हो  सके  या  संभव  हो  तो  यहू  जो  40  परतेंट
 सरकार  को  देने  के  लिए  रखा  उसका  60  परसेंट  नेशनल  हाउसिग  बेंक  में  करने  के  लिए  सो  चने
 की  आवश्यकता  है  कि  अगर  40  परसेंट  में  छूट  दी  जायेगी  तो  पैसा  मिलने  वाला  नहीं  है  तो  क्या
 इस  बात  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  है  कि  यह  25  परसेंट  कर  दिया  कुछ  जानकार
 लोगों  का  कहना  है  कि  यदि  यह  25  परसेन्‍्ट  कर  दिया  तो  हो  सकता  है  कि  90  हजार  करोड़
 काले  घन  में  से  60-70  हजार  करोड़  रुपया  मिल  सत्र  ता  है  ।

 अध्यक्ष  दूसरी  बात  यह  है  कि  वित्त  मंत्री  के  सामने  दूसरी  समस्या  आएगी  ।  जब  56
 परसेंट  आप  आयकर  लेते  हैं  तो  फिर  क्‍यों  वह  अधिक  काला  धन  रखकर  खतरा  मोल  लेगा  ?  भाज
 सोचने  की  आवश्यकता  है  कि  जो  कमाता  उससे  56  परसेंट  लेना  कोई  सरल  काम  नहीं  है  और
 इसमें  ही  सबसे  ज्यादा  गोलमाल  होता  आप  सभी  जानते  हैं  कि  काला  धन  बड़ें  बड़े  उद्योगपतियों

 कुछ  बड़े  वर्गों  के  कुछ  अन्य  तरह  के  लोगों  के  पास  अब  उसको  इकट्ठा  करने
 के  लिए  आप  40%  के  बजाय  25  परसेंट  कर  दें  और  56  परसेंट  में  जो  आयकर  उसको  भी
 घटाकर  वित्त  मन्त्री  कितना  कर  सकते  हैं  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  अ.यक्र  की  वसूली  हो  और  आगे
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 चलकर  कुछ  साल  के  बाद  यह  होने  वाला  आपको  आयकर  को  किसी  न  किसी  तरह  से  बन्द
 करना  होगा  भौर  अल्टीमेटली  करना  टर्ने  भोवर  टेक्‍्स  वह  आप  ज्यादा  से  ज्यादा

 वह  लेना  होगा  क्‍योंकि  कोई  शेयर  हें  ल्डर  वह  अम्बानी  हो  या  कोई  टर्ने  ओवर  कम  नहीं
 बतायें  बपोंकि  उसके  शेयर  होल्डर  से  प्राईसेस  गिर  इसलिए  यह  टन  ओवर  लें  और  साथ  ही
 साथ  आयकर  56  परसेंट  से  घटाकर  और  कम  इस  पर  वित्त  मंत्री  जी  गम्भीरता  से  विचार
 करने  की  जरूत

 यदि  ऐसा  नहीं  किया  तो  आज  जितना  भी  काला  घन  वह  इकट्ठा  नहीं  हो  और  हम
 को  खाप्त  तौर  से  इस  बात  को  सोचने  की  आवश्यकता  है  कि  वित्त  मंत्री  जी  क्‍या  फिर  से  अभी  जो
 मैंने  शुरू  किया  उसे  करेंगे  ।  एक  बात  और  कह  देता  चाहता  हूं  कि  यदि  सम्भव  हो  इन  सब
 चीजों  को  अमी  इस  अधिवेशन  में  न  कर  सकें  तो  नवंबर  में  ही  हमारा  वाषिक  बजट  पेश  कर
 उप्तको  इसी  साल  पेश  कर  दीजिए  ।  आप  सोचें  जो  वाषिक  बजट  हम  28  फरवरी  को  लाते  हैं  उसको
 नवम्बर  व  दिसम्बर  में  लाएं  तो  ज्यादा  अच्छा  होगा  और  इन  सब  नियमों  को  आप  लागू  कर  सकेंगे  ।
 आप  सोचें  कि  हमारे  देश  में  वाषिक  बारिश  कितनी  होती  हमारे  देश  में  कहां  कितनी  फसल  होती
 है  ओर  उस  फसल  में  कितना  कितना  दलहन  हमारे  देश  की  कितनी  नदियों  में
 पानी  इन  सब  चीजों  पर  आप  सोचेंगे  ।  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  वित्त  मन्त्री  जी  इस  पर  गंभी
 पूवंक  अपनी  कंबिनेट  में  विचार  बरें  और  संभव  हो  तो  इन  सब  चीजों  को  और  अन्य  हमारे  सहयोगियों
 ने  जो  सुझाव  दिए  हैं  उन  पर  इस  अधिवेशन  में  नहीं  तो  नवंब्वर  में  बजट  पेश  करके  आगे  के  लिए  इन
 समस्याओं  को  हमेशा  के  लिए  दूर  कर  दें  ।

 यही  कहकर  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 भरी  इन्द्रजीत  ;  उपाध्यक्ष  मैं  आज  हमारी  संसद  के  बायंकरण  तथा
 हमारे  लोकतंत्र  के  भविष्य  के  मम्बन्ध  में  गम्भीर  तथा  आधारभूत  मंहत्व  के  मामले  को  उठाना  चाहता
 हूं  |  5  सितम्बर  की  शाम  को  ने  खजाने  यानि  सरकारी  खत  पर  गुप्त  तथा

 उद्देश्यपूणं  निगरानी  करने  के  अपने  प्रमुख  दायित्व  को  त्याग  गिलोटिन  में  एक  झटके  में  ही
 हमने  बिना  चर्चा  के  वतंमान  वित्त  वर्ष  के  दौरान  खर्च  के  लिए  25,824  करोड़  रुपये  की  धनराशि
 स्वीकृत  कर  दी  ।  इस  प्रक्रिया  में  लोक  सभा  ने  इतिहास  कायम  कर  दिया  ।  परन्तु  यह  ऐसा
 इतिहास  है  जिस  पर  कोई  भी  संसदीय  लोकतन्त्र  गवं  नहीं  कर  सकता  ।

 संसद  को  सबसे  बड़ी  ताकत  और  उपयोगिता  खजाने  पर  इसकी  शक्ति  में  निहित  भाज
 ”

 बहुत  कम  लोगों  को  याद  है  लोवसन्त्र  की  प्रथम  प्रमुख  लड़ाई  ब्रिटेन  में  सम्राट  के  मनमाने  ढंग  से
 वर  लगाने  के  अधिकार  के  अश्न  पर  लड़ी  गई  थी  ।

 ब्रिटेन  के  लोगों  ने  य्ह्‌  लड़ाई  लम्बें  और  कठोर  संघर्ष  के  बाद  जीत  ली  ।  तब  हमारे  विश्व  ने
 प्रजातंत्र  के आधारभूत  सिद्धान्त  का  उद्भव  देखा  प्रतिनिधित्व  के  बिना  कोई  कर  अमरीकी
 स्वतन्त्रता  संप्राम  भी  इसी  आधारभूत  मुद्दे  को  लेकर  भड़का  था  :  कर  लगाने  का  अधिकार  ।

 इस  सिद्धान्त  को  सभी  संसदीय  लोकतम्त्रों  में  सख्ती  से  लागू  किया  गया  वास्तव  में  ब्रिटेन
 तया  अन्य  प्रजातन्त्रों  न ेपिछले  बई  वर्षों  से  खजाने  पर  संसद  के  नियंत्रण  को  संदढ़  करने  के  लिए  नई
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 पहल  भी  फी  यह  बड़े  दुख  की  बात  है  कि  राष्ट्रोय  बजट  पर  संसद  का  तियंत्रण  वर्ष  दर  वर्ष

 धीरे-धीरे  हट  गया  ।

 क्से  दोष  दिया  जाए  ?  अध्यक्ष  हम  सभी  को  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वर्तेमान  वर्ष  में

 प्रधान  मंत्री  सभा  के  नेता  तथा  संसदीय  काय॑  मंत्रियों  ने  अधिकांश  मन्त्रालयों  तथा  विभागों  के  साथ

 चर्चा  करने  में  रुचि  दिखाई  परन्तु  ऐसा  नहीं  हो  सका  क्योंकि  सभा  का  अधिकांश  समय  बाहरी

 मामलों  में  लग  गया  था  ।

 एक  प्रश्न  उठता  क्‍या  मामलों  को  सुधारने  के  लिए  कुछ  किया  जा  सकता  है  ?  उत्तर

 सकारात्मक  हम  इस  लम्बी  अवधि  का  हूल  थोड़े  से समय  में  निकाल  सकते  इस  लम्बी

 अवधि  के  लिए  हम  ब्रिटिश  अनुभव  का  एक  पृष्ठ  देख  सकते  हैं  |  दम्ें  समिति  व्यवस्था  अपनाने  के  प्रश्न

 पर  गहराई  से  विचार  करना  चाहिए  ।

 विशेष  रूप  मैं  निवेदन  करता  हूं  कि  हमारी  सं्तद  को  अपनी  प्रक्रियाओं  पर  नए  परे  से
 विचार  करना  चाहिए  और  उन्हें  बदलती  हुई  मांगों  के  अनुरूप  अपनाना  चाहिए  जँसा  कि  1976  में
 ब्रिटेन  द्वारा  अपनाया  गया  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  माननीय  अध्यक्ष  जैता  कि  हाऊत
 आफ  कामन्स  द्वारा  किया  गया  कार्यों  के  अधिक  प्रभावी  निष्पादन  के  लिए  प्रक्रिया  हेतु  सिफारिशें
 करने  के  लिए  एक  प्रवर  समिति  का  गठन  करना  चाहिए  ।

 ब्रिटेन  में  आज  खजाने  तथा  सरकार  पर  संत्दीय  नियंत्रण  11  पृवं  समितियों  के  अतिरिक्त
 14  ज॑से  कि  लोक  लेखा  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 बड़े  हव॑  की  बात  है  कि  श्री  राजीव  गांधी  ने  प्रधान  मन्त्री  के  रूए  में  आवश्यक  पहल  की  थी  ।
 1959  के  मध्य  में  उनके  निर्देश  पर  पर्यावरण  तथा  वन  और  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  पर  तीन
 स्थाई  समितियां  गठित  की  गयीं  ।  संसद  में  शुरू  किए  गए  प्रमुख  सुधार  पर  हम  सब  खुश  हुए
 तत्कालीन  अध्यक्ष  श्री  बलराम  जाखड़  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  ये  मैं  उन्हें  उद्धव  करता

 हूँ  :--

 के  प्रति  अधिक  प्रशासनिक  जवाबदेही  सुनिश्त्रित  करेंगी  -  तथा  मंत्रालयों  के
 कार्यकरण  की  बेहतर  संसदीय  संवीक्षा  भी  सुनिश्चित  करेगी  ।”

 तीनों  समितियों  के  अध्यक्ष  समान  रूप  से  रोमांचित  हुए  उन्होंने  इन  तीनों  समितियों  की

 नियुक्ति  को  भारत  में  संसदीय  संस्थाओं  के  उद्भव  में  एक  मील  का  पत्थर  परन्तु
 को  स्वावलम्बी  बनाने  हेतु  उन्हें  कम  समय  मिला  ।  अवतुबर  के  प्रारम्भ  में  सरकार  ने  फिर  से  सामान्य

 चुनाव  कराने  का  निर्णय  समितियों  का  कार्य  उनकी  शुरूआत  पर  ही  समाप्त  हो  गया  ।  को
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  नहीं  की  जा  सकी  ।

 पिछली  लोक  सभा  ने  तीनों  समितियों  को  उसी  उत्साह  से  लिया  ।

 बास्तव  जैसा  मेरे  मित्र  निर्मल  दा  मुझे  याद  दिलाते  समिति  व्यवस्था  को  विस्तृत
 बताने  के  प्रयत्तस्वरूप  मैंने  नियम  समिति  की  सदस्यता  प्रहण  की  केवल  तीन  स्रमितियों  की

 नियुक्तित  मेरे  लिए  काफी  नहीं  हम  नियम  समिति  से  सात  अन्य  स्थायी  जिनमें
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 से  एक  दूसरी  रक्षा  तथा  तीसरी  विदेशी  मामलों  से  सम्बन्धित  की  स्थापना  का  निर्णय
 करवाने  में  सफल  रहे  ।

 शीघ्र  ही  सत्ताधीशों  ने  दुर्भाग्यपूर्ण  प्रतिक्रिया  की  ।  नई  समितियों  की  स्थापना  के  बिरोध
 में  कई  मंत्रियों  द्वारा  संशोधन  प्रस्तुत  किए  बाहूय  रूप  कारण  यह  बताया  बया  कि  पहले  तो
 यह  देखने  की  जरूरत  है  कि  तीनों  समितियों  ने  किस  प्रकार  कार्य  किया  तथा  उन्होंने  किस  सीमा  तक
 अधिकतम  राष्ट्रीय  हित  को  साधा  ।  किन्तु  आंतरिक  रूप  से  अधिकारों  के  विकेन्द्रीकरण  तथा  शक्ति
 में  हिस्सा  बांटने  के  लिए  बहुत  कम  मन्त्री  तेगार  इस  पर  हममें  से  कुछ  लोगों  ने  अपने  आपको
 निणयिक  दौर  के  लिए  तंयार  कर  लिया  यह  होने  से  पूर्व  लोक  सभा  ही  भंग  कर  दी  गई  ।

 भारत  में  हम  हाल-फिलहल  उन  मंत्रालयों  के  विषय  में  कया  कर  सकते  हैं  जिनके  बजट
 टीन  विधि  से  पारित  हुए  हैं  ?  संक्षेप  में  हम  उस  मॉइल  को  अपना  सकते  हैं  जिसे  मैं  नेहरू  मॉडल
 कहना  चाहूंगा  ।  भारत  के  प्रथम  प्रधान  मन्त्री  तथा  सदन  के  जबाहुर  लाल  नेहरू  उप्त  समय  बढ़े
 विचलित  हुए  थे  जब  उनके  अधीन  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  सहित  कुछ  विभागों  पर  चर्चा  नहीं  हो
 सकी  थी  तथा  गिलोटीन  विधि  को  अपनाना  पड़ा  नेहरू  जी  ने  तब  प्रस्ताव  किया  था  कि
 गिलोटीन  हुए  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  के  विषय  में  सदन  की  तदर्थ  समितियों  द्वारा  उनकी  सदन
 के  समक्ष  प्रस्तुत  वाधिक  रिपोर्टों  के  आधार  पर  चर्चा  की  जाये  ।

 इसी  प्रकार  हमें  भी  तदर्थ  समितियां  बनानी  चाहिए  अथवा  गिलोदीन  हुए  मंत्रालयों  भौर
 विभागों  पर  विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  जुड़ी  अनौपचारिक  परामशंदात्री  समितियों  द्वारा  उनकी  सदन  को
 प्रस्तुत  की  गई  वाधषिक  रिपोर्टों  के आधार  पर  चर्चा  हो  ।  मैं  इस  तथ्य  के  प्रति  सचेत  हूं  कि  ये
 दान्नी  समितियां  आकार  में  कुछ  छोटी  सम्बन्धित  चर्चाओं  में  सक्रिय  रूप  से  रुचि  रखने  वाले  सभो
 लोगों  को  सम्बन्धित  समितियों  में  स्थान  देने  हेतु  उन  समितियों  की  सदस्य  संख्या  को  तदर्थ  आधार  पर
 भासानी  से  बढ़ाया  जा  सकता

 माननीय  लोकसप्ाध्यक्ष  सत्ता  पक्ष  तथा  विपक्षी  नेताओं  से  विचार-विमर्श  करके  तत्संबंधी
 ओऔपचारिकताओं  को  अन्तिम  रूप  दे  सकते  मेरे  विचार  से  मह  सारा  काम  सत्र  के  पश्चात  एक
 सप्ताह  अथवा  दस  दिनों  में  पूरा  किया  जा  सकता  जिन  विभागों  ओर  संध  राज्य  क्षेत्रों  पर  चर्चा
 नहीं  हुई  है  उन  पर  चर्चा  करने  हेतु  पांच  से  छह  समितियों  की  प्रतिदिन  बैठक  हो  सकती  हैं  ।

 अध्यक्ष  अब  अपनी  बात  समाप्त  करने  हेतु  मैं  आपसे  अपना  अनुरोध  स्वीकार  श्ने
 तथा  गिलोटीन  हुए  मंत्रालयों  और  विमागों  के  सम्बन्ध  में  नेहरू  मॉइल  को  लागू  करने  की  अपील
 करता  हूं  ।

 वास्तव  में  हमें  एक  कदम  और  आगे  जाना  चाहिए  ओर  कायंफालिका  पर  संसदीय
 निगरानी  सुनिश्चित  करने  की  विधियों  और  उपायों  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  नेहरू  जी  द्वारा  शुरू  की
 गई  एक  और  स्वस्थ  नई  परम्परा  को  लागू  करना  1955  कार्य  मंपणा  समिति  ने
 वर्षीय  योजना  संबंधी  दस्तावेजों  की  संवीक्षा  के लिए  तदर्थ  संसदीय  समितियों  की  स्थापना  करने  का
 निर्णय  लिया  प्रारूप  चतुर्थ  और  पंचम  योजनाओं  पर  विचार  करने  हेतु
 इन  समितियों  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  यह  दुभग्य  तथा  खेद  का  विपय  कि  उसके  पश्चात्‌  इन
 समितियों  का  परित्याग  कर  दिया  गया  ।  निश्चय  ही  हम  उन्हें  फिर  से  स्थात्रित  करने  की  सोच
 सकते  हैं  ।
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 अन्त  मैं  आपसे  संसद  तथा  अपने  सदन  की  वतंमान  प्रथाओं  एवं  प्रक्रियाओं  पर

 पुनविचार  करने  के  बड़े  मुद्दे  में  जाने  तथा  इस  उद्देश्य  के  लिए  उसके  कार्यों  के  प्रभावी  निष्पादन

 हेतु  एक  प्रक्रियाओं  संबंधी  प्रवर  समिति  की  स्थापना  करने  का  अनुरोध  भी  करता  हूं  जैसा  कि  ब्रिटेन
 में  किया  गया  इस  संदर्भ  में  में  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  प्रक्रिया  संबंधी  कई  अन्य  समस्‍या  वाले

 क्षेत्र  हैं  जेसे  शून्य  विश्रेयकों  की  वृतान्त  से  निक्राले  गए  लोक  सभाध्यक्ष  की
 शवितयां  तथा  उसका  निविरोध  निर्वाचन  और  इन  मभी  मुद॒दों  पर  नये  सिरे  से  विचार  किए  जाने  की
 आवश्यकता

 अध्यक्ष  हाउस  आफ  कामन्स  300  वर्षों  बाद  भी  निरन्तर  विक्रास  की  ओर  बढ़  रहा
 है|  हमें  40  वर्ष  की  आयु  में  बढ़ना  बन्द  नहीं  करना  चाहिए  ।  हमें  संतदीय  लोकतन्त्र  को  मजाक  नहीं
 बनाना  चाहिए  ।

 भरी  एच०  डो०  देवगौड़ा  :  अध्यक्ष  सर्वप्रथम  मैं  अपने  मित्र  श्रो  इन्दजीत  को

 बधाई  देना  चाहता  हूं  जिन्होंने  संसद  के  क.र्य॑  निष्पादन  के  बारे  में  एक  बड़  ही  स्वस्थ  ढंग  से  कुछ
 मूल्यवान  सुझाव  दिए  एक  शब्द  श्री  इन्द्रजीत  ने  जो  भी  सुझाव  दिए  हैं  वे  माननीय  लोक
 सभाध्यक्ष  तथा  इस  सदन  द्वारा  विचारणीय  हैं  ।

 इस  वित्त  विधेयक  संख्या  2  में  भाग  लेते  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  उस  दिन  के
 भाषण  की  ओर  दिलाना  चाहूंगा  जब  उन्होंने  यह  विधेयक  सदन  के  विचाराधथ॑  प्रस्तुत  किया  था  |

 उन्होंने  कहा

 विधेयक  में  अन्त्िष्ट  कुछ  प्रस्तावों  के  संबंध  मुझे
 श्रमिक  स्वयंसेवी  पेशेवर  निकायों  तथा  च॑म्बसं॑  ऑफ  कामसे  की  ओर  से
 विधेयक  के  प्रस्तावों  के  सम्बन्ध  में  बड़ी  संख्या  में  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हमें  मूल्यवान
 सुझाव  देने  के  लिए  मैं  उन  सभी  के  प्रति  अपना  हादिक  आभार  व्यक्त  करता  हूं  ।”

 अभी  हमारे  एक  वरिष्ठ  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राऊर  ने  अपना  काफ़ी  समय  कृषि
 विभाग  पर  चर्चा  में  लगाया  जिसमें  उन्होंने  कृषि  विक्रास  को  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  को  प्रकाश
 में  लाने  का  प्रयास  किया  क्‍योंकि  हमें  अपनी  मांग  पूरा  करने  हेतु  2000  ईसवी  तक  250  मिलियन
 टन  अनाज  पेदा  करना  होगा  ।  जब  स्थिति  यह  तो  मैं  कुछ  मिनटों  तक  केवल  कृषि  पर  ही  चर्चा
 करना  चाहूंगा  ।  हमने  वित्त  मंत्री  महोदय  को  उवेरक  सहायता  अथवा  मूल्य  वृद्धि  के  बारे  में  राजी
 करने  की  कोशिश  पूरे  सदन  दलगत  सम्बन्धों  को  दर  किनार  तथाकथित  किसान  को  कम
 से  कम  कुछ  रियायतें  देने  लिए  वित्त  मंत्री  महोदय  को  मनाने  का  भरसक  प्रयास  किया  ।

 यह  रिपोर्ट  1987  में  प्रयाशित  हुई  समिति  का  गठन  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  राजीव  गांधी
 ने  किया  था  ।  अपने  बजट  भाषण  के  प्रारम्भ  में  हो आपने  कहा  था  कि  बजट  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री
 राजीव  गांधी  को  समपित  किया  जा  रहा  आप  में  अपनी  पार्टी  और  अपने  पूर्व  नेता  के  प्रति  इतनी
 बफादारी  तथा  निष्ठा  इस  समिति  का  गठन  श्री  राजीव  गांधी  के  शासन  द्वारा  किया  गया  था  तथा
 रिपोर्ट  1987  में  दी  गयी  थी  ।  जब  सारे  सदन  ने  आपको  मनाने  का  प्रयास  तो  आप  हमारे  किसी
 भी  दबाव  अथवा  हमारे  द्वारा  आपको  मनाने  के  लिए  दिए  गए  किठोी  भी  तक  वो  नहीं  मान  रहे  थे  ।  आप
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 संगठित  क्षेत्र  के  आगे  तो  झुऊ्े  हैं  किन्तु  आप  तथाकथित  किसानों  के  आगे  नहीं  झुके  हैं  क्योंकि  वे
 असंगठित  क्षेत्र  में  हैं  ।

 मैं  एक  या  दो  बातें  उद्धुत  करना  चाहूंगा  जो  आज  के  सन्दर्भ  में  बड़ी  प्रासंगिक  मैं  नहीं
 जानता  कि  क्या  इन  सारी  बातों  को  रख  कर  मैं  आपको  राजी  कर  फिर  भी  मेरा  यह  दायित्व

 है  क्‍योंकि  ग्रामीण  क्षेत्र  स ेआने  वाला  सदस्य  मैं  आपका  ध्यान  इस  समिति  की  सिफ!रिशों  की
 ओर  दिलाना  सभापति  जी  बिसान  नहीं  उन्होंने  कई  अन्य  सिफारिशें  उद्धुत  की  हैं  तथा
 ये  सिफारिशें  देते  उन्होंने  अपने  तकों  अथवा  सिफारिशों  की  पुष्टि  में  कई  अन्य  देशों  के  उदाहरण
 दिए  हैं  ।

 दोहरी  मूल्य  नीति  के  सम्बन्ध  उन्होंने  कहा  है  कि  यदि  इसे  लागू  किया  गया  तो  इससे
 किसानों  को  कोई  सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  ये  भी  उन  बातों  में  से  हैं  जिन  पर  उन्होंने  तक  देने  की  चेष्टा
 की  है|  पृष्ठ  72  के  पैर'ग्राफ  9.15  में  कहा  गया  है  :--

 तक  दिया  गया  है  कि  दोहरी  मूल्य  जिसमें  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  के

 लिए  रियायती  मूल्य  तथा  मझोले  ओर  बड़े  किसानों  के  लिए  अधिक  मूल्य  शामिल  से

 राजसहायता  के  बोक्ष  को  कम  करने  में  सहायता  मिल  सकती  एक  बार  दहसे  चलाना
 असंभव  है  ।'

 यह  उनका  तक  है  ?  सरकार  द्वारा  दोहरी  मूल्य  नीति  तथा  साथ  ही  खादों  के  मूहयों  में  वृद्धि
 की  बात  सोचना  उचित  नहीं  है  जिससे  अन्ततः  कृषक  समुदाय  बरबाद  हो  जायेगा  और  जहां  तक

 उत्पादन  का  सम्बन्ध  वे  हतोत्साहित  होंगे  तथा  यह  नहीं  किया  जाना  यह  भथिफारिश  है
 जो  उन्होंने  वी  है  ।  मैं  आपको  यह  रिपोर्ट  भेजूंगा  और  मंत्री  महोदय  उसे  पढ़कर  यह  हर  साल

 फा  प्रश्न  नहीं  है  ।  ऐसा  नहीं  है  ।  उन्होंने  किसानों  को  बिल्कुल  हतोत्साहित  कर  दिया  उन्हें  उब॑रकों

 के  मूल्यों  में  बुद्धि  नहों  करनी  चाहिए  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  का  ध्यान  नेप्या  के  मूल्य  की  ओर  दिलाना  सऊदी  भरब

 मेप्या  का  मूल्य  केवल  30  अमेरिकी  सेन्‍्ट  है  जबकि  हमारे  देश  नेप्या  का  मूल्य  1978-79  के  मूल्य
 से  बारह  गुना  अधिक  बढ़  गया  इस  संबंध  मैं  तेव  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  कार्य-निष्पादन

 का  उल्लेख  भी  करना

 वह  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  में  से  है  ।  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की

 भोर  दिलाना  चाहूंगा  कि  कुछ  लोग  यह  कहने  की  कोशिश  कर  सकते  हैं  कि  कुतक  हमेरा  अपने  पक्ष  में

 दलील  देते  की  चेष्टा  करते  क्रिः्तु  इस  समय  मैं  अपने  तक  जनता  के  इप  वर्ग  के  तकों  के  क्रम
 '

 में  नहीं  दूंगा  ।  मैं  उनसे  ऐसी  टिप्पणियां  देने  से  पहले  दोबारा  सोचने  का  अनुरोध  कहूंगा  ।

 विस  सन्‍्त्रो  मनमोहन  :  वह  रिपोर्ट  क्या  है  जिसका  आप  हवाला  दे

 रहे  हैं  ?

 थ्री  एच०  डी०  देवगोड़ा  :  यह  उवंरकों  के  उपभोक्ता  मूल्यों  पर  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति

 की  रिपोर्ट  इस  समिति  के  अध्यक्ष  डा०  जी०  वी०  के०  राव  थे  जिन्हें  स्वर्गीय  प्रधान  मन्‍्त्रों  श्री

 राजीव  गांधी  ने  नियुक्त  किया  मैं  यह  रिपोर्ट  आपके  विचारार्थ  भेजने  को  तैयार  हूं  ।  उत्तरें  कहा
 गया  है  कि  सरकार  द्वारा  खादों  के  मूल्य  बढ़ाने  पर  विचार  करने  को  स्थिति  वह  5-7  प्रतिशत  से

 अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।
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 थ्री  मनमोहन  सिह  :  उसमें  कहा  गया  है  कि  प्रति  उसे  5-7  प्रतिशत  बढ़ा  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 श्री  एच०  डौ०  देवगौड़ा  :  ऐसा  नहीं  है  ।  यदि  उसे  प्रति  वर्ष  बढ़ा  देने  से सरकार  फो  सहायता
 मिलती  तो  मुझे  कोई  भापत्ति  नहीं  आप  यह  दृष्टिकोण  भगनाते  इस

 मुगालते  में  न  रहें  कि  वित्त  मनन्‍्त्री  महोदय  ने  प्रतिवर्ष  मूल्य  बड़ाने  की  पूरी  सिफारिश  की  ऐसा
 नहीं  उन्होंने  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  समझाने  वी  चेष्टा  की  है  कि  खादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का
 प्रश्न  अन्ततः  उत्पादन  में  गिरावट  के  रूप  में  प्रतिफलित  होगा  जो  नहीं  होता  चाहिए  |  वह  यही  कहते

 इसके  अतिरिक्त  किस  प्रकार  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  ज॑ैपे  अन्य
 देशों  ने किस्तानों  को  राज  सहायता  देकर  उनकी  सहायता  करने  का  प्रयास  किया  ।

 मैं  वित्त  मन्‍त्री  महोदय  का  ध्यान  आयात  शुल्क  की  ओर  दिलाना  चहहुंगा  जिसे  300  से  घटा
 फर  150  प्रतिशत  कर  दिया  गया  कया  यह  खाद  मूल्यों  को  कम  करने  में  योगदान  करने  वाले
 कारकों  में  से  एक  नहीं  होगा  ?  सदन  के  प्रत्येक  भाग  से  उन्हें  मनाने  का  प्रयास  किया  गया  है  किन्तु
 यह  नहीं  झके  अपने  भाषण  में  आपने  बहा  है  कि  आपने  कुछ  रियायतों  पर  विचार  किया  है  और
 आपने  कुछ  ऐसे  संगठनों  का  भी  उल्लेख  किया  है  जिन्होंने  आपको  अभ्यावेदव  दिए  मैं  यह  कहना
 नहीं  चाहता  कि  यह  निर्णय  कुछ  और  बातों  से  प्रभावित  होकर  लिया  गया  मुझ  मालूम  है  कि

 हमारे  वित्त  मन्त्री  महोदय  निष्ठावान  तथा  समर्पित  हैं  ।  मुझे  उनसे  कोई  शिक्रायत  नहीं  है  ।

 किन्तु  केवल  इतनी  ही  बात  है  कि  उन्हें  असंगठित  क्षेत्र  की  ओर  भी  समुचित  ध्यान  देना  चाहिए  ।
 भोर  इस  ओर  ही  मैं  उसका  ध्यान  दिलाना

 संसाधन  जुटाने  के  बारे  में  मैं  एक  और  बात  का  उल्लेख  करना  चाहता  आप  ऐसे
 समय  में  वित्त  मन्त्री  बने  जब  देश  गम्भीर  अधिक  स्थिति  से  गुजर  रहा  है  ।  यहां  अनेकों  समस्याएं
 हैं  और  इस  संकट  की  घड़ी  में  समाज  के  सभी  वर्गों  का  समर्थन  प्राप्त  करना  वित्त  मन्त्री  के  लिए
 आसान  नहीं  है|  मैं  यह  समझ  सकता  किन्तु  हमारे  पास  संत्ताधनों  को  बढ़ाने  के  साधन  हैं  ।  जब  मैं
 बजट  पर  बोला  मैंने  एक  या  दो  मुद्दों  का  उल्लेख  किया  मैं  उसकी  पुनरावृत्ति  नहीं  करना

 चाहता  करोंकि  मैं  समय  के  महत्व  को  जानता  किम्पु  आज  वित्त  मन्टो  यहां  हैं  और  इस  लिए
 उनके  विचारार्थ  मैं  उन  मुदूदों  की  पुनरावृत्ति  के  लिए  मैं  क्षमा  चाहुंगा  ।  मैं  उनका  ध्यान  इन  मुद्दों
 की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  ताकि  वह  उन्हें  समक्ष  सकें  तथा  कम  से  कम  भविष्य  में  उन  पर  विचार
 कर  मैं  ऐसा  इसलिए  कर  रहा  क्‍योंकि  पूरे  ढांचे  की  पुनसंरचता  के  बारे  में  उन्होंने  अपने
 भाषण  में  उल्लेख  किया  उन्होंने  कद्दा  है  कि  चूंकि  बजट  तेयार  करने  में  बहुत  कम  समय

 वह  सारे  पहलुओं  की  जांच  नहीं  कर  सके  और  इन  रब  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद  वह  कर-प्रणालो
 को  पुननिर्धारित  कर  रहे

 आज  हम  सब  तथाकथित  काले  धन  बे  बारे  में  बात  करते  आपने  भी  इस  सभा  में  इसके
 विचारार्थ  एक  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  हमारे  समाज  के  किस  वर्ग  ने  काला  धन  प्राप्त  किया

 है  ।  सबसे  वरिष्टतम  श्री  बाजपेयी  जिनका  मैं  बहुत  अधिक  सम्मान  करता  न ेलखनऊ
 में  सम्वाददाता  सम्मेलन  में  कहा  हैं  कि  हमारे  अपने  लोगों  ने  लगभग  10,000  टन  सोना  जमा  कर  रखा

 उन्होंने  यहां  तक  कहा  कि  लगभग  5,000  टन  सोना  गहनों  और  आनूषणों  के  रूप  में  नहीं  यह
 सोने  के  बिस्‍्कुटों  के  रूप  में  उन्होंने  अर्थ-व्यवस्था  में  सुधार  लाने  के  लिए  स्वणं-बांड  जारी  करने  तथा
 उसका  उपयोग  करने  के  बारे  में  भी  कहा  उन्होंने  ये  सब  बातें  कही  किन्तु  मैं  विस्तार  में  जाना  नहीं
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 चाहता  मैं  केवल  एक  प्रश्न  पूछता  क्‍या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  80,000  करोड़  रुपए  अथवा

 1,00,000  करोड़  रुपए  का  काला  धन  कित  लोगों  के  हाथों  में  है  ?  क्या  यह  किसानों  के  पास  है
 अथवा  निर्धन  ग्रामीण  जदता  के  पास  ?  यह  केवल  देवेगौड़ा  का  प्रश्न  नहीं  इस  सभा  के
 प्रत्येक  वर्ग  को  कृषक  समृद्ाय  और  उठकी  समस्याओं  की  अहुत  अधिक  चिन्ता  किन्तु
 हमारे  वित्त  मन्त्री  ने  बहत  कठोर  दृष्टिकोण  अपनाया  जिसका  मुझे  बहुत  दुख  बह  जरा  भी

 झुकने  को  तैयार  नहीं  मुझे  आश्चयं  है  कि  बेचारे  असंगठित  क्षेत्र  पर  उनको  इतना  मुस्सा
 क्‍यों

 बजट  पर  बोलते  समय  मैंने  एक  या  दो  उदाहरण  दिए  आपने  वित्त  विधेयक  में  भी
 कथित  धर्मार्थ  न्‍्यासों  का  उल्लेख  किया  यहां  कितने  धर्मार्थ  न्यास  आप  मुम्बई  धर्मारथ
 अधिनियम  अथवा  भारतीय  न्यास  1956  को  देखें  ।

 जो  भी  धन  अथवा  आय  अजित  की  जाती  यदि  बह  न्यासों  को  अन्तरित  की  तो  उसे
 अ'्यव.र  अथवा  धनकर से  पूर्ण  छूट  मिल  वित्त  मन्त्रो  पृष्ठभूमि  से  आपने  बहुत
 अनुभव  प्राप्त  कर  लिया  कया  काप  कुछ  ऐसे  साधनों  के  बारे  में  नहीं  सोच  सकते  जिससे  अथाह
 घन  अर्जित  कर  रहे  और  साथ  ही  साथ  आयर्र  और  धनकर  का  अपवंचन  करने  वाले  इन
 न्यासों  से अधिक  धनराशि  वसूल  की  जाए  ?  मेरा  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  है  कि  वह  इस
 मामले  की  जांच

 अब  मैं  निगमित  धन  मर  पर  ठाता  हूं  ।  वर्ष  1957  में  कुछ  समय  के  लिए  सामान्य  घन
 कर  अथवा  कुछ  और  लगाया  जाता  था  और  बाद  में  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  ।  वर्ष  1983  श्रीमती
 मांधी  के  शासन  के  दौरान  इसे  पुनः  शुरू  किया  गया  ।  मेरा  आपसे  अमृरोध  है  कि  पूरे  मामले  की  पुनः
 जांच  करें  और  देखें  कि  कया  इस  कर  को  करों  और  अन्य  विनासिसा  की  उन  बदों  पर  भी
 लगाया  जो  कि  गुध्त  रूप  से  कम्पनियों  के  अथवा  जो  भी  इनके  नामों  से  जाने  जाते  के
 स्वामित्व  में  कर  विभाजन  के  लिए  देश  में  अनेक  प्रकार  के  कानून  हमार  अधिकारी
 और  नौकरशाह  भी  अपनी  कोशिश  करते  ये  लोग  इत  फानूनों  से  बचे  रहते  हैं  भौर  इसलिए  देश
 में  मजबूत  समानान्तर  अर्थव्यवस्था  फल-फूल  रही  हम  इसे  रोकने  में  असमर्थ  मैं  इस  पर  अधिक
 समय  नहीं  मैं  अपने  कुछ  विचारों  को  वित्त  मन्‍्त्री  तक  भेज  सकता  हूं  क्योंकि  उन्होंने  सुझावों  के

 लिए  कहा  था  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  सभी  प्रस्तावों  की  जांच  के  लिए  एक  विशेषज्ञता  प्राप्त  समिति  गठित
 फौ  गई  है  ओर  ण्ह्‌  तीन  महीने  के  भीतर  अपनी  रिपोर्ट  तेयार  कर  लेगी  ।  उस  रिपोर्ट  के  आधार  पर
 वित्त  मन्त्री  सारी  खामियों  को  दूर  करने  की  कोशिश  करेंगे  और  1992  में  अपने  बजट  प्रस्तावों  में

 *इत  सारे  उपायों  के  साथ  सभा  में  वापस  लौटेंगे  ।

 जहां  तक  चालू  वित्त  विधेयक  में  दी  गई  राहत  का  सम्बन्ध  मेरी  राय  में  इससे  घमाज  के
 मध्यम  तथा  छोटे  वर्ग  के  लोगों  को  सहायता  जिनका  अनावश्यक  रूप  सें  उत्पीड़न  किया
 गया  है  ।

 आयकर  की  अधिकतम  दर  50  प्रतिशत  यह  किसी  घरेलू  कम्पनी  के  लिए  निगमित  कर
 से  अधिक  जो  45  प्रतिशत  एक  व्यक्त  के  लिए  विगमित  कर  आयकर  से  कम  मेरा
 आपसे  यह  सुनिश्चित  बरने  का  अनुरोध  है  कि  इस  मामले  को  जाँच  बी  जाये  और  जहां  तक  कर
 में  भिन्‍नता  का  सम्बन्ध  आप  कृपा  करके  लोगों  को  भो  राहत  देने  की  कोशिश  करें  ।
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 एच

 बेकों  में  जमा  राशि  पर  प्रतिवर्ष  2500  से  अधिक  ध्याज  पर  कर  लगाना

 भ्रब  मैं  एक  सीधा  सा  प्रश्त  पूछना  चाहता  हूं  ।  एक  व्यक्ति  के  विभिन्‍न  बेंकों  में  खाते  हो  सकते

 मेरा  खाता  मद्रास  अथवा  किसी  अन्य  रजज्य  में  हो  सकता  बेंक  अधिकारी  मे  |  आय

 के  स्रोतों  का  पता  कंसे  लगायेगा  ?  बया  विभिन्‍न  बैंकों  में  मेरे  खातों  की  संख्या  का  पता  लगाना

 किसी  बैंक  के  लिए  सम्भव  है  ?  यह  अव्यवहाये  मामला  और  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  इससे  आपको

 सहायता  नहीं  मिलेगी  ।  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  कृपया  इस  विचार  को  त्याग  दीजिए  ।  यह  मेरा

 सुझाव  है  और  आप  इस  पर  विचार  बर  सकते  हैं  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  पालिसी  घारकों  को  आप  50  प्रतिशत  रियायत्त  दे  रहे  आप  उन्हें
 शत-प्रतिशत  रियायत  क्‍यों  नहीं  देते  25  या  30  वर्ष  के  बाद  पॉलिसी  के  परिपक्व  होने  पर
 पॉलिसी  धारक  जो  कुछ  भी  लाभांश  प्राप्त  करता  तब  उसे  केवल  50  प्रतिशत  रियायत  हो  क्यों  दी
 जाती  है  ?  आप  शत-प्रतिशत  रियायत  क्यों  नहीं  देते  हैं  ?  मैं  यही  पुछना  चाहता  हूं  ।

 विधेयक  के  खण्ड  13  में  एक  नया  खंड  २5  क  ग  सम्मिलित  करने  की  कोशिश  की  गई  जो
 उचित  परियोजनाओों  और  योजनाओं  पर  खचं  से  सम्बन्धित  नए  खंड  के  कर  दाता  को
 सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनी  अथवा  स्थानीय  प्राधिकारी  अथवा  किसी  एसोसिएसन  अथवा  संस्थान  अथवा
 जैसा  भी  मामला  चार्ट्ड  अकाउन्टेन्ट  से  ऐसे  विधि  और  ऐसे  विवरणों  सहित  ऐसा  प्रमाण-पत्र

 देना  आवश्यक  जैसा  निर्धारित  किया  गया  हो  ।  मैं  आपको  सावधान  करना  चाहता  हूं  कि  इससे
 अ्रष्टाचार  बढ़ेगा  |  यह  मेरी  अपनी  राय  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  का  प्रश्न  कोई  बढ़ा  मामला  नहीं

 प्रमाण-पत्र  कोई  भी  प्राप्त  कर  सकता  इससे  निश्चितरूप  से  भ्रष्टाचार  में  बृद्धि
 इससे  पुनः  काले  घन  को  ही  मंजूरी  मिलेगी  ।

 वित्त  मन्री  को  अपने  शेयरों  में  अंशदान  मिलाने  के  लिए  कम्पनियों  द्वारा  घोषित  निगमित  कर
 लगाने  हेतु  खण्ड  115  को  पुनः  लागू  करना  चाहिए  ।

 भौर  भी  अनेकों  सुझाव  जिन्हें  मैं  आपके  विच  राघं  भेजूंगा  ।

 अस्त  मैं  कर्नाटक  राज्य  से  सम्बन्धित  महत्वपूर्ण  मामना  उठाना  चाहता  हूं
 मंत्री  ने कहा  है  :---

 के  लिए  केन्द्रीय  योजना  सहायता  पहुंचाने  की  अनुमति  दी

 राम  नाईक  पोठासीन  हुए  ।)
 संशोधित  गाडगिल  फामू ला  के  कारण  हमें  लगभग  300  करोड़  झाये  का  नुकसान  हो

 रहा  मैं  नहीं  जानता  कि  कर्नाटक  का  वर्गीकरण  विकसित  राज्य  के  रूप  में  कंते  किया  गया  ।  यह
 दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  मैं  इस  विवाद  में  पड़ना  नहीं  चाहता  हूं  ।  किस्तु  हमारे  राज्य  को  लगभग  300  करोड़
 रुपयों  की  वित्तीय  हानि  हो  रही  कर्नाटक  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  राज्य  को  हुई  क्षति  को

 पूरा  करने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 भूतपूर्व  वित्त  श्री  मधु  दंडवते  ने  इसी  सभा  में  आश्वासन  दिया  था  फ़ि  पुरे  मामले  की
 जांच  की  जायेगी  ओर  वह  देखेंगे  कि  क्‍या  इस  संबंध  में  कुछ  किया  गया  वह  सहमत  हैं  कि

 संशोधित  गाइगिल  फाम ूले  के  कारण  कर्नाटक  राज्य  के  साथ  पूर्णतः  अन्याय  हुआ  है  ।
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 मैं  जानता  हूं  कि  वतंमान  वित्त  मन्‍्त्री  इन  सारे  पहलुओं  की  जांच  मेरा  उनमें  पूरा
 विश्वास  मैं  जानता  हूं  कि  वह  निश्चित  रूप  से  इस  मामले  की  जांच

 अन्त  मैं  अपने  राज्य  के  लिए  कुछ  विशेष  मामला  उठाना  चाहूंगा  ।  यह  देश  के  लिए  छोटा
 सा  मामला  हो  सकता  हम  सारे  देश  के  लिए  लगभग  1,67,000  करोड़  रुपए  श््च  कर  रहे  हैं
 ओर  इसमें  से  मैं  कर्नाटक  राज्य  के  लिए  छोटा  सा  हिस्सा  मांग  रहा  सिंचाई  मन्‍्त्री  के  रूप  में  मैंने
 भारत  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  कुछ  परियोजनाएं  भेजी  थी  ।  हमारे  पास  350  किलोमीटर  का

 समुद्र  तटीय  क्षेत्र  मेरे  राज्य  में  तटीय  भू-कटाव  बहुत  अधिक  होता  मैं  समझता  हूं  कि  केरल
 के  हमारे  मित्र  इस  संबंध  में  मुझसे  सहमत  मैंने  130  करोड़  रुपयों  की  एक  परियोजना  भेजी
 थी  ।  इस  समय  मैं  प्रत्येक  मन्त्री  से  मिल  चुका  चाहे  वह  राज्य  मन्त्रो  केबिनेट  मंत्री

 भले  ही  वह  कनटिक  राज्य  का  हो  या  किन्तु  केन्द्र  से  किसी  ने  भी  कनोटक  के  लिए  मेरी

 सहायता  नहीं  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  गपए  को  भी  सहायता  न  पा  सका  ।  केन्द्रीय  सरकार  से
 कनाटक  को  कुछ  भी  नहीं  मिला  |  केरल  के  मित्र  मुझे  गलत  न  समझें  और  समझें  कि  उन्हें  हमसे
 भधिक  मिला  वर्ष  1985-86  से  केरल  को  12  से  लेकर  18  करोड़  हमेशा  प्राप्त  हुए  भौर

 दूसरी  ओर  कर्नाटक  को  कुछ  भी  नहीं  मिला  ।  हमने  क्‍या  अपराध  किया  है  ?  मैं  आपका

 बहुत  सम्मान  करता  हूं  ।  कृपया  इस  मामले  को  देखिए  कि  कनटिक  राज्य  के  प्रति  यह  अन्याय  नहीं
 किया  जाए  ।

 हम  शान्तप्रिय  और  सीधे-सादे  लोग  हैं  |  किन्तु  यह  नहीं  माना  जाय  कि  हम  हमेशा  ही  शांत
 प्रिय  इन  छोटी-मोटी  बातों  पर  हमारा  व्यापक  दृष्टिकोण  है  और  हम  मिलकर  संघर्ष  कर
 सकते  हैं  ।

 समेबित  ग्रामीण  दिकास  कार्यक्रम  के  बारे  मैं  कहता  चाहता  हु  कि  धनराशि  का  वितरण

 जनसंख्या  के  आधार  पर  किया  जा  रहा  है  अथवा  क्षेत्र  के  आधार  कर्नाटक  दशरवें  स्थान  पर

 रहता

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कनटिक  को  3444  लाख  उत्तर  प्रदेश  को

 1428  लाख  बिहार  को  1102  लाख  रुपये  ओर  मध्य  प्रदेश  को  7297  लाख  रुपए  दिए

 मਂ  योजना  के  अंतर्गत  कनोटिक  के  लिए  37  लाख  रुपए  ओर  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  117  लाख

 रुपए  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 इसलिए  मैंने  आपका  ध्यान  राज्यों  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  की  भोर  आकर्षित  किया  है  ।

 -  केवल  आप  ही  ऐसे  निष्पक्ष  वित्त  मन्त्री  हैं  जो  कर्नाटक  के  साथ  किए  गए  अन्याय  को  दूर
 कृपया  इस  मामले  की  जांच  कीजिए  और  हमारे  साथ  किए  गए  अन्याय  को  दूर  कीजिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  ही  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  कुछ  समय  तक  बोलने  की

 अनुमति  दी  ।

 झो  सोहन  विष्णु  रावले  :  सभापति  सत्ताधारी  पक्ष  की  तरफ
 से  वित्त  मन्‍्त्री  श्री  मनमोहन  सिंह  जो  ने  इस  वर्ष  का  जो  बजट  पेश  किया  है  वह  ब्यू  रोक्रेटिक  बजट  है
 इसमें  कोई  मनमोहक  बात  नहीं  इस  दो  महीने  के  सत्र  में  हम  केवल  पांच  मन्त्रालयों  की  मांगों  पर
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 सोहन  विष्णु

 ही  विचार  कर  सके  और  शेष  35  मन्त्रालयों  की  मांगों  को  फांती  पर  रढ़ा  दिया  गया  |  विश्व  के  सबमे

 बड़े  लोकतन्त्र  में  यह  बड़ी  लज्जा  और  दुभग्य  की  बात  कुछ  मन्त्रालय  तो  ऐसे  हैं  जिन  पर  आज
 तक  स्वतन्जता  के  44  वतजों  में  एक  बार  भी  विचार  नहीं  हुआ  है  ।

 आज  खाने  के  सब्जी  इतनी  महंगी  हो  गई  है  कि  साधारण  और
 गरीब  आदमी  के  लिए  दो  वक्‍त  की  रोटी  भी  खाना  मुश्किल  हो  गया  कांग्रेस  सरकार  ने  अपने

 चुनावी  घोषणा-पत्र  में  100  दिन  के  अन्दर  महंगाई  को  कम  करने  का  जो  वायदा  किया  था  उसने

 90  दिन  के  अन्दर  ही  रेल  माड़ा  बढ़ाने  से  काफी  जीवन  के  आवश्यक  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ा  दिए

 यह  सरकार  सिर्फ  नारा  लगाना  ही  जानती  है  लेकिन  उस  पर  अमल  करना  नहीं  जानती  ।  यह
 सरकार  सामान्य  जनों  और  मजदूरों  का  दुःख  नहीं  जानती  है  परन्तु  उनका  शोधण  करना

 भच्छी  तरह  से  जानती  है  और  यह  सरकार  सिर्फ  अमीरों  को  ही  सुविधा  देना  जानतो  गरीबों  को
 नये-नये  करों  और  महंगाई  से  दबाना  जानती

 आज  ही  मैंने  समाचार-पत्र  में  पढ़ा  कि  सरकार  बो  आई०  एफ»  से  लोन  स्वीकृत  हो
 बया  है  |  यह  सरकार  विदेश  से  ऋण  लेकर  बड़े  यव॑ं  से  कहती  है  कि  हम  देश  चलाते  सरकार

 द्वारा  अनावश्यक  खर्च  किए  जाने  से  हमारे  ऊपर  90  हजार  करोड़  रुपए  का  कर्ज  हो  गया  है  जो
 सरकार  ने  मारूति  रद्योग  लिमिटेड  के  लिए  अभी  तक  764.36  मिलियन  डालर  की  विदेशी  मुद्रा
 खर्च  की  है  और  मारूति  उद्योग  से  हमें  103.50  मिलियन  डालर  की  प्राप्ति  हुई  1000
 जिसका  हिन्दुस्तान  में  10  हजार  व्यक्तियों  में  से  एक  व्यक्ति  उपयोग  करता  है  उस  मारूति  मोटर  वर

 तो  1200  से  ज्यादा  करोड़  रुपयों  के  ऊपर  हमारी  विदेशी  मुद्रा  खं  की  है  उससे  हमें  50  करोड़  भी

 ब्राप्त  नहीं  हुए  हैं  भौर  बहुत  सी  बिलासिता  की  चीजों  के  ऊपर  हमारो  सरकार  ने  करोड़ों  रुपए  की

 विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  हुई  हमारे  मुम्बई  में  जो  आई०  डी०  बी०  के  बेंक  हैं  डेवेलपमेंट

 बेंक  आफ  उसकी  ईमारत  बनाने  में  4।  करोड़  रुपए  छ्च  होने  का  अनुमान  है  जिसमें  से

 34.8  5  करोड़  रुपये  खचं  हो  चुके  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  पेट्रोल  और  रेलवे  भाड़े  के  दाम  बढ़ाने  से  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  महंगी
 वस्तुएं  लेकर  फंसे  ठहर  सकते  हैं  ?  निर्यात  नीति  को  उदार  बनाने  वाले  वित्त  मन्त्री  क्या  बता  सकते

 हैं  ?  हमारे  यहां  लघु  उद्योगों  पर  जो  देश  का  50  प्रतिशत  औद्योगिक  उत्पादन  होता  वहां  मुझे
 वित्त  मन्त्री  जी  को  बताना  है  कि  उसके  लिए  जो  ब्याज  दिया  जाता  है  वह  कम  और  एक  समान  होना

 हमारे  यहां  वित्त  मनन्‍्त्री  जी  कोरिया  आदि  का  उदाहरण  पेश  करते  हैं  जबकि  कोरिया
 में  1]  प्रतिशत  और  इटली  में  9  प्रतिशत  ब्याज  की  दर  है  और  महा।रष्ट्र  में  साढ़े  उन्‍नीस  ले  लेकर
 30  प्रतिशत  तक  ब्याज  की  दर  दिया  जाता  इसके  कःरण  महाराष्ट्र  में  50  प्रतिशत  से  अधिक

 लघु  उद्योग  बन्द  होने  की  स्थिति  में  आ  गए  जो  महंगाई  भत्ता  करमंचारियों  को  दिया  जाता  है  वह
 महंगाई  का  भार  सहने  के  लिए  दिया  जाता  है  लेकिन  सरकार  महंग।ई  भत्ते  के  ऊपर  भी  टेक्‍्म  लगाती

 हैं  जो  कमंचारी  की  आय  नहीं  इसलिए  सरकार  एक  हाथ  से  देती  है  भौर  दूसरे  हाथ  से  छोन
 लेती  विदेशों  में  जब  महंगाई  बढ़ती  है  तो  साथ-साथ  उसकी  आयकर  की  सीमा  भी  बढ़  जाती  हैं  ।

 इसलिए  मैं  सरकार  से  आग्रह  करतः  हूं  कि आयकर  की  सीमा  3600  हजार  तक  बढ़ायी  जाए
 और  जो  महंगाई  भत्ता  दिया  जाता  है  उसका  50  श्रतिशत  कमंचारी  के  मूल  वेवन  में  जोड़ा
 जिससे  सेवानिवृत्ति  के  समय  उसको  मिलने  वाले  पैसे  जैसे  पेंशन  में  लाभ  हो  सके  ।  कर्मचारी  गौर
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 22  1913  वित्त  2)  विधेयक--जा री

 अन्य  लोग  अपनी  आय  पर  आयकर  देकर  जो  पैसा  जोड़ते  हैं  और  फिर  बैक  में  जमा  करते  हैं  तो  उस
 जमा  धनराशि  पर  मिलने  वाले  ब्याज  पर  भी  टैक्स  लगाया  जाता  है|  यह  बड़ी  निन्‍्दा  की  बात
 इस  तरह  से  बरदाताओं  को  बई-कई  बार  टेकक्‍्स  देना  पड़ता  इसी  तरह  से  बचत  करने  वालों  को
 भी  सरकार  निरुत्याहित  कर  रही  इस  ओर  सरकार  को  ध्यान  देना  ताकि  बचत  को

 बढ़ावा  दिया  जा  सके  ।

 सभापति  जो  लोग  रिटने  भरते  उनका  जो  रिफण्ड  होता  उस  पर  पहले  2
 परसेंट  प्रतिमाह  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाता  अब  घटाकर  डेढ़  प्रतिशत  प्रतिमाह  कर  दियां  गया

 है  ।  इसको  फिर  से  2  प्रतिशत  प्रतिमाह  किया  जाना  इसी  तरह  से  पहले  रिटर्न  फाइल  करने
 के  बाद  उसका  निपटारा  करने  की  अवधि  6  माह  निश्चित  की  गई  लेकिन  अब  उस  अवधि  को
 बढ़ा  कर  ।2  महीने  कर  दिया  गया  इस  तरह  से  लगता  है  कि  सरकार  ब्यूरोक्रसी  के  भागे  शुक
 गई  है  ।  क्या  सरकार  का  यही  कार्यकुशलता  बढ़ाने  का  तरीका  है  ?  इससे  भ्रघ्टाचार  को  बढ़ावा
 मिलेगा  ।  कन्प्यूशियस  ने  कहा  बनाइए  परन्तु  बहुत  कसम  ताकि  आप  भनलो-भांति  ढंग  से
 शःसन  कर  सके  ।/

 सभापति  हिन्दुस्तान  में  जो  कोआपरेटिव  बंक्स  ये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बहुत  लोकप्रिय
 क्योंकि  इनको  एतें  कम  और  आसान  होती  इनकी  शाखवाएं  खोलने  के  लिए  रिजवं  बेक  5  वर्ष

 के  बाद  अनुमति  देता  इस  अवधि  घट।कर  एक  वर्ष  करना  जो  बैंक  एफीशिएंट
 अच्छा  बिजनेस  कर  रहे  उनको  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  यह  काय॑  बहुत  भावश्यक  इसी  तरह  से
 कोआपरेटिव  बेक्स  के  मुनाफे  पर  सरकार  ने  3  प्रतिशत  चार्जेज  लगाए  गए  मेरा  अनुरोध  हैं  कि
 इन  चार्जेज  को  रह  किया  ताकि  कोआपरेटिव  बैक्स  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 सभापति  एक  और  बःत  की  तरफ  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मुम्बई
 से  बेन्द्र  सरकार  को  8000  करोड  सालाना  से  ज्यादा  राजस्व  मिलता  लेकिन  शहर  की  सुविधा  के

 लिए  सरकार  कुछ  नहीं  कर  रही  वहां  की  झोपड़-पट्टियों  के  सड़कों  के  स्कूलों  के  लिए
 अस्पतालों  के  लिए  और  अन्य  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  थर्च  नहीं  कर  रही  कितने

 ही  लोग  बम्बई  में  प्रतिवर्ष  बाहर  से  आ  जाते  इनकी  सुविधाओं  की  पूतति  वहां  की  सरंकार  नहीं  कर
 पा  रही  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  जो  राजस्व  वहां  से  प्राप्त  होता  है  8000  करोड़
 उसका  कम  से  कम  !0  प्रतिशत  मुम्बई  शहर  के  विकास  के  यानो  800  करोड़  रुपया  अवश्य
 ख्च  करना

 कांग्रेस  के  घोषणा  पत्र  के  अनुसार  ]  करोड़  लोगों  को  रोजगार  दिया  लेबिन  मैं
 दंताना  चाहता  हूं  कि  1982  से  बम्बई  की  अनेक  मिलें  बन्द  इनको  एन०  टी०  सी०  चलाना  नहीं
 चाहती  जिसकी  वजह  से  हजारों  मजदूर  बेकार  हो  गए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इन  बन्द  मिलों  को
 कोआपरेटिव  बेसिस  पर  चलाने  की  अनृमति  दीजिए  और  इनको  आधिक  सहायता  दीजिए  ।

 बी०  सी०  सी०  भाई०  की  मुम्बई  शाखा  रिजईं  बेंक  के  लायसेस  पर  छुली  और  अब  तक
 रिजर्व  बेंक  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  यही  बहा  कि  बेंक  अच्छा  काम  कर  रहा  अब  लन्दन  में  इस  बंक
 के  घोटाले  का  पता  चला  और  उसके  कारोबार  पर  रोक  लगा  दी  गई  है  ।  रिजबं  बेंक  को  चाहिए
 कि  बी०  सी०  सी०  आई०  मुम्बई  शाला  में  जिन  लोगों  की  धनराधि  जमा  उनको  बह  राशि  लौटाने
 का  प्रबन्ध  करे  ।  इसी  तरह  से  इस  बेक  में  सकड्टों  भार  ऐय  कप्ंवारों  कार्यरत  क्या  सरकार  ने
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 वित्त  के  2)  जारी  13  1991

 मोहन  विष्णु

 उनके  परिवार  के  बारे  में  भी  कुछ  सोचा  है  ?  वे  अपने  परिवारों  का  पालन-पोषण  कंसे  कर  रहे  है  ?

 सरकार  को  घाहिए  कि  उनको  अम्य  बेंकों  में  लगाने  की  व्यवस्था  को  कपोंकि  इस  बेंक  के  दोबारा
 चलने  की  कोई  उम्मीद  नहीं  है  ।

 सरकार  डेयरी  उद्योग  को  विदेशी  कम्पनियों  को  सौंपने  जा  यहां  पर  पहले  ही  दूध
 की  कमी  हैं  और  विदेशी  कम्पनियों  को  यह  काम  देकर  दूध  का  संकट  पंदा  होने  की  संभावना  बढ़
 जाएगी  ।  फिर  हमें  दूध  का  भी  आयात  करता  पड़  सकता  हिन्दुस्तान  पोंड्स
 प्रोटकटर  और  ये  उत्पादन  तो  कुछ  करते  हैं  और  निर्यात  कुछ  और  करते  इस  तरह  से
 व्यापार  करके  ये  कम्पनियां  व्यापार  प्रोत्साहन  प्राप्त  इन  सारी  चीजों  की  ओर  ध्यान  देने
 की  आवश्यकता  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  2  बिलियन  डालर  के  लिए  भारत  में  जापानियों  को
 शिप  की  स्थापना  करने  की  अनुमति  देता  चाहते  हैं  ।  वे  यहां  पर  जिस  प्रकार  चाहे  रह  सकते
 रेस्टोरेंट  भौर  सांस्कृतिक  केन्द्र  खोल  सकते  वास्तव  में  इस  तरह  का  काम  अपनी  मातृभूमि  को
 विदेशियों  के  हाथ  बेच  देने  जंसा  सोना  बेचने  के  बाद  अब  विदेशों  को  जमीन  बेची  जा  रही  है  ।

 इस  जमीन  को  अंग्रेजों  के  चंगुल  से  मुबत  कराने  के  लिए  लाखों  लोगों  को  अपनी  जान  की  कुर्बानी  देनी

 पड़ी  ।  इस  बारे  में  सरकार  को  गम्भी  रता  से  विचार  वरना

 सभापति  सरकार  ने  एक्सपोर्ट  के  बारे  में  अपनी  नई  नीति  की  घोषणा  की  है  और

 बहुत  से  प्रोत्साहन  दिए  गए  मेरा  निवेदन  है  कि  एप०  आर०  टी०  सी०  सी०  अई०

 एण्ड  केपीटल  अदि  में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  शीघ्र  बिल  लाए  और  इनमें

 सुधार  करे  ।

 सभापति  मैं  आपका  ज्यादा  समय  नहीं  लूंगा  ।  एक-दो  प्वांइस्ट  मुझे  बोलने  आज
 विदेशी  पूंजी  की  लागत  को  न्योता  देने  की  नोबत  इसलिए  आयी  हैं  कि  देश  में  बचत  को  मात्रा

 आवश्यकता  से  कम  है  ।  बचत  कम  होने  की  प्रमृख  वजह  है  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  मुद्रा-स्फीति  को

 बढ़ावा  देने  बाली  नीतियां  |  मुद्रा-स्फीति  के  कारण  बचत  का  वास्तविक  मृल्य  घटता  है  और  भाम
 लोगों  में  बचत  करने  की  बजाए  वतंमान  काल  में  पैसे  का  उपभोग  करने  की  मनोभूमिका  पेंदा

 होती  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  समाप्त  बीजझिए  और  लोगों  को  भी  बोलना  है  |

 ]

 शो  निर्मेल  कान्ति  चटर्जो  :  जब  आपने  इस  विषय  वी  चर्चा  को  पूरा  बरने  के  लिए
 यदि  आवश्यक  तो  पूरी  रात  बंठने  का  निश्चय  किया  है  तो  फिर  कटौती  क्यों  ?

 सभापति  महोदय  :  हमने  निश्चय  किया  है  कि  हम  अधिक  से  अधिक  सदस्यों  को  बोलने  का
 अवसर  देंगे  परन्तु  समय  का  भी  ध्यान  रखना  है  ।

 क्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  समय  का  दबाव  बल  सुबह  वित्त  मन्त्री  महोदय  जवाब  देंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रत्येक  सदस्य  दूसरे  सदस्यों  का  भाषण  सुनना  चाहता  इसलिए  सभी
 सदस्यों  क ेलिए  समय  की  विवशता  है  ।
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 भी  मोहन  विष्णु  रावले  :  दो  मिसट  में  अपनी  बात  समाप्त  करता  आयकर  के  संबंध  में
 बहुत  समस्याएं  रहती  जिनकी  वजह  से  सरकार  की  कर  रूपी  आय  अनुमानित  राशि  से  कम  रहती
 है  ।  अगर  आयकर  की  रेट  ऑफ  इनकम  टैक्स  धटायी  जाए  तो  कर  चोरी  समाप्त  होगी  ।  आय
 फर  की  बहुत  बड़ी  राशि  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  पर  बकाया  है  भौर  हर  वर्ष  इसमें  वृद्धि  होती  जा  रही

 हर  बषं  टंक्‍्स  की  एक  बड़ी  राशि  ब्ट्टें  खाते  में  डाल  दी  जाती  सरकार  को  इस  दिशा  में  ठोत
 कदम  उठाना  चाहिए  ताकि  आयव.र  और  अन्य  करों  की  बकाया  चली  आ  रही  राशि  शीघ्र  वसूल  हो
 सके  ।  सरकार  यदि  आयकर  की  मात्रा  को  घटाती  है  पाविस्तान  की  तरह  45  प्रतिशत  से  घटाकर  25
 प्रतिशत  करती  है  तो  शायद  करदाता  कर  देने  के  लिए  आगे  आ  सकते  आपने  मश्ने  बोलने  का
 समय  उसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  हूं  और  इस  बजट  का  शिव  प्लैना  पक्ष  की  तरफ  से  विरोध
 करता  हूं  ।

 भरी  अमल  दत्त  :  बजट  और  वित्त  विधेयक  जो  बजट  का  मख्य
 साधन  पर  बोलना  उतना  ही  कठिन  है  जितना  वित्त  मन्त्री  महोदय  के  लिए  बजट  और  वित्त
 विधेयक  तैयार  करना  ।

 विगत  में  बजट  सन्तुलित  करना  ओर  किसो  प्रकार  का  अन्तर  न  चाहे  वह  बजट
 संबंधी  अथवा  वित्तीय  और  किसी  प्रकार  का  क्यों  न  कठिन  बात  थी  परन्तु  मैं  यह
 नहीं  जानता  कि  भारतीय  बजट  बनाने  वालों  बा  क्या  उद्देश्य  परन्तु  अब  अन्तर  इतना  बढ़ता  जा
 रहा  है  कि  भुगतान  सन्तुलन  को  समस्या  पेदा  हो  गई  है  और  विदेशी  मुद्रा  का  संकट  पैदा  हो  गया  है
 इसका  देश  की  अथंग्यवस्था  पर  तेजी  से  प्रभाव  पड़ा  जिस  काय  को  पहले  भ्रासान  समझा  जाता  है
 वह  आज  भारतीय  बाजीगरी  के  समान  हो  गया  है  जिसमें  बिना  किसी  संसाधन  के  उपलब्धि  प्राप्त
 करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है|  इम  देग  में  केवल  भाषायी  भौर  सांस्कृतिक  विविधता  ही  नहीं
 है  बल्कि  सामाजिक  विचारधारा  तथा  आधिक  दृष्टिकोण  में  भी  विविधता  है  इसक्री  राजनैतिक
 धारा  के  नाम  से  क्‍या  फर्क  पड़ता  जनता  को  सनन्‍्तुष्ट  करना  असम्भव  सबसे  प.ले  यह  बात
 जानना  असम्भव  है  कि  जनता  को  सन्‍्तुष्ट  करने  के  लिए  क्या  किया  जाए  ।  सर्वप्रथम  हमें
 न्याय  और  समानता  की  आवश्यकता  को  पूरा  करना  चाहिए  ।  हमें  एक  कार्य  अर्थात
 न्याय  देने  की  आवश्यकता  को  गम्भीरता  और  ईमानदारी  से  पुरा  करना  औद्योगिक  विकास  के

 लिए  आपके  पास  बिल्बुल  धन  नहीं  इसलिए  इसे  सन्तुलित  किया  जाए  ।  हमें  आयात  को  कम
 करने  और  निर्यात  को  प्रोत्साहित  करने  का  प्रयास  करना  चाहिए  ।  परन्तु  इस  प्रक्रिया  में  क्या  होगा  ?

 ,  सरकार  कुछ  समय  से  इसके  लिए  प्रयास  कर  रही  परन्तु  एक  रिपोर्ट  जो  हास्पस्पद  है  भौर
 जिसे  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ने  स्वयं  प्रायोजित  किया  के  अनुसार  इस  प्रक्रिया  में  भारतीय
 व्यापारियों  ने  8  वर्षों  अर्थात्‌  1980-81  से  लेकर  1988-89  तक  की  अवधि  के  दोरान  28  बिलियन
 अमेरीकी  डालर  की  राशि  जमा  कर  रखी  है  ।  ये  आंकड़े  वास्तव  में  चौंकाने  वाले  उन्होंने  यह
 राशि  निर्यात  के कम  बीजक  भौर  आयात  के  अधिक  बीजक  बनाकर  आमतोर  पर  की  जाने  वाली
 चालाकी  के  द्वारा  जमा  की  इस  तरीके  से  लोगों  ने  विदेशों  में  धन  जमा  कर  रखा  वे  विदेशों
 में  क्यों  बए  थे  ?  क्या  आयकर  अथवा  किसी  अन्य  उद्देश्य  से  वे  बाहर  गए  थे  ?  यदि  इसका  कोई  अन्य

 उद्देश्य  है  तो  ये  जो  बित्त  मन्त्री  महोदय  ने  इस  बज्ट  में  दी  उन्हें  देश  में  धन  वापस  लाने
 के  लिए  प्रेरित  नहीं  परेंगी  ।  इस  पर  विचार  किया  जःना  यह  एक  नीति  संबंधी  निर्णय  है
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 जिसे  जो  भारतीयों  ने  विदेशों  में  जमा  कर  रखा  वापस  लाने  के  लिए  लिया  ग्रया  है  ।  परन्तु
 यदि  इसबा  उद्देश्य  डालर  के  बढ़ें  टुए  मूल्य  ओर  रुपये  के  अवमूल्यय  का  लाभ  उठाने  का  है  तो  वे
 भासानी  से  उस्र  प्न  को  वापस  नहीं  लायेंमे  ।  केवल  एक  ही  तरीका  है  कि  अनिवासी  भारतीयों  से
 भारत  के  बंकों  में  धन  जमा  कराया  जाए  |  मैं  यह  +हीं  जानता  कि  वित्तीय  और  बेंकिंग  तरीके  उनको

 घन  बापस  लाने  तथा  बाहर  ले  जाने  के  लिए  कितना  प्रेरित  वे  उस  घन  को  बाहर  कहां  ले

 जायेंगे  जबकि  वे  वास्तव  में  विदेश  में  नहीं  रह  रहे  हैं  बल्कि  भारत  में  ही  रह  रहे  उनके  लिए  सभो

 दरवाजे  बन्द  हैं  ।

 ऐसी  अनेक  कठिनाइयां  हैं  जिनका  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  स्पष्ट  रूप  से  सामता  किया

 है'*  किसी  उपाय  को  लेकर  और  यह  कि  उन्होंने  इसमें  यह  गलती  की  आलोबना  करना

 आसान  परन्तु  यह  कहना  कठिन  है  कि  वह  कया  उदाहरणार्थ  उन्होंने  एक  कर  लगाया

 हम  किश्ली  अन्य  उपाय  के  बजाए  इससे  अधिक  परेशान  हुए  हैं  उन  रेरटोरेंटों  जिनमें  दो

 एक  ठेलीविजन  ज॑सी  अन्य  सुविधाएं  लोगों  के  भोजन  पर  15  प्रतिशत  का  ख्  कर
 लगा  दिया  है  तथा  गेर-बातानुकूलित

 -
 )

 भरो  निर्मल  कान्ति  चटर्जो  :  उन्होंने  यह  कहा  है  कि  केवज  वातानुकलित  रेस्‍्टोरेंटों
 पर  कर  लगाया  गया  है  ।  उन्होंने  इसका  सरलीकरण  कर  दिया  है'*ਂ  )

 भ्री  असल  दत्त  :  चूंकि  विदेशी  मुद्रा  सम॒चे  देश  की  ढर्थव्यवस्था  का  महत्वपूर्ण  अंग
 बन  गई  है  इसलिए  यह  आवश्यक  है  कि  हम  विदेशी  मुद्रा  बजट  तंयार  ऐसी  इस  देश  की  स्थिति
 किस  प्रकार  हुई  जिसमें  मेरे  विचार  से  पिछले  वर्ष  अथवा  पिछले  वर्ष  से  एक  वर्ष  पहले  देश  पर  60
 बिलियन  डालर  का  कर्ज  हो  गया  ।  पांच  वर्षों  की  अवधि  में  इतना  कर्ज  हो  गया  20-30  वर्ष

 पहले  की  अवधि  की  तुलना  में  इसमें  अचानक  वृद्धि  हुई  क्यः  यह  कर्ज  अभी  भी  बढ़  रहा  है  ?  यह
 कितना  बढ़  रहा  है  ?  विदेशी  मुद्रा  क ेसंबट  के  लिए  कौन-कौन  से  कारक  जिम्मेदार  हैं  ?  इस  संबंध
 में  अभेक  मत  हैं  ।  बहुत  से  लोग  इस  तथ्य  का  लाभ  उठाने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  अब  अथवा  एक
 वर्ष  पहले  राष्ट्रीय  मोर्चा  सरकार  के  समय  में  ऐसा  ही  संकट  पेदा  हुआ  यह  मालूम  होना  चाहिए
 कि  देश  इस  बात  का  पता  लगा  सकता  है  कि  वे  कोन-सी  नीतियां  हैं  जिन्होंने  उसके  लिए  घोर  संकट
 पैदा  कर  दिया  पेरा  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वह  सभा  में  यह  आश्वासन  दें  कि  वह
 अपने  जवाब  के  दौरान  हमारे  समक्ष  विदेशी  मुद्रा  बजट  की  जःनका  ।  देंगे  और  इस  संबंध  में  पत्र
 जारी  करेंगे  कि  विदेशी  मुद्रा  का  संकट  किस  प्रकार  पंदा  हुआ  |  हमारा  यह  सब  कुछ  जानने  का
 अधिकार  है  ।  मेरे  विचार  से  विदेशी  मुद्रा  का  अभाव  पिछले  वर्थ  अक्टूबर  में  हुआ  अब्टूबर  में
 क्या  घटना  घटी  थी  ?  इससे  पहले  इराफ  का  संकट  दा  हो  गया  जिसके  कारण  पेट्रोलियम  के  मूल्य  में

 वबद्धि  हो  गई  ।  जस  समय  हम  यह  जानते  थे  कि  मध्य  एशिया  में  कार्यरत  भारतीय  श्रमिकों  को  भेजी
 जाने  वाली  3,000  करोड़  रुपए  की  व/विक  राशि  रोक  दी  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  ये  भांकड़े
 सच  हैं  अथवा  नहीं  ।  परन्तु  उस  समय  तत्काल  इसके  लिए  उपाय  करना  सरकार  के  लिए  असम्भव

 हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  पेट्रोलियम  के  मूल्यों  पर  इराक  संकट  का  कितना  प्रभात  पक्ष  भोर  भेजी
 जाने  वाली  राशि  को  रोकने  से  विदेशी  मुद्रा  का  संगट  पंदा  हो  अब  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा
 कोष  से  ऋण  मांगा  है  और  उनकी  शर्तें  स्वीगार  की  हम  उनकी  शर्तों  के  आगे  पहले  से  हलक  गए

 जनता  ने  इन  शर्तों  पर  आपत्ति  की  थी  |  परन्तु  भिखारी  फो  पसंद  करने  का  अधिकार"-**-*

 )
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 सभापति  महोदय  :  श्री  अमल  कृपया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 )

 सभापति  महोदय  :  हमने  पहले  ही  पांच  मिनट  का  समय  बढ़ा  दिया  कृपया  अपना  भाषण
 समाप्त  करने  का  प्रयास  कीजिए  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  इस  संबंध  में  राजस्व  को  विशेषतः  प्रत्यक्ष  करों  द्वारा  बढ़ाना  बड़ा  कठिन  है
 इसलिए  अप्रत्यक्ष  करों  पर  हमेशा  दबाव  रहता  है  ।  हम  इस  बात  को  जानते  क्या  सरकार  यह
 स्पष्ट  करने  का  प्रयास  करेगी  कि  जनता  कर  क्‍यों  नहीं  देता  चाहती  है  ?  क्या  लोग  करों  का  भुगतान
 नहीं  करेंगे  ?  यदि  सरकार  व्यापारियों  और  व्यवसाय  करने  वाले  लोगों  की  सहायता  करेगी  तो  वे  करों
 का  भूगतान  करने  के  लिए  कम  अनिच्छुक  होंगे  ।  सरकार  व्यापारियों  और  व्यवसाय  करने  वाले  लोगों
 की  आवश्यकताओं  ध्यान  नहींਂ  दे  रही  एक  तरफ  सरकार  ट्रेड  भौर  उद्योग  विकांस
 में  केवल  सभी  प्रकार  की  बाधाएं  ही  उत्पन्न  नहीं  कर  रही  है  बल्कि  उनके  प्रतिदिन  के  कार्यों  में  भी
 बाधा  डाल  रहो  सरकार  पूंजी  लाभ  कर  लगाते  समय  मुद्रा-स्फीति  को  ध्यान  में  नहीं  रखती  है  ।

 यह  मुद्रा  के  मूल्य  में  गिरावट  को  ध्यान  में  रखे  बिना  हाल  के  विगत  वर्ष  को  आधार  वर्ष  मानने  के
 बजाए  बहुत  पहले  के  वर्ष  जैसे  1974  अथवा  1984  को  आधार  वर्ष  मानती

 सभापति  महोदय  :  पया  अपनी  बात  समाप्त  कीजिए  ।

 श्री  अमल  दत्त  :  इस  प्रकार  सरकार  इस  बात  पर  ध्यान  नहीं  दे  रही  है  कि  किसी  विशेष  कर
 का  जनता  पर  किस  प्रकार  प्रभाव  इस  प्रकार  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  का
 भपना  तन्‍त्र  ही  चुस्त  नहीं  है  ।

 मुझे  लोक  लेखा  समिति  में  नियन्त्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  इस
 तथ्य  की  जांच  करने  का  अवसर  मिला  है  कि  आगामी  कर  निर्धारण  वर्ष  में  गिरावट  के  कारण  198
 86  के  वित्तीय  वर्ष  में  प्रत्यक्ष  करों  के  संग्रह  में  12100  १रोड़  रुपए  का  घाटा  हुआ  उत्त  समय
 सरसरी  तौर  पर  कर  निर्धारण  की  गुंजाइश  केवल  ]  लाख  रुपए  थी  ।

 इस  कारण  आयकर  की  वसूली  में  केवल  एक  वर्ष  में  1200  करोड़  रुपए  के  राजस्व  की  हानि
 हुई  जबकि  सरसरी  तौर  पर  कर-निर्धारण  की  गुरजाइश  काफी  कम  थी  |  इस  पर  भी  सरसरी  तौर  पर
 कर-निर्धारण  लागू  करने  के  पहले  या  दूसरे  वर्ष  घाटे  की  धनराशि  इतनी  थी  ।  लोक  लेखा  समिति  ने
 पसरसरी  तौर  पर  कर-निर्धारण  के  विरुद्ध  एक  रिपोर्ट  दी  थी  फिर  भी  सरकार  ने  बिना  विचार  किए
 केवल  सरसरी  तौर  पर  कर-निधरिण  फराया  बल्कि  इसकी  गुंजाइश  बढ़ा  दी  इसलिए  राजस्व  का
 घाटा  पहले  की  तुलना  में  पचास  प्रतिशत  या  सौ  श्रतिशत  तक  बढ़  गया  वित्त  मन्त्री  के  राजस्व
 संग्रह  के  सारे  प्रयासों  से  कुल  3000  करोड़  मपए  बढ़े  हैं  और  केन्द्रीय  सरकार  के  2000  करोड़  रुपये
 बढ़े

 समापति  महोदय  :  कृपया  अब  बस  को  जिए  ।  आपको  अध्यक्षपीठ  के  साथ  सहयोंग  करना
 लगभग  19  लोग  सूचो  में  शामिल

 थ्रो  अमल  दत्त  :  मैं  अःठ  या  नौ  मिनट  से  अधिक  नहीं  बोला  होऊंगा  ।
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 सभापति  महोदय  :  भाप  पन्द्रह  मिनट  तक  बोल  चुके  है  भोर  अन्य  लोगों  को  भी  बोलना

 क्री  अमल  दत्त  :  मैं  पन्द्रह  मिनट  तक  नहीं  बोला  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  अध्यक्षपीठ  से  तक॑  मत  कीजिए  ।  मेरे  पास  भी  घड़ी  अन्यथा  मैं

 ओऔरों  को  समय  कंसे  दे  सकता  हूं  ।

 श्री  अमल  दत्त  ;  मैं  केवल  दो  बड़े  वाकयों  में  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।

 इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  सरकार  से  यह  बात  कई  बार  कही  गई  उन्होंने  उस
 सरसरी  तौर  पर  कर-निर्धारण  को  हटाने  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जिसकी  लोक  लेखा  समिति  ने  कर्ष

 1989-90  में  सिभारिश  की  थी  ।  यद्यपि  वास्तव  में  लोक  लेखा  समिति  ने  रिपोर्ट  का  प्रारूप  उस
 समय  बनाया  था  जब  उप्तका  सभापति  मैं  ओर  लोक  लेखा  समिति  ने  इसमे  दूसरे  साल  श्रस्तुत  किया
 जब  हस  पर  कांग्रेस  का  प्रभुत्व  था और  कोई  विरोध  पक्ष  नहीं  तब  भी  उन्होंने  यह  सिफारिश
 की  थी  कि  सरसरी  तौर  पर  कर-निर्धा रण  को  पूरी  तरह  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  यदि  उस
 पर  ध्यान  दिया  जाए  तो  2000  करोड़  रुपये  का  यह  अतिरिक्त  धन  किसी  तरह  सरकार  के  पास  भा

 जाएगा  ।  वित्त  मन्त्री--जो  यहां  20  करोड़  रुपये  और  90  करोड़  रुपये  -  कर  वृद्धि  करने  की  जो

 कवायद  कर  रहे  हैं  १ह  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।

 भारतीयों  द्वारा  कर  भुगतान  न  करने  का  दूसरा  कारण  है  कि  वास्तव  में  इसके  लिए  कोई  दण्ड

 नहीं  है  ।  वे  व्यापारी  जो  1  या  2  करोड़  रुपये  की  कर-अपवंचना  करते  हैं  उन्हें  ही  वर्षों  बाद  दण्ड  का

 भुगतान  करना  होता  लेकिन  दूसरे  देशों  में  क्या  होता  है  ?  दूसरे  देशों  में  लोगों  को  सीधे  जेल  में

 डाल  दिया  जाता  वह  यहां  क्यों  नहीं  होता  ?  यदि  ऐसा  होता  है  तो  करापवंचन  की  जानकारी  के
 12  से  14  वर्ष  बाद  मुकदमा  शुरू  होता  है'*ਂ  )

 सभापति  महोदय  :  आपने  कहा  कि  दो  वाक्यों  में  आप  अपनी  बात  समाप्त  कर

 श्री  अम्ल  दत्त  :  ठोक  है  श्रीमान  अब  मैं  ओर  नहीं  इससे  ज्ञात  होता  है  कि  भाप
 कर  वसूली  में  रुचि  नहीं  रखते  ।

 डा०  वसन्‍्त  निर्बेती  पवार  :  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हमारे  मित्र  श्री  इन्द्रजीत  ने  कहा  है  कि  5  सितम्बर  को  गिलोटडिन  होने  के  कारंण  बहुत  से  मन्त्रालयों
 पर  चर्चा  नहीं  हो  पाई  |  इसलिए  मैंने  मानव  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  पर  बोलने  का  निश्चय  किया

 है  ।  मानब  संसाधन  विकास  मन्त्रालय  पर  कुल  केवल  4.9  प्रतिशत  व्यय  होता  है  ।  पहली  पंचवर्षीय
 योजना  में  यह  राष्ट्रीय  राजस्व  का  6  प्रतिशत  था  |  समय  आने  पर  इसमें  वृद्धि  होनी  चाहिए  ।

 भारत  की  शिक्षा  की  स्थिति  यह  है  कि  केवल  51  प्रतिशत  महिलायें  शिक्षित  तथा  शेष
 अशिक्षित  प्राथमिक  छात्र  लगभग  85  प्रतिशत  हैं  लेकिन  प्राथमिक  शिक्षा  पर  कुल  40  प्रतिशत
 व्यय  होता  इसके  मुकाबले  उच्चतर  शिक्षा  के  कुल  15  प्रतिशत  छात्र  हैं  जबकि  उन  पर  लगभग  60
 प्रतिशत  ब्यय  होता  लगभग  50  प्रतिशत  प्राथमिक  विद्यालयों  के  पास  न  तो  कोई  भवन  है  और  न
 कोई  उपकरण  ।  64  प्रतिशत  विद्यालयों  में  केवल  एक  शिक्षक  मेरा  सुझाव  है  कि  चट्टोपाध्याय
 समिति  की  रिपोर्ट  शीघ्र  क्रियान्वित  की  जाए  जिससे  कि  हम  संविधान  में  लोगों  को  दिए  गए  प्राथमिक
 शिक्षा  के  आश्वासन  को  पूरा  कर  सके  ।
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 प्राथमिक  शिक्षकों  का  उत्तरदायित्व  खतरे  में  है और  कोई  भी  प्राथमिक  शिक्षक  शिक्षा  में  रुचि

 नहीं  लेता  ।  ऐसा  इसलिए  है  कि  वह  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  आाने  को  तैयार  नहीं  है  और  यह  इसका
 प्राथमिक  इरादा  नहीं  क्योंकि  उसके  पास  ओर  कोई  विकल्प  नहीं  है  इसलिए  वह  शिक्षा  के  क्षेत्र  में
 आ  रहा  है  और  इसी  कारण  शिक्षा  को  भारी  नुकसान  उठ.ना  पड़  रहा  प्राथमिक  शिक्षा  का  प्रबन्ध
 नगर  निगम  अथवा  जिला  परिषद  द्वारा  किया  जाता  शिक्षा  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  शिक्षा
 संस्थाओं  की  जोरदार  मांग  है  कि  प्राथमिक  शिक्षा  का  गेर-सरकारीकरण  किया  जाना  चाहिए  जिससे
 कि  प्राथमिक  शिक्षा  का  स्तर  सुधर  सके  ।  ब्लैक  बोडਂ  को  भी  कम  कर  दिया  गया  है  ।

 उममें  प्रावधान  है  कि  राज्य  सरकारें***

 सभापति  महोदय  :  डा०  पवार  आपको  वित्त  विधेयक  पर  बोलना

 )

 श्रो  जाज॑  फर्नाण्डीज  :  वित्त  विधेयक  के  अन्तगंत  किसी  भी  विषय  पर  चर्चा  हो
 सकती  है  ।

 डा०  वसन्‍्त  निर्वेती  पंवार  :  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  मैंने  अभी  कहा  है  कि
 इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  थी  ।  चूंकि  इस  पर  चर्चा  बन्द  हो  गई  इसलिए  मैंने  अभी  इस  पर
 चर्चा  प्रारम्भ  की  यदि  हमें  वित्त  विधेयक  पर  बात  करनी  है  तो  हमें  यह  कहना  है  कि  छात्रों  से
 लिया  जाने  वाला  शिक्ष ण  शुल्क  बढ़ाया  जाना  चाहिए  क्योंकि  इसकी  योजना  काफी  पहले  बनी  थी  ।

 यहां  तक  मेडिकल  कालेजों  में  लिया  जाने  वाला  शुल्क  जोकि  500-600  रुपया  बहुत  कम  है  और
 यदि  यह  ऐसे  ही  चलता  रहा  तो  सरकार  को  बहुत  घाटा  होगा  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  कि  प्राथमिक

 माध्यमिक  मेडिकल  शिक्षा  और  सरकारी  विद्यालयों  में  अन्य  सभी  व्यावसायिक  तथा
 अन्य  प्रकार  की  शिक्षाओं  का  शुल्क  यदि  लागत  के  अनुरूप  नहीं  तो  कुछ  अवश्य  बढ़ाना  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  सुझाव  दूंगा  कि  आयकर  से  छूट  की  सीमा  बढ़ायी  जानी  चाहिए  ।  मैं  माननीय  वित्त
 मन्त्री  से  वतंमान  सीमा  को  बढ़ाने  का  अनुरोध  करता  हूਂ  क्योंकि  रुपए  का  अवमूल्यन  हुआ  है  तथा
 कर  में  पहले  से  ही  वृद्धि  हो  रही  इसलिए  मैं  इनसे  लोगों  को आय  कर  का  लाभ  देने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ।

 में  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करूगा  कि  वह  उर्वरक  सब्सिडी  पर  पुनविचार
 उवंरक  सब्सिडी  पर  दोहरी  नीति  नहीं  होनी  चाहिए  ।  केवल  एक  नीति  होनी  चाहिए  ।  अन्यथा
 बाजारी  बढ़ेगी  ।  इस  समय  किसानों  की  समस्या  यह  है  कि  उवंरक  की  मांग  है  और  उवंरकों  का  मूल्य
 अहुत  बढ़  गया  है  |  कृषि  मन्‍्त्री  ने नीति  की  घोषणा  करते  समय  यह  वादा  किया  था  कि  वह  इस  पर
 विचार  करेंगे  जिससे  कि  सीमान्त  ओर  छोटे  किसानों  को  इसका  लाभ  मिल  सके  |  लेकिन  उस  मंत्रालय
 से  कुछ  नहीं  मिला  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उस  पक्ष  पर  ध्यान  दें  और
 बड़ी  संख्या  में  किसानों  को  जो  कि  असंगठित  हैं  लाभ  यदि  किसान  संगठित  हो  जायें  तो  वह  पूरे
 राष्ट्र  को  हिला  सकते  लेकिन  यह  हमारा  दुर्भाग्य  है  कि  किसान  संगठित  नहीं  हो  रहे  मैं
 माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वहू  इस  मामले  पर  ध्यान  दें  ।

 जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा  यही  समस्या  स्वास्थ्य  के  क्षेत्र  में  आम  अस्पतालों  में  जो  शुल्क
 लिया  जा  रहा  है  वह  उस  पर  हुए  खर्च  की  तुलना  में  काफी  कम  है  |  हर  अस्पताल  घाटे  में  चल  रहा

 मेरे  विचार  से  आपको  कुछ  पंजौकरण  शूल्क  लगाने  का  प्रयास  करना  दवाओं  भौर
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 बसन्‍्त  निवेत्ति

 उपचार  की  अन्य  लागतों  को  मुफ्त  किया  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  पंजीकरण  शुल्क  अधिक  होना  चाहिए
 जिससे  कि  अस्पतालों  के  क्राय  और  व्यय  में  एक  प्रकार  का  सन्तुलन  हो  ।

 अन्त  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुझे  बहुत  कुछ  कहना  लेकिन
 पीठ  के  निदेशानुसार  मैंने  विषय  बदल  दिया  मैं  वित्त  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  तथा  मुझे  यह
 अवसर  देने  के  लिए  अध्यक्षपीठ  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  अब  श्री  काशीराम  राणा  बोल  सकते  उनके  बोलने  के  पहले  सदस्यों
 तथा  प्रेस  के  फायदे  के लिए  एक  घोषणा  है  ।  8  बजे  के  बाद  कक्ष  संख्या  70  में  राजिभोज  की  व्यवस्था
 की  गई  है  ।  इसलिए  जो  लोग  चाहें  अपनी  सुविधा  के  अनुसार  वहां  जाकर  रात्रिभोजन  कर  सकते

 एक  भमाननोय  सदस्य  :  क्‍या  यह  व्यवस्था  मुफ्त  में  है  ?

 सभापति  महोदय  :  इसकी  व्यवस्था  संसदीय  कार्य  मन्त्री  ने  सदस्यों  के  लाभ  के  लिए
 बी

 )

 की  याहमा  सिह  युधनाम  :  मुझे  आभास  दिलाया  गया  था  कि

 मुझे  पहले  बुलाया  जायेगा  लेकिन  मुझे  नहीं  बुलाया  गया  ।  इसो लिए  मैंने  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  से
 भी  निवेदन  किया  था  और  उन्होंने  मुझे  आश्वासन  दिया  मुझे  अब  तक  बोलने  का  अवसर  नहीं
 विया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  अभी  देखता  हूं  क्योंकि  पहले  जो  कुछ  हुआ  मुझे  उसकी  जानकारी  नहीं
 है  भौर  मैं  आपको  उसी  अनुसार  बुलाऊंगा  ।  )

 [

 भी  काशी  राम  राणा  :  भादरणीय  सभापति  वित्त  मन्‍्त्री  जी  ने  जो  वित्त
 विधेयक  पेश  किया  उसका  विरोध  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मान्यवर  मैं  इसलिए  विरोध
 कर  रहा  हूं  कि  मैं  समझता  था  कि  बजट  के  बारे  में  सारे  देश  में  जो  अप्ंतोष  फैला  हुआ  है  और
 लोगों  ने  इसके  प्रतिकूल  अपनी  राय  सारे  देश  में  जो  प्रकट  की  उसको  ध्यान  में  रखते  हमारे
 वित्त  मंत्री  बहुत  सो  रियायतें  देने  की कोशिश  लेकिन  जब  हाउस  में  उन्होंने  अनाउस  किया
 तब  मुझे  लगा  मान्यवर  कि  करीब  29  करोड़  रुपए  की  रियायत  उन्होंने  दी  इसमें  20  करोड़
 रुपए  की  रियायत  तो  ऐसी  है  जो  सिर्फ  फिल्म  इन्डस्ट्री  फो  ही  दी  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  कि
 उन्होंने  फिल्म  इन्डस्ट्री  को  रियायत  क्‍यों  अच्छा  लेकिन  जो  बाकी  9  करोड़  रुपए  की
 रियायत  दी  है  वह  इस  देश  में  फैले  हुए  85  लोगों  के  साथ  एक  मजाक  इसलिए  मैं
 वित्त  मम्त्री  जी  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  भभी  भी  पुनविचार  करके  रियायत  देने  की  कोशिश
 करें  क्योंकि  यह  एक  सिलसिला  चल  पड़ा  जब  भी  बजट  में  घादा  होता  तो  हम  सिर्फ  अपनी
 सोच  से  ही  कह  देते  हैं  कि  पेट्रोलियम  प्रोडक्ट  के  दाम  बढ़ा  केरोसीन  के  दाम  बढ़ा  जो  हमारे
 घर  में  हर  रोज  की  इस्तेमाल  की  चोजें  उनके  दाम  बढ़ाने  की  कोशिश  हर  वित्त  मंत्री  करते  हैं  ।
 मैं  ऐसा  मानता  हूं  कि  हमें  ऐसे  सोचने  चाहिए  कि  जिनसे  ओर  ज्यादा  कर  बोक  लोगों  के
 ऊपर  न  पड़े  ।  अब  वे  अंतिम  सीमा  तक  पहुंच  गए  बल्कि  मैं  तो  यहां  तक  कहना  चाहता  हूं  कि  भब
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 वे  अन्तिम  बिन्दु  को  भी  क्रास  कर  गए  हैं  ।  इसलिए  मैं  तो  यह  गुजारिश  करूगा  माननीय  वित्त  मंत्री
 जी  से  कि  और  कोई  स्त्रोत  पता  रास्ता  ढूढ़ें  ।  चाहे  बह  उत्पादन  बढ़ाकर  कुछ  भी
 लेकिन  नया  रास्ता  ढूढ़ें  ।  चाहे  वह  एग्रीकल्बर  को  बढ़ावा  देकर  चाहे  इन्डस्ट्रीज  को  बढ़ावा  देकर

 लेकिन  अब  पेट्रोलियम  और  रोजमर्रा  की  चीजों  पर  दाम  बढ़ाने  के  स्त्रोत  से  कर  इकट्ठा  करने
 का  काम  समाप्त  करें  ।  इस  समय  स्थिति  यह  है  कि  जो  भी  हम  पर  टेक्स  लाद  दिया  जाता  उससे
 न  तो  एग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन  बढ़ता  है  और  न  इंडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  बढ़ता  है  ।

 सभापति  मैं  एक  फोगर  देना  चाहता  हुं  जो  1990-91  में  बढ़  रहे  उत्पादन  के
 सम्बन्ध  में  है  ।

 सभापति  महोदय  :  राणा  आपके  पास  बोलने  के  लिए  कुल  मिलाकर  7  मिनट  हैं  ।

 श्री  काशी  राम  राणा  :  सभापति  जो  हमारा  हन्डस्ट्रियल  प्रोडक्शन  वह
 मिक  सर्वे  के  अनुसार  1988-89  में  8.7  था  और  1990-91  में  8.4  था  और  हमारा  एग्रीकल्चरल
 प्रोडक्शन  1988-89  में  21  प्रतिशत  था  और  कहां  आ  गए  1990-91  में  4.5  के  ऊपर  और

 हमारा  जी  ०एन०पी०  10.6  था  वहां  से  हम  आ  गए  5  मैं  इसीलिए  यह  एग्जाम्पल
 देना  चाहता  हूं  कि  हमारी  जो  अर्थ-नीति  है  वह  देश  को  पीछे  की  ओर  ले  जा  रही  इसीलिए  इस
 देश  के  करोड़ों  लोग  दुखी  हैं  ।

 सभापति  मुझे  एक  शेर  याद  आ  रहा  है  जो  इस  प्रकार  है  :--

 जिन्दगी  खुदा  के  लिए  माफकर  दे
 बठी  हुई  यह  मौत  है  मेरे  इन्तजार  मेंਂ

 भाज  ऐसी  परिस्थिति  हो  गई  है  कि  कई  लोगों  को  खामे  को  नहीं  मिलता  भाज  इस  देश
 की  अर्थ  स्थिति  क्‍या  कल  हमारे  एक  मानतीय  सदस्य  ने  बताया  कि  इनतफलेशन  रेट  कितना
 जब  से  रुपए  का  डोबेलूएशन  हुआ  है  तब  से  इनफलेशन  बढ़ता  जा  रहा  उन्होंने  आशंका  व्यक्त
 की  कि  शायद  इस  साल  के  अंत  तक  हमारा  इतफलेशन  रेट  16  प्रतिशत  तक  हो  जाएगा  और  शायद
 इससे  अवमूल्यन  की  स्थिति  पैदा  हो  भाज  हमारा  होलसेल  प्राइस  इनडंक्स  क्‍या  कांग्रेस
 मैनीफेस्टो  में  बताया  था  कि  सौ  दिन  में  हम-भाव  कंट्रोल  कर  जब  हमारी  सरकार  बनेगी  तो
 भाव  को  उसी  स्थिति  में  ले  जाएंगे  ।  लेकिन  बजट  के  बाद  भाव  बढ़ता  गया  ।  1990-91  में  कंज्यूमर
 प्राइस  इनडेक्‍्स  6.6  से  13.6  हो  गया  होलसेल  प्राइस  इनडबस  9.1  था  12.1  हो  गया  मैं

 बहना  चाहता  हूं  कि जब  भी  बजट  में  ढेफीसिट  होता  है  तो  उसे  और  तरीके  से  बांटना
 उेक्स  का  बोझ  जो  अनवीअरेबल  होता  जा  रहा  है  उसको  कम  करना  चाहिए  ।

 वित्त  मन्त्री  ने  सबसे  पहले  रियायत  की  बात  की  |  रैस्टोरेंट  पर  उन्होंने  जो  क्राईटेरिया
 लगाया  है  बह  बहुत  बड़ी  गलती  मृझे  नहीं  लगता  कि  वित्त  मंत्री  ने  स्वयं  ऐसा  किया  किसी
 आफिसर  ने  उन्हें  शायद  बताया  होगा  ।  रैस्टोरंट  में  बदि  एयर-कंढीश्तर  है  तो  उसके  ऊपर  उन्होंने
 20  प्रतिशत  टेकक्‍्स  लगा  दिया  ।  यह  जो  क्राईटेरिया  आपने  रखा  है  यह  करप्शन  बढ़ाने  के  लिए
 एयर-कंडी तर  के  बजाए  कोई  एयर-कलर  भी  कह  सकता  वित्त  मन्त्री  को  यदि  पैसा  चाहिए  तो
 फोरनसं  को  जो  25-30  प्रतिशत  कनसंशन  देते  हैं  उसे  कम  कर  देना  इससे  ढेढ़-दो  सौ
 करोड़  रुपए  मिल  सकते  जो  टैक्स  आपने  रैस्टोरेंट  पर  लगाया  है  एयर-कंडीश्तर  पर  वैसा  टैक्स
 लगाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।
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 काशी  राम  राणा  ]

 मैन  मेड  फाईबर  पर  20  प्रतिशत  4+  5  रुपए  पर  स्ववेर  मीटर  कपड़े  के  बजाए  याने  पर

 टेब्स  लगाया  जाए  इसके  बारे  में  नौबीं  लोक  सभा  में  फाईनैंस  मिनिस्टिर  श्री  दण्डवते  ने  आश्वासन

 दिया  था  ।  इस  बारे  में  आबिद  हुसेन  क्मेटी  ने  भी  सिफारिश  की  कपड़े  के  बजाए  याने

 फैक्चरर  से  ऐडीशनल  एक्साइज  डयूटी  ली  जाएगी  तो  सरल  पांच  सौ  करोड़  रुपए  जो

 एक्साइज  का  मिलता  है  उसमें  बहुत  सारी  चोरी  होती  टेवस  कलेबट  करना  है  तो  पांच  सौ  करोड़
 के  बजाए  छः.सात  सौ  करोड़  रुपये  वहां  से  ले  सकते  मैं  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  हमें
 कपड़े  की  क्वालिटी  बढ़ानी  यदि  करप्शन  हटानी  १म्पीटीशन  में  संसार  के  अन्य  देशों  के  साथ
 चलना  है  तो  जब  तक  ऐडीशनल  एक्साइज  डयूटी  कपड़े  के  बजाए  याने  पर  नहीं  लगाएंगे  तब  तक
 बवालिटी  नहीं  सुधरेगी  ।  इसलिए  जो  भी  टेक्स  है  उसे  ख्याल  में  रखकर  जरूर  ऐसी  रियायत
 जिससे  रोजगार  बढ़े  करप्शन  घंटे  ओर  लोगों  की  सुविधा  बढ़े  ।

 मैं  एक  मुद्दा  भौर  उठाना  चाहता  आपने  खाद  में  30  परसेंट  की  सब्प्रिडी  में  कटौती
 डिवलेयर  की  अमोनिया  कैल्शियम  अमोनिया  नाइट्रेंट  आदि  जो  5-6  प्रकार  की  खाद  हैं
 उसको  डिकंट्रोल  किया  गया  है  ।  डिकंट्रोल  होने  की  वजह  से  60  परसेंट  बहुत  ज्यादा  देना  पड़ता  है  ।
 जो  थंली  86  रुपए  में  मिलती  थी  वह  भाज  140  रुपए  में  मिलती  है।॥  कोई  किसान  उसे  लेने  के  लिए
 तैयार  नहीं  इस  बारे  में  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  अवश्य  ही  कुछ  इसके  साथ-साथ  छोटे  और

 बड़े  किसान  में  कोई  फर्क  नहीं  करना  चाहिए  वरना  करप्शन  बढ़ेगा  ।  जो  इसका  मैन्यूफेक्चर  करते  हैं

 वह  भी  उसको  बंद  करने  जा  रहे  हैं  जिससे  आपको  बहुत  घाटा  होने  वाला  आप  जल्‍दी  ही  कुछ
 राहत  हमारे  किसानों  को  दें  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  जी  के  दिल  में  इस  देश  के  लाखों  गरीबों  के  प्रति  चाहत

 है  और  दर्द  मैंने  जो  यह  2-4  बातें  बतायी  हैं  ट्रांसफर  आफ  डूयूटी  के  बारे  खाद  के  बारे  में
 ओऔर  रेस्टां  के  बारे  उन  पर  आप  अवश्य  ही  विचार  इसी  प्रार्थना  के  साथ  मैं  अपनी  बात
 समाप्त  करता  हूं  ।  बोलने  का  समय  उसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  जब  बल  बजाता  हू  तो  कुछ  माननीय  सदस्यों  को  ठीक  नहीं  लगता

 होगा  लेकिन  17  लोगों  के  नाम  यहां  अभी  लिखे  हुए

 थी  जाज  फर्नान्डीज  :  12  बजे  तक  हाउस  चलाइए  ।

 सभापति  महोदय  :  तो  भी  समय  की  मर्यादा  उसमें  रखनी  होगी  ।  चाहे  तो  दप्त  मिनट  कर
 दीजिए  ।

 ]

 थ्री  के०  पो०  रेड्डय्या  यादव  :  बहुत  सी  अनुदान  की  मांगों  पर  चर्चा  नहीं  की  गई  थी  ।  कम
 से  कम  वित्त  विधेयक  पर  सदन  के  संतोष  तक  अवश्य  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  मैं  मानता  हूं  कि  कोई  विशेष  बात  बहने  के  दस  मिनट  का  समय  पर्याप्त
 होगा  ।  :

 ]
 थी  श्रीपाल  सिह  यादव  :  यहां  पर  पक्षपात  इतना  हो  रहा  है  कि  यही  देश  को  लेकर  डूब
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 रहा  हमने  आपको  सबसे  पहले  नाम  दिया  है  और  हमारे  व्हिप  से  रिकमेंड  होकर  गया

 )
 ***

 सभापति  महोदय  :  चेयरमन  के  साथ  ऐसी  बहस  करना  अच्छा  नहीं  होता

 थ्री  भीपाल  सिह  यादव  :  घेयरमंन  साहब  को  भी  ध्यान  रखना  चाहिए  ।

 सभापति  महोदय  :  आपके  साथ  न्याय  आपका  नाम  जिस  प्रकार  से  होगा  उसी
 प्रकार  से  रहेगा  ।

 श्री  याइमा  युमनाम  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 द्वारा  भस्तुत  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करता  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  करने  का  औचित्य
 बयान  करना

 में  इस  सभा  के  कुछ  नेताओं  द्वारा  राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  देने  का  समर्थंत  करने  से
 उत्प्रेंरित  हुआ  हूं  ।  मैंने  इस  बात  को  राष्ट्रीय  मोर्चा  और  वामपंथी  दलों  द्वारा  प्रकाशित  लगभग  सभी
 घोषणा  पत्रों  में  पाया  इनसे  मुझे  बहुत  प्रेरणा  मिली  अतः  मैं  उनका  समर्थन  करना  चाहता

 राज्यों  को  अधिक  स्वायत्तता  देने  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  राज्यों  को और  अधिक  वित्तीय
 स्वायत्त ता  देने  की  हिमायत  भी  करता  हुं  ।  मैंने  देखा  है  तथा  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  है  कि  उड़ीसा  के

 मुख्य  मंत्री  श्री  बीजू  पटनायक  केन्द्रीय  सरकार  से  राज्यों  को  अधिक  बित्तीय  स्वायत्तता
 देने  का  आग्रह  कर  रहे  हैं  यदि  इस  संबंध  में  कोई  आन्दोलन  भी  आरम्भ  किया  गया  तो  मैं  उनका
 साथ  दूंगा  ।

 मिजो  अदणाचल  प्रदेश  और  सिक्किम  जैसे  कुछ
 छोटे  राज्य  भी  हैं  ।  निःसन्देह  कुछ  अन्य  राज्य  भी  वे  बहुत  छोटे  राज्य  उनकी  कोई  घरेलू  भाय

 नहीं  उन्हें  समग्र  मंशदानों  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ऋण  के  रूप  में  भी  दी  गई
 अन्य  सहायता  पर  निर्भर  रहना  पड़ता  साथ  ही  साथ  यह्‌  राज्य  राज्यों  जेता  तंत्र  भी  बरकरार
 रखे  हुए  हैं  ।  वे  राज्य  विधान  राज्यपाल  का  उच्च  न्यायालयों  की  स्थाई  द्वण्ड  पीठों

 सहित  उच्च  न्यायालयों  को  भी  सम्पोषित  करते  इन  सबका  रखरखाव  बहुत  मंहगा  भतः  मैं
 सरकार  के  समक्ष  यह  प्रस्ताव  रखना  चाहुंगा  कि  राज्य  सरकारों  को  घन-पंत्ताधन  का  वितरण  करने
 के  लिए  कोई  फाम ूला  बनाते  समय  बिक्री  कर  इत्यादि  ज॑मे  केन्द्रीय  करों  के  माध्यम  से
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अजित  आय--जो  वास्तव  में  राज्यों  में  अजित  की  जाती  है--का  पुनंनिरीक्षण
 किया  जाना  राज्यों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  इसके  अनुपात  तथा  फामू ला
 क्न  पुनंनिरीक्षण  किया  जाना  केन्द्र  के  लिए  थोड़ा  सा  अनुपात  नियत  कर  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  अजित  लगभग  सभी  कर  राज्यों  को  दिए  जाने  चाहिएं  ताकि  राज्य  अपना  प्रशासन  ठीक  से
 चला  वर्ना  होता  यह  है  कि  राज्यों  को  जो  सहायता  मिलती  जो  घरेलू  कर  वे  जमा  करते

 हैं  ओोर  जो  सहायता  अनुदान  वे  केन्द्रीय  सरकार  से  प्राप्त  करते  हैं  वह  सब  राज्य  सरकार  द्वारा

 चलाए  गए  प्रतिष्ठानों  ज॑से  वेतन  के  भुगतान  इत्यादि  पर  व्यय  हो  जाता  विकास  कार्यों  के

 लिए  बहुत  कम  धनराशि  बचती  है  ।  इसलिए  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जो  का  ध्यान  इन  सब  विषयों
 पर  ब्रिच।र  करने  के  लिए  आकर्षित  करना  चाहूंगा  ।

 अब  मैं  राज्यों  की  कानून  तथा  व्यवस्था  की  स्थिति  पर  कुछ  कहना  यहां  मेरा  अ्॑
 न  केवल  मणिपुर  में  विद्यमान  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  से  है  अपितु  नागालैण्ड  तथा  असम  की
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 पाइसा  सिह  युमनाम  ]

 स्थिति  से  भी  है  ।  माननीय  गृह  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  में  घोषणा  की  कि  विद्रोहियों  भोर

 बादियों  की  गतिविधियों  क ेकारण  नागालैण्ड  और  मणिपुर  के  तीन  राज्यों  में  अशान्ति

 है  ।  इसलिए  नागालैण्ड  तथा  असम  के  कुछ  भागों  को  अशांत  क्षेत्र  घोषित  किया  गया

 आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  वहां  के  लोग  कितने  आक्रान्त  विद्रोहियों  का  सामना  बरने  के

 लिए  मैं  यह  प्रस्ताव  करना  चाहूंगा  कि  इस  संबंध  में  सभी  तीन  राज्यों  को  समन्वित  प्रयास  करना

 चाहिए  ।  मुख्य  मन्त्रियों  को  एक  समन्वय  समिति  गठित  करनी  मैं  समझता  हूं  कि असम

 जैसा  अकेला  राज्य  स्थिति  का  मुकाबला  नहीं  कर  श्री  हितेश्वर  सेकिया  ने  मणिपुर  भौर

 नागालैण्ड  के  मुद्य  मंत्रियों  से परामर्श  किए  बिना  ही  अल्फा  उग्रवादियों  को  आम  माफी  की  घोषणा

 कर  दी  ।  अन्य  राज्यों  पर  इसकी  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ?  उन्होने  इस  पहलू  पर  विचार  नहीं  किया  ।

 चूंकि  मेरे  पास  बहुत  कम  समय  मैं  केवल  कुछ  मुद्दों  तक  सीमित  मैं  वित्त  मन्‍्त्री  जी  के

 समक्ष  यह  प्ररताव  रखना  चाहूंगा  कि  सरकार  को  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  अथवा  गृह  मंत्रियों  को

 लेकर  एक  समन्वय  समिति  का  गठन  करने  पर  विचार  करना  एक  समन्वित  दृष्टिकोण
 अपनाकर  ही  हम  वहां  की  स्थिति  से  निपट  सकते  हैं  ।

 आतंकवादी  तथा  विद्रोही  आधुनिकतम  हथियारों  का  प्रयोग  कर  रहे  हैं  जबकि  पुलिस  अथवा

 अध॑  सैनिक  बलों  को  ऐसे  हथियार  नहीं  दिए  गए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  पुलिस  बलों  को
 आतंकवादियों  द्वारा  प्रयुक्त  किए  जाने  वाले  हथियारों  से  उत्तम  कोटि  के  हथियार  दिए  जाने  चाहिएं  ।

 एक  भौर  बात  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  को  मणिपुर  से  वहां  के  मुख्य  मन्त्री  से  पर।मर्श  किए  बिना  कुछ
 अं  सेनिक  बलों  को  वापस  बुला  लेना  वहां  पर  विद्रोहियों  द्वारा  पैदा  की  गई  स्थिति  का

 मुकाबला  सरकार  कंसे  करेगी  ?  यह  बात  सभा  तथा  वित्त  दोनों  के  ध्यान  में  लाई  जा  रही
 मणिपुर  राज्य  में  इस  समय  यही  स्थिति  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सैन्य  बलों  को  विशेष  शक्तियां

 प्रदान  करने  वाले  1958  जैसे  क्र  कानून  को  लागू  करने  के  बदले  सरकार  के  लिए

 यही  अच्छा  रहेगा  कि  इसे  वापस  ले  लो  और  जो  धनराशि  वहां  सेना  की  तैनातौ  पर  व्यय  की  जाती
 उसे  विकास  कार्यो  पर  लगाया  इससे  समस्‍यायें  बहुत  हद  तक  दूर  होंगी  ।

 मणिपुर  के  युवा  महयूस  करते  हैं  कि  उनके  साथ  विश्वासधात  क्रिया  गया  हैं  क्योंकि  उनको
 मैंने  यह  मामला  सदन  में  भी  उठाया  था--को  मान्यता  भी  नहीं  दी  गई  है  और  देश  के

 संविधान  की  भाटवों  अनुसूची  में  भी शामिल  नहीं  किया  गया  वह  बहुत  भाहत  महसूस  करते
 इसी  कारण  वश वे  संतुष्ट  नहीं  मेरा  विचार  हैं  कि  यदि  मणिपुरी  भाषा  को  आठवों  अनुसू ची

 में  शामिल  किया  जाए  तो  विद्रोही  गतिविधियों  से  संबंधित  50  प्रतिशत  समस्या  हल  हो  सकती

 अब  मैं  शिक्षा  की  बात  करता  सीमान्त  राज्यों  में  शिक्षा  का  विक!स  करने  को  एक
 योजना  है  ।  इस  समय  यह  योजना  केवल  जम्मू  व  कश्मीर  तथा  पंजाब  के  लिए  सीमित

 मिजो  नागालेण्ड  और  असम  इस  योजना  की  परिधि  से  बाहर  ऐसा  क्यों  है  ?  यह  योजना
 सोमास्त  राज्यों  में  शिक्षा  के  लिए  बनाई  गई  नागाल॑ण्ट  तथा  असम  के  कुछ  भागों  पर
 भी  उनके  पिछड़ेपन  के  कारण  कुछ  ध्यान  देने  को  आवश्यकता  अपने  पिछड़ेपन  से  वशीभूत
 होकर  ही  वे  ऐसे  तरीके  अपनाते  हैं  जो  हमारे  लिए  भवांछतीय  यदि  हम  उन्हें  शिक्षित  करेंगे  तो
 वे  मुख्यधारा  में  भा  सकते  हैं  और  देश  के  हितों  की  रक्षा  कर  सकते  मैं  दृढ़  तापूत्रंक  कहना  चाहता
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 हूं  कि  सीमांत  राज्यों  ने  शिक्षा  के  विकास  संबंधी  कार्यक्रमों  को  हाथ  में  लेते  हुए
 मेघालय  जैसे  क्षेत्रों  को  भी  शामिल  किया  जाना

 मणिपुर  को  राज्य  में  पूर्ण  मच्निषेध  लागू  करते  का  अनुभव  सरकार  ने  मशनिषेध  की
 घोषणा  कर  दी  है  ।  राज्य  में  पूर्ण  मद्यनिषेध  लागू  किन्तु  इससे  लगभग  तीन  करोड़  रुपए  की  हानि
 होती  हो  सकता  है  मैं  गलत  होऊं  और  आप  मेरी  गलती  सुधार  सफते  यह  एक  अच्छा  कदम

 है  और  सभी  लोग  इसे  समझते  इसका  उद्देश्य  लोगों  का  कल्याण  करना  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार
 द्वारा  राज्यों  को और  अधिक  अनुदान  देकर  क्षत्तिपूृति  करनी  चाहिए  ।

 मेरे  पास  समय  बहुत  कम  इस  क्षेत्र  के  बारे  में  कहने  को  बहुत  कुछ  है  बहुत  से  मुद्दे
 किन्तु  में  केवल  एक  अन्तिम  मुद्दे  पर  बोलू

 इस  सदन  में  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  के  बारे  में  बहुत  चर्चा  हुई  है  ।  किन्तु
 मणिपुर  इस  मामले  में  एक  अपवाद  है  ।  इस  संबंध  में  मणिपुर  एक  आदश  राज्य  वहां  ऐंसी  कोई
 घटना  नहीं  घटी  जैसा  कि  देश  में  अन्यत्र  होता  वहां  के  लोग  अनुसूचित  जातियों  की  भावनाओं
 का  आदर  करते  हैं  और  उन्हें  सम्मान  देते  अतः  इसे  हमारे  देश  का  आदर्श  राज्य  समझा  णा
 सकता  है  ।

 अन्त  में  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  ध्यान  छोटे  राज्यों  को  अधिक  धनराशि  देने  पर
 भाकषित  करना  चाहूंगा  ताकि  उन्हें  देश  के  अन्य  विकप्तित  राज्यों  के  समनुरूप  लाया  जा  सके  ॥
 धन्यवाद  ।

 7.51  ह्ञ०  प७

 पोौ०  सईद  पीठासीन )
 थी  भोवहलभ  पाणिपफ्रही  )  :  सभापति  '*'

 सभापति  भहोदय  :  क्‍या  आप  जानते  हैं  कि  आपको  कितना  समय  दिया  गया  है  ?  आपको

 सात  मिनट  दिए  गए  हैं  ।

 भरी  भीवल्लभ  पाणिप्रही  :  इसमें  उदारता  बरती  जा  सकती  है  और  विशेषकर  जबकि  आप

 जैसे  उदार  व्यजित  पीठासीन  तो  हम  बोलने  को  श्रेरित  होते  हैं

 [
 हे

 |
 झो  भोपाल  िह  यादव  :  मैं  सदन  का  भी  बहिष्कार  कर  रहा  हूं  और  खाते  का

 भी  बहिष्कार  कर  रहा  हू  ।

 7.52  भ०्प०

 भी  भीपाल  सिह  बारय  क्षत्ता  भवन  से  बाहर  चले

 की  भोवल्लभ  पाणिप्रही  :  मुझे  डर  है  कि  इस  समय  का  समायोजन  मेरे  समय  के  साथ

 किया  जाएगा

 सभापति  महोदय  :  कृप्या  भाषण  जारी
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 भरी  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  महोदय  मैं  बषं  1991  के  वित्त  विधेयक  संख्या  2  का  समर्थन
 फरता  हूं  ।  यदि  आप  वर्ष  1951-52  के  बजट  की  तुलना  इस  वर्ष  1990-91  के  बजट  के  साथ
 करेंगे  तो  पायेंगे  कि  गत  चार  दशकों  में  गुणात्मक  वृद्धि  हुई  है  जो  अशश्चयंजनक  लगभग  30(

 गणा  वृद्धि  हुई  किन्तु  मुझे  यह  देख३.र  दुख  होता  है  कि  मांगों  पर  चर्चा  व्यय  प्रस्तावों  की
 छामबीन  करने  के  लिए  लोक  सभा  में  नियत  की  जाने  वाली  समय  सीमा  घटती  जा  रही  ,

 यह  बास्तव  में  एक  विरोधाभास  है  ।  व्यय  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  रही  किन्तु  मांगों  पर  चर्चा
 करने  के  लिए  सदन  के  पास  रामय  की  कमी  होती  रही

 सत्र  के  दौरान  भी  दिनों  तथा  बैठकों  की  संख्या  कम  होती  जा  रही  है  ।  मुझे  डर  है  कि  मैं
 बैठकों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  सुझाव  नहीं  रख  सकता  क्योंकि  जैसा  आप  जानते  हैं  कि  जब  हम
 लोगों  के  बीच  जाते  हैं  तो  उनकी  भोर  से  इस  बारे  में  बहुत  अधिक  दवाब  इतना  रहता  है  कि  संसद
 सदस्य  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंउनके  साथ  हों  ।  इसलिए  मैं  सदन  में  बैठकों  की  संझया  बढ़ाने  का  सुझाव  नहीं

 किन्तु  साथ  ही  साथ  सभी  व्यय  प्रस्तावों  की  समृचित  छानबीन  के  लिए  कोई  न  कोई  रास्ता
 निकालना  ही  होगा  ।  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  समितियों  को  गठित  करके  की  जा  सकती  संत्तदीय
 समितियों  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  और  इससे  बचा  नहीं  जा  सकता  वरना  हमारी  संसदीय
 प्रणाली  की  विश्वसनीयता  बढ़ेगी  नहीं  भौर  न  तो  कोई  जवाबदेही  ही  होगा  और  न  ही  कोई
 निगरानी  ।  मैं  समय  की  कमी  के  कारण  इसके  विस्तार  में  नहीं  जा

 अतः  कम  से  कम  मेरा  यह  सुझाव  दे  कि  प्रभावी  ढंग  से  निगरानी  रखने  तया  सभी  व्यय
 प्रस्तावों  आदि  पर  चर्चा  करने  के  लिए  हमें  इन  समितियों  को  और  विलम्ब  किए  बिना  शीघ्र  गठित  .
 कर  लेना  चाहिए'*ਂ  संबंध  में  सभी  तरफ  से  दबाव  पड़ना  चाहिए  इस  पर  एक
 होना

 आप  जानते  हैं  कि  हमारा  देश  क्षि  प्रधान  देश  हमारी  अधंव्यवस्था  में  कृषि  का  बड़ा
 महत्व  हमारे  देश  को  कृषि  कुल  मिलाकर  मानसून  के  रुख  पर  निरभंर  करती  ब्रिटिश
 समय  से  यही  कहा  जाता  है  कि  भारतीय  बजट  मानसून  का  जुआ  मेरे  विचार  से  आज  भी  यही
 स्थिति

 वित्तीय  वर्ष  बदलने  संबंधी  श्री  चन्दूलाल  चन्द्राकर  के  प्रस्ताव  पर  भी  3-4  वर्ष  इसी  सदन  में
 वित्त  विधेयक  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लेते  हुए  मैंने  एक  ठोस  दलील  दी  थी  ।  बतंमान  वित्तीय  वर्ष  के
 मामले  में  क्या  होता  है  कि  ग्रीष्म  ऋतु  के  मध्य  हमारी  बजट  प्रक्रिया  पूरी  हो  जाती  बजट
 पारित  हो  जाते  हैं  । जब  तक  इसका  प्रभाव  खेतों  तक  पहुंचता  है  मानसून  आ  जाता  अतः  नए
 वित्तीय  वर्ष  में  वास्तविक  विक्रास  कार्य  नवम्बर  से  पहले  शुरू  नहीं  होता  खेतों  में  विकास  कार्य
 ओर  क्रियान्वयन  के  लिए  हमारे  पास  प्रभावी  कार्य  अवधि  कितनी  बचती  है  ?  यही  5  से  6  माह
 तक  ।  क्‍या  यह  ठीक  पद्धति है  ?  यूह  हमू।री  अर्थव्यवस्था  के  लिए  लाभदायक  है  ?  अतः  अपनी  पूरी
 शक्ति  के  साथ  मैं  कहूंगा  कि  ब्रिटिश  समय  से  हमारा  बजट  :  भप्रैल  से  शुरु  होता  हम  इसे  क्यों
 रखें  ?  हमें  अपनी  स्थिति  का  स्वयं  आकलन  करना  अतः  इसे  इस  प्रकार  निश्चित  किया
 जाना  फसलों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  बजट  बनाना  तब  आपको  मालूम  होता  हैं
 कि  कया  होने  वाला  फसलों  से  कितनी  आशा  आप  तदनुसार  अपना  बजट  बना  सकते  हैं  ।
 नवम्बर  के  शुरू  से विकास  कार्य  शुरू  हो  जाता  है  और  बिना  रुक्ते  जून  के  मध्य  मानसून  के
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 माने  चलता  रहता  इससे  आपको  पांच  से  माह  की  वर्तमान  संक्षिप्त  भवधि  की  बजाय
 9-10  माह  की  कार्य  अवधि  मिल  जाती  कृपया  इस  पर  विचार  कीजिए  ।

 हमारे  बजट  में  अनेक  अच्छे  उपाय  किए  गए  मैं  उनके  बारे  में  नहीं
 माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  दो  दिन  पहले  वित्त  विधेयक  प्रस्तुत  करते  समय  कुछ  रियायतों  की  धोषणा
 बी  गई  है  ।

 निर्यात  आदि  को  बढ़ावा  देने  के  बारे  हमारी  समस्या  का  दोहरा  होना  स्वाभाविक

 हमारा  देश  आधथिक  संकट  से  गुजर  रहा  हमारी  समस्‍या  यह  है  कि  भुगतान  संतुलन  तथा  और
 अधिक  विदेशी  मुद्रा  कैसे  अजित  करें  और  आन्तरिक  व्यय  को  कैसे  कम  करें  तथा  भारत  में  वस्तुओं
 की  मितव्ययता  करके  अपने  निर्यात  को  कैसे  बढ़ाया  जाए  और  इसके  साथ  ही  मूल्य  वृद्धि  भी  न  हो  ।
 ये  सब  समस्‍यायें  हमने  भआई०  एम०  एफ०  से  बड़ा  ऋण  देने  के  लिए  अनुरोध  किया

 इससे  चाहे  कितनी  ही  अवमानना  हो  हमें  देश  से  जहाजों  में  सोना  लाद  कर  बाहर  भेजना  पड़ा  ।
 ये  बहुत  ही  अपमानजनक  बातें  साथ  ही  इससे  बचने  का  कोई  उपाय  नहीं  स्थिति  इतनी
 विकट  थी  ।  अपनी  नीति  भादि  में  सुधार  करने  की  व्यवस्था  कौ  गई  सरकार  स्थिति  में

 सुधार  करने  हेतु  कार्यंत्राही  कर  रही  लेकिन  मुझे  यह  देखकर  बहुत  दुःख  हो  रहा  है  कि  हमारे
 व्यवहार  और  आचार  में  आवश्यक  गंभीरता  दिखाई  नहीं  देती  प्रशासन  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर

 इसका  कोई  प्रभाव  नहीं  दिखाई  देता

 8.00  म०  प०

 थो  भोवल्लभ  पाणिप्रही  :  जो  भी  हो  रहा  है  उससे  स्पष्टतः  यह  धारणा  बनती  भौर  ऐसा
 इसलिए  भी  है  कि  देश  में  इस  समय  आधथिक  आपातकाल  की  स्थिति  परन्तु  क्या  यह  हमारी

 कार्यंवाहियों  से  नजर  आता  है  ?  क्या  सरकारी  व्यय  में  कोई  भारी  कटौती  की  गई  है  ?  क्या  किसी
 मंत्रालय  से  कोई  कार  हटाई  गई  है  ?  क्‍या  बजट  प्रस्तुत  किए  जाने  के  बाद  रात्रिभोजों  में  कोई  कमी
 की  गई  है  ?  क्या  हम  आम  आदमी  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  कार्य रत  अपने  अधिकारियों  के  समक्ष  कोई

 उदाहरण  प्रस्तुत  कर  पा  रहे  हैं  ?  क्या  अधिकारियों  और  संसदीय  दलों  के  विदेशी  दोरों  में  कोई
 कटोती  की  गई  है  ?  जब  भायथिक  आपातकाल  की  स्थिति  है  तो  हमें  भी  तदनुरूप  कार्यवाही
 करनी  मैं  इसमें  कोई  दोष  नहीं  निकाल  रहा  लेकिन  स्थिति  वास्तव  में  बहुत  ही  विकट

 है  और  इसके  लिए  कठोर  उपायों  की  आवश्यकता  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  इन  उपायों  के

 करने  की  अपील  करता  हमारी  व्यवस्था  इस  प्रकार  की  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न

 राजनीतिक  दल  सत्ता  में  जब  तक  कि  उत  सभी  के  बीच  आपसी  समन्वय  और  अच्छी  समझ्षदारी
 न  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  स्थिति  सुधार  में  नहीं  ला  सकते  बेचारे  केन्द्रीय  वित्त  मंत्री  क्या  कर  सकते

 हैं  ?  वह  केवल  यहां  बैठकर  नीतियां  बना  सकते  कुल  मिलाकर  नीतियों  का  कार्मानवयन  प्रशासन
 तन्‍्त्र  पर  निर्भर  करता  उन्होंने  उवंरकों  के  लिए  दोहरी  मूल्य  नीति  बनाई  इसे  कौन
 क्रियान्वित

 प्रेस  से  हमें  एक  और  बहुत  परेशान  करने  वाली  खबर  मिली  है  कि  अनेक  मुख्य  मंत्रियों  ने

 ऐसी  नीति  के  क्रियान्वयन  में  अपनी  असमथ॑ंता  प्रकट  की  समावार  पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  ।
 चोनी  के  मामले  में  दोहरी  मूल्य  नीति  का  अनुभव  बहुत  कट  रहा  है  ।
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 हमारी  सावंजनिक  वितरण  व्यवस्था  आमतौर  पर  गरीबों  और  कमजोर  वर्गों  के  लिए  है
 लेकिन  जिस  प्रकार  से  चीनी  वितरण  नीति  को  सावंजनिक  बितरण  व्यवस्था  के  जरिए  कार्यान्वित
 किया  जा  रहा  है  उससे  गरीब  लोगों  को  वास्तव  में  लाभ  नहीं  पहुंचता  इससे  शहरों  और  नगरों
 के  समृद्ध  व्यक्तियों  को  लाभ  पहुंचता  इस  नीति  पर  पुनंविचार  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 एक  तरफ  तो  हमें  उबंरकों  के  उत्पादन  में  कठिनाई  हो  रही  है  भोर  दूसरी  तरफ  भारत
 सरकार  के  उपक्रमों  द्वारा  चलाए  जा  रहे  अनेक  कारखाने  बन्द  किए  जा  रहे  इसमें  उड़ीसा  के
 ताल्चेर  का  भी  एक  उद्यम  शामिल  लगभग  126  करोड़  रुपए  की  जो  राज  सहायता  भारतीय
 उर्वरक  निगम  को  मिलनी  है  उसे  रोक  दिया  गया  यद्यपि  पूर्व  वित्त  मंत्री  ने  यह  निर्णय  लिया

 कुछ  अन्य  अधिकारी  इसे  बकाया  आदि  ज॑से  किसी  प्रयोजन  के  लिए  समायोजित  करना  चाहते  हैं
 ताकि  बहां  पर  यूरिया  आदि  जिसकी  बहुत  मांग  का  उत्पादन  वहां  पर  नहीं  किया

 इस  प्रकार  की  शरारतों  की  जांच  की  जानी  यह  एक  विशाल  देश  है  जितके
 समक्ष  अनेक  समस्‍यायें  हमने  क्रांतिकारी  परिवतंन  करने  बालो  एक  नई  आर्थिक  नीति  और  एक
 नई  भौद्योगिक  बनाई  हैं  ।  हमें  यह  आशा  नहीं  करनी  चाहिए  कि  इसे  बहुत  आसानी  से
 कार्यान्वित  किया  जा  सकेगा  ।  इस  पर  कड़ी  निगरानी  रखने  की  आवश्यकता  भपनी  वित्तीय
 स्थिति  का  बीच  में  भी  मूल्यांकन  किया  जाना  चाहिए  ।  जैसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  मुद्रास्फीति  पहले
 ही  दो  भांकड़ों  में  पहुंच  गयी  है  उबंरकों  के  मूल्य  भौर  खरीद  मूल्यों  में  वृद्धि  होता  भी
 स्वाभाविक  है  लेकिन  किसानों  में  असन्तोष  उनकी  शिकायतें  सही  खरीद  मुल्यों  में  वृद्धि
 होने  से  जारी  किए  जाने  वाले  मूल्यों  में  वृद्धि  होगी  ओर  इसका  असर  मूल्य  सूचक्रांक  पर  पड़ेगा  और

 इसका  अर्थ  है  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  जिसे  हमें  देना  होगा  ।  अतः  यह  एक  दुश्चक्र  है  ।

 ये  सभी  बातें  काफी  जटिल  हैं  भर  हमें  बहुत  सजग  रहना  होगा  ।  एक  भाग्रहपूर्ण  वातावरण
 का  निर्माण  करना  होगा  तया  इसमें  सभी  संबंधित  राज्य  संसद  सामाजिक
 कार्यकर्ताओं  इत्यादि  को  शामिल  करना  होगा  ।  ऐपे  वातावरण  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकार  को

 पहल  करनी  चाहिए  ।  मेरा  माननीय  वित  मन्त्री  से  अनुरोध  है  कि  उन्हें  अविलम्ब  आवश्यक  उपाय
 करने

 अब  मैं  कर  संग्रह  के  बारे  में  कुछ  मुद्दों  का  उल्लेख  करना  किसानों  को  बंकों  से
 ऋण  मिलना  लेकिन  जनता  दल  सरकार  की  ऋण-माफी  योजना  ने  इस  देश  को  कठिन
 परिस्थिति  में  डाल  दिया  अनेक  सहकारी  समितियां  बन्द  हो  गई  किसानों  को  ऋण  दिया
 जाना  भावश्यक  अनेक  क्षेत्रों  में  कोई  बंक  नहीं  श्री  नारायण  दत्त  जब  बित्त  मंत्री

 तो  उन्होंने  एक  प्रस्ताव  पेश  किया  था  कि  प्रत्येक  गांव  में  बैंकों  द्वारा  घन  उपलब्ध  कराया

 यह  एक  बहुत  अच्छा  विचार  है  और  इसे  कार्यान्वित  किया  जाना

 सभापति  महोदय  :  कृपया  आप  अपना  वक्तव्य  समाप्त  अन्य  लोग  भी  बोलने  के  लिए
 बठ  हैं  ।

 थ्री  भौकांत  जेना  :  समय  को  12  बजे  तक  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 क्री  रंगराजन  कुमारमंगलस  :  मुझे  बात  स्पष्ट  करने  जो  भी  सदस्य  बोलना
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 चाहते  वे  सभी  आज  ही  अपना  वक्‍ृतव्य  समाप्त  बित्त  मन्‍्त्री  कल  उत्तर  देंगे  तथा  कल
 मतदान  भी  रात्रि  भोजन  कमरा  सं०  70  में  उपलब्ध  रात्रि  भोजन  बहुत

 अच्छा

 सभापति  महोदय  :  पाणिग्रही  आप  वक्तव्य  समाप्त  क्‍यों  नहीं  करते  और  जाकर  भोजन
 क्‍्धों  नहीं  कर  लेते  हैं  ?

 भ्रो  भौोबल्लभ  पाणिप्रहो  :  अब  मैं  जवाहर  रोजगार  योजना  के  बारे  में  बोलना  चाहता  हूं  ।
 इस  योजना  का  उड़ीसा  सहित  अनेक  राज्यों  में  कार्यक्षेत्र  बहुत  ही  सीमित  उड़ीसा  में  विधान
 सभा  सदस्य  ब्लॉक  स्तर  की  समितियों  के  चेयर  मैन  होते  अन्य  सदस्यों  में  एक  ब्लाक
 विक्रास  अधिकारी  तथा  दो  इजीनिर्यारिेंग  ओवर  सीयर  होते  वे  ग्राम  समितियों  की  सिफारिशों
 की  अनदेखी  करके  शक्षियों  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।  वे  वही  करते  हैं  जो  उन्हें  अच्छा  लगता  है  ।
 अनेक  ब्लाकों  में  स्थापित  प्रक्रियाओं  का  गम्भीर  उल्लंघन  किया  जा  रहा  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री
 का  ध्यान  आकर्षित  करते  हुए  यह  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इसकी  जांच  राजनीतिक  प्रयोजनों  के

 लिए  इसका  उंपयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।

 अब्न  मैं  एक-दो  बातें  परिवार  नियोजन  के  विषय  में  कहना  स्वास्थ्य  मन्त्रालय  की
 मांगों  पर  सभा  में  चर्चा  नहीं  की  हम  सभी  जानते  हैं  कि  इस  शताब्दी  की  समाप्ति  पर

 हमारी  जनसंख्या  एक  अरब  तक  पहुंच  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  बह  एक  विशाल
 सम्मेलन  आयोजित  करे  जिसमें  न  केवल  राजनीतिक  नेता  भौर  सामाजिक  कायेकर्ता  बल्कि  विभिन्‍न
 धर्मों  के  नेता  भी  भाग  लें  |  इससे  परिव!र  नियोजन  के  पक्ष  में  जनमत  तैयार  करने  में  काफी  मदद
 मिलेगी  ।  इस्नामी  देशों  सहित  अनेक  देशों  का  दौरा  करते  समय  तथा  जब  संसदीय  शिष्टमंडलों  ने
 भारत  का  दोरा  किया  था  तब  भी  हमें  उनके  सम्पर्क  में  आने  का  अवसर  मिला  इल्लामी  देशों
 में  भी  इस  काये  क्रम  को  जोर-शोर  से  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  उनके
 घामिक  नेताओं  को  यहाँ  आमंत्रित  किया  जाना  परिवार  नियोजन  काय॑क्रम  को  सर्वोच्च
 प्राथमिकता  दी  जानी  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  इसे  प्रभावी  बनाने  के  लिए  थोड़ी  बहुत
 बाध्यता  आवश्यक  इसका  निर्णय  स्वंसम्मति  से  किया  जाना  चाहिए  जिसके  लिए  एक  बड़ा
 सम्मेलन  बुलाया  जाए  जिसमें  अन्य  लोगों  के  साथ-साथ  धामिक  नेतागण  भी  भाग

 पूर्वी  भारत  की  मुख्य  समस्या  यह  है  कि  इस  समय  वहां  पर  कृषि  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने
 की  आवश्यकता  जब  तक  हम  उत्पादकता  नहीं  तब  तक  परिचम  असम  में
 किसानों  की  स्थिति  में  सुधार  नहीं  होगा  ।

 .  मैंतो  बहूंगा  कि  जहां  तक  उड़ीसा  राज्य  में  बाढ़  का  संबंध  है  कहां  पर  |  वित्त  आयोग
 की  सिफारिशें  प्रभावी  नहीं  होंगी  ।  इस  आपदा  का  सामना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विश्वेष

 सहायता  दिए  बिता  उड़ीसा  सरकार  इस  चुनौती  का  अऊेले  मुकाबजा  नहीं  कर  सकती

 उड्हीसा  जैसे  राज्यों  जिनकी  आय  औसत  राष्ट्रीय  आय  से  कम  कुछ  विशेष  सहायता
 दी  जानी  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  बहुत-प्ती  ऐसी  बातें  हैं  जो  स्वागत  योग्य  है  ।  मुझे  ये  सभी  बातें  पसन्द  हैं  ।
 फिर  भी  इसमें  कुछ  कमियां  ये आज  की  उपज  नहीं  मेरा  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जो  इस
 पर  काफी  परिश्रम  कर  रहे  अनुरोध  हैं  वे  इन  ब'तों  को  टीक  करें  तथा  इन  मामलों  पर  भी  विचार

 धन्यवाद  महोदय  ।
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 थ्री  हरिकेवल  प्रसाद  :  सभापति  जो  विधेयक  आज  सदन  में  बित्त  मंत्री
 द्वारा  प्रस्तुत  हुआ  है  भोर  जिस  पर  चर्चा  चल  रही  मैं  ऐसा  मानकर  चलता  हूं  कि  यह
 विधेयक  देश  को  फिर  से  गुलाम  बनाने  के  लिए  मैं  यहु  मानकर  चलता  हूं  कि  महूत्मा  गांधी  से
 लेकर  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  जयप्रकाश  नारायण  से  लेकर  स्व०  जवाहर  लाल  नेहरू  तक  जिन
 लोगों  ने  अंग्रेजों  को  हट।कर  इस  देश  में  हमको  भाजादी  आज  यह  विधेयक  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों
 के  द्वारा  बाहरी  देशों  के  बड़े  उद्योगपतियों  के  दबाव  में  आकर  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  इसको  प्रस्तुत
 किया  यह  बिधेयक  एक  काला  विधेयक  है  और  देश  की  गांव  की  गलियों  और  श्ञोंपड़ियों
 में  रहने  वाले  खेतिहर  खलिहान  छोटे  छोटे  छोटे  मोटे  उद्योग  चलाने  वाले
 लोगों  की  जिन्दगी  उनके  उद्योगों  को  समाप्त  करके  बहुराष्ट्रीय  और  बड़ी  कम्पनियों  के  बड़ें
 उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  वाला  यह  विधेयक  है  ।

 सभापति  माननीय  वित्त  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  हम  100  दिन  के  अन्दर  मंहगाई
 को  खत्म  कर  देंगे  लेकिन  आप  मूल्य  वृद्धि  के  सबसे  बड़े  अपराध  की  परिधि  में  आ  जायेंगे  ।  आपके
 दल  ने  देश  की  जनता  को  धोखा  देने  का  काम  किया  है  क्योंकि  आपने  कहा  था  कि  100  दिन  के
 अन्दर  मृल्यों  पर  नियंत्रण  कर  लेंगे  लेकिन  आपने  13  प्रतिशत  से  अधिक  यानि  20  प्रतिशत  से  भी
 ज्यादा  मूल्य  बुद्धि  कर  दी  ।  मुझे  जानकारी  है  कि  इस  सदन  सत्र  के  समाप्त  होने  पर  आप  पुनः  रुपये
 का  अवमूल्यन  करके  इस  देश  को  गुलाम  बनाने  का  काम  करने  जा  रहे  हैं  ।  आपने  शराब  पर  कर  नही
 लगाया  लेकिन  बीड़ी  पोने  बालों  पर  कर  लगाया  बीड़ी  कौन  पीता  है  ?  भापफा  जब  बजट  आया
 थातो  भापने  देखा  होगा  कि  रिक्शा  चलाने  वाला  ।  गांव  की  क्षोंपड़ियों  में  रहने  वाला  आदमी  बीड़ी
 पीता  है  ।  भौर  शराब  पीते  हैं  इस  देश  के  जितने  बड़े  उद्योगपति  हैं  शराब  पिलाकर  अपने  मन  की
 भावना  की  तरफ  आकर्षित  कराने  का  काम  करते  उनको  आपने  कर  से  मुक्त  कर  दिया  लेकिन

 बीड़ी  पीने  वालों  तंबाक्‌  खाने  वालों  के  ऊपर  कर  लगाने  का  काम  किया  आप  सोचे  इस  देश

 में  ।4  करोड़  लाख  हैक्टेयर  भूमि  पर  खेती  होती  है  जिसमें  से आज  तक  आपने  30  परतेंट  जमीन

 पर  भी  पानी  की  तथा  सिंचाई  की  व्यवस्था  नहीं  की  ।  आपकी  कोई  जल  नीति  नहीं  जिसके  द्वारा
 किसानों  के  खेत  में  पानी  पहुंचाने  की  व्यवस्था  कर  आज  जहां  एक  तरफ  यह  हालत  हैं  वहीं
 आपकी  वितरण  व्यवस्था  भी  खराब  है  ।  सरकारी  गल्‍ले  की  दुकानों  के  माध्यम  से  गांवों  में  झोंपडी  में

 रहने  वाले  किसान  को  आपकी  व्यवस्था  के  तहत  मिट॒टी  का  तेल  एक  यूनिट  पर  एक  किसान  को  एक
 लीटर  मिलता  है  भौर  शहर  में  जहां  बिजली  है  वहां  5  लीटर  |  गांव  में  रहने  वाले  आदमी
 को  एक  यूनिट  पर  250  ग्राम  चीनी  मिलेगी  और  शहर  वःले  को  एक  किलो  यह  मैं  इस

 लिए  बहना  चाहता  हूं  कि  उस  देह  त  में  रहने  वाले  का  क्या  होगा  !  एक  तरफ  तो  यह  है  और

 हमारा  देश  34  करोड़  का  उत्त  समय  हम  दूसरे  देशों  से  गह्ला  मंगाने  का  काम  करते  आज

 हम  85  करोड़  में  भी  चावल  और  चीनी  का  आयात  व-रते  हैं  और  घूमकर  ऋण  मांगने  का  काम  करते

 हैं  और  जो  किसान  चावल  और  गेहूं  पेदा  करते  हैं  उस  किसान  के  ऊपर  दोहरे  मापदंड  को  आंकने  का
 काम  उसके  ऊपर  खाद  को  दोढरी  मूल्य  नीति  लागू  कर  जेसे  चीनी  के  ऊपर  लगाई
 है  |  मैं  आपसे  कहता  हूं  कि  अगर  आपने  कहा  था  कि  सौ  दिन  के  अन्दर  महंगाई  खत्म  कर  देंगे  और

 यहां  सदन  में  हमारे  बहुत  से  मित्र  बोलने  के  लिए  खड़े  होते  हैं  तो  कहते  हैं  कि जनता  दल  सरकार  ने

 10,000  रुपया  ब.्ज  माफ  करके  देश  के  ऊपर  एक  बोझ  डाल  दिया  ।  मैं  आपको  बहता  चाहता  हूं  कि
 भरााज  44  वर्ष  हो  रहे  पूरा  इ  तहास  उठाकर  देख  लीजिए  -  आपने  कितने  बड़े  उ्दद्योगरतियों  के  कर्ज
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 माफ  किए  और  जनता  दल  ने  अगर  10,000  रुपया  किसानों  का  कर्ज  माफ  कर  दिया  तो  आप  लोगों
 को  परेशानी  इसलिए  हो  रही  है  कि  आप  किसानों  को  चुसने  का  काम  करते  किसानों  को  धमकाने
 का  काम  फरते  किसानों

 के  ऊपर  जुल्म  ढाने  का  काम  करते  जनता  दल  ने  किसानों  को  राहुत
 देने  का  काम  किया  ओर  आपको  परेशानी  हुई  !  इसी  सदन  में  पिछली  जनता  दल  सरकार  के  सन्न
 में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  जबाब  दिया  था  कि  इस  देश  के  अंदर  आयकर  के
 सिलसिले  में  555  लोगों  के  जो  उन  फार्मों  के  ऊपर  31  1990  तक  4500  करोड़
 रुपए  तक  बकाया  आप  उसको  वसूल  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  उनको  वसूल  करने  की  पहल  आप
 नहीं  कर  उनको  आप  छूट  दे  लेकिन  किसानों  को  खाद  के  दोहरे  मापदंड  लगाकर  उनके
 प्रति  जुल्म  करने  का  काम  किया  है  ।

 माननीय  वित  मंत्री  जी  से  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आपका  बजट  भाषण  भी  हमें  सुनने  का
 अवप्तर  लेकिन  मैं  ऐसा  मानकर  चलता  हूं  कि  अगर  आप  यह  विधेयक  जो  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों
 और  दूसरे  देशों  के  इशारे  पर  यहाँ  लाए  हैं  जिस  विधेयक  से  मेरे  जैसा  आदमी  मानकर  चलता  है  कि
 इस  देश  में  छोटे  उद्योग  समाप्त  हो  जाएंगे  और  बड़े  उद्योग  पनपने  का  काम  हम  यह  मानकर
 चलते  हैं  कि  आज  कब  से  कम  जो  दोहरी  मूल्य  नीति  खाद  की  उससे  किसान  को  डर  है  तो  एक
 तरफा  समाप्त  करके  कम  से  कम  छोटे  और  बड़े  का  भेद  खत्म  कर  दीजिए  ।  बयों  किसानों  में  भेद
 करने  जा  रहे  हैं  ?  आज  गांवों  के  अंदर  किसान  को  भंस  से  लेकर  जो  तमाम  चीजें  उपलब्ध  कराई
 जाती  हैं  वह  कौन  पाता  है  ?  हरिजन  बेचारा  पिट  जाता  छोटा  किसान  पिट  जाता  है  और  बड़ा
 किसान  उससे  लाभ  उठाया  करता  है  ।  हमारे  ज॑सा  आदमी  मांग  करता  है  यह  खाद  की  नीति  आप
 समाप्त  करेंगे  और  गांव  में  छोटे  बड़े  का  भेद  समाप्त  सब  को  एक  लाईन  में  ऐसा
 आपने  कहा  मैं  यह  मानकर  घबलता  हुं  ।  इस  देश  का  जो  छोटा  ब्सान  जिसे  श्वाद  पर  सबसिडी
 देने  का  काम  भाप  करते  वह  फायदा  बड़ा  किसान  ले  लेगा  इसलिये  आप  क्यों  भ्रष्टाचार  पैदा
 करने  का  काम  इस  देश  में  करना  चाहते  आज  जितने  बंक  इन  बैंकों  में  यदि  कोई  गरीब
 किसान  जाता  है  तो  बिना  कमीशन  उसे  कोई  बेक  कर्जा  देनें  को  तैयार  नहीं  होता  ।  भाप  कम
 से  कम  बैंकों  में  कमीशन  दिये  बिना  कर्जा  दिलवाये  जाने  की  व्यवस्था  यह  मैं  चाहता  हूं  ।

 इस  देश  के  लघु॒  उद्योगों  का  जहां  तक  सवाल  उनकी  आपके  समय  में  जो  हालत
 वह  बहुत  शोचनीय  उसकी  हालत  ठीक  करने  के  लिये  आपने  ऐसी  नीति  अपनानी

 जिम  नीति  के  अंतर्गत  हर  इन्सात  को  एक  दिशा  एक  रास्ता  अपनी  जो  पुरानी  स्थिति
 अभी  आपने  100  करोड़  रुपया  स्वर्गीय  श्री  राजीव  गांधी  की  फाउन्डेंशन  के  लिए  बजट  में

 जिसका  सभी  तरफ  से  विरोध  हुआ  ।  ऐसे  कार्यों  क ेलिए  आपके  पास  पैसा  ऐसे  प्रावधानों  के  लिए
 आपके  पास  पैसा  है  लेकिन  देश  में  जो  बेरोजगारी  की  समस्या  11  करोड़  बेरोजगार  अभी

 हमारे  एक  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  कि  हम  वित्तीय  संकट  से  गुजर  रहे  इस  देश  के  ऊपर  संकट
 देश  की  आधिक  स्थिति  जर्जर  हो  गयी  लेकिन  हमारे  जितने  मन्त्रो  प्रधानमन्त्री  उन  पर

 एक  दिन  में  कितना  खर्चा  हो  रहा  उस  छ्चे  में  तो  कोई  कटोतो  नहीं  हुई  |  किसी  मन्त्री  के  अपने
 ठाट-बाट  में  तो  कहीं  कोई  कटौती  नहीं  हुई  ।  फिर  यह  देश  कंसे  आधिक  संकट  से  गुजर  रहा  किस

 तरह  का  संकट  इस  देश  पर  हमारे  ठाट-बाट  बढ़ते  हमारा  वेतन  बढ़ता  जाए  ।

 आपने  देश  के  सामने  जो  वायदे  किए  सपने  दिखाये  लोगों  को  तरह-तरह  के  आश्वासन
 दिए  लेकिन  आच२ण  उसके  बिल्कुल  उलट  कर  रहे  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  वही  कहें  जो  कर  सकते
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 हरि  केवल

 हैं  लेकिन  अब  तक  की  जो  परम्परा  आजादी  के  44  वर्ष  बीत  जाने  के  बाद  भी  आज  गांव  की

 झोंपड़ी  में  उजाला  हुआ  ऐसा  हमें  कहीं  दिखायी  नहीं  देता  ।  भाज  तो  गांव  का  आदमी  भागकर
 शहर  के  किनारे  आ  रहा  उसको  कहीं  जगह  नहीं  मिल  रही  उसका  फटेहाल  बेबसी  है
 जबकि  झाज  शहरों  में  रहने  बाला  आदमी  अपने  ऐशो-आराम  के  साधन  जुटाने  की  दिशा  में  लगातार
 आगे  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 ऐसी  स्थिति  आप  जो  विधेयक्र  सदन  में  लाए  उसको  लेकर  गांव  भौर  शहर  का  हर
 पढ़ा-लिखा  हर  आदमी  परेशान  यह  सदन  इस  देश  की  जनता  का  दपंण  उस  दर्पण
 के  माध्यम  मैं  आपके  ऊपर  मुकदमा  अंकित  करना  चाहता  हूं  और  इस  देश  की  जनता  से  भाह्वान
 करता  हूं  कि  देश  की  जनता  आपको  वास्तविकता  देश  की  जनता  एकजुट  हो  और  आपके  इस
 वित्त  विधेयक  की  होली  जलाने  का  काम  करे  क्योंकि  इस  देश  के  दब  कुचले  लोगों  की
 जिन्दगी  के  बिल्कुल  विपरीत  यह  विधेयक  हैं  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  घोर  विरोध
 करते  हुए  आपसे  चाहूंगा  कि  खाद  की  बढ़ी  दोहरी  रेट  नीति  को  समाप्त  एक  बार  विचार

 कीजिए  अपनी  नीति  और  इस  देश  के  हर  आदमी  को  चैन  से  जीने  का  अधिकार  बहुराष्ट्रीय
 कम्पनियों  पर  रोक  उन्हें  देश  में  बुलाने  का  काम  न  करें|

 प्रो०  प्रम  घूमल  :  सभापति  मैं  फाइनेंस  बिल  नं०  2,  1991  का  विरोध
 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  सबसे  पहले  मेरा  विरोध  इस  कारण  है  कि  जो  आयकर  सीमा  इनकम
 टैब्स  एबर्जेपणन  लिमिट  माननीय  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  उसे  इस  बार  बढ़ाया  नहीं  उसके  संबंध
 में  कहा  यह  गया  कि  देश  की  आर्थिक  स्थिति  खराब  है  इस  कारण  सभी  वर्गों  को  कुछ  कुछ
 कुरबानी  करनी  होगी  ।  तब  मैं  कहना  चेरिटी  बिगिन्स  एट  होम  -  और  हमारे  कुछ  मित्रों
 ने  इस  भोर  प्वाइन्ट  आउट  भी  किया  और  कहा  कि  कितने  मन्त्री  ऐसे  हैं  कैबिनेट  जिन्होंने  अपनी
 कारों  में  कमी  की  पिछले  दिनों  अश्बारों  में  खबर  छपी  थी  कि  एक-एक  मन्त्री  की  डिस्गोजल  पर
 6-6  या  7-7  कारें  उनके  घरों  के  पर्दे  ***  लिस्ट  आई  इण्डियन  एक्सप्रेस  उसमें
 नाम  छपे  आप  पढ़  बाकायदा  मन्त्रियों  का  विवरण  है  और  यह  भी  छा  हैं  कि  बहुत  से

 मंत्रियों  क ेपास  6  कारें  कुछ  के  पास  7  कार  हैं  |  और  यह  भी  छपा  है  कि  आप  करटेन्स  का  रंग
 फर्नीचर  के  साथ  मिलाने  के  लिए  भी  खचं  करते  हैं  ।  फर्नीशिग  और  रेनोवेशन  के  लिए  कितना  खर्च

 हुआ  जरा  इसके  भी  आंकड़े  जब  से  आधिक  संकट  में  यह  मन्त्रिमण्डल  बना  है  तब  से
 खच्  और  ज्यादा  बढ़ा  है  और  यह  जो  मन्त्रिमण्डल  बना  यह  भारी  भरकम  मन्त्रिमण्डल  बना  है  ।

 सभापति  मेरा  विरोध  इसलिए  है  कि  एक  तरफ  तो  सरकार  संलरीड  क्लास  वेतन
 भोगी  वर्ग  से कहती  है  कि  आप  अपना  पेट  आप  खर्चे  बम  आपको  कोई  राहत  नहीं
 मिलेगी  भौर  दूसरी  तरफ  सरकारी  खर्चे  में  कोई  कमी  नहीं  की  जा  रही  देश  की  3  प्रतिशत
 आबादी  ने  जो  गुनाह  देश  के  आधथिक  संकट  को  खराब  उनकी  बुराई  के  लिए  भाज
 बेतनभोगी  कर्मचारियों  को  क्यों  दुखी  किया  जा  रहा  क्‍यों  उनके  ऊपर  बोझा  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।
 भाज  आपके  बजट  प्रस्तुत  करने  के  बाद  महंगाई  इतनी  बढ़  गई  है  कि  ढाई  हजार  रुपया  महीना  तनख्वाह
 लेने  वाले  व्यक्ति  के लिए  अपनी  रोटी  चलानी  मुश्किल  हो  गई  है  भौर  आप  जिद  बांधकर  बंठे  हुए  हैं
 कि  इनकम  टैक्स  एग्जम्पशन  की  लिमिट  आप  नहीं  बढ़ाएंगे  ।  माननीय  बित्त  मन्त्री  मेरा  अःपसे

 अनुरोध  है  कि  कम  से  कम  इनकम  टैक्स  की  एग्जम्पशन  लिमिट  48  हजार  रुपए  तक  की
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 सभापति  जो  दूसरा  मुद्दा  मैं  यहां  उठाना  चाहता  हूं  वह  बेसिक  सेन्‍्द्रल  एक्साइज

 ड्यूटी  का  है  ।  जो  छोटे  उद्योग  उनमें  अधिकतर  लोगों  को  रोजगार  मिलता  लेकिन  सेंट्रल
 एक्साइज  ड्यूटी  में  भी  आपने  कच्चे  माल  के  मूल्य  बढ़ने  के  कॉस्ट  ऑफ  प्रॉडबशन  बढ़ने  के

 बावजूद  कोई  राहत  नहीं  दी  ।  न  तो  रलेब  चेंज  न  दरों  में  कोई  परिवर्तन  लाए  ।  भेरा  शुल्लाव  है
 कि  जो  वर्तमान  में  15  लाख  तक  की  एग्जम्पशन  लिमिट  उसको  30  लाख  तक  किया  जाए  और
 जो  एक  करोड़  तक  की  सेल  करता  उसको  5  परलेंट  बेसिक  सेंट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  अगर
 तो  मल्टीप्लीकेशन  आफ  यूनिटद्स  कम  होगा  और  उसके  साथ  ही  बव।लिटो  और  क्वांटिटी  में  भी

 इम्प्रवमेंट  होगी  ।  |  करोड़  से  5  करोड़  तक  10  परसेंट  सेंट्रल  एक्साइज  ड्यूटी  रखिए  और  5  बरोड़
 से  ऊपर  15  परसेंट  ।

 सभापति  मैं  एक  उदाहरण  देना  जाहूंगा  ग्लास  इंडस्ट्री  जो  कांज  उद्योग  है  उसमें
 आपने  44  परसेंट  एक्साइज  ड्यूटी  लगाई  है  और  उस  पर  सेल्स  टैक्स  और  दूसरे  टेक्‍्स  डाल  कर  कुल
 58.4  परसेंट  टेबसेस  बनते  यह  एक्साइज  ड्यूटी  कम  होनी  चाहिए  ।  थाईलेंड  एक  छोटा-सा  देश

 वहां  एक  फंवट्री  की  प्रोडक्शन  350  हजार  टन  है  और  हमारे  सारे  भारत  से  600  हजार  टन
 बनता  है  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि  हमारा  जो  प्रोश्क्शन  हैं  उससे  आधे  से  ज्यादा  एक  इृण्डस्ट्री  वहां
 उत्पादन  फर  रही  है  मौर  यह  टिन  के  सस्ता  पड़ता  है  ।  इसलिए  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पर  भी

 एक्साइज  ड्यूटी  कम  की  जाए  और  रलेंब  और  रेट  आफ  टैक्स  कम  किया

 सभापति  मैं  आपके  मःध्यम  से  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  इस
 समय  आपने  एक  बहुत  बड़ा  अत्याचार  ओर  किया  जैसे  आपने  कमर  कस  ली  है  कि  वेतनभोगी
 लोगों  पर  ही  प्रहार  करना  उसी  प्रकार  से  ऐसे  व्यक्ति  जो  कई  बार  थोड़ी  बहुत  बचत  करते  थे  भौर

 कई  बार  तो  वे  लोग  टेक्‍्स  से  बचने  के  लिए  कर्जे  लेकर  नेशनल  सेविग्स  सर्टिफिकेट  खरीदते  लेकिन

 अब  अगर  किसी  का  किसी  बैंक  में  पैसा  जमा  तो  डिडक्शन  एट  सोस  शुरू  कर  दी  जिसका

 सोर्स  से  कट  सकता  उसके  सोसस  पर  तो  आप  अटैक  करने  के  लिए  तंयार  हैं  पर  जिप्का  सोस॑  गुप्त

 रहता  जिसका  सोरस  आपसे  छिपा  रहता  है  उसके  सोध्  की  ओर  जाने  का  भी  आपको  ध्यान

 नहीं  है  ।

 सभापति  बड़ी  विचित्र  बात  बेंक  वाले  तो  आपके  विभाग  के  ही  पता  नहीं
 आपको  उन्होंने  कहा  या  लेकिन  यह  आम  हो  गया  है  और  सब  लोगों  को  कह  रहे  हैं  कि  अब

 लोग  बेंकों  में  अपना  पैसा  जमा  नहीं  करना  चाहते  वैसे  तो  महंगाई  की  मार  से  लोगों  की  बचत

 करने  की  क्षमता  कापी  कम  हो  रही  फिर  ऊपर  से  आपने  जो  बेंकों  में  पैसा  जमा  उस

 ऐट  सो  आपने  इनकम  टेब्स  की  डिडक्शन  कर  दी  इससे  पैसा  आना  ही  बन्द  हो  जाएगा  जिससे

 डिवेलपमेंट  का  काम  भी  बन्द  हो  इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  आपने  जो  बरेंकों  में

 पैस्ता  जमा  उसके  ऊपर  जो  इनकम  टैक्स  की  डिडव्शन  करने  का  नियम  बनाया  उसको  आय

 वापस  ले  अन्तिम  बात  उस  वर्ग  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  जो  आआकी  भौर  हमारी  सबको

 खबर  रखता  है  लेकिन  आप  उप्तका  ध्यान  नहीं  कर  रहे  समाकषार  पत्रों  को  बढिंग

 जनेलिस्टस  जो  हैं  उनके  लिए  बचावत  की  रिकमेंडेशन्स  बहुत  पहले  आई  कोर्ट  में  चैलेंज  किया

 हुआ  बहुत  सारे  समाचार  पत्रों  ने  उनको  लागू  नहीं  वैसे  भी  पुरानी  पड़  गई  मैं  मांग

 करता  हूं  कि  एक  स्टेटूटरी  बॉडी  पे  कमीशन  की  तरह  समाचार  पत्रों  में  काम  करने  वाले  लोगों  के

 लिए  बननी  चाहिए  और  उनको  महंगाई  मेडिकल  ऐलाउन्स  आदि  जो  भी  सुविधाएं  हैं  वह  केन्द्र

 325



 वित्त  2)  विधेयक  -  जारी  13  1991

 गरो०  प्रेम  धूमल ]
 सरकार  के  कर्मचारियों  को  तरह  मिलें  ताकि  वह  अपने  कत्तंव्य  को  पूरी  तरह  से  निभा  इन्हीं
 शब्दों  के  साथ  धन्यवाद  ।

 *श्ो  आसकार  फरनान्डेस  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  को  इस
 बात  की  बधाई  देता  हुं  कि  उन्होंने  अनेक  बाधाभों  के  बावजूद  संतुलित  वित्त  विधेयक  को  तंयार  करने

 का  प्रयास  किया  वास्तव  उन्होंने  इस  देश  के  लोगों  को  इस  बात  के  लिए  जागृत  किया  है  कि  वे
 अपने  कत्तंव्यों  एवं  उत्तरदायिश्वों  को  सम्झें  ।  देश  में  जो  स्थिति  विद्यमान  उसे  देश  के  लोग  समझते

 हैं  भौर  इसे  सहन  करने  के  लिए  वे  तैयार  राज्य  सरकारों  और  केन्द्रीय  सरकार  को  लोगों  के  लिए

 उपयुक्त  कार्य  क्रम  बनाने  कभी-कभी  मुझे  सन्देह  होता  है  कि  क्या  हम  इन  कार्यक्रमों  को  तैयार

 फरने  में  हिचकिचा  रहे  आपने  शैतान  की  पूंछ  तो  पकड़  अब  इसके  सिर  पर  सवार

 भी  होना  शैतान  की  सींग  को  पकड़  लो  ।  तभी  आप  विद्यमान  समस्याओं  का  हल  पा  सकते  हैं  ।

 लोग  ऋण  लेते  हैं  भौर  ऋण  की  किस्तें  वापस  करने  के  लिए  वे  ऋण  लेते  यह  पर्याप्त

 नहीं  है  कि  हम  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  ऋण  सन्तुलन  के  समायोजन  द्वेतु  कार्यक्रम  तेयार  हमें
 उत्पादन  बढ़ाना  चाहिए  और  देश  के  धन  में  वृद्धि  करनी  हमें  केवल  इसी  प्रकार  वित्तीय

 संकट  को  हल  करने  में  मदद  मिलेगी  तथा  ऋण  के  बाद  ऋण  देकर  हम  इस  देश  की  निध॑न  जनता  की

 सहायता  नहीं  कर  पायेंगे  ।  मैं  माननीय  वित्तीय  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  सभी  राज्यों

 फे  वित्त  मन्त्रियों  की  एक  बैठक  दिल्‍ली  में  बुलायें  जिसमें  धन  की  बचत  करने  के  लिए  विभिन्‍न  पहलुओं
 पर  चर्चा  की  जाए  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  योजना  तैयार  की  ग्रामीण  क्षेत्र  में  घन  जुटाने  के

 काय  पर  जोर  दिया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  संग्रह  की  गई  धनराशि  का  उपयोग  देश  के  विकास  के
 लिए  फिया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाण-पत्रों  के  माध्यम  से  बचत  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना

 घाहिए  ।  विभिन्‍न  संगठनों  जैसे  यूथ  महिला  मण्डल  इत्यादि  तथा  स्कूली  छात्रों  की  सेवाएं  भी
 धन  जुटाने  में  ली  जा  सकती  हैं  ।  मेरी  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अपील  है  कि  वे  धन  जुटाने  के  लिए
 विशेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  उपयुक्त  कदम  उठाएं  ।  यहां  हम  संसद  में  भाषण  देते  लेकिन  इससे
 लोगों  का  अधिक  भला  नहीं  होने  वाला  यह  भतिआवश्यक  है  कि  लोगों  के  लिए  हम  जो
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  का  प्रस्ताव  कर  रहे  उसके  ब्यौरों  की  जांच  करने  के  लिए  इस  सदन  की  एक
 अनौपचारिक  समिति  गठित  की  लोगों  ने  वास्तविकताओं  को  समझ  लिया  हैं  तथा  वे  किसी  भी
 त्याग  के  लिए  तैयार  यदि  हम  उन्हें  अच्छे  कार्यक्रम  तो  लोगों  को  निश्चित  रूप  से  सफलता
 मिलेगी  और  वित्तीय  संकट  का  आसानी  से  हुल  निकल  आएगा  |  मध्य-पृव  क्षेत्र  में  युद्ध  के  कारण  रे
 देश  के  वित्तीय  संकट  ने  एक  नया  मोड़  ले  कुवृत  और  अन्य  पड़ोसी  देशों  में  काय्य  कर  रहे
 हजारों  लोगों  को  भारत  वापस  लोौटना  पड़ा  |  युद्ध  के  पश्चात्‌  अब  स्थिति  में  सुधार  हुआ  अनेक
 कमंचारी  उन  देशों  को  वापस  लोट  गए  हैं  तथा  और  अधिक  संख्या  में  भारतीयों  को  वहां  भेजने  के

 लिए  बातचीत  चल  रही  इस  कदम  से  हमारे  देश  को  अधिक  विदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  हो  सकेगी  ।

 हाई
 आप

 मन्त्री  ने  उन  देशों  का  दोरा  किया  उनके  सद्प्रयासों  से  स्थिति  हमारे  अनुकूल  होती
 जा  रही

 श्षाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  हमने  महत्वपूर्ण  प्रगति  को  हम  अनेक  खाद्याननों  का  निर्यात  भी
 कर  रहे  यह  पर्याप्त  नहीं  है  ।  हमें  इनका  निर्यात  करने  से  पूर्व  इन  खाद्यान्नों  को  रूपांतरित  करना

 *  मूलतः  कन्नड  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
 रु
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 होगा  |  इनका  मछती  इत्यादि  में  रूप्रांतरित  किया  जा  सकता

 अन्तर्राष्ट्रीय  बजार  में  भारतीय  मछली  की  बहुत  मांग  हमारे  पास  एक  विशाल  समुद्रतट  का  क्षेत्र
 है  |  दुर्भाग्य  हम  इन  प्राकृतिक  स्रोतों  का  आशा  के  अनुरूप  विदोहन  नहीं  कर  रहे  उत्पादन  में

 वृद्धि  करना  तथा  इनका  निर्यात  करना  जरूरी  इससे  हमें  बहुमूल्य  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त

 मैं  समयाभाव  के  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  तथापि  अपने  कर्नाटक
 राज्य  की  कुछ  विशेष  समस्याओं  पर  मैं  संक्षिप्त  से  चर्चा  करना  चाहूंगा  ।

 तटवर्ती  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  मछुआरे  भारी  संकट  में  है  ।  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  लगातार  भूकटाव
 हो  रहा  है  और  हमने  इसकी  रोकथाम  के  लिए  कोई  कदम  नहीं  उठाए  यदि  हम  मछुआरों  की
 जीवन  रक्षा  करना  चाहते  हैं  तो  शीघ्र  ही  समृद्री  दिवारें  बनाई  जानी  चाहिए  अन्यथा  उनका  जीवन
 बर्बाद  हो  इसलिए  मेरा  माननीय  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  राहत  कार्यक्रमों  की  शुरूआत
 करें  |  समुद्री  दिबार  के  निर्माण  के  लिए  फर्नाटक  को  वित्तीय  सहायता  देना  भावश्यक  है  ।  समुद्री
 दिवारों  का  निर्माण  अविलम्ब  प्रारम्भ  करना  चाहिए  क्योंकि  पहले  ही  काफी  नुकसान  हो  चुका  है  ।

 मंगलौर  तेल  शोधक  कारखाना  और  पेट्रो  रसायन  परिसर  शीघ्र  स्थापित  किया  जाना

 मुझे  उम्मीद  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी  योजना  के  प्रारम्भ  में  इन  परियोजनाओं  को  स्थापित  करवा
 देंगे  ।  बिजयनगर  इस्पात  संयंत्र  योजना  भी  मेरे  राज्य  में  काफी  लम्बे  समय  से  लम्बित  पड़ी  इस
 परियोजना  को  भो  योजना  के  दौरान  शीघ्रातिशीघ्र  मंजूरी  दी  जानी  जानी

 फर्नाटक  में  बिजली  की  भारी  कमी  है  |  इसलिए  मंगलौर  सुपर  ताप  विद्युत  केन्द्र  की  शी
 शीघ्र  स्थापना  की  जानी  चाहिए  |  इस  परियोजना  को  पूरा  करने  हेतु  रूस  से  सहायता  प्राप्त  होने  की
 सम्भावना  उस  देश  में  राजनेतिक  परिदृश्य  बदल  रहा  है  लेकिन  मुझे  उम्मीद  है  कि  इस  महत्वपूर्ण
 प.रेयोजना  के  कार्य  में  कोई  बाधा  नहीं  पहुंचेगी  ।

 मुम्बई  हाई  में  भारी  मात्रा  में  अनावश्यक  रूप  से  गैस  जलाई  जा  रही  मुम्बई  हाई  से

 पाइपों  के  माध्यम  से  गैस  दक्षिणी  राज्यों  को  भेजी  जा  सकती  ऐसा  किए  जाने  से  दक्षिणी  राज्य
 और  अधिक  बिजली  पैदा  कर  सकेंगे  और  वहां  और  अधिक  उद्योग  स्थापित  किए  जा  सकेंगे  ।

 माल्ये  पत्तन  का  दूसरा  चरण  शीघ्रातिशीघ्र  पूरा  किया  जाना  समूचे  राज्य  में

 मत्स्यकी  उद्योग  की  प्रगति  इस  पत्तन  का  निर्माण  काय॑  पूरा  होने  पर  निर्भर  करती  इसके  लिए
 भौर  अधिक  अवतरण  स्थलों  को  आवश्यकता  है  तथा  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  उन्हें  आधुनिक
 सुविधाओं  से  रुज्जित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  माननीय  मन्‍्त्री  जी  इन  सब  समस्याओं  का  समाधान  करने  में  पूरी
 तरह  सक्षम  मुझे  उम्मीद  है  कि  वे  मछुआरों  को  शीघ्र  राहत  प्रदान  करेंगे  तथा  कर्नाटक  के  तटवर्ती
 क्षेत्रों  के  पार  समुद्री  दिवारों  का  निर्माण  करने  के  साथ-साथ  उन्हें  सभी  प्रकार  की  सुविधाएं  उपलब्ध

 करवाएंगे  ।

 मैं  आपका  आभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  वित्त  विधेयक  पर  बोलने  का  अवसर
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 थी  तेज  नारायण  सिंह  :  अध्यक्ष  आदरणीय  सभापति  मैं  इस  बिल  का
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 तेज  नारायण

 बिरोध  करता  हूं  ।  इसके  पहले  जो  सरकार  थी  उस  सरकार  की  जितनी  भी  नीतियां  थीं  उससे  लोग

 तबाह  हुए  ।  देश  के  लोग  निगाह  लगाये  थे  कि  शायद  चुनाव  के  बाद  कोई  अच्छी  सरकार
 जिसमें  कि  महंगाई  नहीं  रहेगी  भौर  चुनाव  वा  माहोल  भाषण  भी  होता  था  तो  देश  की  जनता
 तो  विश्वास  करती  है  और  विश्वास  के  ऊपर  ही  सब  काम  करती  देश  की  जनता  ने  विश्वास
 किया  कि  महान  नेता  लोगों  का  भाषण  हो  रहा  मालूम  होता  है  सरकार  जो  उसमें  हमारा

 दुख  और  दर्द  समाप्त  हो  जुबान  से  भी  कुछ  कहा  जाता  था  और  लिखित  रूप  में  भी  दिया

 जाता  था  |  यह  तो  धाभिक  देश  धर्म  में  विश्वास  करता  पत्थर  को  भी  देवता  मानकर  चलता
 भगर  रास्ते  में  चलता  है  भौर  कुछ  गड़बड़ी  हो  जाती  है  तो  कहता  भगवान  ने  ही  मुझे  दे  दिया

 है  ।  इस  देश  के  लोगों  ने  इत  बातों  पर  विश्वास  करके  इन  लोगों  को  गद्दी  पर  आसीन  किया  और

 आशीन  करने  के  बाद  ज्यों  ही  सरकार  गह्दी  पर  देश  के  प्रधान  मन्त्री  ने  देश  की  बहुत
 हालत  शराब  आथिक  संकट  है  भोर  जब  तक  तमाम  चाहे  हम  लोग  सत्ता  में  रहने  वाले  हों
 और  चाहे  विपक्ष  में  रहने  वाले  लोग  हैं  और  देश  की  जितनी  जनता  जब  तक  सब  लोग  मिल  जुल
 कर  काम  नहीं  करेंगे  तो  देश  को  समस्याओं  का  समाधान  होने  वाला  नहीं  देश  के  लोगों  ने  यह
 सोचा  कि  शायद  देश  का  छजाना  थाली  कुछ  लोगों  ने  आश्चयं  भी  किया  कि  42  वर्ष  की  आजादो

 के  बाद  देश  का  खजाना  खाली  फैसे  हो  गया  ।  फिर  भी  इस  देश  के  लोग  विश्वास  करते  लोगों  ने
 विश्वास  किया  कि  देश  का  खजाना  खाली  होगा  ।

 लोग  बजट  पर  निगाह  लगाये  थे  कि  इस  बार  जो  बजट  आयेगा  तो  उस  बजट  में  हम  लोगों

 को  सुविधा  मिलेगी  लेकिन  ज्यों  ही  वित्त  मन्त्री  जी  ने  बजट  पेश  देश  में  और  महंगाई  बढ़  गई  ।

 जिन  चीजों  का  दाम  एक  पैसा  बजट  पेश  करते  ही  दो  पैसा  हो  गया  और  गरीबी  की  रेक्षा  से

 नीचे  रहने  वाले  लोग  बहुत  तबाह  हो  गए  ।  मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  अब  पहला  मौका  है  कि  गरीबी

 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोग  इतने  तबाह  हुए  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  का  मतलब

 जिस  आदमी  को  दोनों  टाश्म  खाना  नहीं  मिलता  पह  आदमी  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  कहा  जाता

 है  ।  सरकार  के  आंकड़े  के  मुताबिक  80  करोड़  जनसंख्या  में  से  40  करोड़  जनसंदया  गरीबी  की  रेखा

 से  नीचे  है और  उनके  ऊपर  महंगाई  की  मार  इतनी  पड़  रही  है  कि  उनकी  हालत  बदसे  बदतर  हो
 गई  ।  इतना  ही  इस  देश  के  70  प्रतिशत  किसान  आज  तबाह  हैं  ।

 पहले  खाद  का  दाम  122  रुपये  बोरी  122  रुपये  में  किसान  महंगाई  के  समय  में  भी  कुछ
 खरीद  लेता  इसे  ही  महंगाई  महसूस  करता  उसने  आशा  लगाई  थी  कि  यह  सरकार  बनेगी  तो

 खाद  का  दाम  कम  होगा  लेकिन  सरकार  बनते  ही  खाद  का  दाम  आज  बाजार  में  170  175
 रुपये  और  180  रुपए  हो  गया  बित्त  मन्त्री  जो  के  यहां  जब  तमाम  दल  के  लोगों  ने  हल्ला  किया

 और  भी  आन्दोलन  हुआ  तो  उन्होंने  कहा  कि  खाद  का  जो  पुराना  रेट  वही  रहेगा  ।  इन्होंने  बड़े
 किसानों  में  और  छोटे  किसानों  में  लोगों  को  बांद  इस  पर  भी  लोगों  ने  विश्वास  किया  कि  शायद

 हमारा  122  रुपए  में  ही  खाद  मिलेगा  लेकिन  मुझे  आज  कहना  पड़ता  है  कि  देश  के  किसी  भी  कोने

 में  भगर  आदमी  जाता  है  तो  180  रुपए  बोरी  खाद  मिलता  इससे  किसानों  का  क्या  विकास

 इससे  तो  किसानों  के  विकास  के  बदले  विनाश  ही  होगा  इसलिए  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  आपने  जो  उस  समय  वादा  किया  कि  खाद  दाम  नहीं  बढ़ेगा  तो  कम  से  कम  उस  बादे
 को  पूरा  कीजिए  कि  जो  122  रुपए  एक  बोरी  का  दाम  पहले  उसी  दाम  पर  खाद  मिलेगा  जिससे
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 किसानों  की  स्थिति  सुदृढ़  नहीं  तो  आज  जो  किसान  की  हालत  मैं  समझता  हूं  जनता  दल  की
 रिजीम  में  जिस  सरकार  का  हम  लोग  समर्थन  करते  किसानों  के  10  हजार  रुपये  तक  के  ऋण  माफ
 करके  जो  भी  स्थिति  सुदृढ़  की  गई  मालूम  होता  वह  भी  समाप्त  हो  जायेगी  ।  बहुत  लोग  कहते
 हैं  कि  10  हजार  रुपये  के  जो  ऋण  माफ  कर  दिए  उससे  देश  की  स्थिति  शराब  हो  कं  से
 खराब  हो  70  प्रतिशत  इस  देश  के  किसानों  के  कर्ज  माफ  किए  गए  तो  उनकी  स्थिति  तो  सुदृढ़

 खराब  कंसे  होगी  ?  देश  की  स्थिति  तो  खराब  तब  होगी  जब  बिता  काम  करने  बाले  आदमी  को
 किसी  भी  तरह  से  सुविधा  दी  उससे  देश  की  हालत  खराब  नहीं  होगी  जबकि  किसानों  या

 मजदूरों  द्वारा  जो  कर्ज  लिया  गया  उसे  माफ  कर  दिया  गया  तो  मैं  समझता  हूं  अगर  किसान  का
 माफ  किया  गया  है  भौर  देश  में  रिक्शा  चलाने  वाले  लोगों  का  5  हजार  2  हजार  रुपये  भेड़
 बकरी  और  गधा  खरीदने  वाले  लोगों  का  अगर  लोन  माफ  कर  दिया  गया  तो  मैं  समझता  हूं  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  का  उद्धार  हो  जाएगा  लेकिन  ण्ह  सरकार  आलोचना  जिसने
 10  हजार  रुपये  माफ  कर  उसकी  जिस  सरकार  ने  कर्ज  माफ  कर  दिए  लेकिन  गरीबों  का  लोन
 माफ  करने  के  लिए  सरकार  तंयार  नहीं

 यह  सरकार  केवल  आलोचना  करने  के  लिए  तंथार  इतलिए  मैं  कहना  चाहता  सत्ता  में

 रहने  वाले  कांग्रेस  के  भाइयों  कि आप  अगर  आलोचना  करते  हैं  किसानों  का  दस  हजार  रुपये  का

 लोन  माफ  करना  खराब  है  और  आप  अच्छा  काम  करना  चाहते  हैं  तो  भेड़-बकरी  रखने

 पांच  हजार  रुपए  का  लोन  लिया  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  भाते  उनका  लोन  माफ  कर  दीजिए  ।

 मैं  जानता  हूं  कि  उनका  लोन  माफ  नहीं  किया  इसलिए  नहीं  किया  जाएगा  कि  आपके  पास

 इतना  खर्च  है  कि  आपको  वही  खर्च  चलाना  मुश्किल  है  ।  प्रधानमन्त्री  जी  और  वित्त  मन्त्री  जी  भाषण

 करते  हैं  कि  देश  की  आधथिक  हालत  खराब  लेकिन  1952  से  लेकर  आज  तक  मन्त्रियों  को  जो  भी

 सुविधाएं  मिलती  रही  उसमें  कोई  कटौती  नहीं  हुई  जितनी  गाड़ियां  पहले  चलती  उतनी

 ही  चल  रही  बल्कि  सवाय  ही  कम  होने  वाली  नहीं  है  ।  जो  सुविधाएं  उत्त  समय  उन

 सुविधाओं  में  कोई  कटौती  नहीं  हुई  आप  गरीबों  और  किस्तानों  को  शिक्षा  देते  हैं  कि  भापको

 समस्‍या  का  मुकाबला  करना  है  और  आपको  अपनी  आवश्यकताओं  में  से  कटोती  करनी  लेकिन

 मन्त्री  जी और  किसी  को  अपनी  आवश्यकताओं  में  से  किसी  चीज  को  घटाने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हूं  वित्त  मन्त्री  कि  कथनी  और  करनी  में  अन्तर  नहीं  होना  चाहिए  ।

 अगर  आप  शिक्षा  देते  हैं  जनता  कि  देश  सें  संकट  आप  उसको  मिल-जुल  कर  मुकाबला
 कीजिए  और  अपनी  आवश्यकताओं  में  से  कुछ  कटौती  तो  आप  भी  कुछ  त्याग  जिससे
 कि  जनता  पर  कुछ  असर  हो  सके  |  लेकिन  जनता  के  ऊपर  कुछ  असर  होने  वाला  नहीं  भसतर

 इसलिए  नहीं  होता  है  कि  आप  जो  बात  कहते  उस  बात  में  कोई  असलियत  नहीं  होती  है  ।

 वित्त  मनन्‍्त्री  जी  मैं  आपसे  कई  बार  मिला  हूं  कि  देश  के  किसी  भी  कोने  में  भ्रष्टाचार

 ही  भ्रष्टाचार  कोई  गरीब  आदमी  पांच  हजार  का  लोन  लेता  तो  उसको  एक  हजार  रुपया

 कमीशन  देना  पड़ता  अगर  वह  एक  हजार  रुपया  कमीशन  का  नहीं  देता  तो  मेंनेजर  बेंक  का

 कहता  है  कि  तुम्हारा  आवेदन  सही  नहीं  है  और  उसे  लौटा  दिया  जाता  यह  हालत  सिर्फ  एक  बैंक

 की  नहीं  देश  का  शायद  कोई  ही  ऐसा  बैंक  होता  जहां  पर  यह  काम  न  होता  हो  ।  इतना

 ही  कोई  गरीब  आदमी  किसी  काम  के  लिए  किसी  दपतर  में  चला  जाता  तो  उसको  वहां  भी

 भ्रष्टाचार  का  ही  मुकाबला  करना  पड़ता  एक  जगह  वो  बात  हो  तो  दूसरी  बात  लेकिन  किती
 भी  आफिस  में  उसकी  हालत  वही  रहती  है  ।  इसलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहता  चाहता  हूं  कि
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 तेज  नारायण  सिंह

 आपके  इस  बजट  से  देश  की  ता  तबाह  हो  गई  है  ।  तबाही  की  स्थिति  में  आपको  चाहिए  कुछ
 सोचना  और  समझना  और  आपको  खास  तौर  से  इस  तरह  का  काम  करना  चाहिए  जिससे  महंगाई

 घटे  ।  अगर  महंगाई  नहीं  तो  देश  का  किसात  और  इन  सब  को  लाचार  होकर
 इसका  मुकाबला  करना  आन्दोलन  छेड़ना  पड़ेगा  और  फिर  जब  आन्दोलन  छिड़ेगा  तो  फिर
 आप  कहेंगे  कि  देश  में  कानून  और  व्यवस्था  खराब  हो  गई  लेकिन  उस  समय  देश  में  कानून  भौर
 व्यवस्था  खराब  नहीं  बद्दी  इसलिए  नहीं  कही  जाएगी  कि  वे  लोग  आवश्यक  चीजों  के  लिए
 लड़ाई  लड़  रहे  आप  उस  पर  ध्यान  नहीं  देते  इसलिए  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  से  कहना  चाहता  हूं
 कि  आज  बजट  से  देश  की  जनता  तबाह  हो  गई  आपको  इसमें  सोचना  और  समझना  चाहिए  और
 देश  में  जो  महंगाई  बढ़ी  उसको  घटाने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।

 वित्त  मन्‍्त्री  जी  आपने  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ा  दिए  ।  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ाते  हो  तमाम  चीजों  के
 दाम  बढ़  गए  यहां  तक  कि  जनता  को  बसों  में  जाने  पर  जो  किराया  दो  रुपए  देना  पड़ता  बढ़
 भार  रुपए  हो  गया  आम  आदमी  बस  में  चढ़ने  के  लिए  तैयार  नहीं  होता  आप  जानते  देश
 में  रहने  वाले  कितने  लोग  गरीब  हैं  और  वे  हर  चीज  के  लिए  मोहताज  है  ।  जो  गरीब  आदमी  अपने
 बाल-बच्चों  को  दवा  करने  के  लिए  एक  जगह  से  दूसरी  जगह  बस  में  चला  जाता  भब  उसके  लिए
 गाड़ी  और  बस  में  घढ़ना  मुश्किल  हो  गया  कहीं  रेल  से  जाने  पर  भाड़ा  15-20  रुपए  25-30-40
 किलोमीटर  का  लगता  अब  उसका  किराया  20  रुपया  हो  गया  है  ।  मालूम  होता  है  कि  आपकी
 सरकार  में  भादमी  लंगड़ा  होकर  बंठा  क्योंकि  आम  आदमी  अपने  बेटा-बेटी  की  दवा  करने  के

 लिए  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाने  में  असमर्थ  हो  गया  इसलिए  मैंवित्त  मन्त्री  जी  से  कहना
 चाहता  हूं  कि  आपके  इस  बजट  से  देश  की  जनता  तबाह  है  ।  आप  इस  पर  सो  वें  और  विचार  करें  और
 देश  में  महंगाई  घटाने  की  ओर  अपने  कदम  उठायें  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  बिल  का  विरोध  करता  हूं  और  माननीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  से  मांग
 करता  हु  कि  आपका  यह  बजट  देश  की  जनता  के  खिलाफ  देश  की  आम  जनता  के  खिलाफ

 इसलिए  इसे  वापित  लेना  चाहिए  और  आपको  ऐसा  बजट  पेश  करना  जिससे  देश  की  जनता

 खुशहाल  रह  इसके  लिए  भले  ही  टाटा-बिरला  बर्बाद  हो  लेकिन  देश  की  जनता
 बच  सके  ।

 श्री  पीटर  जो०  मरबनिआंग  :  सभापति  हमने  विभिन्‍न  माँगों  पर  कटौती
 प्रस्तावों  के दौरान  बोलने  का  अवसर  पाने  की  प्रतीक्षा  को  लेकिन  हमें  इसका  अवप्तर  नहीं  मिला  ।

 इसलिए  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  मैं  धन्यवाद  करता  हूं  ।

 महोदय  मैं  वित्त  विधेयक  का  समयंत्र  करता  हूं  और  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  का  भी
 घन्यवाद  करता  हूं  कि  इस  समय  संसद  में  अत्यन्त  व्यवहा  रिक  बजट  पेश  किया  ।

 ..  मैं  कतिपय  बातें  करना  चाहृता  हूं  |  मैं  वित्त  मंत्री  जी  की  जानकारी  में  उन
 विभिन्न  आवश्यक  सामग्री  अथवा  निर्माण  सामग्री  एवं  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि
 होने  की  बात  लाना  चाहता  हूं  जो  वस्तुर्यें  आज  हमें  भारत  में  उपलब्ध  यह  बड़े  अचरज  की
 बाब  है  |

 मुझे  इस  विषय  पर  अपना  निर्णय  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि
 व्यवस्था  में  वित्तीय  और  राजकोषीय  दोनों  उपायों  को  लागू  करने  में  समय  लगता  है  जो  पिछली  दो
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 फी  समय  से  अधर  में  छोड़  दिए  अब  सप्रग  आ  गया  है  कि  बढ़ी  हुई  कीमतों  में
 कमी  लाने  के  लिए  कुछ  कारगर  उप्राय  किए  हम  देख  रहे  हैं  कि  दिल्‍ली  में  भी  मल्यों  में  बहुत
 वृद्धि  हो  गई  सनाचार  पत्रों  से  भी  हमें  पता  लगता  है  कि  मुद्रा  स्फीति  20  प्रतिशत  तक  बढ़
 सकती  यहां  तक  कि  मूल्यों  में  भी  :0  प्रतिशत  तक  वृद्धि  हो  सकती  है  और  हम  सभी  के  लिए
 विशेष  रूप  से  प.र्टी  के  सदस्यों  के  लिए  यह  काफी  दुखद  स्थिति  है  ब्योंकि  हमने  जनता  से  जुलाई  1990 '
 की  मूल्य  स्थिति  को  लाने  का  वादा  किया  लेकित  अब  लगता  है  कि  मूल्य  स्थिति  नियंत्रण
 से  बाहर  हो  गई  महोदय  मैं  देखता  हूं  कि  अर्थव्यवस्था  में  कुछ  वित्तीय  तथा  राजकोपीय  उपाय  लाग
 बिए  हैं  फिर  भी  कुछ  अतिरिक्त  उपायों  की  अत्यन्त  आवश्यकता  उनमें  से  एक  जमाश्ारी  के  बारे
 में  हमें  जमाद्वोरी  पर  रोक  लगानी  होगी  ।  हमें  अपनी  एक  ऐसी  एजेंतवी  का  पता  लगाना  चाहिए
 जो  यह  सुनिश्चित  करे  कि  व्यापारियों  तथा  काले  बाजार  में  वस्तुओं  की  जमाखोरी  नहीं  हो  रही  है  ।
 अब  हम  देख  रहे  हैं  कि  बाजार  से  कई  वस्तुएं  गायब  हो  गई  हैं  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात  यहां
 तक  कि  दिल्‍ली  में  भी  हमें  ये  वस्तुएं  बाजार  में  उपलब्ध  नहीं  हो  रही  है  भौर  ऐसा  इन  वस्तुओं  का

 मूल्य  बढ़ाने  की  वजह  से  जातबूझकर  किया  गया  है  ।

 पूर्वोत्तर  भारत  विशेषकर  शिलांग  की  स्थिति  पर  नजर  डालें  तो  मैं  कह  सकता  हूं  कि  समूचे
 भारत  में  शिलांग  में  किती  भी  वस्तु  का  मूल्य  सूचकांक  सबसे  अधिक  अब  शिलांग  में  सभी

 वस्तुओों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  हो  गई  केवल  में  ही  मिजोरम  में  आइजोल  त्रिपुरा  में
 अगरतला  नागालेण्ड  में  कोहिमा  और  दिमापुर  सभी  सात  राज्यों  के  सभी  मुख्यालय

 गुवाहाटी  में  जोरहाट  एवं  डिब्रूगढ़  में  सभी  आवश्यक  निर्माण  सामग्री  एवं  अन्य  सभी

 वस्तुओं  के  मूल्य  बढ़  गए  हमें  मूल्यों  में  कमी  लाने  के लिए  और  अधिक  कारगर  उपाय  करने

 चाहिए  ताकि  हम  इन्हें  जुलाई  1990  के  स्तर  तक  ला  सके  जैसा  हमने  जनता  से  वादा  किया  था
 और  अब  समय  भा  गया  हैं  तथा  मेरा  वित्त  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  संबंध  में  कुछ  करें  ।

 विश्व  में  कहीं  भी  अर्थव्यवस्था  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  हम  चाहते  हैं  कि  अर्थव्यवस्था  का

 सन्तुलित  विकास  हो  |

 अधंव्यवस्था  के  असन्तुलित  से  कई  समस्याएं  उत्पन्त  हो  जाएगी  जिससे  इसके  अच्छे
 प्रभाव  समाप्त  हो  जायेंगे  ।  समूचा  पूर्बोत्तर  क्षेत्र  काफी  पिछड़ा  हुआ  अस्तम  और  मेघालय  में  कोई
 उद्योग  अथवा  सरकारो  क्षेत्र  का  उद्यम  नहीं  अन्य  पव॑तीय  राज्यों  में  भी  कोई  उद्योग  नहीं  हैं  ।

 इसलिए  भारत  सरकार  को  अपनी  भांखें  खोलनी  चाहिए  और  उन  उद्योगों  का  पता  लगाना  भाहिए
 जिन्हें  इम  क्षेत्रों  में  रथापित  किया  जा  सकता  है  ताकि  ये  राज्य  भी  भारतीय  अर्थव्यवस्था  के  सन्तुलित
 विकास  में  अपना  योगदान  दे  हमें  यह  भी  पता  हैं  कि  अधिकांश  पूर्वोत्तर  राज्यों  विशेषकर
 मेघालय  में  70  प्रतिशत  जनता  कृषि  पर  आधारित  हमारी  राज्य  सरकार  ने  मध्यम  दर्ज  की  कई

 सिंचाई  परियोजनाएं  केन्द्र  सरफार  के  पास  मंजूरी  के  लिए  भेजी  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  का

 ध्यान  इस  ओर  आक्ुष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  वह  उय  परियोजनाओों  की  मंजूरी  हेतु  कोई  ठोस  कदम

 उठाएं  जो  वित्त  मंत्रालय  के  अथवा  कृषि  मन्त्रालय  के  पास  बिचाराधीन  पड़ी

 इन  परियोजनाओं  ब्यौरा  इस  प्रकार  है--पश्चिम  गारो  पहाड़ियों  में  लगभग  16  करोड़

 रुपए  लागत  की  रौगादं  घाटी  सिंचाई  परियोजना  जिसकी  सिंचाई  क्षमता  लगभग  34,000  हैब्टेयर

 भूमि  लगभग  6,000  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  क्षमता  वाली  लगभग  5६0  करोड़  रुपए  की  लागत
 की  जैन्तिया  पहाड़ियों  में  पाइन्योरवाह  सिंचाई  लगभग  2,500  द्वेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई
 क्षमता  वाली  लगभग  400  करोड़  दाए  लागत  की  जैल्तिया  पहाड़ियों  मेंपाइन्योरिम  सिंचाई  परियोजना
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 भौर  लगभग  3,000  हेक्टेयर  भूमि  की  सिंचाई  क्षमता  वाली  लगभग  12,30  करोड़  रुपए  लागत

 की  पश्चिम  खनी  पहाड़ियों  में  माकोराम्हा  सिंचाई  परियोजना  ।  राश्य  सरकार  ने  ये  सभी

 नाएं  भेजी  हैं  लेकिन  भाज  तक  इनके  संबंध  में  कुछ  नहीं  हो  पाया  भब  हम  देख  रहे  हैं  कि

 मेघालय  में  सिंचाई  नहीं  हो सकती  भोर  इससे  राज्य  के  विकास  में  बाधा  पड़ती  है  ।

 इसके  पश्वात्‌  वित्त  मंत्री।जी  से  मेरा  अनुरोध  यह  है  कि  वे  पर्यटन  उद्योग  पर  विशेष  ध्यान  दें  ।

 मेघालय  में  सुन्दर  और  आकरंक  हरी  भरी  पहाड़ियां  हैं  ।  बर्फ  से  ढके  ऐसे  पंत  शिख्वर  हमें  यहां  नहीं
 दिखाई  देते  हैं  ज॑से  कश्मीर  में  दिखते  हैं  लेकिन  यहां  का  दृश्य  वास्तव  में  मनोहारी  है  और  यह  दृश्य
 कई  विदेशी  पर्यटकों  को  राज्य  के  प्रति  आकर्षित  करेगा  ।  लेकिन  प्रतिबन्वित  क्षेत्र  परमिट

 एरिया  के  कारण  यहां  पर्यटकों  के  लिए  भारी  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  इसलिए  वित  मंत्री
 जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  गृह  मंत्रालय  पर  प्रतिबन्धित  देय  परमिट  प्रणाली  समाप्त  करने  हेतु  दबाव

 डाले  ।  मेघालय  एक  शान्तिपूर्ण  राज्य  है  और  यहां  आने  बाले  विदेशी  पयंटक  केवल  10-15  दिन

 रहते  हमारे  पास  उन्हें  बेचने  के  लिए  दस्तकारी  एवं  अन्य  वस्तुएं  इससे  मेघालय  की  जनता
 को  अतिरिक्त  रोजगार  मिलेगा  ।  हमने  रोजगार  के  20,  लाख  अवसरों  का  सूजन  करने  का  वादा  किया

 लेकिन  मुझे  आशंका  है  कि  जब  तक  राज्य  अपना  योगदान  नहीं  करेंगे  तव  तक  भारत  सरकार  चुनाव
 घोषणा  पत्र  में  किए  गए  वायदों  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  पयंटन  उद्योग  एक  ऐसा  उद्योग  है
 जो  मेघालय  के  विकास  में  सहायक  हो  सकता  है  और  वहां  हजारों  लोगों  को  रोजगार  के  अवसर
 प्रदान  कर  सकता  भारत  सरकार  को  राज्य  पर  विश्वास  करना  चाहिए  और  राज्य  सरकार

 को  रिस्ट्रिकटेड  एरिया  परमिट  जारी  करने  की  अनुमति  देनी  चाहिए  |

 भारत  सरकार  को  इस  बारे  में  सहायता  करनी

 9.00  १०

 एक  बार  फिर  से  पर्यटन  की  बात  करते  हुए  हम  देखते  हैं  कि  शिलांग  हवाई  अड्डा  काफी  समय
 से  हवाई  नक्शे  में  लेकिन  इंडियन  एयरलाइन्स  ने  शिलांग  हवाई  अड़डें  को  अपनी  सेवाओं  से  नहीं
 जोड़ा  यह  उचित  समय  है  जब  इन्डियन  एयरलाइंस  की  विमान  सेवाों  को  शिलांग  से  जोड़ने  के

 लिए  कुछ  किया  जाए  ।  हमें  दिल्ली-गुबाहाटी-अगरतला-दिल्‍ली-गुवाहाटी  ;

 दीमापुर  सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।  लेकिन  शिलांग  की  अपेक्षा  की  गई  यह  एक  अत्यन्त  दुर्भाग्यपूर्ण  स्थिति
 है  ।  शिलांग  मेधालय  की  राजधानी  वास्तव  एक  समय  शिलांग  संयुक्त  असम  राज्य  की
 राजधानी  अतः  भब  समय  आ  गया  है  कि  इंडियन  एयरलाइंस  शिलांग  में  अपनी  एक  शाखा  खोले
 और  शिलांग  हवाई  अडड़े  से  विमान  सेवाएं  प्रारम्भ  करे  ।

 बंठने  से  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वप्रूर्ण  मुद्दा  उठाना  जो  पूर्बोत्तर  पवंतीय
 विद्यालय  मैंने  पाया  है  कि  इस  विश्वविद्यालय  को  गई  राशि  का  उचित  रूप  से  उपयोग  नहीं
 किया  जाना  विश्वविद्यालय  के  अधिकांश  भवन  भ्रधनिर्मित  यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है
 कि  लाखों  रुपए  केवल  किराए  के  रूप  में  दिए  जा  रहे  जबकि  जब  मैं  शिक्षा  मनन्‍्त्री  था  तो  इन्हें  काफी
 जमीन  दी  गई  थी  और  वर्ष  1977  में  निर्माण  कार्य  प्रारम्भ  द्वो  गया  लेकिन  आज  तक  लेक्कर

 पुस्तकालय  और  कमंचारी  निवास  नहीं  बने  वि.वविद्यालय  के  बिकास  के  लिए  कुछ  नहीं
 किया  गया  समी  लेक्चर  हाल  आदि  किराए  पर  लिए  जा  रहे  इस  विश्वविद्यालय  में
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 लाखों  रुपये  केवल  किराए  पर  ही  व्यय  किए  जा  रहे  मैं  आशा  करता  हूं  नके  बित्तःमस्णी  इन  सभो
 -  मुद्दों के  करे  में  सम्बन्धित  मन्त्रियों  देंगे  ।

 डा०  लक्ष्मोनारायण  पाण्डय  सभापति  माननीय  बित्त  त्षरा  जो  बित्त
 विधेयक  पेश  किया  गया  भारंती य  बघरेने  के  बारें  में  उदका  बहु  लगा हैं  कि  ने  इसे

 चाहे  रपये  का  अवमूल्यन  करना  सोना  बेबसा  पड़े-या  गेरीब  और  मध्यम  वर्ग  की  जनता
 पर  भांरी  टेक्सों  का  बोझ  डालना  ये  किसी  बात  से  भी  नहीं  हिचेकियोंयेंगे  ।  अगर  अम्तर्राष्टी  य
 मुद्रा  कोष  के  सामने  आई०  एम०  एफ०  के  सामने  जाकर  उनकी  शर्तों  को  मानते  हुए  भी
 भारतीय  अथंव्यत्रस्थां  में  राहत  दिलाने  की  बात  हो  शायद  उस  पर  भी  नहीं  हिचेकिचायेंगे  ।

 खाद  पर  सब्रसिडीःको  वरपस  करके  किसामों:को  जो  छूट
 मिली  भले  ही  छोटे  किसानों  को  उससे  मुक्त  रखा  गया  दोहरी  नोति:खछाद  पर  हो  छाने  के
 कारण  आज  चारों  तरफ  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  वित्त  विधेयक  में  वित्त  मंत्री  जी  ने

 जो  संशोधन  पेश  किए  उनकी  संद्या  कम  जंहीं  इसी  से  लगता  कुल  मिलाकर  40  से  ऊपर
 संशोधन  वित्त  मन्त्री  जी  ने  पेश  किए  हैं  अपने  वित्त  कि  वित्त  विधेयक  जो  बनाया  पया  है
 उसमें  कई  त्रुटियां  ऐसे  कई  कर  आरोपित  किए  गए  थे  जिससे  जनता  राहत  मिलने  बाली

 पतु  उनसे  जनता  को  अत्यधिक  कष्ट  होते  वाला  इसलिए  अनेक  संशोधन  लाने

 कुछ  बातों  की  ओर  आपका  ध्यान.आक्षित  करना  वित्त  मन्त्री  महोदय  जो
 अब  तक  छूट  दी  गंई  वंष  भर  में  किस्ती-भी  समय  यदि.कोई  किसी  प्रकार  को  सम्पत्ति  खरीदे,:कार
 खरीदे.या  अन्य  चीजें  वर्ष  के  अन्त  31  मांचें  को  भी  वह  बरीदता  है  तो  उसको  पूरी-पूरी
 छूट  मिलती  किल्तु  उत्तको  180  डेज  था  दिनकर  के  सुविधा  समाप्त  करने  की  बात  कहीं  है  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  वह  घुविधा  यथावत  जांरी  रहे  ।  इसी  प्रकार  से  वित्त  मन्त्री  म्रहोदय  ने  छोटे  होठलों  पर
 भाजकल  छोटे-छोटे  होटल  वाले  भी  ए०  सी०  लगाते  उन  पर  भी  करारोपण  है

 इम्पोरियम  में  अगर  कोई  बेचे  और  फारेन  एक्सचेंज  अंने  करे  उसको  भी  छूट  से  मुक्त  नहीं
 रखा  गया  उसको  आयकर  सीमा  में  लेने  का  प्रयत्न  किया  गया  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  की

 छूट  को  समाप्त  करेने  का  कोई  ओचित्य  नहीं  वह  छूट  यथाब्रत  जारी  रखनी  चाहिए  ।  यहां  तर्क  कि
 को-आपरेटिव  बंक  के  बारे  प्रबंन  एरियाज  शहरों  में.जो  काम  कर  रहे

 सिर्फ  छोटी  सोझ्ताग्रटियों  को  मुक्त  की  बात-अपने  संशोधन  में  ऐसी  आात  कृद्दी  है  कि  जो
 सोसायटी  हैं  फारमर्स  के  मुक्त  रखा  गया  कोआपरेटिव  बेंकों  के  शहरों  में  भी

 करते  आखिर  उनको  किसानों  से  कितना  हुआ  बाज़ार  जो  उनकी  डिपाजिट
 उनको  लेन-देन  से  वि.तना  लाभ  तो  से  अलग  करेंगे  ।.  किस  प्रकार  से  कोआपरेटिव
 बैंकों  को  मुक्त  रखेंगे  ।  मैं  चाहता  हूं  कि कोआपरेटिव  बेंब्स  को  सवंधा  मुक्त  रखना  फिर
 चाहे  कोआपरेटिव  सोसायटी  के  जरिए  काम  हो  या  अन्य  किसी  जरिए  से  काम  हो  |  छोटी-छोटी  बेक्स
 में  लेनदेन  नहीं  होता  कोई  बंक  पांच”करोक़था"दसन  करवेड  रुपये  +-काार्थफेशर  में
 प्रदान  करता  है  ।  किसी  का  20  रुपए  का  इ  बड़ा  ।  क्री  होता
 उनको  भी  मकत  रखना  सामान्यता  कमीशन  के  आधार  पर  जो  धंधा  करते  उन  पर  भी
 टैब्सेशन  की  बात  की  है  ।  उनके  ऊपर  टैक्स  लाद  दियाਂ  गया  हैं  लेकिन  उसको  भी  रिपायत  देनी  चाहिए
 और  उसकी  राशि  बढ़ाई  जानी  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  में  मैंने  संशोधन  प्रस्तृत  किया  है  और  मैं  संशोधन
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 सदसी  नारायण

 को  प्रस्तुत  करते  समय  उस  समय  बात  कहूंगा  ।  लेकिन  यह  बात  उचित  नहीं  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि आयकर  सीमा  के  अन्दर  हमें  छूट  चारों  तरफ  से  सरकार  ने  करों  का  बोझ

 लादा  चाहे  पेट्रोल  रेल  भाड़ा  घरेलू  गेस  हो  या  अन्य  वस्तुओं  के  दाम  बढ़ाकर  लेकिन

 गरीब  जनता  के  ऊपर  काफी  बोझ्न  पड़ा  इसलिए  जो  आयकर  की  सीमा  है  वह  48  हजार
 की  उसका  जो  एक  क्रम  है  या  वर्गीकरण  पर  तदानुसार  परिवतंन  किया  वित्त  मन्त्री

 स्वीकार  करते  हैं  कि  रुपए  का  इतना  अवमूल्यन  हो  गया  उसकी  फोई  सीमा  नहीं  करों  का

 भारी  बोझ  पड़ा  और  फिर  मुद्रास्फीति  बढ़  रही  है  और  साथ  ही  प्राइस  इन्डेक्स  भी  इस  वर्ष  अवधि  के

 अन्दर  काफी  बढ़  गया  ।  करों  को  आपने  बढ़ा  दिया  है  लेकिन  आप  22  हजार  की  सीमा  को  नहीं  बढ़ाने
 वाले  है  जबकि  48  हजार  तक  सीमा  की  जानी  इसी  प्रकार  से  आपने  बिस्कुट  इंडस्ट्री  को

 भी  नहीं  बक्शा  है  ।

 हमारे  यहां  गुजरात  में  चलने  वाली  डायमंड  इंडस्ट्री  भी  समाप्त  हो  रही  उसको  भी  नहीं

 छोड़ा  इस  बारे  में  मित्र  राम  नाईक  जी  विस्तार  से  बतायेंगे  ।  आपने  ग्लास  इंडस्ट्री  को  भी

 छोड़ा  आपने  उनके  ऊपर  भारी  टैक्स  करारोपण  करके  पैसा  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की

 है  ।  कुल  मिलाकर  कोई  बहुत  बड़ी  आप  राहत  देने  ऐसा  नहीं  लेकिन  करों  का  बोझ  लगा

 कर  जनता  के  ऊपर  और  संकट  बढ़ा  रहे  हैं  ।

 मैं  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  आयकर  की  सीमा  48  हजार  तक  को  जानी  होटल
 उद्योग  के  बारे  में  फिर  से विचार  करना  चाहिए  ।  डायमंड  और  ग्लास  इंडस्ट्रो  के  बारे  में  फिर

 विचार  करना  चाहिए  ।  कोआपरेटिव  बैक्स  को  सवंथा  मुक्त  रखना  चाहिए  ।  किसानों  की  खाद  वाली

 दोहरी  नीति  को  समाप्त  किया  जाना  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जितने  संशोधन

 यहां  पर  उनको  आप  स्वीकार  जनता  के  सामने  जो  उत्पन्न  कठिनाई  उसको  आप  स्वीकार

 करते  एक  तरफ  तो  कहा  जाता  है  कि  कम  खचच  करें  और  सरकार  भी  खर्च  में  कमी  करेगी  ।  मैंने

 पिछले  दिनों  एक  आटिकल  अखबार  में  देखा  था  ।  उप्तमें  बताया  गया  है  कि  एक-एक  मिनिस्टर  के  पास

 7-8  गाड़ियां  जो  उनके  लिए  और  उनके  परिवार  के  लिए  उस  आटिकल  की  एक  प्रति

 आपको  भेंट  करूंगा  ।  उसमें  जितना  होने  वाला  खर्च  वह  भी  बताया  गया  मैं  समझता  हूं  कि

 आप  अपने  मिनिस्ट्रीयल  खर्बे  में  और  अपने  स्वयं  के  खर्च  में  कमी  करेंगे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जनता
 के  सामने  आप  एक  उदाहरण  प्रस्तुत  करेंगे  ।  भले  ही  आप  कहते  ऐसा  नहीं  है  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  था  और  निश्चित  रूप  से  चाहूंगा  कि  आपने  जो  रियायतों  की  घोषणा
 को  वह  कोई  बहुत  बड़ी  नहीं  यह  केवल  ऊंट  के  मुंह  में  जीरा  के  समान  है  क्योंकि  उन  रियायतों
 से  आम  जनता  को  कोई  लाभ  मिलने  वाला  नहीं  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि  मेरे  द्वारा  जो  बातें  आपके
 सामने  रखी  गई  मानटीय  वित्त  मन्‍्त्री  जी  उनको  स्वीकार  करेंगे  ।

 धन्यवाद  !

 सभापति  महोदय  :  श्री  जॉर्ज  फर्नान्‍्डीज  ।

 भी  जॉज  फर्नास्डोज  :  सभापति  स्वाभाविक  है  **

 श्री  माशायण  सिंह  चोधरी  :  सभापति  मैं  एक  दो  मिनट  बोलना  चाहता  हूं
 क्योंकि  मुझे  पी०  एम०  के  यहां  डिनर  में  जाना  है  ।  यदि  इजाजत दे  दें  तो  ***
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 सभापति  महोदय  :  श्री  आप  बाद  में  बोल  सकते  इनको  बोलने  देंगे  ?

 श्री  जोर्ज  फर्नाडोज  :  ठीक  इनको  बोलने  मैं  बाद  में  बोल  लूंगा  ?

 क्री  नाशयण  सिह  चोधरी  :  सभापति  मैं  सोब  रहा  था  कि  वित्त  मन्त्री  जी  को  बधाई  दूं
 भौर  इस  बात  को  चुनूं  कि  उदार  उद्योग  नीति  के  अन्तर्गत  उससे  वास्तव  में  लाभ  जो  पॉलिसी
 उन्होंने  लोगों  के  लिए  लिबरलाईज  की  इससे  ओऔद्योगिक  क्षेत्र  में  काफो  वृद्धि  होगी  लेकिन  एक
 बात  के  लिए  और  बध'ई  दे  दूं  कि  जो  किसान  जमीन  के  साथ  चिपटा  हुआ  अब  वित्त  मन्त्री  जी
 की  इस  नीति  के  परिणामस्वरूप  वह  जमीन  से  छुटकारा  पाने  की  सोचने  लगा  है  ।  मैंने  भी  अपने  लड़के
 से  कहा  कि  5-5  एकड़  में  ले  लो  और  चार  लड़कों  में  20  एकड़  बंट  जाएगी  तो  फर्टीलाइजर  में
 यत  मिल  जाएगी  तो  उनका  कहना  था  कि  पटवारी  के  चबकर  में  क्‍यों  पड़ते  5  एकड़  रखकर  बाकी
 बेच  दो  तो  15  लाख  रुपया  मिल  जाएगा  ।  ब्लेकमनी  वालों  ने  एक  लाख  रुपया  एक  एकड़  का  रखा  है
 क्योंकि  कृषि  इनकम  टैक्‍स  नहीं  लगता  है  और  यदि  15  लाख  रुपया  बँक  में  डाल  दिया  जाए  तो  15

 हजार  रुपया  इंट्रेस्ट  महीने  का  मिलेगा  जबकि  इतनी  आय  100  एकड़  से  आमदनी  नहीं  होती  है  ।
 अब  यही  स्थिति  हो  गई  है  ।

 सभापति  जब  हम  पढ़ते  थे  तो  उस  समय  12/-  रु०  मन  गेहूं  का  रेट  था  तथा  होस्टल
 का  खच  भी  12  रु०  प्रतिमास  होता  था  अर्थात  एक  मन  गेहूं  की  बिक्री  से  एक  महीने  का  खचं  चला
 जाता  था  और  आज  गेहूं  का  भाव  100  रुपये  मन  हो  गया  यदि  मैं  अपने  लड़के  को  होस्टल  में
 डालता  हूं  तो  600/-९०  से  कम  में  काम  नहीं  चलता  है  यदि  गेहूं  का  भाव  100  रुपए  मन  अर्चात
 1500  रु०  प्रति  क्विस्टल  तब  किसान  मंहगाई  से  मुकाबला  कर  सकता  तो  कया  हालत  हो  गई  है  ?
 आपको  आनाज  के  मामले  किसान  ने  आत्मनिर्भर  बनाया  है  इस  देश  में  अनाज  के  मामले  तो  हम
 उसकी  तरफ  रहम  हम  देहात  से  फतराने  लगे  ऐसी  हालत  हो  गयी  है  परन्तु  हमारे  मुख्य
 मंत्री  जी  ने  1991  तक  खाद  को  पुराने  रेट  पर  किसात  को  खाद  देने  का  आश्वासन  दिया

 जिसकी  वजह  से  हम  देहात  में  जा  पायेंगे  ।

 सभापति  जो  शिक्षित  बेरोजगार  उनके  स्व-रोजगार  के  लिए  प्रावधान  होना  चाहिए
 था  बयोंकि  जो  कंज्यूमर  गुड्स  बनती  वे  बड़ी-बड़ी  कम्पतनियां  बिड़ला  बनाते  उन  पर
 प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिए  और  उसका  काम  छोटे  और  लघु  उद्योगों  को  मिलना  चाहिए  ।  बड़े  उद्योगों
 को  तो  फेवल  एक्सपोर्ट  क्वालिटी  की  चीजें  बनाती  चाहिए  और  जो  कंज्यूमरस  के  लिए  छोटी-छोटी
 चीजें  वे  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  के  पास  बनने  के  लिए  जाना  यह  हमारी  सरकार  की
 जिम्मेदारी  उत्तरदायित्व  है  कि  इसको  करावें  ताकि  जो  गरीब  बेरोजगार  युवक  उसको  ऋण
 मिल  सके  तो  हिम्मत  से  इस  काम  को  कर  सके  और  अपना  ऋण  भी  वापस  कर  इसके  लिए
 छोटे  उत्पादक  से  मार्केटिंग  की  सुरक्षा  प्रदान  की  जाये  ।

 सभापति  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  उन्होंने  मिट्टी  के  तेल  में  रेट  कम  किया

 यह  कन्जूमर  को  70  प्रतिशत  केरोसिन  पैट्रोल  पम्पों  को  घला  जाता  जो  एडल्ट्रंशन  करते  थे
 जिससे  किसान  की  मशीनरी  तबाह  हो  रही  अब  चूंकि  डोजल  और  मिट्टी  के  को  कीमतों  के
 अन्दर  भौर  ज्यादा  अन्तर  हो  गया  है  तो  इससे  एडल्ट्रेशन  ज्यादा  होगी  ।

 20-25  परसेंट  ही  केरोसिन  असली  कंजूमर  को  मिलता  मैं  सच्चाई  बताता  हूं  ।
 कम  कोई  ऐसा  प्रावधान  कर  दें  कि  उसमें  रंग  वर्ग रह  डालने  की  बात  आ  जाए  जिससे  कि  एडल्टरेशन
 न  हों  भौर  वह  किसान  की  मशीनरी  उससे  बच  सके  ।  इसके  अतिरिक्त  जैसे  हमारे  राज्य  में
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 नारायण  लिहःचोधरी  ]
 रेटिव  बेक्स  का  जो  किसानों  ने  हुआ  था  के  उसके  पिछले!सात  वर्ष  का  जो
 ब्याज  है  वह  माफ  क्र  दिया  है  हरियाणा  सरकार  ने  और  बाकी  जो  पैसा  वह  आसान  किश्तों  में  देने
 का  प्रावधान  किया  है  पहकारी  बेंकों  अब-बकों  के  लिए  क्‍योंकि  स्थिति  ऐसी  आ  ग्रई  कि
 रिकयंरी  बिहकुल  ठप्प  हो  उस  लोन  की  वीविंग  स्क्रोम  की  बजह  ठप्प  हो  आगे
 लोन  मिलना  बंद  हो  गया  किसानों  को  ।  इस्तलिए  राज्य  सरकार  ने  जो-कदम  उठाया  उसी  तरीके
 से  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  भी  जो  किसानों  ने  लोन  भगर  वह  माफ  न-किया.बजा-स  उसी

 तरह  से  जँसे  प्हकारी  बेकों  का  ब्याज  सात  वर्ष.क्ा  महफ  करने  बात  हमारी,हरियाणा  की
 राज्य  सरकार  है  तो  ये  देश  में  जो  राष्ट्रीप्रकृत  -  ढेंक्ों  स ेलोन  हुए  हैं  उनका  कम
 से  कम  ब्याज  हो.छोड़  भौर  मूल  पैश्ता  आस्तान  किश्तों  पर  क्ट्रींकि  अब  राष्ट्रीयक्ृत  ढेकों  को-लोन
 का  पैसा  वापस  न  मिलने-के  कारण  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  ने  लोन  बन्द  कर  है  क्ग्रोंडक  वह
 जानते  हैं  कि  इससे  पंसा  वापस  नहीं  आएगा  क्योंकि  कितान  की  छेसी  देने  की  है  ।  मैं
 आगे  के  लिए  सरकार  को  सावधान  करना  चाहूंगा  कि  जो  आत्मनिश्वरता  हमने-अनाज  के:कौरे  में
 प्राप्त  की  हम  इससे  भी  हाथ  धो  बंठेंगे  ।

 प्प्मापति  हूं  ईकि  कंख्ेड़ों  रूपए-का  ब्लेकः  मी  है  |  श्रेद्रोल  के

 बढ़े  ।  पम्पों  -  पांच-फंव  भर  फरट्टह-पन्‍्द्रह  लीटर  तेल  था

 उन्होंने  पोड़ी  सी  भनक  लग्रतेःही  उसी  बकत  स्ट्रेंकका  लेलः बढ़े  ;  हुए  रेट  परः  बेचना  कर  दिया  ।

 हालत-ख्ाद  की  कर  दी  ।  अगर  सरकार  पासਂ  स्टॉक  फेजीशन  हो-मौरू-कम  कम  पुराना
 पुराने  रेट  दें  तो  इस  तरह  से  ब्लैक  होगा  ।  मानती  स्रदक््यों  ने  यह  «

 पूंजी  पतियों  के  पास  बूसरे  बड़े-बड़े  के  पास  हजारों-लाखों,कसेड़  रुपया
 :

 है  लेकिन-किसान'जो  हैं  उसकी  हालत  ग्रह  है  मैंने  देखा  पहकारीः  बेंकों/से  लोन
 जो  लिया  ए०  भार०  को  भी  अधिकार  दिए  हैं  ब्ॉरंठ  ब्यटने  के  के  भगर  किस्ननरसमयः  परःलो न
 वापस  नहीं  उसको  भी  ज्यूडीशियल  पावर्स  दी  हैं  दिन  की  केद  वह  दे  सकता  है  |  लंड

 रिवेन्यू  की  तरह  उसकीं  रिकवरी  होतीं  दो.हजार  रुपया  किसान  के  सिर  पर  होता  है.तो  उसकी
 ये  हालत  होंतीं  है  लेकिन  जिनके  जिम्मे  करोड़ों  रुपग्ा  सरकार  का  पड़ां  वह  कोर्ट  में  भी  पसा  खर्च
 करने  में  समर्थ  होते  हैं  इसलिए  किसानਂ  की  तरफ  आप  थोड़ा  ध्यान  दें  तो  अहु्छा  होगा  ।

 बाज  शिक्षा  है  ।  -  इसका  मुख्य  यह  है  वकि  अध्यापकर के  वल
 स्रधारण  किसान-.भोर,छोटे.दुकावदार  के  बेटे  बड़े  अयदमीः  के  लिएਂ  नहीं

 ।  वहः  करने.के  बजाय:साइड  बिजनेस  भपमा  गुजारा:करने-के  लए  ।
 इनकम  टेष्स  लगा  दिया  फिक्स  इनकम  ग्रुप  उसकी  तरफ-किसी  का  नहीं  ।  -  कम  म-से  जो
 थड  बलास  और  फोर्थ  बलास  के  सर्वेन्ट  क्योंकि  सारे  अध्यापक  थर्ड  क्लास  में  आते  हैं  इनके  जो

 टैबस  के  रंलेब  उस  पक्ष  के  माननीय  ने  43,000 की  धीमा  की  बात  करते  थे  ।  मैं  तो

 इतना  अनुरोध  करूंगा  कि  36,000  रुपए  तक  इन्कम  -  टंक्प  को  बढ़ाने  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  ।
 और  इसमें  राहत  मिलनी  चाहिए  |  उसके  अलावा  सभापति  मैं,च।हूंगा  कि  इण्डियन  एजुकेशन
 सबिस  शुरू  की  जाए  जैसे  इण्डियन  एमिनिस्ट्रेटिव  संवित्त  और  इण्डियन  फारेन  इण्डियन  फःरेस्ट

 *सबिस  इंसीः  तरह  से  शिक्षा  ”  का  स्तर  'अगर:बढ़ानां  है  तो  आपको  ई०  एस०  शुरू  करना

 पचाहिए'और  साय-पाथਂ मैं  यह  अनु  रोघਂ  करूंगा ककि  में  भी  केटौतीਂ  की  आपਂ  सीरलग  लगायें
 "20  परसेट  सदस्यों  से  अधिक  को  मंत्री  नेहीं  बनना  चाहिए  ।
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 चाहे  राज्य  सरकार  के  चाहे  केन्द्र  सरकार  में  कहीं  उसमें  20  परसेंट  से  ज्यादा  मन्त्री
 नहीं  ऐसी  सीलिग  आप  क्यों  नहीं  लगाते  ।  मैं  आपको  बताऊं  कि  जिस  वक्‍त  वैस्ट  पंजाब  जो
 आजकल  पाकिस्तान  उसमें  हमारा  हिमाचल  प्रदेश  और  पंजाब  सारा  हिस्सा  उसमें
 कुल  मिलाकर  मुश्किल  से  10-12  मंत्री  होते  इतने  हिस्से  में  ।  इसी  तरह  की  सीलिंग  आप  भी

 लगायें  ।  अब  क्‍या  है  कि  60-70  परसेंट  तक  मन्त्री  बन  जाते  जितने  एम०एल०एज०  या  एम०
 पीज०  होते  हैं  और  बाकी  में  कुछ  को  बोर्ड  कारपोरेशन्स  का  चेयरमैन  मंत्री  पद  का  दर्जा
 दे  देते  फिर  उनके  भी  वैसे  ही  खर्च  होते  इसलिए  खर्च  को  घटाने  वी  बात  हम  इस  तरह
 यह  मैं  अनु  रोध  करना  चाहूंगा  ।

 ये  सारी  बातें  कहते  आप  देखें  कि  ईमानदारी  से  मैं  एक  अध्यापक  रहा  हूं  इसलिए  जो
 दिल  में  भाता  उत्त  बात  को  कह  देता  कई  दफा  सोचता  इसका  समर्थन  करना  पड़ता  है
 ट्रेजरी  बेंचेज  पर  बंठे  होने  के  लेक्नि  सच  अगर  यों  सोचे  कि  अब  दो  तीन

 पता  नहीं  कितने  दिन  हम  सरकार  में  रहेंगे  इस  हाऊस  उतने  दिन  तो  उनके  बाद

 हम  वापस  जीतकर  नहीं  भा  भगर  इसी  तरीके  से  ये  सारी  बातें  चलती  यह  मैं  अ्ापको
 बता  देना  चाहता  हूं  ।  इन  शब्दों  के  आपका  बहुत  बहुत  धन्यवाद  करता  हूं  कि  भापने  मुझे  समय
 दिया  ।

 Pa
 थ्रो  जॉर्ज  फर्नाडीज  :  सभापति  मैं  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  इसका  विरोध  सबसे  पहले  इसलिए  कर  रहा  हूं  कि  इस  विधेयक  से  मेरे  क्षेत्र  के

 लिए  कुछ  नहीं  होने  वाला  मैं  मुजप्फरपुर  से  आता  वद्दी  मेरा  क्षेत्र  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है
 कि  यह  जो  इस  बार  पेश  हुआ  जो  अर्थ  संकल्प  जो  बजट  वह  मेरे  क्षेत्र  क ेलिए

 कुछ  नहीं  देगा  ।

 सभापति  बंसे  तो  अनेकों  पत्र  मेरे  पाप्त  भाते  हैं  लेकिन  उनमें  से  एक  यह  पत्र  मेरे  क्षेत्र  का

 है  |  यहां  वित्त  राज्य  मन्त्री  जी  बेठे  वे  मात्र  ब्रिहार  के  ही  उत्तर  बिहार  के  हैं  और  वे  मेरी

 पीड़ा  को  समझ  पायेंगे  ।  यह  पत्र  मेरे  क्षेत्र  के  मीनापुर  प्रखण्ड  से  आया

 सभापति  महोदय  :  आप  ऐसा  करिए  कि  जो  पत्र  का  सारांश  केवल  वही  रखिए  ।

 थ्रो  जाँच  फर्नाग्डीज  :  मैं  केवल  सारांश  ही  रखूंगा  ।  इस  पत्र  को  लिखने  वाले  हैं--योगेन्द्र
 राय  और  इस  पर  कुल  मिलाकर  2:  लोगों  के  दस्तखत  उनकी  मांग  है  कि  उनके  गांव  में  एक
 चापाकल  एक  हैंड-पम्प  हो  ।  आजादी  के  44  साल  आप  लोगों  ने  जो  यह  बजट  पेश  किया

 मेरे  क्षेत्र  के  लिए  आज  चापाकल  की  सबसे  अधिक  जरूरत  इस  पत्र  को  मैं  वित्त  मन्त्री  जी  के
 फोटोकापी  निकलवा  भेज  वे  जरूर  इस  को  महसूस  करेंगे  कि  बिस  प्रकार

 की'**

 वित्त  मन्‍्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  रामेश्वर  :  चापाकल  लग  आप  चिन्ता
 न

 थी  जॉल  फर्नाग्डोज  :  एक  मुझे  एक  हजार  चापाकल  अपने  क्षेत्र  में  चाहिए  और
 अगर  मन्त्री  महोदय  एक  हजार  चापाकल  देने  की  बात  जिस  पर  खर्चा  होगा  मुश्किल  से  25-30
 लःख  यदि  मन्त्री  जी  कहें  कि  यह  काम  हो  अगले  महीने  में  हो  जाएगा'**

 सभापति  महोदय  :  फिर  आप  समर्थन  दे  देंगे  ।



 वित्त  2)  जारी  13  1991

 भ्री  जाओ  फर्नान्डोज  :  तो  फिर  मैं  मानगा  कि  मेरे  क्षेत्र  को  एक  समस्या  आपने  हल  कर  दी  ।

 हमारे  क्षेत्र  में  सड़क  नहीं  पुल  नहीं  बनेगा  ।  हमारे  क्षेत्र  में  किसी  स्कूल  का  कोई  इंतजान  नहीं
 होगा  ।  मुझे  पूरा  भरोसा  और  विश्वास  है  कि  मेरे  क्षेत्र  के  विकास  की  जो  न्यूनतम  जहूरतें  आज

 उन  जरूरतों  की  पूति  आपके  इस  बजट  से  नहीं  होनी  है  और  इसीलिये  मैं  इस  विधेयक  का  विरोध  कर

 रहा  हूं  ।

 अगर  मेरे  क्षेत्र  यानी  मुजफ्फरपुर  के  विकास  के  यह  बजट  मददगार  नहीं  होना  है
 तो  उसका  कारण  यह  है  कि  यह  बजट  मेरे  यूबे  के  लिये  भी  कुछ  नहीं  करेगा  ।  यों  तो  मैं  कनटिक  में

 पैदा  हुआ  हूं  परन्तु  मेरी  कमंभूमि  सबसे  अधिक  बम्बई  रही  माफ  मुम्बई--मराठी  में
 बोलते  वक्त  मैं  मुम्बई  बोलता  हूं  लेकिन  हिन्दी  में  भादत  है  बम्बई  बोलने  नहीं
 शिवसेना  वाले  भी  हमारे  दोस्त  हमारा  कोई  दुश्मन  नहीं  है  इस  सदन  में  ।  लेकिन  मुझे  संसद  में

 भेजने  वाला  सुबा  बिहार  है  और  मैं  बिहार  का  प्रतिनिधि  कर  के  अपने  |को  मानता  अध्यक्ष
 इस  बजट  से  मेरे  सूबे  को  कुछ  यह  मैं  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  ।  इसके  पौछे  मैं  दो-तीन
 कारण  आपके  सामने  रखना  चाहता  अध्यक्ष  पता  भाम  तौर  पर  लोगों  के  दिमाग  में

 बिहार  का  नाम  जब  लिया  जाता  तत्र  क्या  विचार  आते  कप्रा  भावनाएं  उभरकर  आती  क्योंकि

 यह  तो  समझ  में  आता  है  कि  बिहार  पिछड़ा  हुआ  बिह्दार  में  हंगामा  बिहार  में  जातिवाद  है
 और  अंग्रेंडी  शब्द  का  इस्तेमाल  यदि  किया  जाए  तो  मोस्ट  केयोटिक  स्टेट  का  प्रयोग  कर  के  हम  लोग

 बिहार  को  बहुत  हल्के  ढंग  से  खत्म  कर  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  बिहार  हिन्दुस्तान  का  सबसे  अधिक  अमीर  राज्य  हिन्दुस्तान  का  एक  चौथाई
 भायरन  भोर  बिह्दार  में  हिन्दुस्तान  का  एक  तिहाई  कोयला  बिह्दार  में  हिन्दुस्तान  का  आधा

 जिसको  कापर  कहते  बिहार  इनके  अतिरिक्त  लाइमस्टोन  वाक्ताईट  लेकिन
 सबसे  अधिक  बिहार  की  जो  जमीन  उससे  अधिक  उपजाऊ  जमीन  हिन्दुस्तान  में  आपको  कहीं  भी

 नहीं  मिलेगी  ।  बिहार  में  हम  लोग  कहते  हैं  कि  रात  को  सुबह  फसल  काटने  के  लिए  जा
 सकते  हालांकि  यह  तो  एक  कहावत  ऐसा  नहीं  होता  हम  जानते  इसका  मतलब  यह  है
 कि  वहां  की  जमीन  इतनी  उपजाऊ  है  कि  फसल  वोने  के  बाद  कुछ  करने  की  जरूरत  नहीं  है  |  यह  तो

 बहुत  अधिक  उपजाऊ  इतनी  उपजाऊ  जमीन  बिहार  के  अलावा  हिन्दुस्तान  में  कहीं  भी  नहीं  है  ।

 यह  मैं  दावे  के  साथ  कह  सकता  हूं  और  बिहार  में  हिमाचल  की  नदियों  से  और  नेपाल  के
 राधे  से  इतना  आता  वह  पानी  इस्तेमाल  में  आने  की  वह  पानी  बाढ़  के  माध्यम  से  समूचे
 उत्तर  बिहार  को  और  दक्षिण  बिहार  के  कुछ  हिस्सों  को  तबाह  कर  के  चला  जाता  है  और  उस  पानो
 का  इस्तेमाल  हम  लोग  नहीं  कर  पाते  यह  बिहार  जहां  के  लोग  इतने  मेहनती  हैं  जिसका  कोई  जवाब

 नहीं  |  भामतौर  पर  ऐसी  समझ  है  कि  कहीं  कहीं  कहीं  कहीं  पिछड़ा  और

 कहीं  कहकर  बिहार  के  बारे  में  एक  तस्वीर  बनाने  का  काम  हो  रहा  लेकिन  रिह्वार  के

 व्यक्ति  सबसे  मेहनती  हैं  ।  इतने  मेहनती  व्यक्ति  हिन्दुस्तान  में  कहीं,नहीं  इस  दिल्‍ली  शहर  में  बिहार
 के  नौजवान  रिक्शाचला  रहे  ये  लोग  दिन  के  24  घंटों  में  से  18  घंटे  मेहनत  करने  वाले  लोग
 जो  बापको  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  पर  ओर  इस  दिल्‍ली  के  मार्कट  में  आपको  देखने  को  मिल  जाएंगे  और
 इस  दिल्‍ली  में  सबसे  अधिक  बोझ  को  खींचकर  ले  जाने  चाहे  वे  नौजबान  हों  या  बुजुर्ग  ये

 मजदूर  वहां  से  आते  इनमें  से  70  प्रतिशत  बिहार  से  आते  दिल्‍ली  के  आसपास  जितने  भी
 भौद्योगिक  क्षेत्र  इंडस्ट्रियल  एस्टेट्स  तमाम  मजदर  वहां  पर  काम  करते  जो  सबसे  अधिक
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 शोषित  मजदूर  जो  500  भौर  600  रुपए  महीने  में  काम  करते  हैं  और  बिहार  के  हमारे  बित्त
 राज्य  मंत्री  का  यहां  पर  मैं  जिक्र  करना  चाहता  उनको  भी  अनुभव  होता  होगा  कि  कितने
 नौजबान  हर  रोज  उनके  दरवाजे  पर  भाते  हैं  केवल  रोजग।र  के  लिए  ?  में  अभी  शाम  को  सदन  में
 आने  के  जब  प्राइवेट  मेम्बसं  बिजनेस  शुरू  हुआ  उससे  पहले  अपने  घर  गया  था  और  उस

 ,  वक्‍त  भी  मेरे  घर  के  दरवाजे  पर  5  लोग  बेठे  ये  जिनमें  कोई  भी  जो
 जिसको  बर्दाश्त  करता  मुश्किल  होता  इन  भावनाओं  से  भरे  हुए  वे  लोग  थे  और  यह  रोज  का

 अनुभव  है  ।  तो  अध्यक्ष  यह  बिहार  जहां  इतने  मेहनती  लोग  हैं  ।

 अध्यक्ष  पंजाब  में  हुए  कत्लों  की  हम  लोग  चर्चा  करते  लेकिन  इन  सारे  कत्लों
 के  बावजूद  आज  पंजाब  सबसे  अधिक  अनाज  पैदा  करता  है  मेहनत  करता  है  पंजाब  के  खेतों
 में  ?  ये  बिहार  के  मजदूर  कोन  मेहनत  करता  है  हरियाणा  के  दततों  यह  बिहार  का  मजदूर  है  ।
 इसलिए  हम  हलके  ढंग  से  न  देखें  ।  अगर  बह  आज  जाति  का  आधार  लेता  तो उसकी  एक  बजह
 उसकी  वजह  यह  है  कि  दूसरा  कोई  आधार  नहीं  बचा  आपने  उसके  लिए  कुछ  नहीं  छोड़ा  है  भौर

 बिहार  ऐसा  नहीं  आपने  40  साल  राज्य  चलाया  देश  में  और  भापने  चालीस  सालों  में  बिहार
 को  यहां  लाकर  पहुंचाया  है  भौर  मैं  आपको  इसका  सुबूत  दूंगा  ।  कंसे  आपने  बिहार  को  इस  स्थिति  में

 पहुंचाया  |  बिहार  के  विकास  के  लिए  आपने  पैसे  नहीं  दिए  और  आज  भी  आप  नहीं  दे  रहे  हैं  वित्त
 मंत्री  क्योंकि  आपके  इस  देश  की  जो  व्यवस्था  उस  व्यवस्था  ने  तय  किया  है  कि  बिहार  इस
 देश  का  उपनिवेश  आप  बिहार  को  भारत  का  उपनिवेश  इसलिए  बनाकर  रखना  चाहते  हैं  क्योंकि
 तभी  आपकी  दिल्‍ली  की  जो  सारी  रईसी  बम्बई  की  जो  शान  है  और  जो  महानगरियां  आप  पनपा

 रहे  जो  महानगरी  सभ्यता  इस  देश  में  बढ़  रही  है  इसके
 लिए  आपको  बिहार  का  शोषण  करना  भाप  शोषण  कितने  तरीकों  से  कर  रहे  उसको
 अन्दरूनी  बसाहत  के  तौर  पर  कंसे  इस्तेमाल  कर  रहे  बिहार  ने  क्‍या  अन्याय  किया  कि  विहार  के
 विकास  पर  पहली  पंचवर्षीय  योजना  से  लेकर  माज  इस  बजट  तक  अन्याय  किया  ।  मैं  केवल  एक
 आंकड़ा  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  पहली  योजना  से  लेकर  सातवीं  योजना  आठवीं  योजना
 अभी  जारी  औसतन  फो  आदमी  पर  कया  यह  सदन  जानता  है  कि  समूचे  हिन्दुस्तान  में  जो

 पूंजी  का  निवेश  हो  गया  उसमें  सबसे  कम  ओर  केवल  कम  नहीं  बल्कि  सबसे  अधिक  जिस  राज्य  में
 डाला  उसका  एक  तिहाई  से  कम  बिहार  के  विकास  पर  डाला  |  पहली  योजना  पंजाब  में  फी
 आदमी  175  रुपये  देश  में  38  रुपये  और  बिहार  में  सबसे  रुपये  डाला  ।  दूसरी  योजना

 में  पंजाब  में  146  रुपये  भ:;रत  में  औसतन  51  रुपये  और  बिहार  के  लिए  फी  आदमी  40

 रुपये  दिया  |  तीसरी  योजना  में  पंजाब  में  212  भारत  पर  भौसतन  92  रुपये  भौर  बिहार  को

 67  रुपये  ऐनवल  प्लान  भापने  1966  से  1969  तक  चलाए  ।  हरियाणा  में  9  रुपये
 देश  में  6।  रुपये  ओर  बिहार  को  40  रुपये  उस  साल  से  आपने  पश्चिम  बंगाल  को  भी  तबाह
 करना  शुरू  किया  क्योंकि  पश्चिम  बंगाल  में  1966  और  1969  के  बीच  जब  वाधषिक  योजनाएं  चल

 रही  थीं  तब  गेर-कांग्रेसी  सरकार  को  चुनकर  देने  का  काम  किया  उस  साल  से  आपने  बंगाल  को
 भो  तवाह  करने  का  काम  शुरू  किया  ।  फिर  चौथी  बोजना  आई  ।  हरियाणा  पर  358  सपपे

 देश  में  औसतन  142  बिहार  में  85  रुपये  श्च॑  किए  ।  एक-चोयाई  से  भी  कम  ।  पांचवी  योजना
 में  हरियाणा  पर  48  देश  में  औौसतन  262  बिहार  में  155  रुपये  खर्च  किए  ।  छठी  भौर
 सब  नहीं  पढ़ूंगा  सातबत्रीं  योजना  जो  अंतिम  आंकड़ा  है  |  उसमें  हरियाणा  पर  1871  झयये  फी

 देश  में  मौसतन  1026  बिहार  में  626  रुपये  दिए  |  विकास  के  लिए  बिहद्दार  को  जो
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 पूंजी  देनी  चाहिए  थी  वह  नहीं  दी  और  आज  भी  देने  के  लिए  त॑यार  नहीं  है  भौर  नहीं  देंगे  ।  आपने

 बिहार  को  लूटा  |  क॑से  लूटा  ?  मैं  बिहार  की  खनिज  सम्पदा  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं

 लोहे  का  नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  बिहार  के  गरीबों  का  वचत  का  जो  पैसा  है  उनको  भी  आपने  बिहार
 से  लूटकर  महानगरी  सभ्यता  को  बनाने  के  लिए  निकाल  बाहर  करने  का  काम  वित्त  मंत्री

 बैठे  उनसे  अधिक  जानकार  व्यक्ति  इन  चीजों  में  दूसरा  कोई  नहीं  मैं  चाहूंगा  वे  इस  बारे  में
 आज  कुछ  कहें  ।

 सारे  हिन्दुस्तान  में  बिहार  में  डिपाजिट  क्रेडिट  रेशियो  का  जहां  प्रश्त  आता  है  तो  सबसे  कम
 100  रुपये  बेंक  में  जमा  में  से  मुश्किल  से  35-36  रुपये  बिहार  में  खच  कर  रहे  हैं  बाकी  पंसा

 महानगरी  सभ्यता  को  बनाने  के  लिए  इस्तेमाल  कर  रहे  1990  के  मा  के  आंकड़े  मेरे  पास  हैं  ।
 उसके  बांद  से  वित्त  मंत्री  के  पास  तो  निश्चित  ही  1980  में  बिहार  के  गरीबों  का  और  लोगों  का
 बैंक  में  जमा  पैसा  7644  करोड़  रुपये  था  |  इनमें  से  बिहार  के  विकास  पर  क्रैंडिट  के  तौर  पर  मात्र
 2897  करोड़  रुपये  देने  का काम  किया  |  बाकी  पैसा  बिहार  से  अन्य  ध्रृवरों  मे ंआया  ।  इसके  विपरीत
 मैं  बग्बई  की  बात  बता  सकता  बम्बई  में  बेंक  डिपाजिट  24  हजार  करोड़  रुपये  हैं  और  उसमें  से

 बम्बई  को  20  हजार  करोड़  रुपये  कर्ज  दे  और  समूचे  बिहार  में  जमा  है  आपके  7664  करोड़
 रुपये  और  आपने  उसमें  से  दे  दिये  2897  करोड़  रुपये  ।  उड़ीसा  की  हालत  थोड़ी  बेहतर  है  लेकिन
 मेरा  कहना  यह  है  कि'*ਂ  )

 ***

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपुरी  :  हिमाचल  प्रदेश  की  बता

 श्री  जाज  फर्नान्डोज  :  वह  आपको  खोजनी  सब  की  खोज  मैं  नहीं  करू  मैं
 आपकी  बात  को  रखने  के  लिये  तेयार  हूं  मगर  एक  बात  समझ  लीजिये  कि  जो  सबसे  गरीब  प्रदेश  है
 उस  प्रदेश  को  सबसे  कम  दे  रहे  हैं  भौर  दूसरा  उस  प्रदेश  स ेनिकाल  कर  ब!हर  ला  रहे  पोस्टल
 सेविग्स  का  लीजिये  ।  वह  पैसा  भी  बिहार  से  बाहर  निकाल  कर  ला  रहे  हो  ।  जो  एल०  आई०  सी
 अपनी  बचत  का  पैसा  बड़े  उद्योगों  में  डालती  अम्बानी  के  कारखानों  में  डालती  टाटा  के
 कारखानों  में  डालती  बिड़ला  के  कारखानों  में  डालती  य ेसारे  कारखाने  बिहार  में  हमारे  नहीं
 जा  रहे  हैं  बल्कि  यह  महानगरीय  सभ्यता  जहां  पनप  रही  उन्हीं  इलाकों  में  जा  रहे  हैं  भोर  उसके
 नजदीक  के  इलाकों  में  जा  रहे  इसलिये  एल०  आई०  सी०  का  प्रीमियम  यूनिट  ट्रस्ट  भाफ
 इंडिया  का  डिपाजिट  पोस्टल  सेविंग  बैंक  का  पैसा  सरकारी  बचत  की  कोई  भी  योजना

 बिहार  अपना  हिस्सा  पूरा  करता  अपनी  जिम्मेदारी  को  अदा  करता  है  लेकिन  उस  पैसे  को
 निकाल  कर  आप  बिहार  से  महानगरीय  सभ्यता  की  भोर  पूंजीशाही  बनाने  की  ओर  ले  जाने  का  काम
 कर  रहे  इसका  नतीजा  आप  देख  रहे  हैं  और  बिहार  गरीब  बनता  चला  जा  रहा  है  ।

 विकास  की  बातें  सब  करते  बिहार  के  संसद  सदस्यों  को  बुला  कर  मंत्री  लोग  बहस  चलाते
 हैं  कि  बिहार  में  क्या  करना  बिहार  में  क्या  बिहार  में  बिजली  कहां  एक  तिहाई  कोयला

 हिन्दुस्‍्तीन  का  बिद्दार  में  उप्र  कीयले  से  देश  को  बिजली  मिल  रही  है  लेकिन  बिहार  को  बिजली
 मिल  रही  है  चूंकि  आपते  रुपये  नहीं  घर  बताने  के  लिये  ढ्यये  नहीं  यह  ल  च.री

 पिछले  30-32  सालों  से  आप  लोगों  ने  बसा  दी  एक  सवृत  आपके  सामने  रखना  चाहता  हूं  वित्त
 राज्य  मंत्री  विशेषफर  इस  पर  ध्यान
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 नाईक  पीकछाशीन

 1960-61  में  बिहार  में  कपेसिटी  जो  बिजली  की  थी  वह  351  मेगाबाट  उत्तर
 प्रदेश  में  397,  महाराष्ट्र  में  760,  मध्य  प्रदेश  में  268,  भान्ध्र  प्रदेश  में  270  थी  4  आन्झ्म  प्रदेश  का

 270,  5994  पर  1997-91  में  यानी  कि  30  सालों  मध्य  प्रदेश  का  268,  6138  पर
 30  सालों  महाराष्ट्र  का  760,  8573  पर  30  सालों  उत्तर  प्रदेश  का  397,

 9227  पर  30  सालों  में  और  बिहार  का  351,  1450  पर  आपने  पैसे  नहीं
 आपने  बिहार  को  लूटा  |  बिहार  में  बिजली  कहां  से  आती  है  भौर  बिजली  न  होने  का  मतलब  है
 बिहार  का  विकास  नहीं  न  खेती  म  उद्योग  करा  और  नही  अन्य  किसी  क्षेत्र  इतभी
 लाचारी  हमारे  बिहार  पर  श्राकर  पड़ी  है  कि  जहां  पजाब  में  प्रति  व्यक्ति  190  किलीवाट  आवर
 बिजली  मिलती  है  वहां  बिहार  में  12  किलोवाट  आवर  बिजली  मिलती  कया  करेगा  बिहार  ?

 जहां  उद्योगों  के  लिये  गुजरात  में  180  किलोवाट  आवर  बिजली  मिल  रही  है  वहां  बिहार  में  54
 भौर  वह  भी  टाटा  के  कारख:ने  में  या  जो  1-2  भारत  सरकार  के  बड़े  लोहे  के  कारखाने  हैं  ।

 खेत  का  मैंने  बता  इसोलिये  अब  डोमेस्टिक  कंजम्शन  का  बता  जहां  एक  लाख

 पापुलिशन  पर  718  मेगावाट  डोमस्टिक  बिजली  कंजम्शन  वहाँ  पर  होता  पंजाब  में  एक  लाख  की
 आबादी  पर  11,371  परिवार  को  होता  है  तो  कहां  बिह्दार  है  ?  इसके  चलते  बिहार  का  अधःपतन

 हुआ  उम्को  हम  लोग  क्यों  नहीं  समझते  हैं  ?  बिहार  में  बच्चों  की  पढ़ाई  सारे  क्षेत्रों  में  हम
 लोग  मार  खा  रहे  हैं  ।  बिहार  में  हरिजन  महिलाप्नों  में  मुश्किल  से  5  प्रतिशत  महिलाएँ  आज  पढ़ना
 लिखना  जानती  95  प्रतिश्त  महिलाएँ  लगभग  निरक्षर  हरिजन  पुरुषों  में  80  प्रतिशत
 निरक्षर  मुश्किल  से  20  प्रतिशत  पढ़ना-लिखना  जानते  क्या  विह्वार  का  बना  रखा  है  ?  इस
 बजट  से  मेरे  बिहार  को  क्‍या  होना  क्‍या  मिलना  है  ?  मैं  कंसे  इस  बजट  का  अनुमोदन
 कैसे  इसका  समर्थन  करू  जबकि  मैं  नानता  हूं  कि  इससे  हमें  कुछ  मिलना  नहीं  है  और  हमारी  जो  लूट
 है  वह  लट  तो  जारी  ही  रहनी  है  ।

 अभी  चन्द  दिन  हुए  बीजू  उड़ीता  के  मुख्य  मंत्री  ने एक  बात  कही  कि  बगावत

 यह  बोले  बगावत  होगी  और  मैं  जानता  हूं  कि  उनके  बिरोध  में  बयान  निकालने  वाले  बहुत
 लोग  बहां  निकाले  भी  और  भी  मिकार्थेंगे  लेकिन  मैं  रेल  मंत्री  12  डेढ़
 मैंने  मेरे  क्षेत्र  के  लोगों  से  एक  बात  बही  बिजली  को  लेकर  '989  के  चुनाव  के  वक्‍त  और  मेरे

 बहने  के  पीछे  एक  कारण  अध्यक्ष  मैं  ।,977  में  चुना  गया  मुजफ्फरपुर  जब  मैं  जेल

 में  बन्द  जब  मैं  अपने  क्षेत्र  में  उत्तर  बिहार  की  हालत  को  मैंने  देखा  तो  समृचे  उत्तर  बिहार

 की  उस  वक्‍त  आबादी  रही  होगी  तीन  करोड़  बीस  लाख  से  तीन  करोड़  चालीस  लाख  जहां  आज  4

 करोड़  50)  लाख  तो  उत्त  उत्तर  बिहार  के  लिए  20  जैगाबाट  बिजली  थी  भौर  बह  भी  बरौनी  से

 जो  बचती  वह  जाती  और  कोई  बिजली  का  इन्तजाम  महीं  हम  उ्योग  मंत्री  हमने

 कांटी  का  बिजलीघर  की  योजना  लगा  220  मंगावाट  बिजली  का  इन्तजाम  तत्काल  करने  का

 ओर  660  मैगावाट  बिजली  का  इन्तजाम  आआतिम  दौर  मे  पूरा  करते  उस  योजना  को  हमने  बना

 हमारी  सरकार  उस  योजना  को  ठप्प  करने  का  काम  हो  हमें  लड़ना  तीन  बार

 मझे  जेल  जाना  पड़ा  कि  कांटी  बिजलीघर  कः  काम  पूरा  हो  इसलिए  ।......  )
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 जार

 सभापति  कुछ  तो  हमारे  ऊपर  रहम  हमने  इतनी  देर  इन्तजार  किया  तो  हमारी
 इन्तजारी  का  भी  हमको  कुछ  समय

 सभापति  महोदय  :  फिर  भी  आप  बड़े  महे  के  साथ  अपनी  बात  जल्दी  करिए  ।

 भी  जाऊं  फर्नान्डोज़  :  मैं  आपका  बहुत  वक्‍त  नहीं  लूंगा  ।

 फिर  वह  कांटी  का  बिजलीघर  हजारों  लोगों  को  जेल  कपूरी  अम्य

 हमारे  कार्यकर्ता  हम  सब  लोग  जल  जा  कर  उस  बिजलीघर  को  अन्त  में  बनाने  में  कामयाब

 हो  गए  लेकिन  सात  साल  लग  गए  ।  लेकिन  अगला  जो  काम  होना  चाहिए  ओर  440  मंगावाट

 बह  नहीं  हुआ  |  1989  के  चुनाव  में  हमने  लोगों  से  कहा  कि  हमारी  सरकार  बन  रही  है  और

 इस  काम  को  हम  लोग  तत्काल  हाथ  में  हम  बन  गए  रेल  हमने  अपने  उर्जा  मंत्री  जो  से

 कहा  कि  मेरा  वादा  कुछ  मदद  करो  ।  तो  वह  बोले  कि  पंसे  को  परेशानी  उन्होंने  कहा  पंसे  की

 परेशानी  हमने  स्वयं  एशियन  डवलपमैंट  बेंक  में  हमारे  परिचय  के  एक  व्यक्त  बम्बई
 शायद  क्षाप  भी  उनको  जानते  डा०  शरद  बम्बई  यूनिवर्सिटी  में  इकोनोमिक्स  पढ़ाते
 तो  मुझे  पता  चला  कि  वह  एशियन  डवलपमैंट  बेंक  में  उर्जा  विभाग  का  पूरा  काम  काज  देख  रहे

 उनके  विभाग  के  एक  आदमी  एशियन  डवलपमैंट  बेंक  से  हमने  मिले  थे  तो  मैंने  उनसे  कहा  कि

 जरा  मेरा  संदेश  शरद  देसाई  को  दे  दो  कि  कुछ  हमें  मदद  सात  दिन  में  शरद  देसाई  ने  मुझे
 फोन  करके  कहा  कि  एशियन  डवलपमैंट  बैक  ने  बिहार  में  अभी  तक  बिजली  पर  एक  पाई  खर्च  नहीं
 की  हम  आपकी  मदद  करने  के  लिए  तंयार  हैं  लेकिन  नियम  तो  आप  भी  जानते  हो  और  वह
 नियम  से  आना  चाहिए  प्लानिंग  कमीशन  से  या  आपकी  भारत  सरक्रार  से  |  उन्होंने  हमसे
 आपको  440  चाहिए  हम  500  मेगावाट  बिजली  का  आपके  लिए  इन्तजाम  बशर्ते  जो  रुपए
 का  उसका  हिस्सा  उस  हिस्से  का  आप  इन्तजाम  सो  डेढ़  सो  रुपए  का  इन्तजाम  आप
 लोग  तोन  चार  सालों  वह  बिजलीघर  हम  खड़ा  कर  हमने  प्लानिंग
 कमीशन  के  अधिकारियों  को  वह  आए  और  अपनी  सारी  किताबें  मैंने  बिजली  विभाग
 के  भी  बड़े  अधिकारियों  को  बुलाया  तो  सब  लोगों  ने  किताबें  खोलीं  ओर  अन्त  में  हमसे  जब
 मैंने  तथ्यों  को  जो  एशियन  डवलपमैंट  बैंक  में  जो  बात  बताई  उसको  रखा  मुझे
 यह  जो  तीन  सालों  में  100-150  करोड़  रुपया  आठवीं  योजना  में  नहीं  हो  सकता  लेकिन

 नौवीं  योजना  में  विचार  किया  जा  सकता  मुझे  गुस्सा  आया  और  मैंने  कहा--भाप  लोग  चले

 जाइए  |  जाते-जाते  उनसे

 ]
 नौंवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  आपके  पास  उत्तरी  बिहार  में  विद्युत  स्टेशन

 स्थापित  करने  के  लिए  घन  नहीं  क्योंकि  आपको  बिहार  में  देशद्रोह  न  रोकने
 के  लिए  सेना  और  कद्धं  सैन्य  बलों  के लिए  उस  घन  की  भावश्यकता  होगी  ।””

 यह  मंत्री  रहते  मेरे  द्वारा  कहे  हुए  शब्द  प्लानिंग  अधिकारियों  को  मेरे  दफ्तर  में  । इसलिए  जब

 बीजू  पटनायक  यह  बात  कहते  तो  यह  बात  कोई  अकेले  बीजू  पटनायक  के  मन  की  बात  नहीं
 वित्त  मंत्री  जी  इन  बातों  को  समझते  इन  बातों  को  जानते  कल  सुबह  बिहार  के  एक

 हे
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 हमारे  दल  के  आदमी  नहीं  लेकिन  राजनीति  में  एक  बहुत  ही  अरसें  से  काम  करने  बाले  मित्र

 हमसे  मिलने  आए  और  शायद  मित्र  कहना  भी  उनके  लिए  ठीक  नहीं  होगा  ।  बिहार  के  बारे  में  बहस
 हो  गई  |  हमसे  असम  मैं  आपको  नोटिस  देकर  जाता  हूं  कि  दो  वर्षों  के
 अन्दर  असम  बनेगा  ।  इसलिए  मैं  इस  सदन  को  कहना  चाहता  अगर  दुरुस्‍्ती  नहीं  होती

 विकास  के  ढांचे  में  बदलाव  नहीं  होता  तो  जो  बीजू  पटनायक  ने  वह  सिर्फ  बोजू  के  मन
 की  बात  नहीं  है  ।  बीजू  तो  देश  के  लिए  जान  देने  के  लिए  निकला  व्यक्ति  था  और  आज  भी  वह
 देश  के  लिए  अपती  जान  देगा  ।  आप  लोग  बीजू  पटनायक  को  जानते  नहीं  आजादी  को  लड़ाई
 में  उनको  फांसी  हो  सकती  यह  बात  आप  लोगों  को  मालूम  नहीं  जब  मो०  हट्टा  भोर

 सुकारनों  को  उठाकर  लाने  की  बात  तो  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  बीजू  पटनायक  को
 भेजा  था  ।  दोनों  तरफ  कच्छ  सेना  की  गोलियां  चल  रही  थीं  और  उनके  बीच  में  अपने  जहाज  को
 उतार  कर  दोनों  को  निकाल  कर  हिन्दुस्तान  में  लाने  का  काम  बोजू  पटनायक  ने  किया  था  ।  राष्ट्र  के

 लिए  अपनी  जान  देने  वाला  व्यक्ति  है  और  आज  उनको  कहना  पड़  रहा  हमें  जिस  प्रकार  की

 उपेक्षा  मिल  रही  यही  उपेक्षा  रही  तो  फिर  अलग  कुछ  रास्ता  पकड़ना  यही  बात  मैं

 बिहार  के  बारे  में  कहना  चाहता

 बित्त  मन्त्री  जी  यहां  तो  विशेषकर  क्षेत्रीय  विषमता  का  प्रश्न  जिस  प्रश्न  को  आपने  अपने

 बजट  में  छुआ  तक  नहीं  जिसको  हाथ  लगाने  से  आप  ने  इन्कार  सरकारें  आती  हैं  भोर

 सरकारें  जाती  लेकिन  यह  व्यवस्था  जिसका  केन्द्रीयकरण  महानगरीय  सभ्यता  के  साथ  पू
 पत्तियों  क ेसाथ  और  राष्ट्रीय  कम्पनियों  के साथ  ।  हम  कया  भपेक्षा  करें  भौर  क्‍या  उम्मीद

 बरें  बिहार  के  लिए  ।  ज॑ंसे  बिहार  के  लिए  कुछ  नहीं  बसे  ही  देश  के  लिए  क्‍या

 इसी  प्रकार  दाम  की  बात  मैं  आपका  घोषणा  पत्र  अपने  ब्रिफकेस  में  लेकर  चलता  हू  ।

 मैं  अपना  घोषणा  कप  पढ़ता  हु  ओर  आपका  घोषणा  पत्र  ज्यादा  पढ़ता  मजाक  करने  के

 अपना  गुस्सा  व्यवत  करने  के  लिए  आपको  याद  दिलाने  के  लिए  कि  समस्याओं  का  निदान  कहीं

 नहीं  हो  रहा

 क्री  ए०  चाहस  :  हमारे  चुनाव  घोषणा  पत्र  पढ़ने  लायक  हैं  ।

 भ्रो  जा  फर्नानडोज  :  जी  इसलिए  मैं  इसे  पढ़  रहा  अगर  आपको  इसके  लिए  किन्‍्हों
 स्टडी  कलासों  को  आवश्यकता  हो  तो  मैं  उन्हें  लेने  के  लिए  तंथार  हूं  ।  मुझे  विश्वास  है  आपको  इसकी

 भावश्यकता  होगी  ।

 करी  ए०  चाल्स  :  हमें  पहले  से  हो  इसका  पता

 श्री  जार  फर्नाग्डौज  :  मैं  तत्संबंधी  स्टडी  क्‍लासें  लेने  के  लिए  तैयार  हूंਂ  ताकि  आपको  शान

 हो  सके  कि  इसमें  क्या  लिखा  है  ।

 इतना  गुस्सा  मत  करो  ।  इतना  गुस्सा  मत

 सभापति  दाम  का  सवाल  यों  ही  खत्म  हो  विज्त  मंत्री  जी  कह  सकते  हैं  कि

 सौ  दिन  कहां  पूरे  हुए  पहले  बोले  एक  दिन  ।  प्रधान  मंत्री  जी  भी  बोले  जब  हमते  यह
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 सबाब्न  छेड़ा  विश्वास  के  प्रश्न  पर  और  राष्ट्रपति  जी  के  अभिभाषण  पर  बोलते  मैंने

 सवाल  छेड़ा  था  कि  दाम  कैसे  बढ़  रहे  हैं  या  किसी  प्रश्न  के  द्वारा  छेड़ा  मुझे  याद  नहीं  लेकिन
 प्रधान  मन्‍्त्री  जी  ने  कहा  सौ  दिन  पूरे  हुए  हमते  कहा  था  कि  हम  तौ  दिन  इन्तजार
 करने  के  लिए  तैयार  हैं  और  सौ  दिन  कुछ  ही  दिनों  में  पूरे  हो  जायेंगे  ।  शरद  दिघे  यहां  सदन  में

 नहीं  हमारे  जमाने  के  मित्र  1967  में  हमारी  बम्बई  की  सोशलिस्ट  पार्टी  के  अध्यक्ष  वे
 अध्यक्ष  थे  ओर  मैं  मंत्री  था  ।  शरद  दिधे  जी  उस  दिन  बोले  हिन्दुस्तान  के  इतिहास  में  इतने  दाम  कभी

 नहीं  बढ़े  हैं  जितने  कि  ग्यारह  महोने  में  बढ़े  उनको  इतिहास  मालूम  नहीं  न  देश  का  और  न
 देश  की  अर्थ  व्यवस्था  का  ।  उनको  मालूम  नहीं  है  कि  1973-74  में  दामों  का  नंगा  नाच  हुआ  था

 हिन्दुस्तान  में  ।

 भाज  क्‍या  होने  जा  रहा  बहां  पहुचाएंगे  आप  दाम  को  ?  कहा  जाता  कि  30  प्रतिशत
 तक  इनफ्लेशन  पहुंच  सकता  है  और  अगर  एक  बार  हृद  से  बाहर  जाने  लग  गया  है  तो  रोके  कहां
 हम  लगाम  लगाए  कहां  हम  भाज  यह  सवाल  मगर  मात्र  दाम  का  ही  सबाल  नहीं

 आज  ये  दाम  इस  देश  के  लोगों  को  त्बाह  करके  रह  गए  मगर  जो  एक  करोड़  रोजगार  की
 बात  तो  वहां  भी  मुझे  कहा  जाता  जब  मैं  आपसी  बातचीत  में  इस  सवाल  को  छंड़ता  हूं
 और  प्रघान  मंत्री  ने  स्वयं  इस  सदन  में  कहा  कि  एक  करोड़  रोजगार  का  मतलब  यह  थोड़े  ही  है  कि

 वह  एक  दिन  में  हो  यह  प्रक्रिया  हम  इस  सारी  प्रक्रिया  को  जानते  हैं  ।

 हमने  इस  सदन  में  बताया  है  कि  कंसे  1923  से  लेकर  1989  7  सालों  में  हिन्दुस्तान
 के  केवल  निजि  उद्यमों  में  10  लाख  रोजगारी  घट  एक  लाख  करोड़  रु०  को  पूजी  लगाकर
 10  लाख  रोजगारी  घट  गई  ।  यह  आपका  दस्तावेज  आपका  इक्रनोमिक  रिव्यू  उसको  आप

 पढ़  लीजिए  और  आज  आप  रोजगार  पर  कंसे  आप  रोजगार  कौत  सी  योजना  के
 माध्यम  से  आप  रोजगार  मत्टीनेशनल  के  हिन्दुस्तान  में  मुझे  वे  मिलने  आए
 ये  फिकी  के  जो  अध्यक्ष  ,  बिरला  के  पिछले  साल  जो  अध्यक्ष  उनका  बहला  नाम  मुझे  याद  नहीं
 सिद्धार्थ  वे समय  मांगकर  हमसे  मिलने  के  लिए  फिकी  को  नीति  में  हमको  दावत
 अभी  आठ  रोज  पहले  |  तो  मैंने  सोचा  कि  ये  केवल  हमको  दावत  देने  के  वास्ते  नहीं  आए

 कुछ  और  भी  बात  करना  चाहते  होंगे  तो  मैंने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  सवाल  को  मैंने  कहा
 कि  इसका  असर  आप  लोगों  के  ऊपर  भी  होगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  नहीं  यहां  वित्त  मंत्री  बंठे

 एक  गोष्ठो  में  हम  सब  लोगों  वहां  एक  ओर  उद्योगपति  उनसे  भी  हमने  यह  बात  तो
 मैंने  उनसे  जब  यह  बात  सभापति  मुझे  बहुत  अ  श्चयं  हुआ  और  कुछ  हसी  भी  आने  लगी  ।
 वे  हमसे  हम  तो  निपट  लेंगे  और  आप  जंसा  समझते  ऐसी  तो  कोई  बात  नहीं

 मुझे  बिन्ता  है  कि  मजदूरों  का  क्या  होगा  ?  यानी  उन्होंने  कबूल  कर  लिया  कि  हमारे  जो  बड़े  उद्योग

 हैं  वह  तो  बन्द  होंगे  ही और  यह  बोलने  के  लिए  उनको  ठीक  नहीं  लगा  भौर  मुझ  से  कहा  कि  हम
 भी  परेशानी  मे  पर  मजदूरों  ब  क्‍या  होगा  ।

 |

 आप  जानते  हैं  कि  मैं  मजदूरों  के  बीच  में  काम  करने  वाला  आदमी  जहां  भी  मैं
 उनके  बीच  में  ही  रहता  तो  यह  मानी  हुई  बात  है  कि  देश  में  बड़े  और  छोटे  उद्योग  भौर  आपने
 तो  लघू  उद्योगों  क ेलिए  भी  कह  दिया  कि  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  24  प्रतिशत  वह  भी  अपनी

 पू'जी  कोई  भी  खोल  दिया  सब  कुछ  और  लोगों  को  जानकारी  हो  न  हो  लेकिन  काम
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 तो  हो  ही  तो  रोजगार  कहां  से  बढ़ेगा  ।  तो  इसलिए  एक  तो  बेरोजगारी  को  श्षमस्या  को  बढ़ाते
 का  काम  यह  बजट  करेगा  और  हम  चाहेंगे  कि  सरकार  की  तरफ  से  कुछ  ऐथी  योजना  आवे  जो

 सबमूच  बेरोजगारी  के  प्रश्न  को  हल  बरने  वाली

 रेल  मन्त्री  यहां  पर  बंठ  हैं  और  वित्त  मंत्री  मैं  उनसे  प्रार्थ  ॥  करूंगा  कि  आवक  एलान
 करिए  कि  एयर  कंडीशंड  रेस्तरां  में  किशना  किराया  जाएगा  ।  और  कहां  कितना  काठा

 जाएगा  और  कितना  बढ़ाया  ये  सब  हर  साल  होने  वाले  खेल  इससे  न  देश  का

 कुछ  बनता  है  भौर  न  बिगड़ता  इससे  कुछ  नहीं  होता  लेकिन  कुछ  ठोस  चीज

 करिए  ।  एक  हजार  किलोमीटर  प्रतिब्ध  नयी  रेल  की  पटरी  बिछाते  का  काम  एक  हथार
 किलोमीटर  नयी  रेल  को  पटरी  का  30  हजार  लोगों  को  रेलवे  में  परमानेंट  रोगभार  मिलते

 हैं  भौर  20  हजार  लोगों  को  परमामेट  रोजगार  इस  इतफ्रासट्रक्चर  तो  डाउन«
 दोनों  तरफ  जो  रोजगार  निर्माण  होने  इनबलूडिग  दी  सबिस  तो  आपको  एक  हजार

 किलोमीटर  की  रेलवे  हिन्दुस्तान  में  लगभग  दस  लाख  रोजगार  साल  में  पैदा  करेगी  |  हुआर
 मीटर  पर  भापको  मात्र  एक  हजार  करोड़  रु०  लगाने  हैं  पटरी  के  पांच  सो  करोड़  रुपए  रोलिग
 स्टाक  के  लिए  भोौर  ।5  सौ  करोड़  आपको  अपनी  तरफ  से  लगाने  हैं  भौर  ये  1500  करोड़  रु०
 अगर  आप  लगाएंगे  तो  10  लाख  लोगों  को  आप  दोजगार  दे  इतने  रोमगार  आप  निर्माण

 आप  सड़कों  का  निर्माण  सीमेंट  कारखानों  को  पू्व  से  उत्तर  से
 दक्षिण  एबनप्रेस  हाईवैेज  को  बना  लाओं  लोगों  को  उससे  रोजगार  मिल  गांव-गांव  से
 लोग  आकर  रोजगार  कर  पाएंगे  और  विकास  का  एक  नया  ढांचा  30  प्रतिशत  लोगों  को

 उनकी  उनकी  उसकी  इस  पर  आज  भो  ये  दोलत
 को  बर्बाद  करने  का  काम  हो  रहा  इसको  खत्म  करिए  |  देश  को  बिकाप्त  की  जोर  से  जाइए  |

 टिहरी  गढ़वाल  को  छोड़  आपकी  सरकार  के  लोग  इस  बात  को  जानते  हैं  कि  टिहरी  गढ़वाल
 के  पीछे  केवल  ठेकेदारों  का  मामला  है  और  कुछ  नहीं  देश  इससे  बरवाद  हो  नमंदा  का

 वही  मामला  छोडिए  इत  सब  चोजों  को  और  छोटे  इरीगेशन  प्रोजे्रद्स  पर  छस  पंछ्ते  को

 लग।इए  ।

 सभाषति  महात्मा  गांधी  का  जो  दर्शन  बह  दर्शन  कोई  आजादी  के  संघर्ष  तक

 ही  प्ीमित  नहीं  आजादी  के  संधर्ष  तक  अगर  महात्मा  गांधी  का  दर्शन  सीमित  होता  तो  अल्बर्ट

 आईइंसटोन  क्‍यों

 आज  से  हज'रों  वर्ष  बाद  लोग  आएचपं  करेंगे  कि  क्या  यह  वास्‍्तद  में  शवत्य  है  कि

 उन  जंसा  आदमी  इस  घरती  पर  चला  था  ।/

 वे  यह  बात  नहीं  बोलते  ।  आइंस्टीन  बहुत  वृद्धिमान  आदमी  ये  ।  हिस्दुस्तात  की  आजादी  के  लिपहसलार
 नहीं  लेकिन  महात्मा  गांधी  के  धारे  में  उन्होंने  बातें  फहीं  और  इसलिए  कहीं  कि  दुनिया  के  निर्माण
 का  एक  सम्पूर्ण  दर्शन  महाह्मा  गांधी  ते  रखने  का  काम  किया  था  भीर  भाज  उस  दर्शन  से  हम  भोब

 दूर  हो  गए

 इसके  साथ-साथ  यह  थो  इंटरनेशनल  म)नेटरी  फण्ड  का  मामला  आशिरी  जुमला  कहकर
 मैं  भपनी  बात  खत्म  करूगा  |  इ-टरनेशनल  म'नेटरी  फण्ड  के  पास  जब  वित्त  मन्‍्त्री  जी  गए  तब
 से  हम  विरोध  १.र२ठे  आए  हैं  और  अब  और  सबझती  से  इसका  विरोध  कर  रहे  क्योंकि  आज
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 भौर  जानकारी  हमारे  हाथ  में  भाज  समय  नहीं  है  इस  पर  ज्यादा  बहुस  करने  आज  हमारे
 पास  जानकारी  है  कि  इन्टरनेशनल  मानेटरी  फण्ड  किस  तरह  से  हम  लोगों  को  तबाह  किस

 तरह  से  वल्ड  बेंक  हम  लोगों  को  तबाह  करेगा  ।  आपको  वल्डे  बेंक  और  आई०  एम०  एफ०  के  पास
 जाने  की  जरूरत  नहीं  आप  दो  काम  करिए  ।  अंडर  इनवाइसिंग  और  ओवर  जिसके
 बारे  में  परसों  स्वयं  बिक्त  मन्‍्त्री  जी  ने  कुबूल  क्या  था  और  कहा  था  कि  आप  लोग  जितना  कहते
 उतना  नहीं  होता  लेकिन  होता  तो  इसको  आप  रोक  70-75  हजार  करोड़  रुपया
 आयात-निर्यात  10  प्रतिशत  भी  अगर  कोई  ऊपर  का  मार  देता  हैं  तो  7  साढ़ें  7  हजार  करोड़

 रुपया  उसी  में  स ेबच  हवाला  को  रोक  हवाला  का  काम  तो  बहुत  तेजो  पर

 हवाला  को  रोक  दीजिए  तो  विदेशी  मुद्रा  बचाने  का  काम  भी  हो  जाएगा  और  देश  के  भीतर  जो
 भ्रष्टाचार  उसको  भो  कुछ  रोकने  का  काम  करिए  |  आप  तो  एक  एक  कानून  ऐसे  ला  रहे  हैं  जो
 भ्रष्टाचार  को  इन्स्टीट्यूशनलाइज  करने  वाली  चोजें  हैं  ।

 सभापति  मेरे  हाथ  में  यहां  पर  एक  दस्तावेज  माननीय  सदस्यों  के  भाषण  चलते

 बकत  में  इसको  भी  पढ़  रहा  था  |  यह  है  एनुअल  रिपोर्ट  1.1.1989  से  31.12,1989  तक  रिपोर्ट

 ज्ञाफ  दी  सेंट्रल  विजीलेंस  कमीशन  ।  मैं  चाहूंगा  कि  वित्त  मन्त्री  जी  इसको  पढ़  इसमें  एक-एक
 चीज  दी  गई  है  समय  नहीं  है  कि  मैं  इसको  पढ़  सक्‌  ।

 सभापति  महोदय  :  भापने  कहा  था  कि  अंतिम  मुहर  है  आई०एम०एफ०  का  ।

 श्री  जाऊं  फर्नान्डीज  :  अंतिम  मुद्दा  भाई  ०एम०एफ०  से  ही  संबंधित  भआई०एम०एफ०
 के  पास  जाने  की  जरूरत  नहीं  इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  लोगों  को  पकड़ा  गया  है  |  रिजवं
 स्टेट  दृण्डियन  भोवरसीज  इणि  यन  आदि  से  लोगों  को  पकड़ा
 गया  है  और  उन्होंने  कछ  को  पकड़ा  है--आप  रिपोर्ट  पढ़  इसमें  से  जितने  मामलों  को

 उन्होंने  पकड़ा  20  प्रतिशत  से  लेकर  50  प्रतिशत  तक  विकास  पर  डाली  हुई  पूंजी  बड़े  लोगों
 ने  हजम  की  है  और  यह  सब  पब्लिक  सेक्टर  अन्डरटेकिग्स  ने  हजम  की  इनके  अफसरों  ने  हजम
 को  इनके  नाम  नहीं  लेकिन  एक  एक  उदाहरण  दिया  हुआ  है  कि  कौन  और  किधर  है  ।

 3  लाख  का  प्लेट  13  लाख  में  खरीदा  है  इण्डियन  बंक  ने  बम्बई  में  और  एक  ।3  करोड़
 शुपया  इस  पर  लगा  दिण  और  बगल  में  द्वी  दुसरे  बक  ने  3  लाख  रुपए  में  फ्लेट  खरीदा  इस

 तरह  से  लूट  हुई  बही  बात  रिजवं  बेक  के  बारे  में  इसी  तरह  से  इण्डियन  बैंक  ने  मद्रास  के

 सेंट्रललाइज  एयरकंडीशन्ग  पर  1.5  करोड़  रुपया  खर्च  कर  जिसकी  जरूरत  ही  नहीं  थी  और
 इतना  ही  नहीं  अपने  आफिससं  को  अलग  से  एयर  कंढीशन  लगाने  की  इजाजत  भी  दे  अगर
 20  प्रतिशत  इस  तरह  से  बरबाद  होता  है  तो  आप  देख  लीजिए  ।

 सभापति  जिसको  आपने  यह  बजट  समपित  किया  श्री  राजीव  गांधी  उनकी

 ही  एक  बात  हम  चाहेंगे  कि कम  से  कम  सत्ताधारी  दल  के  लोग  याद  रखें  ओर  उनकी  बात  यह  थी  कि

 हिन्दुस्तान  में  विकास  के  लिए  पूंजी  लगाई  जाती  उसमें  से  सिफे  15  प्रतिशत  ही  उस  विकास  के
 काम  के  लिए  जा  पाती  है  भौर  उसमें  से  85  प्रतिशत  बीच  के  लोगों  की  जेब  में  चली  जाती  है  ।  ये  उनके
 शब्द  थे  ।  उनका  भाषण  हुआ  था  बम्बई  अखबःरों  ने  छापा  था  और  भाप  लोग  नाराज  न
 मैंने  उस  वबत  कहा  था  कि  बहुत  सच  बात  बोली  गई  100  रुपए  में  से  15  रुपए  देश  के  विकास
 के  काम  के  लिए  जाता

 ध्ड
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 श्री  विलास  मुत्त  मबार  :  राजस्थान  में  भी  कही

 थ्री  जार  कर्माग्डोज  :  अनेक  जगहों  पर  उन्होंने  इम  बात  को  कहा  मैं  चाहुगा  कि
 15  प्रतिशत  जो  लगता  अगर  15  प्रतिशत  खाया  जाए  और  .....  ।

 * 2200  म०प१०

 85  प्रतिशत  लोगों  के  काम  में  जाता  हो  तो  15  प्रतिशत  जो  है  उसमें  से  10  प्रतिशत  भी
 बचाने  का  काम  हो  जाता  है  तो  फिर  आपके  इस  साल  के  खर्च  में  प्लान  एक्सपेंडीचर  में  से  3-4

 हजार  करोड़  रुपए  ऐसे  ही  बच  जायेंगें  और  देश  के  विकास  का  जो  ढांचा  आपको  बनाना  है  उसके

 लिए  कराई  ०एम०  एफ०  और  वल्ड  बंक  के  पास  जाने  की  जरूरत  नहीं  पड़ेगी  ।

 मैं  मानता  हूं  कि  सम्पूर्ण  ईमानदारी  को  बात  कोई  कर  नहीं  लेकिन  जो  सम्भव
 ईप्रानदारी  अगर  उतना  भी  करने  में  सरकार  यदि  अपनी  पूरी  शक्ति  का  हस्तेमाल  प्रयोग
 करेगी  तो  मुझे  विश्वास  है  समापति  कि  इस  देश  की  कुछ  तो  दिशा  बनाने  का  काम  हो
 जाएगा  ।  ऐसे  अगर  आप  बजट  पेश  बरेंगे  तब  हम  आपका  समर्थन  आज  मैं  हस  कानून  का

 सम्पूर्ण  बिरोध  करता  हूं  और  अपनी  बात  समाप्त  करता

 *श्री  के०  पी  ,  रेडुय्या  यादव  :  सभापति  राष्ट्रपति  के  अभिभाषण
 पर  धन्यवाद  प्रस्ताव  और  उद्योग  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  से  सम्बंधित  चर्चा  में  भाग  लेते

 हमारी  पार्टी  के  सदस्य  इस  बात  पर  जोर  दे  रहे  थे  कि  इप  पवित्र  सदन  में  80  करोड़  ध्यक्ितयों  द्वारा

 चुनकर  आने  वाले  माननीय  सदस्य  केवल  एक  प्रतिशत  जनसंख्या  की  सेवा  करते

 महोदय  पीठासौन

 हमारी  सारी  शक्ति  और  मूल्यवान  समय  केवल  एक  प्रतिशत  जनसंख्या  थी  सेवा  में  लग  रहे
 हम  इस  वात  पर  बार-बार  जोर  देते  रहे  अत्यन्त  गरोबी  में  जीवन  व्यतीत  करने  वाले

 संख्य  जनता  की  समस्याओं  के  सिवाय  पिछले  दो-तीन  महीनों  के  दौरान  हम  अन्य  सारे  मुद्दों  पर
 विचार  करते  रहे  न  तो  अम  बजट  पर  बहम  भौर  न  ही  अन्य  विभिन्‍न  चर्चाओं  में  गरौबों  और
 उनके  उद्धार  के  लिए  कोई  चिन्ता  व्यक्त  की  गई  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  यह  पवित्र  सदन  और
 सरकार  बेवल  एक  प्रतिशत  जनसंख्या  की  आवश्यकताओं  के  प्रति  ही  जवाबदेह  समस्त
 इस  सम्पन्त  वर्ग  विशेष  की  सेवा  के  लिए  ही  बनाया  गया  प्रतीत  होता  समाज  के  इस  वर्ग  के
 लोगों  को  देश  के  गरीबों  का  शोषण  करने  की  अनुमति  दी  जा  रही  वे  भ्रष्टाचार  का  मुख्य  ल्लोत

 श्री  जाजं  फर्नान्‍न्डीज  भौर  श्री  देव  गौड़ा  जेसे  वरिष्ठ  ओर  प्रगुश्ध  सांसदविद  इस  बहस  में  अपने

 मूल्यवान  बिचार  प्रकट  करते  हुए  इस  देश  के  गरीबों  की  दशा  पर  पहले  ही  प्रकाश  डाल  चुके
 श्री  देव  गौड़ा  भौर  अन्य  सदस्यों  ने  जोरदार  शब्दों  में  अनुरोध  किया  है  कि  उवरकों  पर  दी  जाने
 वाली  4000  करोड़  रुपये  बी  राज  सहायता  को  बन्द  नहीं  किया  जाये  क्योंकि  इससे  क्रिसान
 प्रमावित  होते  हैं  जो  हमारे  देश  की  जनसंख्या  का  80  प्रतिशत  परंतु  दुर्भाग्य  से  उनके  प्रम्रस्त

 अनुरोधों  ब्यो  अनसुना  कर  दिया  गया  माननीय  वित्त  मंत्री  ,  अपनी  बात  पर  अड्ड  रहे  और  उन्होंने

 कृषक-समुदाय  के  हितों  को  अनदेखा  करते  हुए  राजसहायता  जारी  रखने  से  इन्कार  कर  मैं
 समाज  के  अन्य  वर्गों  को  दी  गई  रियायतों  का  बिरोघ  नहीं  कर  रहा  मुझे  इनसे  कोई  परेशानी

 *
 मूलतः  तेलुगू  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 के०पी०  रेड्डया

 कर्बो  फिल्मों  पर  लगाए  गए  90  प्रतिशत  के  शुल्क  को  उस  व्यवसाय  के  प्रभावश्ञाली  बर्ग  से  प्राप्त
 अभ्यावेदन  के  आधार  पर  घटाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इसी  प्रकार  एयर  कंडीनशरों  पर
 लगे  शुल्क  को  भी  घटा  दिया  गया  ये  सारे  कदम  बताते  हैं  कि  सरकार  केवल  ]  प्रतिशत  विशिष्ट
 व्यक्षिययों  के  हितों  में  ही  रुचि  लेती  सरकार  अपने  समस्त  प्रयास  समाज  के  इस  विशिष्ट  वर्ग  को
 ब्रसन्‍न  करने  में  लगा  रही  देश  की  शेष  60  से  70  करोड़  जनता  के  बारे  में  उसे  कोई  चिन्ता

 नहीं  सरकार  को  उनकी  गरीबी  और  उनके  दुखों  को  कोई  चिन्ता  नहीं  गरीब  किसान
 रात  मेहनत  करके  वर्ष  भर  में  180  से  200  मिलियन  टन  खाद्याननों  का  उत्पादन  करते  न
 केवल  इतना  बल्कि  वे  हमारे  चीनी  ठद्योग  के  लिए  भी  पर्याप्त  मात्रा  में  गन्ने  का  उत्पादन  भी
 कश्ते  भल्कोहल  उद्योग  को  शीरे  की  सप्लाई  की  जाती  यह  स्पष्ट  है  कि  औद्योगिक  क्षेत्र  के
 अस्तित्व  के  लिए  भी  किश्वान  का  योगदान  महत्ग्पूर्ण  सरकार  को  प्राप्त  होने  बाले  राजस्व  का
 अधिकाँश  हिस्सा  उपेक्षित  कृषक  समुदाय  के  पसीने  से  ही  प्राप्त  होता  केवल  एक  प्रतिशत
 जनसंद्या  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  हेतु  इस  अधिसंस्य  वर्ग  का  शोषण  किया  जा  रहा  है  ।

 हमें  स्वतंत्रता  पाए  44  वर्ष  हो  गए  आज  तक  इस  अधिसंख्य  वर्ग  में  भ्रष्टाचार  भौर  बईमानी  नहीं
 पनपा  पाए  उनके  पास  मकान  तो  रहने  के  लिए  श्षोंपड़ियां  तक  नहीं  उनके  पास  गांवों  में

 शौचालय  की  सुविधा  भी  नहीं  महिलाओं  को  आज  भी  खुले  में  शोच  करने  जाना  पड़ता  है  और

 इस  प्रकार  अपमान  सहना  पड़ता  है  ।

 गांवों  मे ंआज  भी  सावंजनिक  शोचालय  नहीं  ग्रामीण  भारत  में  कोई  नियोजित  विकास

 या  प्रगति  नहीं  हुई  उत्तर  प्रदेश  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  किसान  विद्यूत  आपूर्ति  के  लिए
 90  पैसे  प्रति  यूनिट  दे  रहे  परन्तु  यहां  दिल्ली  जहां  सभी  सुविधाएं  40  पैसे  प्रति  यूनिट
 को  दर  से  बिजली  दी  जा  रही  हैं  ।  स्वतन्त्रता  से  लेकर  अब  तक  सरकःर  शहरो  क्षेत्रों  क ेविकास  की

 भोर  ही  ध्यान  देती  आ  रहो  उनके  जीवन  को  और  अधिक  आरामदेह  तथा  सुश्च-सुविधाओं  से

 भरपूर  बनाने  हेतु  सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।  गावों  में  रहने  वाले  80%  लोगों  को  बिलकुल  भुला
 दिया  गया  वे  दयनीय  जीवन  जो  रहे  वे  लोग  जो  राष्ट्र  की  सम्पदा  बढ़ाने  में  सहयोग  करते

 जीवित  रहने  के  लिए  कठिन  संधषं  कर  रहे  हैं  ।  यहां  तक  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोगों  की
 भूत  न्यूनतम  आवश्यकताएं  भी  पूरी  नहीं  की  गई  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  प्रगति  तथा  विकास
 जनक  नहीं  आज  भी  यदि  अन्‍्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  ऋण  देने  से  मना  कर  देता  है  या  अनिवात्ती
 भारतीय  अपनी  जमा  राशि  वापस  ले  लेते  हैं  तो  हम  संकट  में  पड़  जायेंगे  ।  हम  उनकी  दया  पर
 जीवित  44  वर्ष  के  नियोडित  विकास  का  यह  कुल  परिणाम  निकला  अम्तर्राब्ट्रीय
 मुद्राकोष  से  ऋण  प्राप्त  करने  तथा  अपने  स्वर्ण  भण्डार  बेचने  के  सिवाय  हमने  अपनी  अर्थव्यवस्था  में

 सुधार  करने  का  कोई  ओर  बेहतर  प्रयाघ  नहीं  1990-91  के  दौरान  हमने  42000  करोड़
 रुपये  मूल्य  का  आयात  किया  जबकि  32,000  करोड़  रुपये  मुल्य  का  नियठि  किया  है  ।  व्यापार  घाटा

 10,000  करोड़  रुपये  का  यह  अन्तर  मुख्य  रूप  से  पूंजीगत  के  आयात  के  कारण  है  ।
 फिर  भी  दस  सीधे  ओर  स्पथ्ट  सच  की  अयहेलना  करके  11,000  करोड़  रुपये  पंजीबत  वस्तुओं  के
 आवात  हेतु  आवंटित  कर  विए  गए  वाहुर  बिन  वस्तुओं  की  लागत  60  लाख  रुपये  है  उनकी  लागत

 महां  एक  करोड़  रुपये  बताई  जा  रही  है  |  बाकी  बचे  40  लाख  रुपये  को  स्विटज  रलेंढ  में  बैंकों  में  जमा
 कराए  जा  रहे  हैं  ।  यही  जमा  राशि  अनिवासी  भारतीयों  के  माध्यम  से  यहां  वापस  लाई  जा  रही  है  ।
 अधिक  मूल्य  के  आयात  तथा  कम  मूल्य  के  निर्यात  ने  हमारी  अर्थव्यवस्था  को  बिलकुल  नष्ट  कर  दिया
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 1984  के  जब  इंदिरा  गांवी  जीवित  हमारा  विदेशे  ऋण  18,400  करोड़
 राजीव  गांधी  के  कार्यकाल  में  यह  बढ़कर  100,000  करोड़  हो  गया  ।  कलम

 के  एक  ही  झटके  में  वतंमान  वित्त  मंत्री  डा०  मनमोहन  सिंह  ने  इसे  1,40,(:00  करोड़  रुपये  तक  पहुंचा
 दिया  ।  यह  एक  महान  देश  इसमें  विशेषज्ञों  की  कोई  कमी  नहीं  है  ।  परन्तु  देश  में  उपलब्ध  प्रतिभा

 उपयोग  नहीं  किया  लोगों  ने  मातृभूमि  के  प्रति  अपना  लगाव  खो  दिया  वे  पेट्रोल  की
 खपत  को  आसानी  से  आधा  कर  सकते  थे  ।  वे  राष्ट्र  को  संकट  से  बचाने  के  लिए  एक  दिन  एक  वक्‍त
 का  खाना  छोड़  सकते  थे  ।  फिर  भी  सरकार  द्वारा  इस  दिशा  में  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  ।  यदि  देश
 को  नौकरशाहों  तथा  राजमितिश्ञों  से  बचा  लिया  होता  तो  शायद  राष्ट्र  को आज  इस  संकट  का
 सामना  न  करना  पड़ता  ।  नौकरशाहों  तथा  राजनितिज्ञों  ने  अ'ज  देश  की  स्थिति  बिगाड़ने  के  दशा  में
 बड़ा  योगदान  दिया  वतंमान  वित्त  जो  एक  ईम्रानदार  और  कठोर
 परिश्रमी  व्यक्ति  की  आड़  में  इस  वर्ष  एक  नई  औद्योगिक  नीति  बनाई  गई  है|  यदि  कांग्रेस  पार्टी
 में  स ेकिसी  और  ने  ऐसा  किया  होता  तो  लोगों  की  ओर  से  अभूतपूर्व  विरोधी  प्रतिक्रिया  होती  ।  लोग

 चुप  हैं  क्योंकि  डा०  मनमोहन  सिंह  के  प्रति  उनके  मन  में  सम्मान  है  जो  अपनी  सत्यनिष्ठा  के  लिए
 प्रसिद्ध  उन्हें  आशा  है  कि  नई  नीति  से  कुछ  बेहतर  निफ्लेगा  |  वे  नई  नीति  के  परिणामों  का

 उत्सुकतापूवंक  इन्तजार  कर  रहे  कई  माननीय  सदस्यों  ने  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपकर्मों  के
 कायंक्रण  के  बारे  में  विस्तार  से  व्याख्या  की  ये सभी  इकाइयाँ  घाटे  में  चत  रही  ऐसा  क्यों
 है  कि  वर्ष  प्रति  वर्ष  इन  इकाइयप्रों  में  घाटा  हो  रहा  है  ?  यह  मुख्य  समस्या  है  मिपका  सामना  आज़
 देश  और  यह  सभा  कर  रही  आज  देश  में  दो  समानान्तर  प्रशासन  चलाए  जा  रहे  सभी  बढ़
 अधिकारी  ज॑से  प्रबन्ध  मुख्य  अधिशासी  अभियन्ता  भौर  वित्त  सचिब  अपनी
 व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कार्यरत  हैं  जंसे  अधिकारी--सह-ठेकेदार  अधिकारी--सह-एजेंसी

 अधिकारी  माल  सप्लायर  व्यवस्था  ।  इस  प्रकार  उस  सावंजनिक  उपक्षम  के
 अन्दर  सभी  का  अपना  समानान्तर  संगठन  यह  वास्तविक  त्रासदी  ठेकेदार  कहते  हैं  कि
 उनबी  आय  में  उच्च  अधिकारियों  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  होता  लाखों  ईमानदार  कुशल  तथा
 निषक्पट  श्रमिक  बड़े  अधिकारियों  तथा  चालाक  ठेकेदारों  के  बोच  होने  वाले  लेन  देन  के  मूक  गबाह

 उन्हें  इस  बात  का  दुःख  है  कि  वे  तो  देश  वी  प्रगति  तथा  खुशहाली  के  लिए  दिन  रात  कार्य  करते

 हैं  जबकि  महत्वपूर्ण  लोग  भ्रष्ट  तरीकों  के  जरिए  पैसा  कमाते  जो  उच्च  सोपानकों पर  व्याप्त
 '  इस  भ्रष्टाचार  से  निचले  स्तरों  पर  अक्षमता  तथा  निष्क्रियता  बढ़  रही  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से

 निवेदन  करता  हूं  कि  गह  सार्वजनिक  क्षेत्र  की  इकाईयों  में  भ्रष्टाचार  रोकने  के  लिए  एक  सतकंता
 कक्ष  की  स्थायना  करें  ।  सरकार  फो  उच्च  अधिकारियों  तथा  उनके  सगे  सम्बन्धियों  को  बढ़ती  हुई
 परिसम्पत्तियों  पर  नजर  रखनी  सावंगनिक  धन  को  लूटने  वाले  इन  लोगों  पर  कड़ी  नजर
 रखें  |  में  भापको  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  इस  मामले  में-आपको  समाज के  प्रत्येक  वर्ग  से  पूरा  सहयोग
 मिलेगा  ।  मैं  बित्त  मझेदय  को  भी  बताना  ऋहता  हूं  कि  यद्दि  वर्तमान  नीति  असफनक्ष  रहतो  है
 तो  लोग  सरकार  को  क्षमा  नहीं  कृपया  अथंब्यबस्था  को  नोकरशाहों  तथा  राजनोीतिज्ञों  के

 जाल  से  मुक्त  सभी  उच्च  संसद  सदस्यों  तथा  इस  विषय  से  सम्बन्धित  लोगों  के

 सम्बन्ध  में  जानकारी  एकत्र  करिए  ।  उनके  आश्रितों  के  बारे  में  भी  जानकारी  एकत्र  आप
 उनकी  पूरी  जांच  उनकी  बढ़ती  हुई  परिसम्पत्तियों  पर  नजर  रखिए  ।  महोदय  जब
 प्रघान  मंत्री  तथा  मृख्यमंद्री  ईमानदारी  से  ओर  कुशलतापुर्वक  कार्य  करते  हैं  तो  सभी  समस्प्ाएं

 1.  ही  लुप्त  होती  चली  राष्ट्र  प्रति  करेगा  और  खुशहाल  होगा  ।
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 के०पी०  रेड्डया

 मुझे  बोलने  का  अवसप्तर  देने  के  लिए  मैं  आपका  छजक्रिया  करते  हुए  अपना  भाषण
 समाप्त  बरता  हूं  ।

 थ्रो  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  बजट  पर  चर्चा  तथा  वित्त  विधेयक  पर
 चर्चा  में  भेद  न  करने  को  सभा  में  परग्परा  बन  गई  है  |  मुझे  भी  इस  परम्परा  का  अनुसरण  करने  का
 प्रलोभन  तो  है  परन्तु  में  अपने  आपको  संयत  रक्षगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपनी  आत्मा  तथा  नियमों  का  मनुपालन  कीजिए  ।

 शो  निर्मल  कांति  चटर्जो  :  नि:सन्देह  कई  प्रश्न  उठाए  गए  वित्त  विधेयक  की  एक  परीक्षा
 निश्चित  रूप  से  यह  भी  होगी  कि  मूल्यों  पर  इसका  क्या  प्रभाव  इस  बात  से  इन्कार  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  यह  सच  है  कि  व्यय-पद्धति  का  महत्व  होता  परन्तु  वित्त  विधेयक  की  भूभिका  भी

 महत्वपूर्ण  है  ।

 धनराशि  एकत्र  करने  के  सम्बन्ध  इस  समस्त  विवरण  के  बावजूद  आंकड़ें  इस  बात  को

 इंगित  करते  हैं  कि  बजट  में  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  शुल्क  से  एकत्र  धनराशि  प्रत्यक्ष  करों  से  एकत्र
 घनराशि  से  कहीं  मधिक  लगभग  83%  संसाधन  अप्रत्यक्ष  करों  से  जुटाए  जाएंगे  और  केवल

 17%  संसाधन  प्रत्यक्ष  करों  से  जुटाए  इससे  कीमतों  पर  दबाव  पड़ेगा  |  हमने  संकट  बी
 स्थितियों  के  बारे  में  सुना  हैं  ।  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  स्थिति  बहुत  खराब  कम  से  कम

 भुगतान  संतुलन के  क्षेत्र  में  तो  स्थिति  बहुत  ही  खराब  है  ।  मैं  आपको  कुछ  आंकड़े  दूंगा  ।  विदेशी  पयंटकों
 से  जुटाई  जाने  बाली  धनराशि  550  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  लगभग  900  करोड़  रुपये

 हो  जाने  का  अनुमान  है  ।  जब  हम  कहते  हैं  कि  हम  ऋण  जाल  में  जकड़  हुए  हैं  तो  क्या  आप  अनुमात
 लगा  सकते  हैं  कि  देश  में  आने  वाले  पयंटकों  से  होने  वाली  वसूदो  900  करोड़  रुपये  तक  बढ़
 जाएगी  ।  क्या  भुगतान  संतुलन  पर  संबट  की  स्थिति  आप  इसे  ही  समझते  हैं  ?  वित्त  मंत्री  इस  प्रश्न
 का  जबाव  दें  ।  सीमा  शुल्क  से  जुटाई  जाने  बाली  धनराशि  में  लगभग  5007  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  होने
 की  आशा  21000  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  26000  करोड़  रुपये  ।  इस  वक्‍तव्य  के  बावजूद  कि

 हम  प्रत्यक्ष  करों  से  अधिक  धनराशि  जुटा  रहे  हैं  और  इस  वक्तव्य  के  बावजूद  कि  हम  उत्पाद  शुल्कों
 में  रियायतें  दे  रहे  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  वे  हमारे  आयातों  में  कमी  करने  की  कोशिश  कर

 रहे  सच्चाई  क्या  है  ?  यदि  हम  अवम्‌ल्यन  पर  ध्यान  दें  जो  कि  22%  हो  गय  तो  मैं  इस

 हृद  तक  सहमत  होते  के  लिए  तैयार  हूं  कि  आयात  मूल्य  में  रद्धि  होगी  ।  इस  वक्‍तथ्य  के  संदर्भ  में  कि
 भायात  कम  किया  जा  रहा  यह  वृद्धि  लगभग  25%  तक  होगी  ।

 .  मुझे  नहीं  मालूम  कि  किस  बात  परਂ  विश्वास  किया  देश  को  आपातकालिक
 भावना  संप्रेंघित  करने  को  असफलता  के  कारण  ही  दोनों  पक्षों  के  कई  माननीय  सदस्यों  के  द्वारा
 बार  यह  इच्छा  अभिव्यक्त  को  गयी  कि  प्रत्यक्ष  करदाताओं  को  22,000/-  रुपये  के  स्तर  पर
 बल्कि  48,000/-  रुपये  के  स्तर  कर-अदायगी  से  छूट  मिलती  चाहिये  ।  मैं  समझता  हु  कि  दो
 वर्षों  के  समय  संचित  मूल्य  वृद्धि  लगभग  35  प्रतिशत  से  40  प्रतिशत  होगी  ।  यदि  यह  एक
 आापात्का लिक  स्थिति  तो  हमें  दूसरे  पक्ष  को  याद  रखना  दूसरा  पक्ष  हमें  बताता  है  कि  हमारे
 करदाता  जनसंख्या  का  केवल  एक  प्रतिशत  यदि  हम  यह  मान  लें  कि  प्रत्येक  परिवार  में  एक

 करदाता  है  और  यदि  हम  मान  लें  कि  भाज  हमारी  प्रति-परिवार  आय  22,00  /-  रुपये  तो
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 हमारे  देश  की  व्थिति  क्‍या  है  जहां  केवल  5  प्रतिशत  परिवार  औसत  स्तर  से  ऊपर  हैं  तथा  95
 प्रतिशत  परिवार  औसत  स्तर  से  नीचे  हैं  ?  पिछले  40  वर्षों  की  अवधि  में  हमने  इस  देश  में  आय  का
 वितरण  किस  प्रकार  किया  है  ?  यही  स्थिति  बड़े  धरानों  तथा  गरीबी  रेश्वा  से  नीचे  के  लोगों  के
 परिसंपत्ति  धारण  का  आंकड़ा  50-50  प्रतिशत  होने  के  रूप  में  प्रकट  हुई  है  ।  किन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि

 »छूट  की  सीमा  को  बढ़ाने  की  मांग  करने  वाले  सभी  लोग  इस  पर  विचार  करके  देखें  ।  यदि  सरकार
 तथा  वित्त  मंत्री  बिल्कुल  गेर-जिम्मेदार  भी  तो  हम  भी  ऐसे  ही  हो  जायें  ?  महंगाई  भत्ते  के  संबंध
 में  बड़ा  ही

 सशक्त  मामला  बनता  मुझे  इसकी  जानकारी  इस  बारे  में  कोई  मुझे  समझाने  का
 प्रयास  न  उन्‍्तु  यह  दूसरा  पहलू  है  जिसे  याद  रखना  होगा  ।  इसे  याद  नहीं  रखा  गया  क्योंकि
 वित्त  विधेयक  आपत्कालिक  भावना  सप्रेषित  करने  में  मसफल  रहा  यह  इस  बात  को  बताने  में
 असफल  रहा  है  कि  सरकार  धनवानों  को  हाथ  लगाने  को  कृत-संकल्प  उस  दो  प्रतिशत  के  बीच
 भी  आय-वितरण  में  भारी  असमानता  क्‍या  हम  उनके  दबाव  के  आगे  झुक  हम  बेसा
 करने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ज॑ंसा  कि  हमने  राजस्व  बजट  में  प्रकल्पित  माल-असबाब  की  आमद  में
 संबेत  दिया  है  ।  इस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  भौर  शायद  निचले  स्तर  पर  कर  दर  को  घटाने

 का  मामला  बनता  शाथद  आय-कर  में  और  अधिक  सलेब  बनता  किन्तु  इससे  भी  अधिक
 महत्वपूर्ण  यह  है  कि  जो  लोग  पैसा  दे  सकते  हैं  उनसे  पैसा  लिया

 ऐसा  नहीं  है  कि  वित्त  विधेयक  में  कोई  अच्छी  बात  ही  न  हो  ।  मैं  ऐसा  नहीं  कहूंगा  मैं  जानता

 हूं  5  संसार  को  बिल्कुल  स्थाह  अथवा  सफेद  रूप  में  चित्रित  नहीं  किया  जा  सकता  यह
 जुला  वित्त  विधेयक  में  एक-दो  अच्छी  बातें  किन्तु  सब  बातों  के  ऊपर  यह  भवश्य  दिखाई
 देता  है  कि  वह  अन्तरष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  को  संतुष्ट  करने  का  एक  उपकरण  यह  एक  अपरिहाय॑
 निष्कषं

 आयकर  पर  दष्टिपात  कया  यह  आवश्यक  है  कि  स्थिति  हतनी  संफटपृर्ण  है  कि  हमें
 बर  को  भी  दानशीलता  के  साथ  जोड़ना  पड़े  ?  क्‍या  इस  घड़ी  यह  बहता  अपमानजनक  नहीं  है  कि
 जब  तक  लोगों  को  कर  संबंधी  रियायतें  न  दी  बे  दानशील  नहीं  हो  आप  उदार  मन
 वाले  व्यक्तियों  का  क्यों  अपमान  करते  हैं  ?  आयकर  अधिनियम  पर  दृष्टि  उन्होंने  कहा  है  कि
 एक  समिति  ०ह  इसे  बहुत  ही  सरल  दस्तावेज  बना  सकती  बचतों  और  प्रोत्साहनों  को  छोड़
 बर  दातव्य  न्यासों  और  दूसरी  सभी  चीजों  पर  से  सारी  कटौतियां  हटा  लो  ।  आप  पायेंगे  कि  यह  एक
 सरल  दस्तावेज  है|  क्‍या  ज॑सा  कि  मैंने  बजट  संबंधी  वाद-विधाद  के  दोरान  अपने  भाषण  में

 आप  सभ्यता  के  उस  48  प्रतिशत  भाग  से  जुड़  रह  पायेंगे  ?

 मैं  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  लम्बा-चौड़ा  भाषण  नहीं  दूंगा  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  जितना  समय  ले  सकते  यह  शून्य-क,ल  में  समथ  की  अनुमति
 देने  से  तो  अच्छा  वह  भच्छी  बातें  बता  रहे  हैं  ।

 श्री  निमल  कान्ति  खटर्जो  :  महोदय  ।  किन्तु  दूसरा  शून्यकाल  समीप  आ  रहा  है  ।

 एक  अन्य  पहलू  है  और  मैं  आपके  माध्यम  से  सभा  तथा  वित्त  मन्‍्त्री  का  ध्यान  उस  ओर

 दिलाना  चाहता  मैं  श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीज  के  समान  सशक्त  वक्ता  नहों  मैं  अपनी  बातें  इतनी

 कुशाग्रता  से  नहीं  कह  पाऊगा  |  किन्तु  क्‍या  देश  में  ऐसे  राज्य  भी  हैं  जो  अपने  बजट  संबंधी  मामलों
 के  संबंध  में  परेशान  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जहां  केन्द्र  की  उलझनें  उसकी  स्वयं  की  पैदा  की
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 हुई  राज्यों  की  सारी  उलझनें  राज्यों  की  अपनी  पैदा  की  हुई  नहीं  है  ?  वह  अपने  उत्तर  में  इसका
 खंडन  करें  ।  राज्यों  की  बहुत  सो  उलझनों  के  लिए  केन्द्र  उत्तरदायी  यदि  बित्त  विधेयक  के  कारण

 मूल्यों  में  बद्धि  होती  तो  राज्यों  को  कष्ट  भुगतना  पड़ता  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  यह  सोचने  की

 बिल्‍्कूल  चेथ्टा  नहीं  की  कि  उन्हें  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  सुदृढ़  करने  हेतु  यथा-शक्ति  हर  सम्भव
 प्रयास  करना  है  ।  उन्होंने  सदन  को  यह  वच्तन  क्‍यों  नहीं  दिया  कि  प्रेषण  कर  विधेयक  को  सदन  में
 रखा  जाएगा  ?  उनका  कहना  है  कि  इस  प्रेषण  कर  द्वारा  प्रत्येक  प्रमुख  राज्य  के  लिए  200  करोड़
 रुपए  वाथिक  अधिक  दिए  जा  सकते  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  यह  एक  आकलन  है  ।  मुझे  पश्चिम  बंगाल
 सरकार  की  बित्तीय  स्थिति  का  ज्ञान  वह  एक  महत्वाकांक्षी  सरकार  है  जो  हमेशा  बिना  घाटे  का
 बजट  प्रस्थुत  करने  का  प्रयास  करती  वे  तत्काल  आवश्यकता  वालो  इतनी  सारी  व्यय

 संबंधी  मदों  पर  छत  करने  में  असमर्थ  वित्त  मंत्री  जी  को  यह  नहों  सूझा  कि  राज्यों  की  वित्त

 व्यश्वस्था  को  बर्बाद  करने  के  बजाय  वह  इस  तरीके  से  उनकी  मदद  कर  सकते  हैं  ।

 पहले  भी  मैंने  एक  सुझाव  दिया  है  ।  यह  पहली  बार  नहीं  है  कि  मैं  इस  सदन  में  यह  सुझाव
 दे  रहा  हूं  ।  कोई  चार  साल  पहले  केन्द्र  द्वारा  राज्यों  के  संसाधनों  से  चोरों  की  गयी  सारी

 भविष्य  निधियां  लघु  बचतों  के  माध्यम  से  एकत्रित  की  गयीं  कोई  चार  या  पांच  साल  पहले
 केन्द्र  में  किसी  जींनियस  को  यह  सूभा  कि  यदि  केन्द्र  एक  ऐसी  जमा  योजना  बनाए  जहां  सामान्‍य

 बीमा  मिगम  तथा  जीवन  बीमा  भिमम  को  भ»>ष्य  निधिणों  को  जमा  किया  जा  तो  उनमें  से

 राज्यों  को  हिस्सा  देने  की  आवश्यकता  नीं  है  क्योंकि  राज्यों  को  लघु  बचतों  में  से  हिस्सा  दिया  जाता

 है  ।  क्या  आप  जानते  हैं  कि  दृप  हेतु  बजट  में  बहुत  कुछ  प्रकल्पित  ३  ?  बह  8000  करोड़  रुपए  हैं

 जो-लघु  बचतों  की  मद  में  सोचे  गए  धन  से  अधिक  है  |  क्‍या  उसे  राज्यों  को  स्थानांतरित  नहीं  किया
 जा  सकता  है  ?  यदि  यह  कर  दिया  जाए  तो  प्रत्येक  राज्य  को  लाभ  पहुंच  सकता

 तीसरा  पहलू  यह  है  :  विक्त  मनत्री  जी  यहू  मानकर  चलते  हैं  कि  लघू-बचतों  के  लिए  धारा
 80  एल  के  अम्तगंत  शियायतें  देकर  वह  राज्यों  से  उठने  वाली  चिल्लाहटों  में  से  कुछ  को  संतुष्ट  करने
 में  सफल  रहे  हैं  ।  इसके  पीछे  सनकी  प्रकल्पमा  पर  नजर  डालें  ।  लघु  बचत  वर्त्ता  कौन  है  ?  प्रकह्पना

 यह  है  कि  लघु  बचत  कर्ता  वे  हैं  जो  कर  देते  दो  प्रतिशत  अथवा  पांच  प्रतिशत  परिवार  लषु
 बचतकर्सा  वे  कहते  हैं  कि  देश  में  नामचार  को  भी  कोई  कृषिगत  आय-कर  नहीं  इसके  लिए
 मैं  केन्द्र  को  दोष  नहीं  देता  |  यहां  गुमराह  किस्म  के  वक्तव्य  दिए  गए  मैं  उसके  बारे  में  जानता

 हैं  ।  मुद्दा  यह  है  कि  कृषिगत  आयकर  आधारभूत  रूप  से  राज्यों  का  मामला  वे  कृषिगत  आय
 को  उगाहने  हेतु  एक  धारणात्मक  आंकड़े  को  लेकर  चलते  मुझे  नहों  पता  कि  वास्तविक  राशि
 कितनी  किन्तु  यदि  हमें  उन  लोगों  रू  धन  की  उगाही  करनी  है  जो  कर-दाता  नहीं  है  तो  क्या

 उन्हें  12  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  देना  काफी  है  जबकि  अन्य  हर  प्रकार  की  बचतों  में  इससे  कहीं
 अधिक  मिलता  है  ?  उन्हें  यह  नहीं  सूक्षता  ।  मैं  पश्चिम  बंगाल  के  विषय  में  जानता  हूं  राज्यों
 के  विषय  में  भी  यह  सत्य  होना  चाहिए--कि  लघु  बचतों  से  होने  वाली  उनकी  उगाही  इस
 वर्ष  शून्य  होने  जा  रही  कर-दाता  तो  किन्तु  अन्य  लोगों  का  क्‍या  होगा  ?  यह
 राज्यों  को  अपने  संसाधनों  को  बढ़ाने  से  रोकने  का  एक  भौर  तरीका  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  संबंध
 में  भी  अवश्य  उत्तर
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 मैं  वित्त  विधेयक  के  बारे  में  अपने  आपको  नहीं  रोक  पा  रहा  हूं  ।  किन्तु  असब  मैं  आपके
 पक्ष  में  हु  ।  उदायेकरण  के  रुप  में  जिस  अन्य  उपाय  का  उल्लेख  किया  गया  वह  है  ब्याज  की
 अस्थिर  दर  ।  उन्ने  सहकारी  समितियों  की  समस्याओं  पर  अच्छी  तरह  से  विचार  किया  है  ।  जैसा
 कि  बिपक्ष  की  ओर  से  उल्लेख  किया  गया  इसमें  अब  भी  एक  खामी  है  ।  शायद  वह  अपने  उत्तर  में
 इसका  समाधान  निकाल  सकते  हैं  कि  शहरी  सहृदारी  सम्रितियों  को  भी  ग्रामीण  सहकारी  समितियों
 की  तरह  ही  सुविधाएं  दी  शहरी  सहकारी  समितियों  में  भी  यह  अनुबन्ध  किया  गया  है  कि
 वह  अपना  साठ  प्रतिशत  ऋण  प्राथमिकता  बाले  क्षेत्रों  को  ही  इसके  लिए  मैं  विचारा्थ  उनका
 ध्यान  आकर्षित  कर  रहा  हूं  ।

 किन्तु  यह  ब्याज  की  दर  पर  कर  कया  और  ये  लोग  कोन  हैं  तथा  यह  अस्थिर
 ब्याज  की  दर  कया  है  ?  मैं  सारी  बातें  ब्याज  को  दर  पर  कर  के  बारे  में  कर  रहा  हूं  ।  वश्चषि  यह
 निश्चित  रूप  से  प्रत्यक्ष  कर  नहीं  फिन्तु  यह  एक  कर  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का
 उल्लेख  करते  समय  ब्याज  की  अस्थिस्दर  की  अनुमति  दिए  जाने  के  बाबत  स्वयं  हो  कहा  |  क्‍या  बे
 सभी  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  की  शर्ते  सत्र  समाप्त  हो  रहा  हम  नहीं  जानते  कि  उनकी  झर्ते
 क्या  है  ?  यदि  उनको  शर्तेंਂ  तो  वे  क्या  हैं  ?  वह  कहते  हैं  कि  बिना  शर्तों  के  हमें  ऋण  कोई  नहीं
 दे  रहा  है  ?  वे  शर्तें  कया  हैं  ?  शर्तों  को  पूरा  करने  में  आप  सम  होंगे  ।  इसी  के  अन्तगंत  अन्य  बातें
 भी  यदि  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  केवल  प्रतिभूतियां  ही  उधार  देता  तब  यदि  इस  व्याज  कर  के
 कारण  ब्याज  को  दरें  बढ़  जाती  तो  यह  कि  हें  दिया  जाएगा  ?  घनाढदय  ऋणदासाओं  में  टाटा  थोर
 अन्य  समृह  जिन्हें  बेकिंग  क्षेत्र  के  प्रबन्धक  को  ऋण  देने  में  खभी  जिन्हें  उन्हें  बेंक  प्रवन्धक

 को  ऋण  देने  में  असीम  देवों  सन्तुष्टि  प्र:प्त  होती  है  तथा  उससे  न्यूनतम  दर  पर  ब्याज  लिया  जायेया
 ओऔर  निम्न  वर्ग  के  लोग  बंक  में  जायेंगे  तो  ब्याज  की  दर  पर  कर  के  कारण  उनसे  ऊची  दर  पर
 ब्याज  लिया  जाएगा  |  यदि  बह  इन  ऋ्गों  के  बरे  में  प्रदोग  तो  क्‍या  बढ़  ऐसा  उपाय  नहीं  कर

 जिससे  वह  कहें  कि  ऋण  की  इस  धतराशि  पर  इससे  अधिक  ब्याज  की  दर  नहीं  लगायी  जा
 सकती  है  और  केवल  उसी  ब्याज  की  दर  के  भुगतान  को  लागत  को  ऐसी  बड़ी  राशि  के  लिए  ऋणों  पर
 लगाया  जाएगा  ?  मैं  उन्हें  दूसरा  बही  सुक्षाव  देना  चाहत  हूं  ।

 आय  कर  पर  वापस  आते  हुए'*****

 थी  राम  नाईक  :  आयकर  प्रेषित  होकर  अथवा  आय  कर  पर  बापस  आते

 हुए  !

 श्री  निर्मल  कान्ति  जटओं  :  आय  कर  पर  वापस  आते  इस  प्रकार  के  फाम्‌ ले  में  अनेक
 बातें  कही  गयी  वह  जांच  करा  सकते  हैं  उन्होंने  एक  समिति  गठित  की  उनके  लिए  शौप्र

 ही  यह  घोषित  करना  क्यों  असम्भव  है  कि  प्रत्येक  करदाता  विस्तृत  विबरणी  देगा  ?  यह  वही  है
 जो  डा०  कासदर  मे  आय  कितती  है  कया  व्यय  कितना  हस  तरह  का  प्रस्ताव  हम
 इससे  पीछ  क्यों  हटते  रहे  हैं  ?  कर  के  इस  ढांचे  पर  मैंने  दो  प्रश्न  उठाए  आप  उस  बात  से  पीछे
 क्यों  जिसकी  कोशिश  प्रो०  मधु  दंडवते  ने  उपहार  कर  के  रूप  में  की  थी  ?  उन्होंने  इसे  आदाता
 कर  बनाने  की  कोशिश  को  वह  बिधेयक  व्यपगत  हो  गया  ।  आपने  उसे  रह  क्‍यों  किया  ?  यह
 अन्य  मामलों  से  अधिक  निष्पक्ष

 मैं  यह  प्रश्न  भी  उठाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  कर  संविधि  में  उत्तराधिकार  कर  श्ञामिल  क्‍यों
 नहों  किया  गया  है  ?  मैं  सम्पदा  शुल्क  से  अधिक  उत्तराधिकार  कर  के  पक्ष  में  उत्त  राधिकार
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 जिस  व्यवित  के  उत्तराधिकार  में  वह  को  ध्यान  में  रखकर  दी  लगाया  जाता  इस  दृष्टिट  में

 यह  सम्पदा  शुल्क  से  बेहतर  इस  सबसे  यह  पता  लगता  है  कि  यदि  यह  आपातकाल  तो  इन
 बातों  का  प्रयास  यह  सुनिश्चित  कराने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  कि  हम  ऋण  जाल  में  नहीं  फंस

 रहे  इससे  बचा  जा  सकता  मेरे  सारे  अनुरोधों  तथा  उनकी  ईमानदारी  पर  भ्रश्न  चि7रह  न
 लगाने  के  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  का  असहाय  यन्त्र  के  रूप  में

 सहारा  लिया  ।  कुछ  ही  महीनों  में  वह  हंसी  के  पात्र  बन  उन्होंने  क्या  पेशकश  की  है  ?

 उन्होंने  काले  धन  वालों  से  यह  कहते  हुए  पेशकश  को  है  कि  आप  आइए  ओर  बंक  विशेष  में  अपना
 घन  जमा  कराइए  तथा  जमा  राशि  का  केवल  40  प्रतिशत  आप  निकाल  सकोगे  |  आप  40  प्रतिशत
 कर  क्ष्यों  नहीं  लगाते  हैं  ?  इसी  से  अब  तक  बचते  आ  रहे  कर  की  प्रभ।वी  दर  आज  भी  40
 प्रतिशत  नहीं  है  |  वे  क्‍यों  आयेंगे  ?  मेरे  पास  एक  कहानी  है  जो  किसी  ब्यक्तित  ने  यह  कहते  हुए  मुझे
 लिखी  है  कि  40  निध॑नों  के  लिए  भावास  हेतु  लिया  जाना  बहुत  प्रसंशनीय  वह  पुनः  कहता  है
 कि  आप  वद्धावस्था  पेंशन  जैसी  अन्य  बातें  भी  लाकर  इसे  और  अधिक  प्रसंशनीय  क्यों  नहीं  बना
 सकते  हैं  ?  मैंने  उसे  विनम्रतापृवंक  यह  कहते  हुए  उत्तर  लिखा  कि  क्या  वह  इप्ते  मिलाकर  और

 भुगतान  और  क्या  वे  अपने  काले  धन  को  और  अधिक  ये  असम्बद्ध  बातें  इसका

 दूसरा  रास्ता  हो  सकता  वहू  दण्ड  देने  का  काम  टै॥  आपकी  चेतावनी  कागज  की  तरह  कार्य  की
 चेतावनी  वह  सभा  के  सामने  खेंद  व्यक्त  करते  हैं  कि  वह  अपने  नियर्तिकों  पर  वंध  रूप  से
 अजित  विदेशी  मुद्रा  को  देश  में  जमा  कराने  के  लिए  दबाव  नहीं  डाल  सकते  बहू  हमारी
 व्यवस्था  के  वास्तविक  शक्तिशाली  व्यक्तियों  को  चेतावनी  जारो  करते  आपने  उन्हें  यह  कहते

 हुए  तीन  महीने  का  और  समय  दिया  कि  यह  अस्तिम  समय  होगा  ।  किन्तु  उन्होंने  अपने  जीवन  में

 ऐसे  अनेकों  अंतिम  अवसर  देखें  अतः  यहां  दूसरा  रास्ता  अपनाना  है  और  वह  रास्ता  कोई
 पारितोषिक  नहीं  किन्तु  दण्ड  देना  यह  मामला  इस  सभा  में  ठीक  ही  उठाया  गया  है  ।

 श्री  राम  नाईक  ओर  मुम्बई  के  अन्य  सदस्यों  को  मेरे  यह  कहने  पर  बुरा  लग  सकता  है  कि
 किलोस्कर  पकड़ा  गया  और  यह  कहते  हुए  शोरगुल  हुआ  था  कि  वह  भी  अन्य  लोगों  की  ही  तरह
 एक  नागरिक  क्योंकि  वह  किलोस्कर  था  |  जब  तक  अ'्प  इस  तरह  का  दण्ड  नहीं  देंगे  कुछ  भी

 नहीं  मिलेगा  ।  इन  दंडों  का  बेहतर  उपयोग  करने  के  लिए  मैं  उनसे  बार-बार  कहता  हूं  कि  दूमरे
 शोर्षों  के  अन्वर्गंत  किन्तु  राजस्व  विभाग  के  अन्तगंत  नहीं  बत्रा्यें  ।  यह  बहुत  आसान  कोई
 भी  व्यक्ति  चाहे  वह  शत-प्रतिशत  ईमानदार  नहीं  हैं  उनसे  सर्वेक्षण  के  लिए  कह  सकता  आप
 सर्वेक्षण  के लिए  अपने  अधिकारियों  की  संख्या  बढ़ाइए  और  तब  खोज  ओर  जब्ती  कायं  क्रम  का

 अनुकरण  कीजिए  और  तब  यह  सब  मेरा  श्री  वी०  पो०  सिंह  से  जब  तक  वह  वित्त  मंत्री
 और  प्रधान  मंत्री  भी  कुछ  विदेशी  नीतियों  के  बारे  में  मतभेद  किन्तु  इस  मुद्दे  पर  बह  सही

 जिस्होंने  इससे  बचना  चाहा  आपने  उनके  लिए  यह  कठिन  बना  दिया  इतमें  कुछ  नहीं  है  ।

 अब  मैं  अपने  साथियों  को  बाधा  पहुंचाने  के  अपना  भाषण  समाप्त  करता  प्र स
 में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  -  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  आंकड़े  सही  है  या  नदीं-क्योंकि  बह
 अलय-अलग  मूल्य  संगणना  है  ।  ६00  करोड़  रुपए  की  वयूली  नहीं  जँप्ता  कि  थित्त  मंत्री  को
 आाशा  यह  आंकलन  याद  ऐसा  होता  तो  मैं  सबसे  अधिक  प्रसन्‍त  व्यक्ति

 मुझे  शंका  है  कि  ऐसा  आंकड़ा  होने  पर  बह  पीछे  हट  सकते  क्योंकि  यह  धनी  ध्यक्तियों  के  लिए
 कठिन
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 वित्त  भन्‍्त्री  मनमोहन  :  यह  800  करोड़  रुपया  कया  है  ?

 झो  निर्सल  कान्ति  चटर्जी  :  वह  अलग-अलग  मूल्य  संगणना  ।

 श्री  मनमोहन  सिंह  :  जब  कर  वनूली  बहुत  कम  यह  800  करोड़  रुपए  कैसे  हो  सकतो

 क्रो  निर्मल  काम्ति  चटर्जो  :  हमें  यही  आंकड़ं  दिए  गए  वे  कहते  हैं  कि  आपकी  वसूली
 बहुत  कम  है  ।

 क्री  मनमोहन  सिह  :  मुझे  खेद  है  *'
 )

 थी  निर्मल  कान्ति  बट्जो  :  आपको  खेद  हम  आपको  खेद  व्यक्त  करने  की  अनुमति  देते

 किन्तु  हमें  क्यों  दुखी  करते  हैं  ?  देश  को  टुखी  क्‍यों  करते  यदि  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकते
 यदि  वह  वेंघ  और  अवेध  रूप  से  संचित  धन  का  पता  नहीं  लगा  यदि  वह  वध  भर  अवैध
 रूप  से  प्राप्त  आय  का  पता  नहीं  लगा  और  यदि  वह  आपातकाल  की  बात  करते  तब

 वह  केवल  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोप  का  स्वर  हो  सकता  है  और  एक  ईमानदार  स्वर  धन्यवाद  |

 थी  भेंकू  लाल  मोणा  अध्यक्ष  आपने  मुझे  समय  उसके  लिए
 घन्यवाद  ।

 मैं  डिटेल  में  नहीं  जाकर  हमारे  सांसद  साथियों  ने  बहुत  अच्छी  बातें  कुछ  सुझाव  .

 कुछ  अपनी  पोलिटिक्स  के  हिसाब  से  मैं  तो  उन  गरीबों  की  तरफ  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना

 सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  करना  अभी  तेलगूदेशम  के  सांगद  बोल  रहे  उनकी
 बात  मुझे  समझ  में  आई  और  वह  बिल्कुल  ठीक  बोले  |  मैं  मजदूर  तबके  से  आया  हूं  और  गरीब  तबके
 से  भी  आया  हु  ।  यह  बात  सही  है  कि  देश  की  स्थिति  खराब  हो  गई  लेकिन  क्यों  किस  लिए

 इस  पर  हम  केवल  यहां  बेठकर  चर्चा  करते  रहते  हैं  लेकिन  वास्तव  में  ऐसा  क्‍यों  क्यों  होने
 जा  रहा  है  और  क्‍यों  संक्रट  पैदा  होता  है  भौर  क्‍यों  नहीं  गरीब  लोगों  को  आगे  बढ़ाने  का  मौका
 मिलता  यह  कभी  नहीं  सोचा  जाता  |  मैं  तो  इतना  ही  निवेदन  हमारे  सदन  में
 बठने  वाले  सांसद  महोदयों  से  और  मिनिस्टरों  से  कि  यदि  हम  ईमानदारी  लगन  से  देश  को
 आगे  रखकर  काम  करेंगे  तो  कोई  ऐसी  शक्तित  नहीं  जो  इस  देश  को  स्थिति  ऐसी  हो  सकती

 मैंने  भी  जो-जो  काम  उन  कामों  को  इस  ढंग  से  जो  वास्तव  में  एक  जन  प्रतिनिधि
 को  करने  चाहिए  तो  उसमें  मुझें  सफलता  मिली  ओर  जनता  भी  खुश  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि
 सबसे  पहले  तो  राजनतिक  फायदा  उठाने  की  बाबत  हम  सभी  कहते  हैं  कि  देश  की  स्थिति  खराब

 हो  बजट  ऐसा  आ  गया  जिससे  मंहगाई  बढ़ी  |  यह  हम  भौ  कहते  हैं  और  हमने  भी  कई  दफा
 सब  साथी  कहते  हैं  लेकिन  ऐस्ती  स्थिति  क्यों  भा  गई  और  आ  गई  तो  इसके  लिए  हमको  कसा

 करना  इसके  ऊपर  हमको  सोचना  विपक्ष  वाले  भी  कुछ  दिन  सरकार  में  पक्ष  वाले
 भी  0  साल  सत्ता  में  रहे  और  इन्होंने  डेढ़  साल  तक  किया  और  वापस  चले  गए  |  अब  एक  दूसरे
 पर  दोषारोपण  करने  से  देश  का  या  गरीब  जनता  जो  बंठी  हुई  उसका  कुछ  होने  वाला  नहीं  है  ।
 मैं  यह  निवेदन  करना  घाहूंगा  कि  वाकई  हम  लोगों  पर  जो  खर्च  होता  उस  खजं  को  हमें  पहले
 देखना  चाहिए  |  हम  यहां  संसद  में  भआाए  हैं  और  हम  लोगों  को  लगभग  पांच  हजार  रुपए  तनख्वाह
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 भेंरू  लाल

 मिलती  लेकिन  जो  किसात  खेत  में  काम  करता  उसको  तीन  शो  रुपए  भी  नहीं  मि्तते  हैं  ।

 हमाश  एक्न  दिन  का  खर्चा  सो  रायये  है  मौर  इसी  तरह  से  मिनिस्टरों  और  अन्य  व्यक्तितयों  का  भी  खर्च

 होता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  उसको  कुछ  कम  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि जो  गलत  काम
 करता  उसको  सामाजिक  त  से  या  कानूनी  तरीके  से  ठीक  किया  जा  सकता  जो  चोरी
 करता  जो  अधिक्रारी  ठीक  तरह  से  काम  नहीं  करते  जो  प्रतिनिधि  ठीक  से  काम  नहीं  करते

 वे  भी  इस  देश  के  निवासी  हैं  और  जो  अधिकारी  वे  भी  इस  देश  के  निवासी  हैं  और  हम  भी
 भारत  के  निवासी  लेकिन  हम  केवल  एक  दूसरे  पर  आरोप-प्रश्यारोप  लगाते  रहते  यदि  कोई
 गलश  काम  करता  जांच  में  पकड़ा  गया  उसको  छुड़ाना  तो  वह  हमारे  पास  आता  है  हाथ
 जोड़ता  कहते  हैं  कि  इसका  ध्यान  रखना  तो  वह  छूट  इसी  तरह  से  स्टेट्स  में  भो  जो

 आतंकवाद  फैला  राज्य  में  ही  क्यों  देश  में  आतंकवाद  फंल  रहा  जो  अशांति  फंल  रही
 उसका  कारण  क्या  है  ?  कारण  यही  जो  गरीब  वह  गरीबी  के  कारण  तड़पता  है  और  उसको

 ज्यादा  परेशानी  होती  हैं  । फिर  जब  वह  आग  उगलने  लगता  तो  वह  गलत  काम  करने  लग  जाता

 है  ।  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि  इस  बजट  जो  आप  भच्छा  बजट  लाए  कुछ  कमियां  जिसका
 मैंने  जिक्र  किया  और  दूसरे  साथियों  ने  उस  ओर  ध्यान

 अध्यक्ष  मैं  राजस्थान  से  आता  हूं  ।  मैं  राजस्थान  की  स्थिति  से  अवगत  हुं  ।  राजस्थान
 में  ज्यादा  आदिवासी  रहते  हैं  वह  ट्राइबल  क्षेत्र  हैं  ।  ट्राइवल  के  नाम  से  हमारे  यहां  एक  आयोग  बेठाया
 गया  और  उस  कमीशन  को  स्पेशल  फण्ड  दिया  जाता  हैं  |  इतना  फण्ड  देने  परभो  उस  क्षेत्र  को  कोई
 लाभ  नहीं  मिला  पिछड़े  वर्ग  को  आगे  बढ़ने  का  मोका  नहीं  मिला  इसलिए  मैं  चाहूंगा  कि

 इस  भोर  ध्यान  दिया  जाए  ओर  किस  तरह  से  गरीब  तबके  को  आगे  ब्ढ़ाया  उसका  भी  अधिक
 ध्यान  रखा  जाए  ।

 अध्यक्ष  मैंने  पहले  भी  कुछ  माननीय  सदस्थों  ने  भी  कहा  ।  मैं  मजदूरों  से
 आता  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  मजदूरों  पर  अन्याय  होने  लगा  अन्याय  इस  प्रकार  से  हो  रहा
 है  कि  आपने  बजट  में  पैट्रोल  के  दाम  बढ़ा  दिये  हैं  और  जो  मजदूर  तबका  वह  मोटर  साइकिल  या
 टेग्पो  एक  तरह  से  दो  ब्हील  गाड़ी  पर  चलता  है  भौर  आपने  पेट्रोल  के  दाम  बढ़ा  दिए  उधर
 फिर  इनकम  टंक्‍्स  का  मामला  भी  इनकम  टेक्स  देने  वालों  को  आपने  छूट  नहीं  दी  पेट्रोल
 का  दाम  बढ़ाने  से  उसके  खजाने  से  ज्यादा  पैसा  चला  गया  और  फिर  उसके  ऊपर  भी  उसको  टेक्‍्स
 देना  पढ़ता  इसलिए  मैं  चाहुंगा  कि  इनकम  टंक्‍स  की  सीमा  को  भी  बढ़  या  पहले  से  वेतन

 सोलह  गुना  बढ़ा  मंहृगाई  बढ़ी  इसलिए  इनकम  टेक्स  की  छूट  की  सीमा  भी  बढ़ायी  जानी

 चाहिए  ।  पैट्रोल  का  दाम  बीस  परसेंट  बढ़ा  इसलिए  मैं  यह  नहीं  कहूंगा  कि  सीधा  उसको  उठा
 लिका  लेकिन  दस  प्रतिशत  तो  किया  जिससे  लोगों  को  राहुत  मिलेगी  ॥

 खाद  के  अंदर  आपने  छूट  दी  हैं  ।  छोटे  किसानों  को  छूट  दी  ।  यह  कदम  उठाकर  आपने  बहुत
 बढ़िया  किया  है|  मैं  अभी  अपने  क्षेत्र  से  आया  वहां  पर  कुछ  दूसरी  ही  स्थिति  हो  रही  है  छोटे
 किसानों  के  पास  खाद  खरीदने  के  लिए  पंसा  नहीं  तो  बड़े  ब्यापारी  या  ऐसे  ही  लोग  उसके
 नाम  से  खाद  खरीद  कर  अपनी  दुकान  में  रख  लेते  इस  प्रकार  वास्तव  में  जिसको  खाद  की
 जरूरत  होती  है  उसको  खाद  नहीं  मिलती  है  ।  जब  उसको  खाद  डालनी  होती  है  तो  दुगुने  भाव  पर
 खरीद  कर  डालता  इस  प्रकार  किसानों  का  शोषण  हो  रहा  है  |
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 ॥  इसके  साथ-साथ  मैं  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सिंचाई  के  साधनों  की  ओर  भी
 ध्यान  दिया  जाए  ।  यह  बात  मैंने  पहले  भी  कही  अब  भी  कहना  चाहता  हैं  कि  इस  बजट  में  इसका
 प्रावधान  किया  छोटे  लोगों  के  पास  जमीन  उस  जमीन  के  ऊपर  लिचाई  के  साधन  जुटाए

 मास्टर  प्लान  बनाकर  सिचाई  के  लिए  छोटे-मोटे  तालाब  बनाये  ताकि  लोगों  को  लाभ
 पमिल  सके  ।

 अध्यक्ष  आपने  घण्टी  बजा  दी  मैं  अनुशासन  का  पक्का  हूं  '  इत्तलिए  मैं  अपनी  बात
 समाष्त  करते  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिये  समय

 अध्यक्ष  भहोदय  :  श्री  अन्ना  जोशी  बोलें  ।

 भरी  अन्ना  जोशी  :  आप  पहले  श्रीमती  व्युन्धरा  राजे  को  बोलने  की  अनुमति  दीजिए  ।  उसके
 बाद  मैं  बोलूंगा  ।

 अव्यक्ष  महोदय  :  मैंने  उससे  बोलने  के  लिए  कहा  था  परम्तु  मुझे  बताया  गया  है  कि  बह  अत्त
 में  बोलना  चाहती  हैं  ।

 भोमतो  बसुन्धरा  राजे  :  अध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूँ  कि  आपने

 मुझे  बोलने  का  अवसर  मैं  श्रो  अन्ना  जोशी  को  भी  धन्यवाद  देती  हूं  कि  वह  मुझे  पहले  बोलने
 को  अनुमति  दे  रहे  मुझे  व्यापक  जिसका  अधिकांश  भाग  जानकारी  देने  वाला  और  आनन्द
 दायक  सुनने  का  अवसर  मिला  मैं  स्वरयं  को  आर्थिक  मामलों  की  विशेषज्ञ  नहीं  मानती  हूं  भौर
 इसमें  कुछ  और  नहीं  जोड़  सकती  हूं  ।  परन्तु  आज  मैं  उस  बात  पर  बल  देना  चाहती  हूं  जो  मेरे  सहयोगी
 प्रो०  प्रेम  धूमल  और  श्री  लक्ष्मी  नारायण  कह  चुके  हैं  ।

 भाज  वित्त  मन्त्री  महोदय  यहां  उपस्थित  मैं  इस  बात  की  प्रशंसा  करतो  हूं  कि  उन्होंने
 अनेफ  रियायतें  दो  परन्तु  मेरे  माननीय  लहयागी  ने  कहा  है  कि  ये  रियायतें  पर्याप्त  नहीं  हैं  भोर

 कुछ  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिनमें  ये  रियायतें  नहीं  दी  गई  मैं  मुख्य  रूप  से  कांच  के  बतंन  उद्योग  के  बारे
 में  बोलना  चाहती  हूं  ।

 मैं  वित्त  मन्‍्त्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  रैक  करने  वाली  सामग्री  जैसे
 .  प्ल/स्टिक  आदि  कांच  फी  तुलता  में  सस्ते  नहीं  परन्तु  कांच  के  बतेनों  पर  44  प्रतिशत  का  उत्पादन

 शुल्क  लगाने  के  कारण  वे  बहुत  मंहगे  हो  गए  हैं  ।  जब  आप  इसमें  बिक्रीकर  जोड़  देते  हैं  तो  उन  पर
 58.4  प्रातशत  के  कराधान  का  बोझ  पड़  जाता  है  जो  विनाशक  44  प्रतिशत  की
 उच्च  दर  से  कराधान  अधिकांश  ता  की  वस्तुओं  पर  लगाया  परन्तु  कुछ  विलासिता  की

 वस्तुओं  पर  कम  दर  से  कराधान  लगाया  गया  है  ।

 मैं  आपको  में  अनेक  पेक  करने  वालो  सामब्वियों  को  तुलनात्मक  दरें  बताना  चाहतो  हूं  ।
 प्लास्टिक  पर  उत्पाद  शुल्क  और  बिक्री  कर  8  प्रतिशत  हैं  टेट्रापंक  पर  यह  10  टिन  पर
 28.15  पी०  ई०  टी०  बोतलों  पर  8  प्रतिशत  और  कांच  के  बतं॑नों  पर  58.4  प्रतिशत  है  ।

 हमारे  देश  में  मूलरूप  से  खपत  की  535  प्रतिशत  प्लास्टिक  का  और  80  प्रतिशत  दिन  प्लेट  का  आयात
 किया  जाता  कांच  उद्योग  और  कांव  शत  प्रतिशत  स्वदेशी  है  इसमें  किसी  प्रकार  के  भायातित
 कच्चे  माल  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाता  अन्य  सामग्री  जैसे  पी०  ई०  टी०  की

 टेट्रापैक  आदि  में  केवल  आयातित  कच्चे  माल  का  ही  नहीं  बल्कि  जायातित  मशीनरी  का  भी  प्रयोग
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 बसुम्धरा
 किया  जाता  जब  देश  के  सामने  भुगतान  संतुलन  की  विकट  समस्या  है  तब  टेट्रापेक  उद्योग  ने
 मशीनरी  के  आयात  पर  करीब  100  करोड़  रुपये  खबं  किए  टेट्रापेक  उद्योग  में  200  करोड़  रुपए
 का  निवेश  किया  गया  है  परन्तु  इसको  20  प्रतिशत  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  इस  प्रकार
 के  उद्योगों  को  कम  उत्पादन  शुल्क  अथवा  यथामूल्य  16.5  प्रतिशत  शुल्क  द्वारा  प्रोत्साहित  किया

 जाता  है  ।

 कांच  उद्योग  पैक  करने  वालो  अन्य  सामग्री  के  उल्लोगों  की  तुलना  में  कम  तीब्॒ता  की  ऊर्जा

 वाला  उद्योग  मेरे  पास  एक  ऐसी  तालिका  है  जिससे  यह  पता  चलता  है  कि  विभिन्‍न  प्रकार  की

 1  किलो  सामग्री  के  उत्पादन  में  कुल  कितनी  ऊर्जा  की  भावश्यकता  पड़ती  कम  घनत्व  के

 थीन  रेजित  के  उत्तादत  के  लिए  कुल  104.35  ए०  ज े०  ऊर्ा  प्रयोग  की  जाती  पी०  ई०  टी०
 जिसको  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  20  प्रतिशत  की  रियायत  दी  है  में  83  एम०  जे०  ऊर्जा  का

 प्रयोग  किया  जाता  इसके  विपरीत  कांच  के  बतंनों  में  केबल  21.7  एम»  जे०  ऊर्जा  का  प्रयोग

 किया  जाता  इन  सब  बातों  के  अतिरिक्त  कांच  के  बतंन  उद्योग  में  लोगों  को  रोजगार  मिलता  है
 इस  उद्योग  में  करीब  1.2  मिलियन  श्रमिक  काय  करते  यह  प्रदूषण  रहित  पैक  करने  बाली  सामग्री

 है  तथा  उसका  दुबारा  प्रयोग  किया  जा  सबता  है  ।

 प्रो०  धूमल  ने  थाइलेंड  के  एक  कारथाने  का  जिक्र  किया  थाइलेंड  करीब  350,000  टन

 कांच  का  उत्पदन  करता  भारत  का  कुल  उत्पादन  600,000  टन  है  ।  थाइलेंड  में  इसके  तीन  बड़े
 भऔौर  छोटे-छोटे  कारखाने  हैं  मध्य  एशिया  और  अनेक  दूसरे  देश  इसके  आस-पास  हैं  यह  बड़े

 शर्म  की  बात  है  कि  भारत  में  कांच  के  बतंन  उद्योग  को  नहीं  किया  जा  रहा  है  जिसके

 परिणामस्वरूप  यह  उद्योग  असमान  प्रतियोगिता  के  कारण  रुण्ण  हो  गया  है  ।  इन  सब  बातों  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  यह  महत्वपूर्ण  है  कि
 सरकार  इस  उच्चोग  पर  वर्तमान  उत्पादन  शुल्क  यथामूल्य  44  प्रतिशत

 से  घटाकर  16.5  प्रतिशत  कर  दे  ताकि  यह  उद्योग  केवल  चालू  ही  न  करें  बल्कि  फले-फूले  मैं

 वित्त  मन्त्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  मैं  बहुत  देर  से  अपनी  बात  कहने  की  प्रतीक्षा  कर

 रहा  हूं  भौर  इस  चर्चा  का  आनन्द  ले  रही  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  दिशाई  दे  रहा  है  ।

 झोमती  बसुस्धरा  राज  :  परन्तु  मैं  उन्हें  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  वह  मेरी  बात  सुनें  क्य/कि

 मैंने  बहुत  प्रतीक्षा  की

 मैं  इस  बात  पर  पुनः  जोर  देना  चाहती  हूं  और  विस  मन्त्री  महोदय  को  बताना  चाहती

 हूं  वह  इस  उद्योग  पर  अपना  ध्यान  दें  ताकि  यह  ढग्ण  न  हो  |  मुझे  उम्मीद  है  कि  वह  बहुत  जल्दी  इस
 उद्योग  के  फलने-फूंलसे  में  रियायत  मझे  विश्वास  है  क्योंकि  मैं  हो  अफेली  एक  ऐसी  महिला  हूं
 जो  रात  के  1]  बज  इन्तजार  कर  रही  हू  ******

 प्रोਂ  साबित्री  लक्षमणन  :  जी  आप  मुझे  पुर्ष  नहीं  समझ  मैं  दो  बच्चों  की

 मांहू  ।

 भौमतो  बसुन्धरा  राजे  :  मैं  इस  पक्ष  की  अकेली  एक  ऐसी  महिला  सदस्य  हू  जिस  ने  अपने  विचार
 व्यक्त  करने  के  लिए  काफी  समय  तक  प्रतीक्षा  की  है  ताकि  वित्त  मन्त्री  महोदय  ध्यान  दें  भौर
 अपेक्षित  परिवतेन  करें  ।
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 मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हुਂ  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर

 श्री  अन्ना  जोशी  :  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का  विरोध  करता  हूँ  भौर  अपने  कुछ
 विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हू  ।

 न  जब  भारत  से  विदेशों  को  सोना  भेजने  के  संबंध  में  चर्चा  हो  रही  थी  तो  माननीय  प्रधानमंत्री
 ने  इसमें  हस्तक्षेप  किया  इस  मामले  को  श्रो  बाजपेयी  ने  उठाया  माननीय  प्रधान  मन्त्री  मे

 हमने  ऐसा  ही  किया  है  ।”  उस  कदम  का  समर्थन  करके  उन्होंने  संस्कृत  में  उठण
 दिया  था--सवेनाशे  समृत्पन्ने  अध॑म्‌  तेजति.स  ।  इसलिए  यह  प्रश्न  उठा  था  कि  देश  सबंनाश
 की  स्थिति  में  कैसे  पहुंचा  ?  उसके  लिए  श्री  वाजपेयी  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  हम  ऋण  तथा  आप  जो
 ब्याज  दे  रहे  हैं  उसके  बारे  में  विवाद  पंदा  करना  नहीं  चाहते  परन्तु  कम  से  कम  हमें  यह  तो  बता  दे
 कि  इतना  अधिक  ऋण  कंसे  हो  गया  ?  आपने  यह  घन  कहां  खर्च  किया  इसका  कोई  जवाब  नहीं

 परन्तु  पिछले  10  वर्षों  में  कांग्रेस  पार्टी  सत्ता  में  अधिक  समय  तंक  रहो  है  इसलिए  आप
 भासानी  से  यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  उम्होंने  कितना  खत्र  किया  आप  इसका  जवाब  ढूंढ़  सकते
 है  |  यह  भय  पैदा  करने  वाली  बात  है  क्योंकि  हमने  ऐसी  चोजों  पर  द्र्ष  किया  था  जो  अनुत्पादक  थी
 और  उनसे  इस  देश  को  कुछ  नहीं  मिल  रहा  है  ।

 मैं  ऐसे  बुछ  उदाहरण  पेश  करूंगा  जहां  पर  आपने  व्यथं  में  करोड़ों  रुपए  खर्च  किए  विभिन्‍न  ,
 राष्ट्रीहत  बंकों  ने  मेलोंਂ  का  आयोजन  किया  था  !  हमने  दहन  ऋण  मेलों  में  लगभग  3000
 करोड़  रु०  ख्ं  किए  और  कुछ  भी  सफ्लता  नहीं  पाई  ।

 एशियाई  खेलों  के  दौरान  बहुत  भ्रष्टाचार  हुआ  ।  यदि  हम  उसका  लेथा-जोब्ा  रखें  तो  इसमें
 लगभग  1600  करोड  रुपए  व्यथं  ख्  हुए  थे  ।

 ततपश्चात  राष्ट्र  मण्डलीय  देशों  के  प्रमुखों  का  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  जिसमें
 उनकी  तीन  दिन  की  गोआ  यात्रा  भी  शामिल  उस  पर  हमारा  लगभग  300  करोड़  रुपये

 खर्च  हुआ  ।
 ह

 इसके  बाद  गुट  निरपेक्ष  देशों  का  सम्मेलन  हुआ  हमें  श्रोलंका  में  भारतीय  शान्ति  सेना
 पर  भी  धन  ख्  करना  पड़ा  हमें  दो  व  तक  प्रतिदिन  लगभग  4  करोड़  रुपए  रब  करने  पड़

 रहे  थे  |  हमने  वहां  लगभग  4000  करोड़  रुपया  खर्च  किया  भौर  एक  हजार  सेनिकों  को  खोना  पढ़ा  ।
 उससे  हमें  कुछ  भी  हासिल  नहीं  हुआ  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  भोर  श्री  राजोव  गांधी  भी  ।

 शो  अम्या  जोशी  :  यह  हमारी  सबसे  बड़ी  क्षति  हमें  बुछ  करोड़  रुपए  भारत  उत्सव  पर

 खर्च  करने  पड़े  जिसे  हमारे  देश  भर  में  मनाया  इस  तरह  हमने  करोड़ों  रपए  ख्ब  कर  दिए  !

 हमारे  सम्माननीय  मित्र  श्री  जा्ज  फर्नानडीज  मे  कहा  था  क्षि  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों
 भर  सहकारी

 उपक्षमों  में  करोड़ों  रुपयों  की  धोल्वाधड़ो  की  इस  धोखाधड़ी  में  हमें  न  करोड़ों  रुपयों  का

 नुकसान  हुआ  यदि  हम  इन  सबका  हिसाब  करें  तो  हमें  उत्तर  मिल  जायेगा  !

 हम  विदेशों  से  करोड़ों  रुपये  का  कर्ज  लाए  हैं  भोर  हमने  वह  सारा  घन  इस  या  उस
 काम

 पर  हि

 बिना  कुछ  हपलब्धि  के  ख्च  कर  दिया  ।  इसलिए  इससे  पू्र  कि  हम  इन  बजट  प्रस्तावों  को  पारित
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 अन्ना  जोशी  ]

 आप  खर्च  किए  गए  धन  का  लेक्षा  जोखा  ओर  कया  आप  उससे  अस्पृशय  रहने  को  तेयार  हैं
 ओर  कोई  दूसरा  रास्ता  अपनाना  चाहते  हैं  ।

 अभी  भी  आपने  29  करोड़  रुपये  की  घोषणा  की  इस  29  करोड़  रुपए  में  से आप  फिल्म

 उद्योग  को  20  करोड़  रुपए  दे  रहे  हैं  मोर  केवल  9  करोड़  रुपए  गरीब  या  जहूरत  मन्द  लोगों  को
 मिलेसा  ।  इससे  सरकार  के  इरादे  का  पता  चलता  इससे  पता  चलता  है  कि  ख्  को  प्राथमिकताओं
 के  संबंध  थें  अभी  भी  सरकार  के  इरादे  में  कोई  परिबतंत  नहीं  हुआ  हैं  ।

 1991  से  नए  यूग  की  शखरूआत  हुई  नई  औद्योगिक  नीति  ने  ब्याज  की  दर  बढ़ा
 दी  है  और  इससे  लघू्‌  उद्योग  संकट  में  पड़  गए  चूंकि  आपने  उन्हें  किसी  भी  दर  पर  ब्याज  लेने  की

 अनुमति  दी  है  इसलिए  वे  मनमाने  दर  पर  ब्याज  लेने  के  लिए  स्वतंत्र  हैं  ।

 उन  उद्योगों  को  जिनग  बाजार  रें  कुछ  साख  है  ब्याज  की  रियायती  दर  पर  उनकी

 नुतार  ऋण  मिल  लेकिन  वे  उद्योग  जो  नए  हैं  या  छोटे  हैं  या  कुटीर  उद्योग  जिनकी  बाजार
 में  न  तो  कोई  साथ  न  कोई  प्रतिष्ठा  है  उन्हें  अधिक  ब्याज  देना  होगा  जिसके  परिणामस्वरूप  उन्हें
 कम  ऋण  मिलेगा  ।  नई  ओद्योगिक  नीति  और  ब्याज  दर  में  वृद्धि  के  कारण  लघु
 छोटे  उद्योग  और  कुटीर  उद्योग  संकट  में  पड़  गए  हैं  ।

 दूसरी  बात  जो  मैं  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हूं  वह  शहरी  सहकारी  बैंकों  के  बारे  में  है  ।
 आप  वहां  की  जमाराशि  पर  जो  प्रतिबंध  लगा  रहे  हैं  या  जो  ब्याज  दर  वसूलने  जा  रहे  हैं  उससे  वे

 दोहरी  परेशानी  में  पड़  गए  एक  तरफ  बैंकों  से  सारो  जमाराशि  निकाल  ली  जाएगी  और  दूसरो
 भोर  उन्हें  कर  देना  होगा  ।

 को  सनमोहन  सिंह  :  जमाराशि  कहां  चलो  जाएगी  ?

 झो  अरना  जोशी  :  आप  स्वयं  इसका  पता  लगा  सकते  हैं  ।

 श्री  निमल  कान्ति  चटर्जो  :  आपको  पता  है  कि  उनका  उपयोग  काले  धन्धों  या  अन्य  धन्धों  में
 किया  जाएगा  ।

 भरी  अम्ना  जोशी  :  उनको  कई  परेगानियों  का  सामना  करना  मुझे  सहकारी  बेंकों  से
 अनेक  अधभ्यावेदन  मिले  हैं  जिसे  प्राफेसर  कापसे  ने  आपको  भी  दिया  ये  जमाकर्ता  अपनी  जमाराशि
 को  निकालने  पर  उतारू  उन्हें  अपना  धन  वहां  रखने  के  लिए  प्रोत्लाहित  नहीं  किया  जाएगा  और
 साथ  ही  बैंकों  का  काम  काफी  बढ़  इस  इन  सहकारी  बैंकों  को  कठिनाइयों  का
 सामना  करना  पड़ेगा  ।  इसलिए  अच्छा  तो  यह  होगा  कि  उन्हें  इस  कर  से  मुक्त  रखा  जाय  ।

 एक  ओर  प्रावधान  है  जिस  पर  मैंने  अपना  संशोधन  पेश  किया  यह  उन  जांबकर्ताओं  के
 बारे  में  है  जिनको  2500/-  रुपए  से  अधिक  ब्याज  मिलता  है  और  जिन्हें  कुछ  ब्याज  देना  होमा  ।  आप
 उनको  कम  से  कम  यह  रियायत  तो  दे  ही  सकते  हैं  कि  यदि  वे  उतनी  धनराशि  चुका  देने  के
 स्वरूप  अग्रिम  कर  रसीद  प्रस्तुत  करते  हैं  तो  फेकक्‍्ल  उप्ती  समय  उन्हें  इस  कर  से  छूट  दी  जा  सकती

 यह  प्रावधान  उन  पर  लागू  नहीं  होना  चाहिए  ।

 इम्हीं  सुझानों  के  साथ  मैं  अपना  वक्‍्तब्य  सम.प्त  करता  हूं  ।
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 भी  निमंल  काम्ति  चटर्जो  :  मुझे  कृपया  एक  सुधार  करने  की  अनुमति  दें  ।  मैंने
 व्यक्ति  आय  के  छूप  में  20,000/-  रुपये  कहा  वास्तव  में  इससे  मेरा  अशय  प्रति  परिवार  की
 भाय  से  इसमें  तदनुसार  संशोधन  किया  मुझे  इस  महे  पर  गलत  न  समझा

 “  धन्यवाद  !

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।

 भ्री  वी०  एन०  रेड्डी  :  अनुपत्यित  ।

 श्री  अय्यूब  सां  :  जनाबे  सदर  मैं  आपका  बहुत  आभारी  हूं  कि  आपने

 मुझे  इस  टाईम  पर  बोलने  का  मौका  दिया  ।  सबसे  पहले  इस  मुकदृदस  मादरे  वतन  का  स्थ०  महात्मा
 गांधी  ने  खाका  बनाया  और  रव०  मेहरू  जी  ने  रूह  फूंकने  का  काम  किया  और  स्थ०  श्रीमती  गांधी
 और  स्व०  श्री  राजीव  गांधो  ने  इसको  खून  से  सींचा  और  इस  मुल्क  को  परवान  चढ़ाने  का  एहद
 किया  श्री  पी०वी०  नरसिह  राव  जो  और  उनकी  सरपरस्ती  में  हमारे  फाईनेंस  मिनिस्टर
 उनके  सहयोगी  मंत्रियों  और  तमाम  डिपार्टमेंट  के  अधिकारियों  ने  जो  संकल्प  लिया  इससे  वे  बाकई
 तारीफ  के  काबिल  जितनी  बधाई  दे  सकं  उतनी  कम  उनसे  आग्रह  करूंगा  कि  हम
 हिन्दुस्तानी  गरीब  रह  सकते  हैं  लेकिन  अपने  जमीर  को  नहीं  बेच  सकते  ।  इसका  मतलब  यह  है  कि
 किसी  जमाने  में  हमारे  मुल्क  के  स्व०  प्रधानमन्त्री  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ने  जवाम-जय  किसानਂ
 का  नारा  दिया  था  ।  आज  समय  उस  नारे  का  अगर  हम  अपने  देश  का  सोना  बाहर  भेजने  से
 रोकते  तो  अपने  मुल्क  के  लिए  मदद  नहीं  नेते  बल्कि  देश  की  मदद  कर  सकते  थे  ।  तो  मेरे  छ्याल  से

 बहुत  लोग  भागे  उसमें  मुल्क  को  द्विदमत  करने  के  लिए  भागे  बढ़ते  |  मैं  राजस्थान  से  भाता  हूं
 ओर  विकास  की  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  इलाका  है  लेकिन  मेरे  जिले  झुंझुनू  में  ऐसे-ऐसे  गांव  हैं  बहां
 100  अरबपति  मोजूद  अगर  इस  संबंध  में  उन  लोगों  को  कुछ  छूट  दी  जाती  तो  वे  देश  को  इस

 काम  में  मदद  दे  सबते  भो  आपने  इंडस्ट्रियल  पॉलिसी  दो  अगर  हम  गश्नती  नहीं  करें  तो  यह
 देश  दुबारा  गुलामी  की  राह  पर  जाने  के  लिए  मजबूर  हो  बाहर  के  लोग  आए  भोर  हमारे
 देश  के  गरीब  लोगों  से  फायदा  उठाया  और  उसका  गलत  जगड़  इस्तेमाल  करें  तो  उचित  मभ

 आज  बिजनेस  तबके  ने  एक  दूसरी  पार्टी  को  जन्म  दिया  है  जो  मुल्क  में  बफरा-तफरी  बनाए  हुए  हैं
 और  मुल्क  के  ढांचे  में  एक  बहुत  खतरनाक  रोल  अदा  कर  सकते  हैं  ।  मैं  आपसे  आग्रह  करूंगा  कि  वे

 लोग  जो  तो  उन  पर  कुछ  न  कुछ  पाबंदी  लगे  कि  जो  वरकसं  इंइस्ट्री  में  काम  करें  उनका

 सांझा  प्राफिट  उसमें  होना  चाहिए  ताकि  वे  बड़े  लोग  ज्यादा  पैसा  खुद  न  कमा  सके  बल्कि  वरकरस  को

 उसका  फ  यदा

 अध्पक्ष  राजस्थान  में  झुंझुतू  मेरा  इलाका  है  जहां  पर  पीने  के  पानी  की  सबसे  भयंकर

 समस्या  है  ।  केवल  इन्दिरा  गांधी  कनाल  ही  पीने  के  पानी  का  साधन  यहां  पर  कोई  भी  सरकार

 इतनी  सक्ष  +  नहीं  कि  उस  प्रॉजेक्ट  को  चला  सके  ।  आप  उसको  ज्यादा  से  ज्यादा  पत्ता  देंगे  तो  वह

 प्रॉजेब्ट  तैयार  हो  सकेगा  ओर  उस  प्रॉजेक्ट  से  सिंचाई  ही  नहीं  बल्कि  लोगों  को  पीने  के  लिए  पानो

 मिल  ऐसा  मेरा  मानना  है  ।

 अध्यक्ष  मैं  आपसे  अनुरोध  करूंगा  इनकम  टैबस  की  भियाद  जरूर  बढ़ाई  जाए  क्योंकि

 मिल्टिरी  के  अफसरों  और  जवानों  को  इनकम  टैक्स  देना  पड़  रहा  है  जो  मुल्क  की  खिदमत  कर  रहे
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 अस्यूब
 एक  तरफ  तो  उनकी  तनड्वाहें  बढ़ाएं  भौर  दूसरी  तरफ  टैक्स  के  रुप  में  पैसा  ले  लें  |  यह  ताज्जुब

 की  बात  है  कि  छोटे-छोटे  कमंचारी  भी  इनकम  टैक्स  देते  इसको  देखें  ।
 क्रब  रही  बात  गैस  सिलेंडर  की  ।  इसमें  लोगों  को  काफी  तकलीफ  है  जब  आप  गांबों  में  जाएं

 तो  गेस  सिलेंडर  की  बात  होगी  ।  मैं  आपसे  आप्रह  करूंगा  कि  इस  बात  पर  भी  गौर  अब  दूसरी
 बात  पेट्रोल  भौर  डीजल  की  है  ।  पेट्रोल  की  जो  कीमत  उसमें  एक  साधारण  आदमी  टैक्सी  या  स्कूटर
 से  सफर  नहीं  सकता  इस  पर  भी  गौर  करें  |  किरॉसित  ऑयल  के  अन्दर  आपने  कन्सेशन  दिया  है
 लेकिन  पेट्रोल  या डीजल  और  किरॉसिन  तेल  के  रेट  में  इतना  अन्तर  है  कि  इससे  करप्शन

 अध्यक्ष  खाद  की  कीमत  दृतनी  बढ़  गयी  है  कि  इसके  लिए  आप  एक  बोर्ड  बैठाइए  ।
 खाद  के  प्रॉडक्शन  में  इतना  पैसा  लगता  है  कि  उससे  किसान  को  राहुत  नहीं  मिल  पा  रही  इसलिए
 आग्रह  करूंगा  कि  किसानों  को  खाद  के  मामले  में  ज्यादा  रियायत  मिले  तो  अच्छा  जिस  तरह
 आपने  एक  जमीन  की  सीमा  रखी  हुई  उसी  प्रकार  धनवान  लोगों  के  लिए  भी  एक  मियाद  होनी
 चाहिए  कि  यह  एक  करोड़  रुपए  से  अधिफ  को  सम्पति  नहीं  रख  सके  ।  अगर  उससे  ज्यादा  हो  तो
 देश  की  सम्पशि  मानी  ऐसा  मैं  आपसे  आग्रह  करू गा  ।  हमारे  इलाके  में  ज्यादा  से  ज्यादा  साधन

 वहां  इतने  पिछड़े  इलाके  हैं  कि  आज  तक  लोगों  ने  रेल  नहीं  देखी  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  फाईनेंस  बिल  में  नहीं  इसको  छोड़  दीजिए  भौर  इस  बारे  में

 रेल  मंत्री  जी  को  बता  दें  ।

 भरी  अस्पूब  खां  :  मैं  आपसे  अपील  करू गा  कि  हमारे  राजस्थान  के  विकास  के  लिए  अधिक
 घन  दिया  जाए  ताकि  वहां  की  पीने  के  पानी  की  समस्या  दूर  हो  सके  ।  एक  आखिरी  सवाल  है  कि
 आप  किसानों  की  बैंकों  से  लोन  देने  के  लिए  उसकी  जमीन  की  गिरदाबरी  की  पास  बुक  दें  ।  उस

 पास-बुक  पर  बैंक  उनको  लोन  दें  ।  न  कि  वह  तहसीलदार  ओर  सरपंच  उनको  जाकर  कह
 दे  ।  बह  उस  पास-बक  को  लेकर  जाए  ओर  बेंक  के  अधिकारी  उस  पास-बुक  को  देखते  ही  लोन  दे
 सकें  ।  अगर  उसकी  एंट्री  हो और  लोन  पहले  भरा  हुआ  है  तो  उसको  लोन  न  ओर  पहले  उसकी
 पेमेंट  की  हुई  है  तो  उसको  लोन  उसके  पास  इतनी  बड़ी  प्रापटी  है  जमीन  फिर  बेंक  को
 किंसकी  गवाही  इसलिए  ऐसा  इंतजाम  करना  चाहिए  कि  वह  लोन  ले  सके  ।  धन्यवाद  ।

 की  राम  नाईक  धाननीय  अध्यक्ष  अगर  खण्डलवाल  जी  पहले
 बोलना  भाहते  हैं  तो  मुझे  आपत्ति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठोक  पहले  आप  बोल  लें  खण्डलवाल  जो  ।

 -  ..  भरी  ताराचस्द  लष्डेलबाल  :  धन्यवाद  अध्यक्ष  महोदय  |  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि कितने  मिनट
 की  सीमा  है  ?

 दि  |

 अध्यक्ष  महोदव  :  पांच  मिनट  की  ।

 करी  ताराचन्द  खण्डलबाल  :  मुझे  तो  टेलीग्राफिक  लेंग्वेज  में  बोलना  पड़ेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुद्दे  पर  बोलें  तो  बहुत  कुछ  कह  सकते  हैं

 भी  ताराचर्द  लण्डलबाल  :  अध्यक्ष  इस  बजट  से  जितनी
 स्फीति  हुई  है  और  मृल्य  बृद्धि  हुई  कम  से  कम  उतना  प्रतिशत  तो  मेरे  समय  में  बढ़ा  दीजिए  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अच्छे  पॉइंट्स  जितने  पॉइंट्स  उतना  समय  बढ़ा
 नए  पॉइंट्स  बोलिए  जो  किसी  ने  न  कहे  हों  भौर  फाइनेंस  बिल  पर  बोलें  ।

 श्री  ताशाचन्द  लणष्डलवाल  :  अध्यक्ष  मैं  इस  फाइनेंस  बिल  का  विरोध

 हुए  टंक्स  के  मुद्दों  क ेअतिरिवबत  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  पर  वित्त  मंत्री  का  ध्यान  दिलाना

 चाहता  हूं  ।  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  इस  फाहनेंस  बिल  में  व्यापारियों  की  अवहेलना  की  गई  व्यापार
 और  व्यापारियों  को  उपेक्षा  की  दृष्टि  से  देखा  गया  है  |  यह  तो  मैं  मानता  हूं  कि  पूंजोपतियों  भर  ,

 इण्डस्ट्रियलिस्ट्स  की  लॉबी  हमारे  देश  में  परन्तु  मैं  इतना  बता  देना  चाहता  हूं  कि  देश  में  व्यापारी
 अर्थव्यवस्था  की  रीढ़  की  हड्डी  होते  लगभग  देश  में  आठ  करोड़  व्यापारी  मझ्नौसे  भौर
 बड़  ।  व्यापारी  और  सारे  देश  की  अधथंव्यवस्था  और  वितरण  प्रणाली  में  व्यापारी  का  जो  योग

 हमारी  सरकार  उनकी  हमेशा  अवहेलना  करती  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  पर  और
 इतनी  मिनिस्ट्रीज  वहां

 व्यापार  के  सिए  अलग  मन्त्रालय  होना  चाहिए  ।

 |

 अगर  यह  तत्काल  संभव  नहीं  होगी  तो  क्योंकि  व्यापारियों  को  अपथहेलता  की  मैं  चाहंगा
 कि  इन्हीं  की  मिनिस्ट्री  के  अंतर्गत  एक  डिपार्टमेंट  ऑफ  इष्टरनल  ट्रेड  होना  चाहिए  ।  जब  हमारा
 स्वतंत्र  हुआ  था  तो  जवाहर  लाल  जी  ने  अपनी  पहली  मिनिस्ट्री  में  मिनिस्ट्री  फॉर  ट्रेड  अफेयर्स  रक्षाਂ

 तो  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यह  जरूर  होता

 अध्यक्ष  जिस  समय  सरकार  ने  धोषणा  की  थो  कि  हम  सौ  दिन  के  अन्दर  भहंगाई
 को  घटा  देंगे  और  1990  के  स्तर  तक  ला  उस  समय  जो  राजनीतिक  सूझ-बूक्ष  के  लोग
 थे  उन्होंने  तो  यह  जरूर  समझा  था  कि  यह  एक  पड्यंत्र  है  ओर  यह  देशवासियों  को  गुमराह  करने  के
 बारे  में  घोषणापत्र  में  लिखा  गया  है  परन्तु  इस  देश  के  भोले-भाले  वासी  इस  बात  से  खुश  हुए  कि

 कोई  सरकार  आने  व.ली
 ”

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मुद्दा  दूसरे  सदस्यों  ने  पहले  भी  उठाया

 श्री  ताराचन्द  सबष्डेलवाल  :  हर  सदस्य  ने  दोहराया  है  तो  आप  मुझे  क्‍यों  रोक  रहे  मैं

 थोड़े  ही  समय  में  अपना  वक्‍तभ्य  समाप्त  कर  दूंगा  ।

 मुझे  बोच-बीब  में  मत  टोके  टोकेंगे  तो  और  टाइम  ..  ल्‍

 प्रो०  प्रेम  धूमल  :  थोड़ी  देर  धारा  प्रवाह  चलने  दीजिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  वही  मुद्दा  बार-बार  दोहरामे  का  कोई  मतलब  गहों  है  ।

 भी  तारायम्द  सण्देसवाल  :  इस  सत्र  के  अन्तिम  दित  यह  मेरा  पहला  भाषण  आपको

 इसका  ध्यान  रखना  चाहिए
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 ताराचम्द

 मैं  भूल  गया  इसो  लिए  कह  रहा  लोगों  भोले-भाले  देशवासियों  ने  कि  शायद

 ऐसी  सरकार  आने  वाली  है  जो  महंगाई  को  रोकेगी  परन्तु  इससे  विपरीत  दशा  सौ  दिनों  में

 महंगाई  रोकने  के  बजाय  इतनी  बढ़ी  कि  जिन  लोगों  ने  उस  समय  प्रशंसा  की  आज  वही  लोग  कम
 से  कम  पश्चास  गुना  इस  सक्ताधारी  सरकार  की  आलोचना  कर  रहे  हैं  ।  बीच  में  वित्त  मन्त्री  जी  ने

 घोषणा  कौ  थी  और  वक्तव्य  दिया  था  कि  क्षायद  महंगाई  नहीं  रुक  पाएगी  |  मैं  निवेदन  करना  चाहता
 हूँ  कि  अगर  उनके  पास  कोई  फामू ला  नहीं  है  महंगाई  रोकने  तो  मेरे  पास  एक  फामू ला  है  मंहगाई
 रोकने  का  ।

 बह  फारमूला  भी  मैं  आपको  बता  देता  हूं  कि यदि  सरकार  यह  घोषणा  कर  दे  कि  अगले
 5  सालों  में  सरकार  के  नियन्त्रण  में  आने  वाली  जितनी  वस्तुएं  उनकी  कीमत  नहीं  बढ़ायेंगी  तो  मैं
 दावे  के  साथ  कह  सकता  5  साल  के  लिए  न  भी  घोषणा  सिफे  दो  साल  के  लिए  ही  ऐसी
 घोषणा  कर  तो  उससे  महंगाई  रुक  जाएगी  महंगाई  बढ़ेगी  नहीं  ।  )

 आपने  फिर  मुझे  टोक  दिया  ।  नहीं  वे  हमारे  मित्र  यदि  सरकार  दो  साल  के

 लिए  ही  ऐसी  घोषणा  कर  देती  है  कि  सरकार  के  नियन्त्रण  के  अन्तगंत  आने  वाली  वस्तुओं  के  दाम

 नहीं  बढ़ाए  कौमत  नहीं  बढ़ायी  जाएगी  तो  महंगाई  बढ़ेगी  नहीं  ।  सरकार  तो  खुद  बस्तुओं  की

 कीमत  बढ़ाती  है  ओर  उसका  दोष  व्यापारियों  और  उद्योगपतियों  पर  डाल  देती  है  जो  सरकार  छद
 कीमत  बढ़ाती  उसे  कोई  हक  नहीं  कि  दूसरों  पर  दोबारोपण  सरकार  ने  सारा  व्यापार  अपने

 हाथ  में  ले  लिया  शायद  किसी  अथंशास्त्री  या  किसी  बृद्धिजीवी  ने  कहा  एक  कद्दावत  है  कि  --

 -  जो  सरकार  बने

 उसकी  प्रजा  बने

 जाज  वही  हो  रहा

 चाणक्य  ने  कहा  था--जो  सरकार  बने  उसकी  प्रजा  बने  आज
 सरकार  इतनी  विफल  हो  गयी  है  कि  सरकार  भी  ठीक  से  नहीं  कर  सकता  ।  कितने  हमारे  प्लिफ
 भण्डरटेकिग्स  सरकारी  नियन्त्रण  में  चलने  वाले  संस्थान  उनकी  हालत  देख  लीजिए  ।  लगभग
 सभी  में  नुकसान  80  प्रतिशत  पब्लिक  अण्ड  रटेकिग्स  न॒कसान  में  हैं  ।

 आज  तो  यह  कहावत  चरिताय  गयी  दे  कि  चोर  कोतवाल  को  डांटेਂ  ।  वही  सरकार
 कर  रही  सरकार  ने  खुद  अनेक  चोजों  की  कीमत  बढ़ायी  यदि  सरकार  मेरे  फारमूले  के

 अनुसार  धोषणा  करती  है  तो  निश्चित  रूप  से  महंगाई  रुक  जाएगी  ।

 अब  मैं  कुछ  टैक्स  के  मुद्दे  पर  आता  हूं  ।  इनकम  टैक्स  की  सीमा  2  हजार  से  आगे  बढ़ाने  पर
 मैं  ज्यादा  नहीं  बोलूंगा  क्योंकि  मुझसे  पूर्व  अनेक  बक्‍्ताओं  ने  इस  विकय  में  पहले  ही  काफी  बोल  दिया

 है  लेकिन  इतना  जरूर  अगर  आप  पब्रजातन्त्र  में  बिश्वांस  करते  हो  तो  आज  सारे  टेश  में  जिस
 तरह  से  इस  22  हजार  की  सीमा  को  बढ़ाने  की  मांग  हो  रही  यदि  आप  प्रजातन्त्र  के  ढांचे  को  और
 उसके  प्रभुत्व  को  मानते  हैं  तो  मेरा  निवेदन  है  कि  जनहित  जनहित  की  मांग  को  देखते  आपको

 झुकना  पड़ेगा  ।  हालांकि  हमारे  घोषणा  पत्र  में  48  हजार  सीमा  ले  जाने  के  बारे  में  कहा  गया  है  परन्तु
 समम्यय  की  दृष्टि  कम्प्रोमाइज  करने  के  श्राप  इस  सीमा  को  बढ़ाकर  40  हजार  श्पए  कर

 यह  मेरी  मांग  है  ।
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 इसी  तरह  फरम्स  की  एक्जेम्पशन  लिमिट  आपने  हजार  रुपए  फिक्स  की  यह  बड़ो

 अजीब  विडम्बना  है  कि  व्यक्ति  के  लिए  यह  एक्जेम्पशन  लिमिट  22  हजार  है  जबकि  एक  फर्म  के  लए
 जो  व्यापार  करती  है  उसके  लिए  यह  सीमा  15  हजार  रुपये  मेरी  मांग  हैं  कि इस  15  हजार  रुपए
 की  सीमा  को  बढ़ाकर  40  हजार  रुपए  कर  दिया

 दूसरे  डबल  टेक्सेशन  से  भी  सभी  लोग  परेशान  यह  मी  अजीज  विडम्बना  है  कि  दो  दफा
 टैक्स  हमारे  यहां  लगाया  जाता  फमं  पर  तो  टेक्स  लगाया  ही  जाता  उसके  पार्टनसं  पर
 दोबारा  टैक्स  लगाया  जाता  है  ।  मेरी  मांग  है  कि  टक्सेशन  की  इस  दोहरी  नीति  को  तुरन्त  बन्द  किया
 जाना  चाहिए  ।

 तीसरी  चीज  यह  है  कि  टने  ओवर  पर  40  लाख  रुपए  आडिट  की  सीमः  रखी  गयी  है  ।
 जत्र  मुद्रास्फीति  इतनी  बढ़  गयी  महंगाई  इतनी  बढ़  गयी  है  तो  उस  40  लाख  रुपए  की  सोमा  को

 बढ़ाकर  75  लाख  रुपए  कर  देना  यह  मेरी  मांग  है  ।

 एक  नया  प्रावधान  आपने  खण्ड  194  में  जोड़ा  जो  बहुत  ही  घातक  है  और  सबंत्र
 उसका  विरोध  हूं  रहा  है  |  ब्याज  कमीशन  पर  और  दलाली  पर  टी०डी०एस०  काटने  का
 आपने  2500  रुपए  रखा  है  ।  मैं  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  एक  वर्ष  के  लिए  जब
 आपने  2500  रुपए  रखे  हैं  तो  उसके  मायने  हुए  एक  महीने  में  लगभग  200  जबकि  हमारे  देश
 में  अनेकों  ऐसे  छोटे-छोटे  दलाल  जो  500-400  इपए  मात्र  की  दलाली  करते  अनेकों  विधवाएं
 ऐसी  हैं  जिन्होंने  अपनी  पूंजी  बचाकर  बेंड्रों  में  फिकस्ड  डिपोजिट  के  रूप  में  रखा  हुआ  जितने  वेतन-«
 भोगी  कमंचारी  और  अध्यापक  उन्होंने  भी  अपनी  छोटी  बचत  बंकों  में  एफ०  डी०  आरण०  के  रुप  में
 रखी  हुई  जो  सरकारी  कमंचारी  रिटायर  होता  उसे  एक  एकमुश्त  राशि  मिलती  उन्होंने
 भी  अपनी  राशि  बैंकों  में  डिपोजिट  करा  रखी  आज  आप  उस  पर  भी  टंक्त  वसूल  करना  चाहते
 मेरी  मांग  है  कि  डी०  डी०  एस०  का  प्रावधान  जो  इसमें  आपने  रखा  वह  बिल्कुल  समाप्त  होना

 चाहिए  ।  और  अगर  हमारे  वित्त  मन्त्री  बिल्कुल  समाप्त  करने  के  मूड  में  न  तो  कम  से  कम  2500
 की  जगह  10  हजार  होना  ऐसी  मेरी  मांग  एक  ओर  मांग  है  सेबशन  143  के  सब  सेक्शन

 2  के  अन्तगंत  जो  एक  सुविधा  सेल्फ  असेसमेंट  की  छोटे  व्यापारियों  को  दी  गई  उस  ही  मूल  भावना

 यह  थी  कि  उनको  सुविधा  मिले  |  उसमें  प्रावधान  था  कि  यदि  इनकम  टैक्स  आफीसर  हब्तुष्ट  न
 ”

 तो  महीने  में  वह  केस  खोल  सकते  लेकिन  अब  आपने  6  महीने  की  बजाय  बह  प्रावधान  12

 महीने  कर  दिया  मैं  पूछता  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  ऐसे  कोई  साधन  नहीं  हैं  कि  इनकम

 टैक्स  रिटन्सं  की  छः  महीने  में  जांच  न  कर  लें  ।  मेरा  कहना  यह  है  कि  जो  इन्स्पंक्ट्  होते  मे

 ब्लैफमेल  करने  के  लिए  छः  महीने  के  पहले  ही  व्यापारी  के  पास  जाकर  कहते  हैं  कि  आपका  केस  खुलने
 वाला  है  भौर  फिर  उनकी  टेबल  पर  लेनदेन  होता  मेरा  वित्त  मम्त्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे

 सरकारी  भ्रप्निकारियों  के  सुझाव  पर  न  जाएं  क्योंकि  आप  बहुत  बुद्धिमान  हैं  भौर  आपने  बढ़े-बढ़े  काम

 सारे  देश  के  चलाए  इसलिए  मैं  आपसे  निवेदन  करूंगा  कि  आप  इस  पर  जरा  विचार  करें  ।

 अध्यक्ष  अम्त  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  पिछले  ।7  साल  से  इस  देश  में  सेल्स  टंक्‍्स

 उन्मूलन  की  मांग  हो  रही  लगभग  सभी  पार्टियों  ने  अपने  घोषणा  पंत्रों  में  कसी  न  किसी  साल

 उसके  उनन्‍्मलन  का  उल्लेख  किया  इसमें  दो  बातें  हैं  तो  ब्लैक  मनी  जनरेट  होती  है  और

 दूसरा  भ्रष्टाचार  हो  रहा  है  क्योंकि  हर  खरीददार  यह  चाहता  है  कि  हम  पर्चा  न  लें  भौर  बिना  7  या

 10  परसेंट  सेल्स  टैक्स  के  लें  ।  इससे  ब्लैक  मनी  जनरेट  हो  रही  उसको  रोकने  के  लिए  सेल्स  टेक्स
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 ताराचन्द

 उन्मूलन  किया  एक  बात  मैं  और  बहना  चाहता  हूं  कि  यह  मांग  केवल  व्यापारियों  की  ही  नहीं
 बल्कि  यह  मांग  सारे  उपभोक्ताओं  की  भी  है  कि  सरकार  को  व्यापारियों  से  एलर्जी  चूंकि  वे

 संगठित  हैं  इसलिए  वे  इस  बात  को  उठा  लेते  हैं  और  उपभोक्ता  चूंकि  संगठिय  नहीं  इसलिए  वह
 इसको  उठा  नहीं  पाता  इससे  सबसे  ज्यादा  प्रभावित  और  परेशान  उपभोक्ता  इसलिए  मेरा
 निवेदन  है  कि  इसको  समाप्त  किया  आप  कहते  हैं  कि  यह  स्टेट  सब्जक्ट  तो  मैं  यह  मांग
 करता  हूं  कि  सेंट्रल  गवनंमेंट  सेंट्रल  से  तो  यह  सेल्स  टेक्‍्स  हटा  हो  सकती  उसे  ऐसा  करने  में  क्या
 कठिनाई  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  सेंट्रल  गवरनंमेंट  अपने  क्षेत्र  से  तुरन्त  सेल्स  टैस्‍स  को  हटा  ले  ।

 अध्यक्ष  इतना  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  भौर  मैंने  दो  मिनट
 ज्यादा  ले  लिए  तो  मैं  उसके  लिए  क्षमा  चाहता  हूं  ।

 भरी  राम  नाईक  :  माननीय  अध्यक्ष  संस्कृत  का  एक  सुभाषित  हैं  :--

 डाकुर्वालम्‌
 स्वयामास॒  वानरम्‌ਂ

 अभी  गणपति  के  दिन  गणपति  का  त्यौह।/र  है  और  इसलिए  गणश  की  मृ्ि  बनाने  के  लिए
 निकले  और  उसकी  बजाय  बन  गया-बन्दर  ।  वेसे  100  दिनों  के  अन्दर  इस  देश  में  1990  की

 जो  कीमतें  व ेलाने  की  बात  नया  अर्थ-संकल्प  आया  और  कोमतें  कम  होने  की  बजाय
 स्थिति  ऐसी  आई  है  कि  आज  जून  महोने  की  तुलना  में  जो  होल  सेल  प्राइस  इंडंबस  है  वह  15.20

 बढ़  गया  इसकी  तुलता  अगर  अगस्त  90  के  साथ  तो  उस  समय  होलसेल  प्राइस  इंडेक्स
 180.3  थी  भौर  आज  207.7  तो  लगभग  28  परसेंट  कीमतें  बढ़  गई  हैं  ओर  तब  जबकि  यह
 बताया  गया  था  कि  100  दिन  के  अन्दर  हम  कीमतें  नीचे  लाएंगे  और  इसलिए  यह  सारा  प्रयास  जो
 सरकार  द्वारा  किया  जा  रहा  है  यह  देश  को  कहां  ले  जाने  वाला  है  ?  इसलिए  इसके  बारे  में  मेरे  मन

 में  संदेह  है  ।

 जब  कोममें  बढ़ती  हैं  तो  हम  हमेशा  कहते  हैं  कि  कीमतें  आसमान  को  छ  रही  मुझे  तो
 लगता  है  कि  आसमान  फाड़कर  भी  भर  ऊपर  कीमतें  कहां  जा  रही  हैं  ।  इस  प्रकार  होलसेल  प्राइस
 इनडेंक्स  बढ़  रहा  इन  बातों  को  लेकर  हमारे  मुम्बई  नगरी  के  बी०  जे०  पी०  के  काय॑ं+र्ताओं  ने

 एक  प्रयोग  फाईनेस  बिल  चर्चा  के  लिए  आएगा  तो  उन्होंने  एक  प्रकार  के  पोस्ट  काई  छापे  और
 लोगों  के  घरों  में  बांटे  कि  यदि  आपको  लगता  है  किये  मांगें  सही  हैं  तो  अपने  हस्ताक्षर  करके  हमें
 लाकर  दे  दीजिए  ।  हम  फाइनेंस  प्िनिस्टर  और  प्राइमिनिस्टर  को  आपको  अ|श्चयं  होगा  कि
 सात  विनों  फाईनेंस  बिल  तो  परसों  शुरू  मेरे  पास  40  हजार  काड्ड  यहां  आकर  पहुंचे  ।  परसों
 मैंने  प्राइम  मिनिस्टर  को  सारे  काई  लेटर  के  साथ  दे  उसमें  उन्होंने  चार  मांगें  चार  मांगें
 फाईनेंस  बिल  के  साथ  संबंधित  हैं  इसलिए  मैं  उनका  उल्लेख  करना  चाहता  पहली  मांग  यह  है  कि
 इनकम  टैक्स  ऐग्जेम्प्णन  लिमिट  48  हजार  करनी  जब  मैं  प्राइस  हनडंक्स  की  तुलना  कर

 रहा  था  तो  1982  की  तुलना  में  कंज्यूमर  प्राइस  इनडक्‍्स  की  फिगसं  मेरे  पास  जुलाई  1982,
 सौ  प्रतिशत  को  यदि  हम  देखें  तो  जुलाई  1990  में  रुपए  की  कीमत  53  पैसे  हो  गई  थी  भौर  आज
 46  पैसे  हो  गई  गए  दस  साखों  में  रपए  की  कीमत  इतनी  कम  हो  गई
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 ]
 भो  ए०  चारलेस  :  मैं  आपकी  अनशुनति  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता

 '

 श्री  राम  नाईक  :  पूृछिए  |  सवाल  तो  वंसे  मन्त्री  जी  से  पूछना  चाहिए  लेकिन  यदि  आप  हमसे
 पूछना  चाहेंगे  तो  हम  जवाब

 ]
 श्री  ए०  चारलेस  :  आपने  कहा  कि  आपने  40,0:0  पोस्टकाई  और  प्रश्नावली  प्राप्त  की  है

 और  यह  सुझाव  भी  दिया  कि  आयरर  की  ऊपरी  सीमा  बढ़ाकर  48,000  रुपए  की  जानी
 इससे  देश  के  कितने  प्रतिशत  लोग  लाभान्वित  होंगे  ?

 श्री  रास  नाईक  :  हो  सकता  है  कि  बहुत  अधिक  लोग  न  किन्तु  आप  कुछ  करोड़  रुपये

 जुटाने  के लिए  अपनी  शक्ति  और  प्रशासनिक  तन्‍त्र  का  अपव्यय

 भ्रो  मनमोहन  सिह  :  90  प्रतिशत  आंकलन  सरसरी  आंकलन  हसमें  कोई  प्रशासनिक  व्यय

 नहीं  होता  ।

 भरी  राम  नाईक  :  आप  22000  रुपए  तक  छूट  दे  रहे  रुपए  का  मूल्य  क्या  है  ?  48000

 शपए  की  सीमा  निर्धारित  करने  के  विषय  पर  मैं  और  अधिक  नहीं  बोलूंगा  ।

 मैं  48  हजार  की  बात  कर  रहा  था  |  इसलिए  इनकम  टैक्स  की  मर्यादा  48  हजार  तक  होनी

 चाहिए  ।  दूसरी  मांग  यह  है  कि  घरों  में  लगने  वाले  रसोई  गैस  की  कीमतें  प्री-बजट  लेबल  पर  लानी

 तीसरी  बात  जिसका  उल्लेख  हुआ  है'**

 ु

 थ्रो  मनमोहन  रसोई  गंस  पर  870  करोड़  रुपए  की  राजप्तहायता  दो  जाती

 श्री  राम  नाईक  :  आप  अन्ततः  किसे  दण्ड  दे  रहे  हैं  भौर  किस  लिए  दे  रहे  हैं  ?

 जो  मिडिल  वल.स  और  फैक्ट्री  वकंस  जो  मेहनत  करते  हैं  उनका  पैसा  आप  ऐसे  ही  खींच

 कर  लाएंगे  भौर  जो  ब्लंक-मार्कटियस  जिसके  पास  ऐसे  ही  पड़ा  हुआ  पैसा  है  उसको  बाहर

 निकालने  के  लिए  इनसैनटिव  दे  रहे  इसलिए  आपकी  भूमिका  क्‍या  है  इसका  विभार  करने  की

 बात  है  फिल्म  दण्डस्ट्री  को  देने  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  एक  बार  इण्डस्ट्री  मानौ

 जाए  तो  इण्डस्ट्री  इण्डस्ट्री  के  नाते  चलनी  ऐसी  मेरी  राय  उनको  अभी  कठिनाईय

 उन्हें  यदि  दिया  है  तो  ठीक  किया  है  ।

 रेलवे  के  बारे  में  कहा  है  कि  उपनगर  रेलवे  का  किराया  भी  कम  करना  चाहिए  ओर

 90  के  लँैवल  पर  प्राइस  लाने  चाहिए  ।  मैंने  यह  बात  इसलिए  कही  कि  इस  बारे  में  लोगों  का  रोष  है

 यह  रोष  आपके  ड्याल  में  आना  आपको  यदि  सही  रोप  देखना  होगा  तो  27  सितम्बर
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 रास

 जब  सरकार  के  सो  दिन  पूरे  होते  मुम्बई  में  महिलाओं  का  एक  कार्यक्रम  रखा  भाप  जरा  देखने
 के  लिए  आइए  कि  सारी  हाउस  वाइव्स  का  महिलाओं  का  गुस्सा  किस  प्रकार  का  है|

 झो  बिलास  मृत्तेमवार  :  महिलाओं  का  कारयंक्रम  आप  ज्यादा  ही  रखते

 की  राम  नाईक  :  पहले  भआापफो  लगता  था  कि  हम  किसानों  के  साथ  नहों  किसानों  का

 कार्य क्रम  हो  गया  तो  शरद  जोशी  को  लगा  कि  किसान  इनके  साथ  आपके  बजट  के  बारे  में  लोगों
 को  कैसा  लगता  है  उस  पर  विचार  करने  की  आवश्यकता  यदि  आपने  इस  बात  पर  विषार  नहीं
 किया  तो  फिर  स्वाभाविक  है  कि  लोग  अपना  गुस्सा  आन्दोलन  के  जरिए  व्यक्त  करेंगे  । जब  इस  तरीके
 से  गुस्सा  व्यक्त  होता  है  तो  देश  के लिए  भोर  समाज  के  लिए  लाभदायक  नहीं  होता  है  ।

 दूसरी  बात  इस  फाइनान्स  बिल  के  सम्बन्ध  में  मुझे  जो  कहनो  है  वह  है  2500  के  इन्टरस्ट  के

 बारे  में  ।  आज  कोई  भी  गवनंमेंट  एम्पलाई  जो  रिटायर  होता  है  आज  का  फेक्‍्ट्रो  बकर  जो  कि
 कलकत्ता  ओर  मुम्बई  ज॑से  शहर  में  काम  करता  है  उनको  रिटायर  होने  के  बाद  जो  ग्रेच्युटी  मिलती  है
 बह  80  हजार  या  एक  लाख  रु०  तक  मिल  जाती  है  ।  उसकी  सारी  जिन्दगी  को  कमाई  वही  है  और
 उस  पर  उसको  ढाई  हजार  से  ज्यादा  इंटरस्ट  मिलता  रुपए  की  कीमत  कम  होती  जा  रही  है  ।

 इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  जो  रिटायड  पेंशन  हैं  या  जिन  को  इस  प्रकार  की  प्रेच्युटो  भधिलती  ऐसे
 लोगों  को  केवल  सलरोड  बलास  की  विशेष  बात  बहकर  स्कीम  से  कंसे  उनको  निकाल  सकते  इसके
 बारे  में  आपको  सोचना  यदि  आप  ऐसा  भी  करेंगे  तो  जो  भपेक्षित  वर्ग  है  वह  और  पिसता
 चला  जायेगा  वंसे  भी  उसकी  पेंशन  बढ़ती  नहीं  जिस  प्रकार  से  महंगाई  भत्ता  बढ़ता  जो
 पेंशनसं  उनको  जो  सकलीफ  आपके  इस  *>णंय  के  कारण  आने  वाली  है  वह  आपको  समझक्षनी

 चाहिए  ऐसी  मेरी  मांग  है  ।

 अरबन  कोआपरेटिव  बंकों  के  बारे  में  हमारे  बई  सदस्यों  ने बहा  !  इसलिए  मैं  उसको  ज्यादा
 लम्बा  नहीं  दोहराऊंगा  ।  अरबन  कोआपरेटिव  बंक  जो  कि  महू  राष्ट्र  गुजरात  और  मध्यप्रदेश
 में  उनके  लिए  जो  आपने  पालिसी  बनायी  वह  एक  मौत  की  घंटी  पहले  इस  पर  कोई  भी
 इनकम  टेक्‍स  नहीं  लगाया  जाता  था  और  आज  आप  सीधा  ग्रॉस  इनकम  पर  3  परसेंट  टंक्‍्स  लगा  रहे

 कोआपरेटिव  बेंक  का  फंविशनिंग  यह  रहा  है  जहां  से  सरकार  के  नेशनलाइज्ड  बेंक्रों  में  डिपाजिट

 नहीं  होते  छोटे  भादमियों  छोटे  व्यापारियों  छोटे  कारीगरों  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज
 वालों  को  ***  यह  कह  रहा  था  कि  ये  जो  कोआपरेटिव  बैंक  हैं  उन  बेंकों  के  लिए
 आपने  जो  $  परसेंट  इनकम  टैक्‍स  ग्रॉस  इनकम  पर  लगाने  की  बात  को  वे  रिसोसिज  मोबिलाइज
 करते  हैं  ओर  ऐसी  जगहों  पर  कर्जा  देते  हैं  जहां  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  काम  नहीं  कर  रहे  आपने  इसके
 हारा  उनको  जो  एक  तकलीफ  दी  है  वह  यह  है  कि  आज  तक  राष्ट्रीयकृत  बंकों  का  रेट  ऑफ  इन्टरस्ट
 और  अबंन  बंकों  का  रेट  ऑफ  इंटरस्ट  में  एक  परसेंट  का  अन्तर  रहता  था  जिसके  कारण  अबेन
 कोआपरेटिव  बेकों  को  कम्पीटिशन  में  एक  लाभ  रहता  अब  रिजवं  बेंक  ने  आधा  परसेंट  कर
 दिया  है  |  पहले  वह  भी  नहीं  रक्षा  जब  हम  लोगों  ने  रिप्रेजेंटेशन  दिया  और  आपको  बताया  तो
 फिर  उसमें  आधा  परसेंट  किया  ।  यह  कंजूसी  किस  लिए  ?

 अबंन  कोआपरेटिव  बेक्‍्स  सारे  नागरी  विभाग  में  बहुत  अच्छा  काम  करती  हैं  ओर  इसलिए
 अबंन  कोआपरेटिव  बबस  को  कमजोर  करने  की  जो  पद्धति  इसमें  से  दिखाई  देती  वह  बदलनी
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 आज  मेरा  कई  अबंन  कोआपरेटिव  बेस  के  साथ  सम्बम्ध  जाजे  का
 ल्थेगों  हमारे  यहां  के  डिपॉजिट्स  होने  लगे  अब  एक  एफीडेविट  देकर  यह  बात

 चली  कि  इस.प्रकार  से  ज्ये  कन्सेशन  दिया  उसका  कुल  लाभ  होगा  लेकिन  बहुत  लाभ  होने  वाला
 नहीं  ह ैऔर  इसलिए  अबंत  कोआपरेटिव  बैंक्स  के  बारे  में  जितनी  भी  बातें  आपने  लाई  मैं  आपसे

 जैसे  इतने  दित  अबंन  कोआपरेटिवਂ  बैंक्स  को  सारे  इनकम  टैक्स  के  परब्यू  में  नहीं
 लिया  गया  उसी  प्रकार  से  आपको  अबंने  कोआपरेंटिंव  बेक्स  को  इसमें  से  निकालना  ऐसा
 मेरा  आग्रह.का  निवेदन

 होटल  करे  दृष्ठि  कुछ  बात  अयपने  कही  ।  गर्मी  देश  में  हम  ऐसे  देश

 रहते  औरेर  ऐसे  देश  में-एयरकण्डीशण्ड  होटल  लाजरी  मैं  यह,सम्रझ्तः  हूं  जहां
 रहने  के  रे  की  इंश्ल  होटल्स  उसके  लिए,आप  लग्पएंग  मैं  मानता

 रहने केस  जये  पैसा  खाने  के  लिए  जाता  हाइवे  पर  हो
 रास्ते  का  ठाबा  हो'*'*  ):

 *
 मुम्बई  ही  आप  मद्रास  में  कलकत्ता  में  जाओगे

 तो'इस्री  प्रकार  की  स्थिति  ख्याल  में  यह  मुझे  यहू,सारे  देशवासियों  का  सौभरर्य
 लब्ता  है  क्रिएकप  होटल  में-दो  टायलेट्स  रद्धत्ा  भी  आपको  लाजरी  लगा

 सरकार  किप्त  सीमा  तक  विपरीत  दिशा  में  सोव  रही

 पुरुषों के  लिए  एक  ओर  महित्तओं  के  स्रिए  एकਂ  अलग-अलगਂ  सब  होने  काहिए  |.

 श्री  निर्म  बटर्जो  :  इतहोंने  इस-प्रथोजनाथ्थ  एक  संशोधन  पेश  किया

 क्षी  शाम  नाईक  :  लेकिन  इन्होंने  ऐसा  केवल  इस  बारे  में  शिकायत  करने  के  पश्चात्‌

 ]
 यशनि  सरकार  सोक्तों  कैसे  इसकाहैगह  उवाहरण  इकलिए  आपको  जो  ईशिंग.हा  उसेब्र

 उन  ईठिंग  हाउसेजਂ  को  तो  आपको  एयर  कण्डेशतर  में-से  मिकालता  इत्कम

 होटल  में  से  मिलिगा  इसलिए  मेरी  यहु  मांग  कि  केवलशਂ  ईटिश  हुउसेजः  ऐसे  ईडन  दाउसेज

 में  केवल  है  इसके  बारे  में  ज्यादा  टैक्स  लगाने  का  विचार  नहीं  करना  चाहिए  ।

 अन्त  में  एक  पाइच्ट  केवल  वह  ग्लात  इपडस्ट्रीज  के  आारे  में

 मेरा  बहुत  तजदीक  का  सम्बन्ध  मेरे  केक  में-ही  3-4  बड़ी-बड़ी  ग्लास  भर

 मुझें  ऐसा  लगता  है  कि  यह  लेबर  इण्टेंसिव  हण्डस्ट्री  इसमें  सभी  प्रकार  से  विद्वार

 अवश्यकता  विचार  करने  के  लिए  लोग  आपको  मिलने  वाले  आप  इसका  बाद  में  विचार  करिए

 इसलिए  इसमें  मैं  ज्यादा  समय  लेंता  नहीं  चाहता  हूं  ।

 बात  और  कहूँगा  स्तरे  डबलपमेंट  प्रोसेस  जिसकी  एक  दफा  यहां  प्रश्नोत्तर  में  बात

 निकलते  थी  बहु  यहु  कि  एम०  पी०  कांस्टीट्व्रेन्सो  फाड़  |  हम  सारे  हिन्दुस्तान  का  सारे

 हिन्दुस्तान  की  योजनाकों  विचार  लेकिन  ऐसी  सारी  योजनाओं  के  बविभार  में  हमारे

 निर्वाचन  क्षेत्र  के  लोगों  की  कुछ  विशेषः  होती  जरे  भॉल  इण्डिया  का  हुप्त  विज्ञार
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 प्री  राम  माईक  ]

 करते  हैं  तब  पूरी  नहीं  होती  ऐसी  कई  बातें  होती  हम  बड़े-बड़े  रास्ते  बना  रहे
 बड़े  ब्रिजेज  बना  रहे  हैं  लेकिन  हमारे  क्षेत्र  में  एक  छोटा  नाला  होता  उसमें  10  सालों  से

 हम  मांग  कर  रहे  हैं  लेकिन  उस  नाले  पर  ब्रिज  नहीं  बनाया  जाता  ऐसो  छोटी-छोटी  कई  बातें

 होती  जिनका  सीधा  सम्बन्ध  नेशनल  प्लानिंग  के  साथ  नहीं  आ  सकता  है  लेकिन  निर्वाचन
 क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  आ  सकता  इसलिए  आपने  यह  कहा  था  कि  इस  पर  पुनविचार  आप

 सबके  साथ  मिलकर  विचार  विचार  विनिमय  अब  इसको  भी  लगभग  डेंढ़  महीना
 हो  गया  मैं  मानता  हूँ  कि  फाइनेंस  बिल  के  कारण  आपको  समय  नहीं  मिला  होगा  लेकिन
 मेरी  यह  मांग  इसलिए  है  कि  जो  भी  जन  प्रतिनिधि  बनकर  यहां  आते  जो  सांतद
 उनको  देश  की  सारी  वित्तीय  ब्यवस्था  के  साथ  ही  साथ  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  जो  विशेष
 आवश्यकता  होती  उसकी  भोर  झूयाल  देने  के  लिए  कुछ  स्थान  मिलना  चाहिए  ओर  ऐसा  स्थान
 तभी  मिल  सकता  है  जब  वह  अपने  क्षेत्र  के  लिए  आवश्यक  बातें  बता  सकते  इसके  लिए  महा राष्ट्र
 में  जो  योजना  है  कि  हर  विधान  सभा  क्षेत्र  के  लिए  21  लाख  रुपया  रिजर्व  रखते  हैं  भौर  जो

 डिस्ट्रिक्ट  प्लानिंग  काउंसिल  होती  उसका  वह  प्लान  बनाती  मुम्बई  महानगर  पालिका  में  तो

 हर  कारपोरेशन  वाई  का  10  लाख  रु०  हर  साल  होता  है  जिसमें  वह  कारपोरेरान  के  वाई  में  सुधार  कर

 सकते  इसी  प्रकार  से  यदि  आप  लोकसभा  क्षेत्र  के  हम।रे  महाराष्ट्र  में  एक  लोकसभा  क्षेत्र  में  छः

 विधान  सभाओं के  क्षेत्र  आते  मध्य  प्रदेश  में  सात-आठ  आते  डेढ़  करोड़  रुपया  दें  हर

 पालियामेंदट्री  कांस्टीबयेंसी  के  लिए  प्रावधान  तो  750  करोड़  रुपए  लगेंगे  ।  यदि  मैं  गलत  नहीं
 तो  यह  आपके  टोटल  बजट  का  0.3  परसेंट  यह  30  परसेंट  वहां  के  स्थानीय  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  सांसद  कुछ  योजनाएं  ओर  सुझाव  दें  ।  उसके  अनुसार  काम  करें  तो  आम  आदमी  को  सारे

 प्लानिंग  प्रोसेस  में  और  काम  के  प्रौसेस  में  सहभागी  बना  सकते  ऐसा  काम  और  इस  प्रकार  का
 विचार  माननीय  वित्त  मन्त्री  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  प्तमाप्त  करता  हूं  ।

 ]
 *क्री  श्षौ०  कृष्णा  राव  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  बित्त  मंत्री  जी  ने

 देश  में  व्याप्त  वित्तीय  संक्ट  के  बावजूद  एक  संतुलित  वित्त  विधेयक  पेश  किया  मैं  उन्हें  व  अन्य
 संबंधित  व्यक्तियों  को  दिल  से  मुबारकबाद  देता  मैं  वित्त  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूਂ  और
 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  के  विचाराथं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूं  ।

 वस्त्र  तथा  आवास  प्रत्येक  नागरिक  की  मूलभूत  भावश्यकताएं  सरकार  को  देश
 में  सभी  व्यक्तितयों  को  यह  मूलभूत  सुविधाएं  प्रदान  करने  का  उत्तरदायित्व  निभाना  इस
 प्रयोजनाथं  विशेष  योजनाएं  बनाई  जानी  चाहिएं  और  सरकार  को  नवीन  योजनाएं  आरम्भ  करनी

 चाहिएं  ।

 प्रामीण  निधंनों  विशेषकर  हरिजनों  व  गिरिजनों  को  उचित  आबास  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं
 भब  तक  हम  उनके  आंस  पोंछ  नहीं  पाये  अमीर  भौर  गरीब  के  बीच  की  दूरी  दिन  प्रतिदिन

 बढ़ती जा  रही  इस  पर  शीघ्र  नियंत्रण  पाना  होगा  ओर  गरीबों  को  अच्छी  आवास  सुविधाएं
 प्रदान  करनी  होंगी  ।  माननीय  वित्त  श्री  मनमोहन  सिंह  में  यह  सब  करने  की  सामध्यं

 ----+

 कम्नड़  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद
 का

 हिन्दी



 22  1913  वित्त  2)  विधेयक  -  जारी

 हमारे  देश  ने  आशा  के  अनुरूप  प्रगति  नहीं  की  अमेरिका  इत्यादि  जैसे
 देशों  द्वारा  को  गई  प्रगति  की  तुलना  में  हमारी  प्रगति  बहुत  कम  हमारे  देश  में  योग्य  तथा

 बुद्धिमान  व्यक्तियों  को  कमी  नहीं  हमारे  पास  प्राकृतिक  संसाधन  भी  बहुतायत  में  फिर  भी

 हमारी  प्रगति  नगण्य  हमारे  पास  सामथ्यं  है  परन्तु  दुभग्यवश  इसका  समुचित  उपयोग  नहीं  हो
 +रहा  है  |  माननीय  मंत्री  जी  को  नई  योजनाएं  लानी  चाहिये  ताकि  इस  देश  के  गरीब  लोगों  को
 लाभ  पहुंच  सके  ।

 हमारी  स्वर्गीय  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  गरीबों  को  सहायता  पहुंचाने  के  श्रेष्ठ  उद्देश्य
 से  प्रेरित  होकर  अधिकांश  बैंकों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  किन्तु  इन  बैंकों  क्या  हो  रहा  है  ?  मैं

 यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  बेंक  गरीबों  की  सहायता  कर  रहे  हैं  या  प्रबन्धकों  की  या  फिर  बेक  के
 अन्य  अधिकारियों  की  ?  ग्रामीण  बेंक  की  आज  क्या  स्थिति  है  ?  मैंगांव  में  जन्मा  व  पला-बढ़ा  हूं
 और  ग्रामीणों  की  समस्याओं  से  अवगत  हूं  ।  इन  बंकों  का  आधुनिकीकरण  किया  जाना  चाहिए  और
 इनके  कार्यकरण  पर  निगरानी  रखी  जानो

 देश  में  भौद्योगिक  विकास  कंसा  चल  रहा  है  ?  देश  के  कितने  औद्योगिक  एकक  रुर्ण  हो  गए
 हमारी  योजनाओं  में  कहां  गलती  हुई  हमारे  वित्त  मन्त्री  जी  को  आत्मविश्लेषण  करके  इन

 रुग्ण  औद्योगिक  एककों  का  हल  ढूंढना  चाहिए  रुग्णता  समाप्त  की  जानो  चाहिए  और  उत्पादन  में

 वृद्धि  की  जानी  सरकार  को  प्रति  व्यक्ति  आय  बढ़ाने  के  लिए  सभी  आवश्यक  कदम  उठाने

 यदि  परिवार  नियोजन  कार्य॑क्रमां  को  दृढ़तापुर्वंक  लागू  न  किया  गया  तो  कोई  फायदा  न
 परिवार  नियोजन  के  बिना  देश  बी  सभी  प्रगति  बेकार  हो  जाएगी  नष्ट  हो

 सरकार  के  समझ  परिवार  नियोजन  को  आवश्यक  बनाने  के  सिबा  कोई  चारा  नहीं

 माननीय  वित्त  मन्त्री  जी  बहुत  बुद्धिमान  व्यक्तिः  पर  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  हूं
 कि  उबंरक  राजसहायता  के  बारे  में  दोगली  नीति  क्‍यों  ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  ।  कृषकों  को
 उबंरक  पाने  के  लिए  संघर्ष  करना  पड़ता  कृषकों  को  उवंरकों  की  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  काला
 बाजारी  व  अन्य  अताचार  व्याप्त  उवं रक  पाने  के  लिए  कृषकों  को  ग्राम  लेखा  पाल  और  एजेंट
 बनना  पड़ता  माननीय  वित  मंत्री  जी  को  इतमें  शीघ्रातिगोप्न  सुधार  करना
 उद्योगों  तथा  अन्य  संगठनों  को  बीमा  कराने  की  सुविधा  उपलब्ध  हमारे  देश  में  दुर्भापषश  फसल
 बोमा  की  कोई  योजना  नहीं  बीमे  को  सुविधा  कृषकों  के  लिए  अनिवाये  है  भौर  इसके  बिता
 उनकी  प्रगति  असंभव  है  ।  इसी  प्रकार  समथंन  मूल्य  भी  कृषकों  के  लिए  आवश्यक  है  ।

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  से  कर्नाटक  में  निम्नलिखित  परियोजनाओं  को  स्वीक्षति  देने  का

 ग्रह  करता  हूं  :

 (1)  विजय  नगर  इस्पात

 (2)  मंगलोर  रिफाइन

 (3)  रायचूर  ताप  विद्यूजत  दूसरा  एकक  ।

 कोलार  स्वर्ण  क्षत्र  में  सोने  की  खानों  को  बन्द  किया  जा  रहा  है  और  लगभग  14000
 श्रमिक  बेरोजगार  हो  गए  विश्वसीय  सूत्रों  स ेपता  चला  है  कि  निकाले  जाने  के  पश्चात )
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 कृष्णा

 पहाकिकों के  सदुक्ष्य  ढेरों  के  रूप  जे  मिट्टी  की  जाती  है.उसस्रें  सोने  का  अच्छा  प्रतिशत

 रहता  इसका  पसा  लमाया  जाना  ऋहिए  क्‍योंकि  इससे  न  केवल  बेरोजगारी  कीं  समस्या  का
 सप्रधाभ  होगा  सरकतर  को  सोना  भी  होगा  ।

 कर्नाटक  में  न  तो  पर्याप्त  बिजलो  है  और  नही  पेयजल  ।  पश्चुओं  के  लिए  आऋरा-नहों
 मैं  माभनीय  मंत्री  जो  पूछता  चाह ूगा  काइगा  परमाणु  विद्युत  संयंत्र  कब  कार्य  करना

 आएर्भ-*्करिन  ।

 कर्नाटक  की  अधिकांश  सिंचाई  फरियोजनायें  विछले/कई  दशकों से  ्मम्वतपढ़ी  वे  है  :--.

 (1)  ऊपरी

 (2)

 (3)

 (4)  हेमवसी  ।

 मैं  माननीय  मंत्री.जी  से  इत  आवश्यक  पर्रियोजनाओं  को  पूरा  करके  कनटिक  के  कृषकों

 सहायता  करने  की  अपील  करता  हूं  ।

 नेहरू  रोजगार  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  भारी  धनराशि  व्यय  की  जा  रही  करोड़ों
 ख  किए  जा  रहे  हैं  किन्तु  गरीब  ग्रामीणों  को  कुछ  नहीं  मिलता  ।  ग्राम  पंचायतों  तथा  मंडल

 पंचायतों  में  क्या  दो  रहा  ग्रामीणों  तथा  कृषकों  का  नुकसान  हो  रहा  यदि  ऐसी  हीਂ  स्थिति

 बनी  रही  तो  कृषक  विंद्रोह  करेंगे  |  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  आग्रह  करूगा  कि  वह  इन  घटनाओं  की

 जाँच  करने  और  सुधारात्मक  उपाय  करने  के  लिए.-एक:दल  भेजें  ।

 मेरा  निर्वाचच  क्षेत्र  भयानक  सूखे  से  त्रस्त  नारियल  के  अधिकांश  पेड़  सूख  गए  हैं  ।

 मरबनी  श्री  मल्लिकारजुनय्या  यहां  मौजूद  हैं  और  कृषकों  की  स्थिति  से  भलो-भांति
 बंगलोर  और  चित्रदुगं  जिलों  में  सूखे  कीं  स्थिति  इसलिए  मैं

 जी  से  इत  सूखा-प्रवण  जिलों  में  राहत  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  स्थाई  बोर्ड
 को  स्थापना  करने  का  आग्रह  करता  हूं  ।

 कर्नाटक  के  लोग  केन्दःसे  सहायता  आशा  आशा  है  कि  माननोय  वित्त  मंत्री
 कर्ताठक  के  लोगों  को  हर  संभव  सहायता  करेंगे  ।

 आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद-देता  हु  और
 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 12.00  शक्रि

 थो  राम  नाईक  :  मेरे  पास  कोडोपाईरिन  ओर  एसनਂ  की  दो  गोलियां हैं  ।  यदि
 किसी  सदस्य  को  इनको  आवश्यकता  तो  मैं  दे  सकता  हूं  ।

 एक  भाषनोंत  सबस्य  :  क्या  कभी  अक्म  डाक्टर
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 )

 अध्यक्ष  महोदव  :  हमने  हमेशा  हरिजनों  पर  होने  काले  बत्याचारों  पर  चर्चा  की  है  ye

 )
 -

 भ्री  रामाथ्य  प्रत्ताद  सिह  :  अध्यक्ष  12  बजने  जा  रहे  वित्त
 विधेयक  पर  बहस  चल  रही  हैं  ।  इसमें  हमारे  विद्वान  माननौय  सदस्यों  ने  अच्छे-अच्छे  सुक्षाव  दिए  हैं  ।

 हमारे  देश  का  यह  मुख्य  उपकरण  इस  पर  ब,लता  कठिन  फिर  भी  जो  हमारे  सामने  बजट  बन
 कर  आया  और  जिस  वित्त  विधेयक  पर  हम  बहस  चला  रहे  मै ंअपने  मानतीय  घित्त  मंत्री  महोदय
 से  कहूंगा  कि  वे  अधंशास्त्र  के  महान  विद्वान  इसमें  कहते  की  बात  नहीं  इन्होंने  बो  दोनों
 चीजें  बजट  बनाया  ओर  यह  वित्त  विधेयक  हमारे  देश  की  अधिक  स्थिति  यदतर

 होती  जा  रही  इसको  मजबूत  करने  के  लिए  ये  दोनों  चीजें  लाए  यह  बात्त  भी  सही  है  कि
 इस  बात  पर  गौर  करना  जरूरी  है  कि  क्या  कारण  कौन  सी  गलत  नोति  हुई  जिसके  कारण
 हम्ने  अपने  देश  को  यहां  तक  पहुंचाया  ।  इस  पर  विचार  फरना  बहुत  जरूरी  ऐसा  न  हो  उसी
 गलत  नीति  से  भटक  कर  देश  और  नीचे  ले

 भभी  जो  बजट  हम  देख  रहे  जो  बजट  बजट  के  बारे  में  लोगों  ने  चर्चा  की  ।  यह
 बात  नहीं  है  कि  विपक्ष  का  काम  अच्छे  को  बुरा  कहना  है  ।  विपक्ष  का  काम  यह  हे  हि  जो  अच्छा  है
 उसको  अच्छा  कहना  है  ।  इसलिए  यह  बात  हम  कतई  नहीं  मानते  हैं  कि  हमारी  सरकार  अगर  अच्छा
 काम  करेगी  तो  उसे  हम  गलत  में  जरूर  कहुंगा  कि  यह  बहुत  बढ़िया  काम  इतसे  देश  का
 फायदा  होगा  ।  लेकिन  अभी  आप  बता  सकते  हैं  जो  यह  वित्त  बिधेषक  भाबा  उससे  क्‍या  होगा  ?
 उससे  मंहगाई  बहुत  बढ़ी  है  ।  आपने  यह  कहा  था  कि  हम  महंगाई  पर  काबू  पायेगे  ।  कल  हमने
 कड़वा  तेल  2  उसका  दाम  92  80  रुपये  भब  यह  सोच  सत़ते  हैं  कि  यह  बजट
 आया  था  मजदूरों  और  छोटे  व्यापारियों  इस  तरह  के  लोगों  को  शहत  देने
 के  लिए  न  कि  यह  बजट  नुकसान  पहुंचाने  के  लिए  आया  इससे  भी  पता  चलता  है  कि  इस
 बजट  में  बया  कमियाँ  क्‍यों  ऐसा  हुआ  ।  हम  महंगाई  पर  काबू  नहीं  पा  रहे  हैं  ।

 दूसरी  चीज  है  अध्यक्ष  आज  जो  वित्त  विधेयक्र  पर  हम  बहस  चला  रहे  इस  पर
 जो  सुझाव  आ  गए  इससे  अधिक  हम  सुझाव  नहीं  दे  सकते  लेकिन  एक  चीज  यह  माननी  होगी
 कि  हिन्दुस्तान  का  हर  आदमी  जुबान  से  यह  निक्रालता  है  कि  यह  कृषि  प्रधान  देश  है  ।  यह  सच्चाई
 है  |  वास्तव  में  लोग  कहते  हैं  कि  यह  कृषि  प्रधान  देश  इस  क्रषि  प्रधान  देश  के  ऊपर  निर्भर
 करने  वाले  75  फोसदी  किसान  और  मजदूर  देश  के  आ्थिक  ढांचे  को  मजबूत  करने  वाले
 जेंसे  अभी  माननीय  सदस्य  ने  बताया  कि  व्यापारी  वर्ग  ही  रीढ़  है  हम  कहते  हैं  कि  किसान  और
 खेती  ही  इस  देश  की  आर्थिक  रीढ़  जिससे  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  आध्थिक  स्थिति  सुदृढ़  कर  सकते

 ज्यादा  से  ज्यादा  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  कर  सकते  जिससे  हम  ज्यादा  से  ज्यादा  अपने  देश  को
 चलाते  बनाते  हैं  ।

 इसलिए  हमारा  कहना  है  कि  कृषि  को  अभी  तक  विकसित  नहीं  किया  गया  इषि  को
 अगर  विकसित  किया  जाता  तो  आज  जो  हमारी  आथिक  स्थिति  इस  स्थिति  में  हम  नहीं  पहुंचते  ।

 हम  इससे  अच्छो  स्थिति  में  रहते  ।  लेकिन  आज  कृषि  वर्षा  पर  निर्भर  कर  रही  है  और  जब  वर्षा  पर
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 रामाधय  प्रसाद  सिह ]
 निर्भर  कर  रही  इसी  से  पता  चलता  है  कि  हम  कृषि  के  मामले  भें  कितने  पिछड़े  जब  हम
 ईश्वर  पर  भरोसा  रखकर  कृषि  को  करते  हैं,8फिसानों  को  कृषि  से  लाभ  नहीं  होता  कारण  यही
 है  कि  आपने  कृषि  पर  ध्यान  नहीं  दिया

 दूसरो  चीज  आधथिक  हालत  के  बारे  में  कहना  चाहता  इन  पर  आथिक  हालात  को  सुधारने
 के  लिए  हमने  अंतरराष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  कर्ज  लिया  है  तो  कया  इससे  हालात  में  सुधार  होगा  या  नहीं  |

 एक  देहाती  मसला  है  कि  कोई  आदमी  अपने  धर  के  खाने-पीने  क ेलिए  ऋण  लेता  है  तो  वह  पनपने
 बाला  नहीं  आपने  ऋण  लिया  है  और  जंसा  कि  ब्याज  और  शर्तों  को  कबूल  किया  यह  कबूल
 करना  ही  था  क्योंकि  हालात  खराब  थे  ।  आपको  कबल  करना  था  लेकिन  देश  कहां  जाएगा  |  यह
 गोर  करने  की  बात  है  ।  में  कहना  चाहता  हुं  कि  माननीय  सदस्यों  ने  बहुत  अच्छे-अच्छे  सुझाव  दिए

 भापने  जो  ऋण  लिया  उसमें  गलती  या  भूल  नहीं  हो  सकती  आपको  देश  के  हित  के  बारे
 में  सोचना  है  ।  देश  के  हित  के  लिए  आप  संशोधन  करें  जिससे  हम  देश  के  आथिक  ढांचे  को  मजबूत
 कर  सकें  ।  जो  हमारी  गलत  आवधिक  नीतियां  उनको  दोहरायें  नहीं  जिससे  हमार  देश  को  घरातल
 में  जाना  पड़े  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  है  कि  हमने  भाज  की  कमाई  कर  मैं  आप  लोगों  के

 सहयोग  के  लिए  आपका  धन्यवाद  देता  सभा  14  1991  को  1]  बजे  म०प०  पर
 समवेत  होने  के  लिए  स्थगित  की  जातो  है  ।  मौपचारिकताएं  पूरी  करने  के  पश्चात  वित्त  विधेयक

 पर  उत्तर  दिया  वैसे  कोई  भाषण  नहीं  होंगे  +

 00.07  भ.प०

 लोक  सभा  14  1991/23  1913  के
 11  बचे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 db  ु  afer  . aad,

 भुद्क  :  गुप्ता  प्रिंटिंग  472,  एसप्लेमेड
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